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क्या बाजारवाद (पूँजीवाद) तथा 
राज्यवाद (साम्यवाद) विचारधाराएँ आधुनिक 
मानव को भीतरी सुख दिला सकती हैं ? क्या 
इस देश के करोड़ों लोग पश्चिमी अवधारणाओं 
के अनुसार ही जीवन जीने को अभिशप्त हैं ? 
क्या भारत को प्रजा के पास इसका कोई 
समाधान नहीं है ? भारत के एक युगऋषि पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय ने इन सवालों, इन खतरों 
को दशकों पहले ही भाँप लिया था और भारतीय 
परंपराओं के खजाने में ही इनके उत्तर भी खोज 
लिये थे। उन्होंने व्यष्टि बनाम समष्टि के 
पाश्चात्य समीकरण को अमानवीय बताया था 
तथा व्यष्टि एवं समष्टि की एकात्मता से ही 
मानव को पहचान को थी। उन्होंने इस पहचान 
के लिए "एकात्म मानवदर्शन' के रूप में एक 
दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 

पर विडंबना, उनकी यह खोज, उनका 
यह दर्शन आगे न बढ़ सका। प्रयास कुछ अधूरे 
रहे। दोष शायद परिस्थितियों का रहा। लेकिन 
इस शताब्दी के प्रारंभ में कुछ सामाजिक व 
अकादमिक कार्यकर्ताओं ने इस धारा को आगे 
बढ़ाने का संकल्प लिया। इस समूह का अनुभव 
रहा कि गहन अनुसंधान एवं व्यावहारिक 
परियोजनाओं का सूत्रपात करने से ही इसे आगे 
बढ़ाया जा सकता है । उसी विचार व अनुभव में 
से उत्पत्ति हुई “एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान 
एवं विकास प्रतिष्ठान' की। इसके विभिन्न 
आयामों व पहलुओं पर नियमित परिचर्चाओं व 
प्रकाशनों के माध्यम से जो वातावरण बना, 
उसके परिणाम सामने आने लगे हैं । ' एकात्म 
मानवदर्शन' देश में वैचारिक बहस की 
मुख्यधारा का अहम हिस्सा बन गया है। 
प्रतिष्ठान के सामने अब लक्ष्य है, उसे वैश्विक 
स्तर पर ले जाने का। 
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भाऊराव देवरस 


मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस अर्थात्‌ भाऊरावजी (1917-1992) एक ऐसे प्रेरणा 
पुरुष का नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हजारों छात्रों और 
युवाओं के जीवन को राष्ट्रीयता और आदर्शवाद की ऊर्जा से स्पंदित किया था। भाऊरावजी 
का परिवार नागपुर का होते हुए भी एक संयुक्त किसान परिवार था। पाँच भाइयों के 
परिवार में सबसे बड़े भाई की मृत्यु पहले हो गई थी। संघ के तीसरे सरसंघचालक श्री 
मधुकर दत्तात्रेय देवरस उपाख्य “बालासाहेब' और भाऊरावजी कौ आयु में तीन वर्ष का 
अंतर था। पाँचों भाई उच्च शिक्षा प्राप्त थे पिता के निधन के बाद भाऊरावजी को अपनी 
माता और बड़े भाई बालासाहेब का भरपूर स्नेह मिला था। 
भाइयों के निधन के बाद बालासाहेब और भाऊरावजी ने नागपुर के निकट कारंजा 
में पारिवारिक संपत्ति के रूप में मिली अपने हिस्से की खेती को बेचकर पूरा धन डॉक्टर 
हेडगेवार स्मारक समिति को समर्पित कर दिया था। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 
ने संघ के कार्य को देशव्यापी विस्तार और गति देने के लिए नागपुर से जिन युवाओं का 
चयन किया था, उनमें श्री भाऊराव को उत्तर प्रदेश, श्री एकनाथ रानडे को मध्य प्रदेश और 
श्री वसंतराव ओक को दिल्ली भेजा था। देश के अनेक प्रांतों में भेजे गए इन ध्येयनिष्ठ 
युवकों ने ही संघ के संगठन का विशाल वटवृक्ष खड़ा किया था। 
भाऊरावजी के परिवार ने उन्हें दो वर्ष लखनऊ में रहकर अध्ययन करने को 
स्वीकृति दी थी। 1937 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में बी.कॉम. और एल-एल.बी. 
में प्रवेश लिया था। दो वर्ष में ही उन्होंने दोनों परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास कर स्वर्ण पदक 
भी प्राप्त कर लिया था। संघ कार्य के साथ वे अपने दौर के लोकप्रिय छात्र नेता भी थे। 
एक छात्र नेता के रूप में उनके आमंत्रण पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में छात्रों की 
जिस सभा को संबोधित किया था, उसकी अध्यक्षता भाऊरावजी ने की थी। उस समय 
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उत्तर प्रदेश में प्रदेश के 36 और ग्वालियर संभाग के चार जिले शामिल थे। लखनऊ के 
बाद 1937 में कानपुर में संघ की शाखा आरंभ हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 
श्री सुंदर सिंह भंडारी कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज के छात्र थे। मकर संक्रांति के दिन 
देश के महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ पंडित सातवलेकर शाखा को ध्वज प्रदान करने आए थे। उसी 
दिन दीनदयाल उपाध्याय स्वयंसेवक बने थे। दो वर्ष के अंदर काशी, लखनऊ, झाँसी, 
कानपुर, आगरा और अन्य जिलों में शाखाएँ आरंभ हो गई थीं। 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संघ की शाखा भाऊरावजी के उत्तर प्रदेश आने के पूर्व 
ही शुरू हो गई थी। डॉक्टर हेडगेवारजी और विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन 
मोहन मालवीयजी से पूर्व परिचय के कारण ही विश्वविद्यालय में संघ को भूमि भी 
आवंटित हुई थी। संघ के पूर्व सरकार्यवाह श्री भैयाजी दाणी उन दिनों विश्वविद्यालय के 
छात्र थे और श्री माधव सदाशिव गोलवलकर अर्थात्‌ श्रीगुरुजी को संघ के साथ जोड़ने 
का काम उन्होंने किया था। बाद में डॉक्टर हेडगेवारजी के बाद सन्‌ 1940 में श्रीगुरुजी 
दूसरे सरसंघचालक मनोनीत हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भाऊरावजी का अत्यंत 
प्रिय केंद्र था। वहाँ से प्रचारक के रूप में निकलने वाले मेधावी स्वयंसेवकों की एक लंबी 
सूची है। सर्वश्री अशोक सिंघल, बालेश्वर अग्रवाल, राजेंद्र शर्मा, यादव राव देशमुख, 
देवेंद्र स्वरूप सहित अनेक नाम शामिल हैं। 
भाऊरावजी जहाँ एक कुशल मानवशिल्पी थे, वहीं उनकी दृष्टि बहुआयामी थी। 
वर्ष 1946-47 में अकेले हिंदू विश्वविद्यालय से भाऊरावजी की प्रेरणा से लगभग 80 
प्रचारक निकले थे। सामाजिक परिवर्तन और जनजागरण के क्षेत्र में साहित्य और पत्रकारिता 
का महत्त्व वे पूरी तरह जानते थे। 1946 में लखनऊ से ' राष्ट्रधर्म प्रकाशन का आरंभ एक 
ऐतिहासिक प्रयास था। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और 
श्री नानाजी देशमुख की त्रयी को जोड़ने की योजना भाऊरावजी की थी। ' राष्ट्रधर्म, 
'स्वदेश', “पाञ्चजन्य', “तरुण भारत' जैसे प्रचार माध्यमों के विस्तार का काम हो, 
“सरस्वती शिशु मंदिरों ', ' विद्याभारती ', “विद्यार्थी परिषद्‌', “वनवासी कल्याण तथा संघ 
को प्रेरणा से संचालित अनेक प्रकल्पो को भाऊरावजी का मार्गदर्शन प्राप्त था । अटलजी 
सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समय-समय पर उनसे विमर्श के लिए आते थे। 
श्री नानाजी देशमुख ने लिखा है कि महात्मा गांधी हत्याकांड और संघ पर प्रतिबंध 
के दौरान भाऊरावजी का संपर्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर 
संपूर्णानंद, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर भगवान्‌ दास, श्री श्रीप्रकाश जैसे नेताओं से 
था। भाऊरावजी के आग्रह से टंडनजी दिल्ली में जनाधिकार समिति द्वारा बुलाई गई सभा 
में आए और कांग्रेस के विरोध के बावजूद संघ पर से प्रतिबंध उठाने की माँग का समर्थन 
किया था । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने स्वयंसेवक 
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बनने से लेकर पचास वर्ष पुराने अपने संबंधों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि किस 
प्रकार आपातकाल के दौरान भाऊरावजी श्री जय प्रकाश नारायण, आर.के. पाटिल तथा 
बाद में प्रधानमंत्री बने श्री नरसिंहराव को महत्त्वपूर्ण परामर्श देते थे। 
अत्यधिक श्रम और देशव्यापी प्रवास के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। 
उन्हें पक्षाघात का पहला झटका 1983 में लगा था। उनकी चिकित्सा दिल्ली में डॉक्टर 
जैन के नर्सिंग होम में हुई थी । बाद के वर्षों में उनकी व्यस्तता और उत्तरदायित्व लगातार 
बढ़ता गया, लेकिन विश्राम का अवकाश उन्होंने स्वीकार नहीं किया | यह भी एक संयोग 
है कि 18 अप्रैल 1992 को उनके जीवन का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय के जन्मस्थान 'नगलाचंद्रभान ' में हुआ था । वहाँ से लौटने के बाद उन्हें पक्षाघात 
हुआ। डॉक्टरों के अनेक प्रयासों के बावजूद 13 मई, 1992 को जैन नर्सिंग होम से उनका 
निष्प्राण शरीर ही वापस आया। उनके निधन पर पूरे देश से शोक संवेदनाएँ प्राप्त हुई थीं, 
उनके अंतिम दर्शन के लिए भी बहुत लोग देशभर से आए थे। भाऊरावजी जैसे निरासक्त 
कर्मयोगी के निधन से जो रिक्तता संघ और देश के सामाजिक जीवन में उत्पन्न हो गई है, 
उसकी पूर्ति असंभव है। 
--अच्युतानंद मिश्र 
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यः सप्तम खंड 1959--एक ही वर्ष का है। 23 से 25 दिसंबर, 1959 में भारतीय 

जनसंघ का सप्तम बंगलौर अधिवेशन एक मील का पत्थर था। दक्षिण भारत में 
जनसंघ के प्रयाण के समान इसे देखा गया । इसके ऐतिहासिक महत्त्व को रेखांकित करने 
के लिए दीनदयालजी ने चार आलेख लिखे, जो इस खंड के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 

जनसंघ की सांगठनिक वैचारिक यात्रा में स्वाध्याय शिविरों का रेखांकनीय स्थान 
रहा है। हर स्वाध्याय शिविर महत्त्वपूर्ण होता था, लेकिन कुछ ऐतिहासिक थे, ऐसा ही 
पूना में ग्यारह दिवसीय शिविर जुलाई 1959 में संपन्न हुआ । बंगलौर अधिवेशन के बाद 
यह स्वाध्याय शिविर वैचारिक दृष्टि से परिपक्व नेतृत्व की प्रस्तुति थी। दीनदयालजी ने 
जो आर्थिक चिंतन पिछले वर्षों में प्रस्तुत किया था, इस स्वाध्याय शिविर का प्रतिवेदन 
बताता है कि अब दीनदयालजी अकेले इस विचार के प्रवक्ता नहीं थे, वरन्‌ यह जनसंघ 
के तात्कालिक नेतृत्व का सामूहिक चिंतन बन गया थां। इस प्रतिवेदन में दीनदयालजी 
के वक्‍्तव्यों या भाषणों का अलग से कोई आलेखन प्राप्त नहीं हुआ, अतः परिशिष्ट क्र. 
5 में ' ऑर्गनाइज़र' द्वारा प्रकाशित की गई संक्षिप्त रिपोर्ट को इस खंड में समाहित किया 
गया है। 

जिन विषयों पर इस वर्ष जनसंघ ने आंदोलन किए तथा दीनदयालजी ने अपने 
वक्तव्यों व आलेखन को सँजोया, उनके संदभों को ठीक से समझने के लिए जनसंघ की 
कार्यसमितियों के प्रस्तावों व विवेचनों का निर्णायक महत्त्व है, अतः इस खंड में पूर्व 
ei की तुलना में ज़्यादा परिशिष्ट शामिल किए गए हैं। 

संघ शिक्षा वर्गों के छह बौद्धिक वर्ग प्राप्त हो सके । सामान्यत: वर्गों में विषयों को 
पुनरावृत्ति होती है, लेकिन साथ ही विषय को एक नया कलेवर भी प्राप्त होता है। अत: 


अल्पतम संपादन के साथ इन बौद्धिक वर्गों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है । 
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हालाँकि इन बौद्धिक वर्गों के आधार पर “पाञ्चजन्य' ने दो आलेख भी तैयार किए थे, 
वे आलेख भी इस खंड में हैं। यह आलेख वैचारिक दृष्टि से इस खंड की समृद्धि के 
कारक हैं। 
इस वर्ष पाञ्चजन्य का “विचार वीथी' तथा ' ऑर्गनाइज़र' का 'वीकली डायरी' 
स्तंभ लगभग बंद हो गए। एक नया स्तंभ प्रारंभ हुआ है ' ऑर्गनाइज़र' में 'पोलिटिकल 
डायरी | दीनदयालजी के देहावसान के बाद इस डायरी के चयनित आलेखों को संकलित 
कर ' पोलिटिकल डायरी ' पुस्तक का भी संपादन हुआ, जिसका लोकार्पण मुंबई में परम 
पूजनीय श्रीगुरुजी (मा.सं. गोलवलकर) ने किया था। पूर्व के स्तंभों में विभिन्न मुद्दों 
पर एक साथ टिप्पणियाँ होती थीं, जबकि यह स्तंभ सामान्यत: एक ही विषय के 
आलेखन को समर्पित है। सामान्यत: अप्रैल में यह स्तंभ प्रारंभ होता है तथा दिसंबर तक 
के अंकों में यह स्तंभ उपलब्ध है, लेकिन ऑर्गनाइजर की फ़ाइलें विखंडित होने के 
कारण यह महत्त्वपूर्ण आलेखन हम पूरा प्राप्त नहीं कर सके। आर्थिक दृष्टि से वैचारिक 
अवधारणा का तो पुनः इस वर्ष प्रणयन हुआ है, लेकिन “सहकारी Val’ के ख़िलाफ़ 
इस वर्ष आंदोलन व आलेखन विशेष रहा। 
बेरूबारी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के ख़िलाफ़ आंदोलन। चीन द्वारा 
भारत को संप्रभुता पर चोट एवं तिब्बत का अपहरण राष्ट्रीय अखंडता के विषयों की 
निरंतरता में इस वर्ष प्रमुख रहे। विदेशनीति एवं अन्य विषयों पर पाञ्चजन्य एवं ऑर्गनाइजर 
ने दीनदयालजी से समग्रता सूचक वार्त्ताएँ कीं, जो इस खंड की निधि हैं। राज्य पुनगर्ठन 
एवं भाषा के भी मुद्दे कुछ मात्रा में दोहराए गए हैं। 
विभिन्न विषयों पर व्यक्त दीनदयालजी के साहित्य की कुछ पूरक सामग्री परिशिष्ट 
के नाते सभी खंडों में दी जा रही है। इस खंड में भी वह पूरक सामग्री है। संदर्भगत 
अध्याय के नीचे परिशिष्ट का संदर्भ भी दिया गया है, लेकिन कुछ परिशिष्ट ऐसे हैं, 
जिनका संदर्भगत अध्याय इस खंड में नहीं है, यथा परिशिष्ट क्र. 4, जिसमें जनसंघ ने 
कश्मीर में परमिट सिस्टम हराने का स्वागत किया है। जिस सिस्टम की अवहेलना कर 
1953 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था तथा अपना बलिदान दे 
दिया था, वह सिस्टम उनके बलिदान के 6 साल बाद समाप्त हुआ। इसी प्रकार जनसंघ 
के अष्टम अधिवेशन की सूचना का भी परिशिष्ट क्र. 9 है। 
भारत को राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक अधिष्ठान एवं भारत के जीवन-मूल्यों पर 
आधारित आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं के आग्रह को और धार प्राप्त हुई है। 
आगामी वर्षो में एक संपूर्ण विचारधारा के रूप में इस विवेचन का परिपववन होगा। 
इस खंड को भूमिका लिखने का आग्रह मा. अशोक सिंहलजी से किया था, 
उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन यह खंड तैयार होने के पूर्व ही वे अस्वस्थ हुए 
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तथा दिवंगत हो गए। अब श्री चम्मत रायजी भूमिका लिखें तथा वह काल डॉ. नंद 
किशोर त्रिखा लिखें, इसका निवेदन किया गया | मा. अशोक सिंहलजी के स्थान पर श्री 
चंपत रायजी ने सार्थक संजीदगी से स्वीकार किया । पूरा समय देकर खंड का समुचित 
अध्ययन कर उन्होंने भूमिका लिखी तथा अस्वस्थता के बावजूद नंदकिशोरजी ने सांगोपांग 
“वह काल' अध्याय लिखा, मैं श्रद्धावनत हूँ । 


शुभम्‌! 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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भूमिका ००० | 


डा महेशजी चाहते थे कि प्रस्तुत खंड (कालखंड 1959) की भूमिका माननीय 
* अशोक सिंहलजी लिखें, उनसे इन्होंने शायद कहा भी था, संभवत: श्री अशोकजी 
ने यह लिखने का वचन भी दिया था, परंतु वे तो चले गए और मन का विचार मन में ही 
रह गया। महेशजी को न जाने कैसे और कहाँ से सूझा कि मैं (चंपतराय) यह कार्य 
संपन्न करूं । मुझे फ़ोन पर बताया और एक दिन ग्रंथ लेकर परिषद्‌ कार्यालय आ गए मैं 
सोचने लगा कि ‘Het राजा भोज और कहाँ गंगू तेली', पर महेशजी तो जिद पर अड़ 
गए, अंतत: मैंने खंड अपने पास रख लिया। “दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांड्मय' के 
माध्यम से दीनदयालजी के जिस जीवनकाल के लेखन एवं भाषणों को हम पढ़ेंगे, वह तो 
मात्र 28 साल ‘1940-1968 ई.' का ही है। यह खंड तो 1959 एक ही साल का है। 

मेरे मन में विचार आता है कि जो कुछ उन्हें प्राप्त था, वह सब ईश्वर प्रदत्त था या 
उनके पूर्वजों का आशीर्वाद था और जिस उद्देश्य से भगवान्‌ ने उन्हें धरती पर भेजा था, 
वह पूरा होने पर परमात्मा ने वापस अपने पास बुला लिया। 

मैंने सुना है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन अधिकारियों से कहा 
था कि “मेरी तो राजनीति में कोई रुचि नहीं है, फिर मुझे भारतीय जनसंघ में क्यों भेजा 
जा रहा है?' उन्हें उत्तर मिला था कि तुम्हारी राजनीति में रुचि नहीं है, इसलिए तुमको 
वहाँ भेजा जा रहा है, तभी निर्लिप्त भाव से वहाँ काम कर सकोगे। 

एक बार संयोगवश श्रीगुरुजी और श्री दीनदयालजी एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहे 
थे। श्रीगुरुजी उच्च श्रेणी में थे और दीनदयालजी सामान्य श्रेणी में थे। वार्तालाप अथवा 
भेंट करने की दृष्टि से दीनदयालजी श्रीगुरुजी के डिब्बे में चले गए। गाड़ी चल रही थी, 
शायद एक-दो स्टेशन पार हो गए होंगे, वहाँ से लौटने पर दीनदयालजी टी.टी.ई. के पास 
गए, सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि इतनी दूरी मैंने उच्च श्रेणी में यात्रा को है अर्थात्‌ 
इतनी दूरी का धन आप मेरे से अतिरिक्त ले लीजिए। विचार का विषय है कि आज यह 
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व्यवहार किस श्रेणी में रखा जाएगा? 

प्लेटफार्म पर बैठे हुए दीनदयालजी पुस्तक पढ़ रहे थे, कोई अन्य सज्जन आए और 
बगल में बैठ गए। उनकी दृष्टि भी दीनदयालजी की पुस्तक पर जम गई। दीनदयालजी 
के ध्यान में यह बात आ गई और उन्होंने अपने हाथ की पुस्तक, पड़ोसी यात्री को पढ़ने 
के लिए दे दी और स्वयं दूसरी पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई | 
मैंने सुना था कि दीनदयालजी उठे, ट्रेन में बैठे और चल दिए। उस यात्री को दी हुई 
पुस्तक नहीं माँगी ऐसे भोले-भाले थे दीनदयालजी। 

कच्छ का भूभाग दूसरे देश को सौंप देने के विरोध में दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ 
था। दीनदयालजी ने 300 कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से पत्र लिखकर डाक द्वारा भेजे थे 
और प्रदर्शन में आने की प्रेरणा दी थी। यह भी मैंने सुना था कि ' आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य 
पुस्तिका ' उन्होंने ट्रेन में यात्रा करते-करते ही लिख दी थी । एक बार सार्वजनिक सभा में 
मंच पर किसी कार्यकर्ता को ध्यान में आ गया कि दीनदयालजी की चप्पल टूटी हुई है, 
शायद उसने चप्पल बदल दी या बदलवा दी, परंतु मंच से उतरने पर दीनदयालजी वही 
पुरानी चप्पल पहनकर चले, ऐसा मैंने पढ़ा या सुना था। 

1967 ई. के लखनऊ संघ शिक्षा वर्ग में दीनदयालजी आए थे। डिग्री कॉलेज में 
पढ़ने वाले छात्रों के साथ उनका एक घंटे का वार्त्तालाप रात्रि सत्र में हुआ था। रात्रिकालीन 
सत्र “अनौपचारिक सत्र' कहलाता था। बात किसी प्रकार “राजनीति में भ्रष्टाचार ' पर 
चल पड़ी। धीरे-धीरे भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के आचरण पर भी विद्यार्थी 
बोलने लगे। दीनदयालजी पूछ बैठे कि इसका समाधान क्या है? इस पर अधिक उत्साही 
एक युवक बोल पड़ा कि जनसंघ को बंद कर देना चाहिए। यह दृश्य भली प्रकार मेरे 
आँखों में है कि दीनदयालजी ने अत्यंत सौम्यता से उत्तर दिया था, “ तुम्हारा क्या है, एक 
टके भर की जबान हिली परंतु उनसे पूळो, जिनके खून-पसीने से यह कार्य विगत 15 
वर्षो में खड़ा हुआ है।'' तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक काल्पनिक दृश्य खींचकर भ्रष्टाचार के 
मूल को समझाया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को सभी समाप्त करना चाहते हैं और 
यही संकल्प लेकर अनेक लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, परंतु भ्रष्टाचार को समाप्त 
करने के लिए तो अधिकार चाहिए और ग़लत क़ानूनों को सुधारने के लिए भी सत्ता 
चाहिए। सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव और चुनाव जीतने के लिए प्रचलित तौर-तरीक्रे | 
चुनाव के प्रचलित तौर-तरीक़ों पर चलकर बार-बार चुनाव जीतने के कारण अवस्था 
ऐसी हो जाती है कि उनको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं लगता, समाज की कोई बुराई उन्हें 
बुरी नहीं लगती, उन्हीं में उन्हें आनंद आने लगता है। मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने कहा 

था कि अच्छे संस्कारों वाली पीढ़ी निरंतर इस क्षेत्र में आती रहेगी तो राजनीतिक क्षेत्र की 
बुराइयों पर कुछ नियंत्रण हो सकेगा। यदि प्रतिनिधि में कमी है तो इसका समाधान 
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राजनीतिक दल के पास रहता है, लेकिन राजनीतिक दल में ही बुराइयाँ भर जाएँ तो 
उसका समाधान है “जाग्रतू समाज | इसलिए समाज को जगाओ। 

दीनदयालजी को एक बार उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में खड़ा 
कर दिया गया। चुनाव जीतने के प्रचलित तौर-तरीक़ों पर वे नहीं चले, वे चुनाव हार गए 
थे। उस समय चुनाव में बैनर लगे थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को वोट दें। उन्होंने 
ऐसे ही एक बैनर को देखकर टिप्पणी की थी कि “अभी तक तो मैं सबके लिए ' अपने 
दीनदयालजी' था, अब मुझे पता लग गया कि “मैं पंडित दीनदयाल ' हूँ।'” 

11 फरवरी, 1968 ई. को मुगलसराय के रेलवे यार्ड में दीनदयालजी मृत पाए गए। 
वे भारतीय संसद्‌ के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनको भारतीय संसद्‌ में श्रद्धांजलि दी गई 
थी । संसद्‌ सदस्यों ने उनके लिए संसद्‌ में ' अजातशत्ु' शब्द प्रयोग किया था। ऐसे दीनदयाल 
उपाध्यायजी के जीवन के मात्र एक वर्ष 1959 ई. का ख़जाना जितना समेटा जा सका, 
केवल उतना ही इस सप्तम खंड के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पढ़ने पर ही ध्यान 
में आएगा कि 57 वर्ष पूर्व के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। 

देश में घटी घटनाओं पर, सरकार की नीतियों पर, समाचार पत्रों में लिखे गए लेख, 
प्रेस वक्तव्य तथा अराजनीतिक क्षेत्र (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के कार्यकर्ताओं के सम्मुख 
रखे गए विचारों का संकलन इस खंड में है। 

इस कालखंड में तीसरी पंचवर्षीय योजना की चर्चा शुरू हो चुकी थी, भारत सरकार 
सारे भारतवर्ष में भूमि-सुधार के क़ानून बना रही थी। खेती के क्षेत्र में सहकारिता का 
वातावरण बनाया जा रहा था, चीन ने तिब्बत को जोर-जबरदस्ती से हथिया लिया था, 
दलाईलामा चीन सरकार के चंगुल से बचकर सुरक्षित भारत आ गए, चीन ने भारत के 
उत्तर-पूर्वी सीमा प्रांत (आज का अरुणाचल), लदूदाख व तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय 
क्षेत्र (आज का उत्तराखंड) के कुछ भागों पर भी अवैध क़ब्ज्ञा कर लिया था। भारत और 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के वार्तालाप में हुए समझौते के अनुसार बेरूबारी भौगोलिक 
क्षेत्र पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली, जिसके बारे में कालांतर में सर्वत्र विरोध हुआ। 
दो-तीन वर्ष पूर्व केरल में गठित साम्यवादी सरकार के विरुद्ध आक्रोश भड़क गया और 
केरल की सरकार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बर्खास्त कर दी गई । केंद्र सरकार में साम्यवादी 
विचारों के नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था, रक्षा मंत्री के वक्‍्तव्यों और व्यवहार से दुखी 
होकर भारतीय सेना अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया था, कम्युनिस्टों ने शोर 
मचाया कि भारत में सैनिक क्रांति की परिस्थितियाँ निर्माण हो रही हैं। भारतीय संसद्‌ में 
ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करनेवाले नामित सदस्य फ्रेंक एंथोनी ने अन्य भारतीय भाषाओं 
के समकक्ष अंग्रेजी को भी संविधान में स्थान दिए जाने के बारे में संसद्‌ में प्रस्ताव रख 


दिया। देश केतो PLAT, ऐप आक महता विलो पर वीतदयालजी 
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ने लेख लिखे, पत्रकार वार्त्ताएँ कीं, अपने विचार बड़ी स्पष्टता से प्रकट किए और वे सब 
तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 
उपरोक्त विषयों पर दीनदयालजी के विचारों को राजनीतिक विचार नहीं कहा जा 

सकता, क्योंकि वे विचार एक चुनाव से अगले चुनाव तक का विचार मन में रखकर नहीं 
लिखे गए। वे भारत के भविष्य को प्रभावित करनेवाले विचार हैं, जो अनुभव की कसौटी 
पर सत्य सिद्ध हुए। अनेक विषयों पर सुधीजन स्वयं अनुभव करेंगे, आज जो कुछ हो रहा 
है, बह सब तो दीनदयालजी 1959 में बोला करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के क्रिया-कलापों 
पर उनकी टिप्पणी पठनीय है ही । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के सम्मुख उन्होंने 
भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखकर विचार व्यक्त किए हैं। 

मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ कि शायद भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत की राजनीति | 
का समयोचित मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ने उन्हें जन्म दिया । आख़िर 43 वर्ष की 
आयु का एक व्यक्ति, जिसका राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में केवल आठ वर्ष का अनुभव 
है, ऐसा मार्गदर्शन कैसे कर सका, जो दीर्घकालिक परिणाम देने वाला है। यह बात भी í 
ध्यान में आई कि जो कुछ उन्होंने लिखा अथवा बोला, वे सब विचार धीरे-धीरे राजनीतिक 
क्षेत्र में भारतीय जनसंघ, जिसके वे कार्यकर्ता थे, के विचार बन गए। उनके विचारों की 
जड़ें भारतीय संस्कृति में अत्यंत गहराई तक उतरी हुई पाठकों को अनुभव होंगी। उनके 
विचारों में, लेखन में क्लिष्टता नहीं, सरलता है। 

दीनदयालजी मानते थे कि हमें भारत की परिस्थिति, आवश्यकता और भारत के 
साधनों पर विचार करके ही पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करनी चाहिए, तृतीय पंचवर्षीय 
योजना द्वितीय योजना से संबद्ध होनी चाहिए; योजना का उद्देश्य 'मानव का विकास ' 
होना चाहिए, न कि भौतिक विकास | योजना का आधार कृषि और कृषि के अभिन्न अंग 
के रूप में आवश्यक छोटे-छोटे उद्योग होने चाहिए। योजना दलीय दृष्टिकोण से नहीं बनाई 
जानी चाहिए, सबको काम में लगाना, यह भी योजना का हेतु होना चाहिए। 

उस समय भूमि सुधार और भूमिहीनों की सहकारी समितियाँ बनाकर सहकारी खेती 
की चर्चा जोरों पर थी। दीनदयालजी भूमि सुधार की आवश्यकता को तो स्वीकार करते 
थे, परंतु वे कहते थे कि खेतिहर का भूमि पर स्वामित्व बने रहना चाहिए, वे ऐसे भूमि सुधार 
चाहते थे, जिससे खेती करनेवाले कृषक को 6000 से 10000 रुपए तक की वार्षिक आय 
(1959 ई. में) हो सके । किसान एक खेतिहर मजदूर बनकर न रह जाए। खेत में क्या बोना, 
क्यान बोना, यह स्वातंत्रय किसान को बना रहना चाहिए | दीनदयालजी ने लिखा है कि क़ानून 
बनाकर सहकारी संस्थाएँ खड़ी कौ जा सकती हैं परंतु उनके लिए ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, 
निस्स्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति कहाँ से आएँगे, जो करोड़ों ग्रामवासियों को प्रेरणा दे सकें! 


दीनदयालजी मानते थे कि पंचायतों का तो कहना ही क्या, पूरा सरकारी तंत्र भी इस कार्य 
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को नहीं कर सकता | परिणामस्वरूप सहकारी खेती से उपज और कम होगी। - 

आजादी के पश्चात्‌ भारत सरकार ने 2000 से अधिक विदेशी सलाहकारों को भारत 
बुलाया। दीनदयालजी ने कहा कि हमारी नीतियाँ भारतोन्मुखी हों, विदेशी परामर्श से बनी 
नीतियाँ स्वाधीन नहीं हो सकती | दीनदयालजी ने लिखा कि मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी 
नहीं है, उसे शरीर, मस्तिष्क और हृदय तीनों की भूख है। कार्य की प्रेरणा केवल अर्थ ही 
नहीं हो सकती हमें मनुष्य की कर्तव्य भावना जगाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, _ 
प्रयास करने पर मनुष्य देवता बन सकता है। | 

अतः भौतिकता और अध्यात्म दोनों का समन्वय करके चलना चाहिए | यदि जीवन 
यंत्रवत्‌ बन गया तो मानवीय गुणों का हास हो जाएगा। अत: पश्चिमी देशों की तकनीक 
का आँख मूँदकर नक्कल बंद हो। मानवता के विकास के लिए अर्थव्यवस्था विकेंद्रित हो, . 
'स्वयंसेवी aa’ व्यापक हो, ताकि मनुष्य एक-दूसरे का विचार करे | छोटे-छोटे उद्योगों 
द्वारा उत्पादन पर जोर दें, यही भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता 
समाप्त हो गई तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी | सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार 
के बढ़ते एकाधिकार को अनुभव कर दीनदयालजी ने टिप्पणी की थी, ' एकाधिकार से 
अक्षमता, अभाव, भ्रष्टाचार तथा अन्य दुर्गुण पैदा होंगे ।'' 

दीनदयालजी ने कहा कि विदेशी चीनी शासन के विरुद्ध तिब्बत की जनता का विद्रोह 
एक राष्ट्रीय संघर्ष है। तिब्बत की स्वायत्तता की रक्षा नहीं हुई तो भारत की अखंडता भी 
ख़तरे में आ जाएगी । चीन के साथ मित्रता आपसी विशवास, आदर, समानता और परस्पर 
लाभ पर आधारित होनी चाहिए तथा दलाई लामा को अपने देश के स्वातंत्र्य समर में तिब्बती 
जनता का मार्गदर्शन करने के लिए सभी सुविधाएँ देनी चाहिए, हिचकिचाने पर बड़ा BRI 
मोल लेना पड़ेगा। चीन ने अपने नक्शों में जब भारतीय भूभाग दिखाया तो दीनदयालजी 
ने चेतावनी दी थी कि चीन की सरकार अपनी सेनाओं को भारतीय ग्रामों को पदाक्रांत 
करने का निर्देश कभी भी दे सकती है। उनका मत था कि चीन का रुख़ इस पर निर्भर 
करेगा कि उसके लिए क्या हितकारी है। वे तिब्बत को स्वाधीनता दिलाना भारत का नैतिक 
दायित्व मानते थे। 

पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों ही विदेशी विचार हैं। राजसत्ता ने “समाजवाद ' नामक 
नया शब्द सृजन किया, यह भी साम्यवाद का ही नया रूप है। अतः समाजवाद भी भारतीय 
संस्कृति के लिए पूर्णतः विदेशी है। वे साम्यवाद को भारतीय संस्कृति और मानवता का 
विरोधी मानते थे । वे कहते थे कि एक विदेशी विचार की बुराई को दूर करने के लिए दूसरे 
विदेशी विचार को अपनाना उचित नहीं। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारीजी ने कांग्रेस से 
अलग हटकर एक नए राजनीतिक दल का गठन कर लिया तो दीनदयालजी ने कहा था कि 
विदेशी विचारों के विरुद्ध वास्तविक मोरचा हमें (अर्थात्‌ भारतीय संस्कृति के अनुसार 
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चलनेवाले लोगों को) ही सँभालना होगा । यदि केंद्रीय सत्ता में साम्यवादी दल स्थापित हो 
गए तो जनतंत्र समाप्त हो जाएगा, कम्युनिस्टों की देश अनिष्ठा निर्विवाद है, अत: भारत 
को सदैव सतर्क रहना होगा। 

आठ बार संसद्‌ में नामांकित हुए फ्रैंक एंथोनीजी चाहते थे कि भारतीय संविधान में 
अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के समकक्ष स्थान मिले, इस संबंध में उन्होंने लोकसभा 
में प्रस्ताव भी रखा। उस समय देश में यह भ्रम फैलाया जाता था कि यदि अंग्रेज़ी हटा दी 
गई तो अन्य प्रांतीय भाषाएँ नहीं रह जाएँगी | इसके विपरीत दीनदयालजी का कहना था 
कि अंग्रेजी के विरुद्ध लड़ाई सभी भारतीय भाषाओं का सम्मिलित लक्ष्य है। अंग्रेज़ी के 
कारण ही क्षेत्रीय भाषाएँ अपने क्षेत्रों से अपदस्थ हुई हैं। प्रांतीय भाषाओं में प्रशासनिक 
कार्य तभी प्रारंभ हो सकेंगे जब अंग्रेज़ी हटेगी। गांधीजी ने भी अंग्रेजो के विरुद्ध स्वतंत्रता 
के लिए जनता को उत्साहित करने के लिए हिंदी का ही सहारा लिया था। अंग्रेज़ी हमारी 
मानसिक दासता का प्रतीक है। 

जैसे 'स्वराज्य ' की प्यास को ' सुराज' से नहीं बुझाया जा सकता, उसी प्रकार ' स्वभाषा' 
की आवश्यकता की पूर्ति 'सुभाषा' से नहीं हो सकती। 

फ्रैंक एंथोनी को उन्होंने परामर्श दिया था कि हमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के 
रूप में सोचना बंद करना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन को दूषित कर देगा। अनेक 
अल्पसंख्यक समुदाय बनते जाएँगे, प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी अल्पसंख्यक समुदाय 
का सदस्य बन जाएगा। अंततः भारतीय संसद्‌ को उन्होंने आह्वान किया था कि वह 
अंग्रेजीपरस्तों को कुटिल चाल को विफल करे। 

दस वर्षो से देश में एक ही दल कांग्रेस का सर्वत्र राज्य रहा, जहाँ वे बहुमत में थे, 
वहाँ दल के अंदर आंतरिक संघर्ष और जहाँ अल्पमत में आ गए, वहाँ सिद्धांतहीन गठबंधन 
देखकर दीनदयालजी ने लिखा कि आनेवाले अनेक वर्षों तक द्वि-दलीय संसदीय प्रणाली 
का विकास संभव नहीं है। अत: अनेक दलों के अस्तित्व को मानकर बहुदलीय प्रणाली 
को स्वस्थ परंपरा का विकास करना होगा।'' 

भारतीय संस्कृति के मूलभूत चिंतन को उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के सम्मुख भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है, विषय 
एक ही है। पाठकगण जब वह पढ़ेंगे तो पूरा पढ़कर ही रुकेंगे, ऐसा मेरा मत है। दीनदयालजी 
व्यवहार में जैसे सरल थे, वैसी ही सहज और सरल उनकी लेखनी भी है। 1959 ई. के 
विचार आज 2016 ई. में भी समान रूप से प्रासंगिक और अनुकरणीय हैं। दीनदयाल 
उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय का यह उपक्रम परमात्मा की कृपा एवं दीनदयालजी के आशीर्वाद 
से ही हो रहा है। पुनः यह भूमिका लिखकर मैं मा. अशोक सिंहलजी को अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित कर रहा हूँ। 

-- चंपतराय 
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september ५ करार . 


मुखर होते अंतर्विरोध 


वब 1959 के घटनाक्रम के सूक्ष्म विवेचन से यह निर्विवाद प्रस्थापित होता है कि यह 
वह काल खंड था, जब इतिहास एक ही वर्ष में बहुआयामी रूपों में विलोड़ित हो 
रहा था। कई दृष्टियों से यह काल युगांतरकारी रहा। 


तिब्बत की हत्या 

कल्पना कीजिए कि कितना भयावह समय होगा वह, जब नृशंस कम्युनिस्ट चीनी 
शासकों ने हजारों वर्षो से हमारे अभेद्य रक्षा कवच रहे पड़ोसी मित्र राष्ट्र तिब्बत के निरीह 
लोगों के शांतिपूर्ण जनविद्रोह के कारण उनका व्यापक नरसंहार कर दिया था। एक गोपनीय 
चीनी दस्तावेज के अनुसार 87000 लोगों की हत्या की गई थी। 

यह वह समय भी था जब चीनी सेनाओं ने लद्दाख के अक्षय चिन (अक्साई चिन) 
क्षेत्र में घुसकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अग्रिम क्षेत्रों में गश्त लगा रहे 9 जवानों को 
| मार डाला था। उसके साथ ही पता चला था कि चीनी सेना का अतिक्रमण काफ़ी पहले 

से ही चल रहा था, जिसका आभास पंडित नेहरू कौ सरकार को नहीं था या उसने इसे देश 

| के लोगों से छिपाकर रखा था। यह घटना अक्तूबर में हुई, किंतु उससे दो महीने पहले 
| अगस्त में ही चीनी सेना ने लोंगजु में एक भारतीय सिपाही को बंदी बना लिया था | इसको 
| जानकारी भी उस समय नहीं दी गई। 
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बाईस : 
उसके बाद उसी वर्ष परम पावन दलाई लामा को एक लंबी दुर्गम यात्रा तय करके 


भारत में शरण लेने आना पड़ा | कोई 82000 अनुयायी भी उनके साथ आए तब से वे सब 
तिब्बती बंधु इस देश के सम्मानित अतिथि हैं । 


चीन भारत की सीमा पर अतिक्रमण 

तिब्बत पर बलात्‌ चीनी आधिपत्य न होता तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होती । युगों 
से तिब्बत हमारी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा की गांरटी रहा है। भारत की सीमा कभी चीन 
के साथ नहीं रही, तिब्बत से ही साँझी रही तिब्बत पर चीनी क्रब्जञे से पहले तक भारत- 
तिब्बत सीमा पर मात्र 72 भारतीय सैनिक प्रहरी हुआ करते थे । इन्हें तिब्बत पर आक्रमण 
करने के बाद चीन ने हटवा दिया। तिब्बत के स्वाधीन रहते हमें चीन से सीधे कभी खतरा 
नहीं हुआ। 

इस घटना ने पंडितजी के आभामंडल को धूमिल ही नहीं किया अपितु जनमानस में 
उनके प्रति विश्वास और सम्मान पहली बार अधोमुखी होने लगा। आम जनता में-तो रोष 
का प्रकटीकरण होने ही लगा था, संसद्‌ के अंदर भी असंतोष और विरोध के स्वर मुखर 
होने लगे। 

इतना ही नहीं, उनके रक्षामंत्री श्री बी.के. कृष्णमेनन के चीन परस्त रुख़ और व्यंवहार 
के कारण सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न उठा कि सुरक्षा के मामले 
में कौन वरीय है। सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका की वरीयता का जो सिद्धांत पश्चिमी 
लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में अपनाया गया है, उसका यहाँ के लिए भी प्रतिपादन करके 
पंडित नेहरू ने जनरल का इस्तीफ़ा वापस करा दिया, इससे उस समय मामला थम गया। 
पर तीन वर्ष बाद बेहतर हथियारों और अन्य साजो-समान से लैस तथा अपने से कई गुना 
बड़ी संख्या में युद्धक्षेत्र में उतारी गई चीनी सेना के समक्ष भारतीय सेना को जिस प्रकार 
अपमानित होना पड़ा, उससे उत्पन्न जनरोष के कारण श्री मेनन को.तो अंतत: जाना ही 
पडा । सत्तारूढ़ दल में स्वयं पंडितजी के नेतृत्व के प्रति असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे। 
श्री मेनन को हटाने में उन्होंने आनाकानी की तो ख़ुद उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया। 


जनसंघ का प्रचंड आंदोलन 

इस विषय में उस समय तक प्रकाशित-अप्रकाशित सामग्री बताती है कि तिब्बत की 
समस्या और भारतीय क्षेत्रों में चीनी अतिक्रमणों के विरुद्ध इस काल में जितना पंडित 
दीनदयाल उपाध्यायजी ने लिखा, बोला तथा जितने वक्‍तव्य जनसंघ ने दिए व प्रस्ताव 
पारित किए उतना किसी अन्य दल ने नहीं किया। उन्होंने इस मामले में जो राष्ट्रव्यापी 
-आंदोलन संगठित किया, वह अद्वितीय था। 1959 में अकेले दीनदयालजी ने 17 लेख 
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लिखे और वक्तव्य जारी किए। बैठकों, सभाओं, गोष्ठियो में असंख्य बार चर्चा की। 

देश के कुछ अन्य नेताओं को भी तिब्बत पर चीन के आक्रमण का विरोध करने, 
विशेषकर दलाई लामाजी के भारत आने के बाद, उनके पक्ष में जनमत बनाने का श्रेय 
जाता है। इनमें श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य जे.बी. कृपालानी और डॉ. राम मनोहर 
लोहिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 

सरदार वल्लभभाई पटेल ने तो 1950 में ही उपप्रधानमंत्री रहते नेहरूजी को पत्र 
लिखकर उन्हें सचेत किया था कि "चीन सरकार ने तिब्बत के बारे में शांतिपूर्ण इरादों की 
बात करके हमें बहलाने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि हमसे 
पत्राचार करने की अवधि में वे तिब्बत पर आक्रमण की तैयारी में लगे रहे।'' 

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 1954 में लिखा था--''यदि भारत ने तिब्बत को मान्यता 
प्रदान की होती, जैसा कि उसने 1949 में चीनी गणराज्य को दी थी तो आज भारत-तिब्बत 
सीमा विवाद न होकर तिब्बत-चीन सीमा विवाद होता। चीन को ल्हासा पर अधिकार 
करने देकर प्रधानमंत्री ने चीनी लोगों को अपनी सेनाएँ भारत की सीमा पर ले आने में पूरी 
सहायता पहुँचाई है ।'' 


तिब्बत की स्वायत्तता, भारत की सुरक्षा 
यह उल्लेखनीय है कि जिस साल चीनियों ने अल्मोड़ा जिले की सामरिक महत्त्व 
की चौकी पर क़ब्ज्ञा कर लिया था, उसी वर्ष पंडितजी ने चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई 
के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किएथे। ' | 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दीनदयालजी और अन्य नेताओं ने ही चीन के इरादों 
और उसके नेताओं के दोमुँहे कथनों के पीछे वास्तविक उद्देश्यों के प्रति पंडितजी को 
सचेत नहीं किया, अपितु कुछ अन्य देशों के नेता भी उन्हें चीन से सावधानी बरतने की 
सलाह देते रहे। पर पंडितजी ने एक नहीं मानी। उदाहरणार्थ, बर्मा (म्याँमार) के तत्कालीन 
प्रधानमंत्री बा स्वे ने चाउ एन लाई से होशियारी बरतने का परामर्श दियां था, लेकिन पंडितजी 
` ने उसकी उपेक्षा कर दी। 


केरल में कम्युनिस्ट सरकार ध्वस्त 

1959 वह वर्ष भी था, जब केरल को जनता ने कम्युनिस्टों के एक दिन सारे देश में 
सत्तासीन होने के इरादों को ध्वस्त कर दिया। उसने एक सर्वव्यापी, शांतिपूर्ण किंतु प्रखर 
जनांदोलन का मार्ग अपनाकर कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में सफलता पाई, भले 
ही इसमें कइयों ने प्राण दिए और हजारों ने जेलें काटीं। आंदोलन के सर्वोच्च नायक श्री 
मन्नथ पद्मनाभन थे। 
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सहकारी खेती की योजना परास्त 
यह वह काल भी था कि जब कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती 
अपनाने का प्रस्ताव किया था, जो साम्यवादी देशों की सामूहिक खेती प्रणाली की सारी 
विकृतियों, विशेषकर किसान के भूमिहीन मजदूर बन जाने का, आभास कराती हैं। 
कांग्रेस ने जब अपने चंडीगढ़ अधिवेशन में नागपुर प्रस्ताव को दोहराया तो जनसंघ 
ने अभियान की पुनरोक्ति करते हुए कहा कि जोतनेवालों को भूमि का स्वामी बनाने के 
बजाय कांग्रेस का कार्यक्रम प्रत्येक किसान के स्वामित्व को नष्ट कर देगा । इस प्रकार वह 
इसे जीवन की सुरक्षा और प्रतिष्ठा से रहित वेतनभोगी मजदूर बना देगा। ऐसे प्रयोग सर्वत्र 
विफल रहे हैं, सरकार के इरादे कुछ भी क्यों न हों। और वही हुआ। कांग्रेस की यह 
. योजना धरी की धरी रह गई। 


बेरूबारी आंदोलन 

देश ने इस काल में जो दूसरा बड़ा आंदोलन देखा, वह था नेहरू-नून समझौते के 
अंतर्गत पश्चिम बंगाल के बेरूबारी यूनियन क्षेत्र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को हस्तातंरित 
करने के विरुद्ध देशव्यापी अभियान। 

भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हुए इस देशविरोधी समझौते का 
प्रतिरोध जनसंघ ने संगठित किया था। आगे चलकर जन-आक्रोश इतना प्रबल हुआ कि 
पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। 

पंडित नेहरू के पाकिस्तान से वादे का सम्मान करने के सभी अनुरोधों को राज्य के 
मुख्यमंत्री डॉ. बी.सी. राय ने ठुकरा दिया। राज्य विधानसभा और विधान परिषद्‌ ने सर्वसम्मति 
से प्रस्ताव पारित कर बेरूबारी के स्थानांतरण के समझौते को अस्वीकृत कर दिया। 


—डॉ. नंदकिशोर त्रिखा 
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“एकात्म मानवदर्शन' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के आलेखों, भाषणों, 
बौद्धिक वर्गों, वक्तव्यों एवं विविध संवादों ने भारतीयता के अधिष्ठान पर तात्कालिक 
समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत किया । इन सबसे भी कालजयी 
साहित्य का निर्माण हुआ | उनके जाने के पाँच दशकों बाद उनका संपूर्ण वाड्मय प्रकाशित 
हुआ है | विलंब से ही सही, लेकिन उनके शताब्दी वर्ष पर उसका प्रकाशन एक ऐतिहासिक 
अवसर है। 15 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का यथासंभव संकलन हुआ 
है। आइए, हम उनका परिचय प्राप्त करें। 


खंड एक : वर्ष 1940 से 1950 की सामग्री इस खंड में है। संघ प्रचारक के रूप 
में एक दशक में उनके द्वारा सृजित साहित्य का इसमें संकलन है | यह ' राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ' के द्वितीय सरसंघचालक श्री मा.स. गोलवलकर परमपूजनीय श्रीगुरुजी को समर्पित 
है। श्रीगुरुजी का परिचय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरि ने लिखा है। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के ही वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत इस खंड के भूमिका- 
लेखक हैं | सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है “वह काल'। इस खंड में 
इसका लेखन वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


खंड दो : यह दो वर्षों का है-1951 तथा 19521 यह ' भारतीय जनसंघ' की 
स्थापना, प्रथम आम चुनाव तथा पंचवर्षीय योजना का काल है। यह डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को समर्पित है। “डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान' के निदेशक श्री 
अनिर्बान गांगुली ने डॉ. मुखर्जी का परिचय लिखा है। इस खंड को भूमिका विख्यात 
इतिहासवेत्ता श्री देवेद्र स्वरूप ने लिखी है। “वह काल ' अध्याय का आलेखन पद्मश्री श्री 
जवाहरलाल कौल ने किया है। 
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खंड तीन : वर्ष 1954-1955 का है | यह 'गोवा मुक्ति-संग्राम' का काल है । यह 
गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करनेवाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है; 
उनका परिचय भांजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलवीर पुंज ने लिखा है तथा इसको 
भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्मकाल से कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ नेता डॉ. विजय-कुमार 


मल्होत्रा है । 'वह काल' के लेखक हैं--राजा राम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के 
अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर शर्मा। ' 


खंड चार : वर्ष 1956-1957 का है। यह संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य 
पुनर्गठन का काल है। यह ' भारतीय जनसंघ' के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर में ' प्रजापरिषद्‌' 
के संस्थापक पं. प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय जम्मू-कश्मीर के 
उपमुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने लिखा है, भूमिका श्री रंगाहरि ने। 'बह काल' का 
आलेखन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री 
अच्युतानंद मिश्र ने किया है। i 


खंड पाँच : एक ही वर्ष सन्‌ 1958 के दो खंड हैं पाँच व छह | दीनदयालजी के 
आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का यह काल है। महान्‌ गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को खंड पाँच समर्पित है । ऑर्गनाइजर के संपादक 
श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता 


कुमार ने भूमिका-आलेखन किया है । प्रसिद्ध विचारक श्री के.एन. गोविंदाचार्य ने “वह 
काल' लिखा है। 


खंड छह : इसमें दीनदयालजी की पुस्तक 'टू प्लांस : प्रोमिसेज : परफोर्मेंस : 
परस्पेक्टिव' संयोजित है तथा डॉ. भाई महावीर के द्वारा लिखी पुस्तक की समीक्षा का 
समाहन किया गया है। रा.स्व. संघ के उत्तर क्षेत्र के संघचालक एवं अर्थवेत्ता डॉ. 
बजरंगलाल गुप्त ने भूमिका लिखी है। इस खंड में “वह काल ' अध्याय नहीं है । यह खंड 
महान्‌ अर्थचिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित किया गया है। उनका परिचय अ.भा. 
विद्यार्थी परिषद्‌ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है। 


खंड सात : वर्ष 1959 का है। चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण कर भारत की सीमा 
का अतिक्रमण किया गया। यह दीनदयालजी को संघ प्रचारक बनानेवाले रा.स्व. संघ के 
पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री भाऊराव देवरस को समर्पित है। उनका परिचय श्री अच्युतानंद 
मिश्र ने लिखा है | भूमिका-लेखन का कार्य “विश्व हिंदू परिषद्‌” के राष्ट्रीय महामंत्री श्री 
चंपतराय ने किया है । वरिष्ठ पत्रकार डॉ. नंद किशोर त्रिखा ने “वह काल' का आलेखन 
किया है । 
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खंड आठ: वर्ष 1960 का है । “हमार ध्येय दर्शन ' लेखमाला एवं ' जनसंघ ही Al’ 


: आलेख इसमें शामिल हैं । उत्तर प्रदेश की पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर 


सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को यह खंड समर्पित है। श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने उनका 
परिचय लिखा है । रा.स्व. संघ के पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री मदनदास इसके भूमिका- 
लेखक तथा “दीनदयाल शोध संस्थान' के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन "वह काल' के 
लेखक हैं। 


खंड नौ : वर्ष 1961 का है।.लोकमत परिष्कार का आलेखन, दलों को आचार 
संहिता के मुद्दे इसमें प्रमुख हैं । दीनदयालजी के साथी रहे तथा उनके बाद महामंत्री बने 
श्री सुंदर सिंह भंडारी को यह खंड समर्पित है । जयपुर के श्री इंदुशेखर “तत्पुरुष ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश (भय्याजी) जोशी ने 
इसकी भूमिका लिखी है तथा “वह काल' का आलेखन श्री बलबीर पुंज ने किया है। 


खंड दस : वर्ष 1962 का है। भारत चीन के आक्रमण से आक्रांत हुआ था। यह 
खंड लब्धप्रतिष्ठ राजनेता डॉ. संपूर्णानंद को समर्पित है, उन्होंने दीनदयालजी की “पॉलिटिकल 
डायरी' की भूमिका लिखी थी। इनका परिचय “पाञ्चजन्य' के संपादक श्री हितेश शंकर 
ने लिखा है। भूमिका आलेखन का कार्य सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने किया है। 
लब्धप्रतिष्ठ भारतविद्‌ श्री बनवारी ने “वह काल' लिखा है। 


खंड ग्यारह : वर्ष 1963-64 का है। यह वही काल है, जब दीनदयालजी ने 
“एकात्म मानववाद' का व्याख्यान किया था। यह खंड महान्‌ भाषा एवं भारतविद्‌ आचार्य ` 
रघुवीर को समर्पित है। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉ. 
राजीव रंजन गिरि ने लिखा है । भारतमाता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के 
विद्वान्‌ शिष्य गोविंद गिरि महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है। भाजपा के राष्ट्रीय 
उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने "बह काल” का आलेखन किया है । 


खंड बारह : वर्ष 1965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध, भारत की 
विजय एवं ताशकंद समझौते का यह काल है। संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर 
बलवंत (भैयाजी) दाणी को यह खंड समर्पित है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत 
सहसंघचालक अधिवक्ता श्रीं आलोक कुमार ने इनका परिचय लिखा है | निहार राज्य के 
राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी भूमिका तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सीतेश 
आलोक ने 'वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड तेरह: वर्ष 1966 का है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निधन, गोहत्या के 
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खिलाफ आंदोलन । दीनदयालजी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के नियोजक दीनदयाल 
शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को यह खंड समर्पित है । उनका परिचय 
श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखा है । इस खंड की भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 
ने लिखी है । वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव 'वह काल' के लेखक हैं। 


खंड चौदह : वर्ष 1967-68 का है। भारतीय राजनीति में एकदलीय एकाधिकार 
टूटने का यह काल है। दीनदयालजी अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। 
इस खंड की भूमिका गुजरात के राज्यपाल प्रो. ओमप्रकाश कोहली ने लिखी है। “वह 
काल' का आलेखन श्री जगदीश उपासने ने किया है । यह खंड दक्षिण भारत में 'जनसंघ' 
के कार्य को प्रारंभ करनेवाले तथा ' भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रौ जना 
कृष्णमूर्ति को समर्पित है । उनका परिचय श्री ला. गणेशन ने लिखा है। 


खंड पंद्रह : यह अंतिम खंड है। जिसकी तिथि ज्ञात नहीं, ऐसा साहित्य, इसमें 
संकलित है। महान्‌ गांधीवादी एवं भारतविद्‌ श्री धर्मपाल को यह खंड समर्पित है । डॉ. 
जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात 
पत्रकार श्री मा.गो. वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इस खंड में 'वह काल' नहीं है। 
दीनदयालजी संदर्भित 'अवसान' अध्याय का इसमें संयोजन किया गया है, जिसका 
आलेखन श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


डॉ, महेश चंद्र शर्मा 
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परिचय सात 
संपादकीय ग्यारह 
भूमिका पंद्रह 
वह काल (1959) मुखर होते अंतर्विरोध इक्कीस 
वाड्मय संरचना पच्चीस 
हमारी अर्थनीति का मूल आधार --पाञ्चजन्य, जनवरी 5, 1959 1 
सहकारी खेती और जनसंघ पाञ्चजन्य, जनवरी 26, 1959 6 
दीनदयाल उपाध्याय ने ई.एम.एस. की रूस से सहायता लेने के 
प्रयास की निंदा को --ऑर्गनाइज़र, जनवरी 26, 1959 9 
शीत शिविर, रा.स्वं.संघ : दिल्ली --फरवरी 8, 1959 11 
“पाञ्चजन्य” के प्रसार में सहयोग दें 
पाञ्चजन्य, फरवरी 9, 1959 13 

नेहरू की सी.आई.डी. या हिटलर की गेस्टापो 

--ऑर्गनाइज़र, फरवरी 9, 1959 14 
बंगलौर अधिवेशन के पश्चात्‌ --पाञ्चजन्य, फरवरी 9, 1959 18 
बंगलौर अधिवेशन के पश्‍चात-2 --पाञ्चजन्य, फरवरी 16, 1959 21 
बंगलौर अधिवेशन के पश्चात्‌-3 --पाञ्चजन्य, फरवरी 23, 1959 26 
बंगलौर अधिवेशन के पश्चात्‌ पाञ्चजन्य, मार्च 2, 1959 32 
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राजस्थान जनसंघ का बीकानेर अधिवेशन 
--पाज्चजन्य, मार्च 9, 1959 
विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही मानव मूल्यों की रक्षा संभव 
3 — पाञ्चजन्य, मार्च 30, 1959 
तिब्बत के हत्यारे चीनी साम्राज्यवादी 
पाञ्चजन्य, अप्रैल 6, 1959 
तिब्बत पर चीन का आक्रमण -_ऑर्गनाइज़र, अप्रैल 6, 1959 
चीन ने नेपाल से भारतीय कर्मियों पर आपत्ति जताई 
--ऑर्गनाइज़र, अप्रैल 13, 1959 
सहकारी खेती : 'इकॉनोमिक रिव्यू' का प्रत्युत्तर 
—पाञ्चजन्य, अप्रैल 20, 1959 
जनसंघ और भूमि सुधार —ऑर्गनाइज्ञर, अप्रैल 20, 1959 
महान्‌ पूर्वजों द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करें 
-— पाञ्चजन्य, अप्रैल 27, 1959 
सहकारी खेती : कांग्रेस और जनसंघ | 
| पाञ्चजन्य, अप्रैल 27, 1959 


पोलिटिकल डायरी - --ऑर्गनाइजर, अप्रैल 27, 1959 
--तिब्बत की स्वतंत्रता में भारत का eta 

दिल्ली नगर निगम और जनसंघ पाञ्चजन्य, मई 4, 1959 
दिल्ली जनसंघ अधिवेशन . — पाञ्चजन्य, मई 11, 1959 
पोलिटिकल डायरी --र्ऑर्गनाइजर, मई 11, 1959 
- अंग्रेजी की दुष्टता 


भारतीय संसद्‌ अंग्रेजीपरस्तों के कुटिल प्रयत्न विफल करे 
— पाञ्चजन्य, मई 11, 1959 
पोलिटिकल डायरी --आऑर्गनाइज़र, मई 18, 1959 
¬ सहकारिता कृषि : किंकर्तव्यतिमूढ़ता की कहानी 
तिब्बत के लिए साहसिक नीति की माँग 
--आऑर्गनाइज़र, मई 25, 1959 
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संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दावणगिरी 
| --मई 27, 1959 
पंडित नेहरू तिब्बत की स्वाधीनता के लिए कड़ा पग उठाएँ 
पाञ्चजन्य, जून 1, 1959 


संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर --जून 3, 1959 
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर . = जून4, 1959 
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर --जून 5, 1959 
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली --जून 12, 1959 
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली --जून 13, 1959 


कांग्रेस के समाजवादी नारे से ही कम्युनिस्टों के पैर जमे 


— पाञ्चजन्य, जून 22, 1959 . 


पोलिटिकल डायरी ` ` पाञ्चजन्य, जून 29, 1959 
शक्तिमान ट्रक : सार्वजनिक क्षेत्र का स्टंट 
राजस्थान सरकार का शिक्षा क्षेत्र में अजीब निर्णय 


सही शब्द : सही अर्थः ` -पाञ्चजन्य, जुलाई 6, 1959 
सही शब्द : सही अर्थ-2 पाञ्चजन्य, जुलाई 13, 1959 
पोलिटिकल डायरी पाञ्चजन्य, अगस्त 4, 1959 
सरकार पर अधिकाधिक निर्भरता 

केरल का संकेत समझें पाञ्चजन्य, अगस्त 10, 1959 


'दीनदयालजी के साथ एक घंटा --ऑर्गनाइज़र, अगस्त 15, 1959 . 


केरल की समस्या का अंतिम हल क्या? 
पाञ्चजन्य, अगस्त 17, 1959 


एक मूल्यवान सम्मति : लोकमान्य के सपनों का भारत 


__पाञ्चजन्य, अगस्त 24, 1959 
पोलिटिकल डायरी __ऑर्गनाइज़र, अगस्त 31, 1959 
__ क्या नेहरू अयूब के सामने झुकेंगे, जैसे उनके पूर्ववर्तियों के 
सामने झुके थे? 
पोलिटिकल डायरी __ऑर्गनाइज़र, सितंबर 7, 1959 


__नेहरू ने हमें अवध के अंतिम नवाब की याद दिलाई 
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जनसंघ सहकारी कृषि के विरुद्ध 20,000 गाँव सम्मेलन 
आयोजित करेगा --ऑर्गनाइज़र, सितंबर 7, 1959 
सरकार के पास कोई खाद्य नीति नहीं 
--आऑर्गनाइज़र, सितंबर 7, 1959 

पोलिटिकल डायरी --आऑर्गनाइज़र, सितंबर 14, 1959 
--कृतनिष्ठ हिंदी ही एकमात्र रास्ता 
पोलिटिकल डायरी --ऑर्गनाइज़र, सितंबर 21, 1959 
-- पथ वंचन तो पथ वंचन ही है : इंच-इंच या मील-मील 
कुटुंब और कृषि की स्वतंत्रता की रक्षा में 

—ऑर्गनाइजर, अक्तूबर 5, 1959 


पोलिटिकल डायरी पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 1959 
कम्युनिस्ट सेना में फूट डालने का द्रेशद्रोही प्रयास न करें 
सहकारी खेती से उपज घटेगी -पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 1959 
राष्ट्रीय एकता और पंडित नेहरू 

-— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 1959 
जनसंघ पर प्रतिबंध लगाने का समाचार निरा प्रचार स्टंट 


— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 12, 1959 
जनसंघ के लिए मत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मत होगा 
--ऑर्गनाइज़र, अक्तूबर 12, 1959 


पोलिटिकल डायरी — पाञ्चजन्य, अक्तूबर 12, 1959 
¬ हिमालय के दक्षिणावती सभी देश संयुक्त सुरक्षा नीति अपनाएँ 
पोलिटिकल डायरी -— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 19, 1959 


-— पंडित नेहरू चीन के सामने समर्पण कर रहे हैं! 
हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ विदेशी और अव्यावहारिक हैं 
--ऑर्गनाइज़र, अक्तूबर 31, 1959 


Tet व विश्वात्मा -— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 31, 1959 
हमारी सांस्कृतिक एकता -— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 31, 1959 
पोलिटिकल डायरी --ऑर्गनाइज़र, नवंबर 7, 1959 
--लदूदाख में गश्ती पुलिस पर चीनी हमला 
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61. केरल संयुक्‍त पोरचा की गलत दिशा 
--आऑर्गनाइज़र, नवंबर 7, 1959 
62. उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को बताया गया कि चीन भारत 
को स्वतंत्र करेगा --द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवंबर 8, 1959 
63. भारतीय क्षेत्र ख़ाली किए बिना कोई संधि वार्त्ता न हो 
l --पाउचजन्य, नवंबर 16, 1959 
64. पोलिटिकल डायरी --रऑर्गनाइजर, नवंबर 16, 1959 
--पी.एस.पी.- एक उद्देश्यविहीन दल, हरियाणा फ्रंट--एक 
राजनीतिक चाल 
65. चीन आक्रांता है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता; 
देशद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए 
--पाञ्चजन्य, नवंबर 23, 1959 
66. पोलिटिकल डायरी --ऑर्गनाइज़र, नवंबर 23, 1959 
--नेहरू द्वारा संसद्‌ की अवमानना 
67. चीन के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई जाए 
--पाज्चजन्य, नवंबर 23, 1959 
68. पोलिटिकल डायरी --ऑर्गनाइजर, नवंबर 30, 1959 
--फोर्ड फाउंडेशन और गोहत्या 
69. पीतांबर दास : भारतीय जनसंघ के नए अध्यक्ष 
--ऑर्गनाइजर, दिसंबर 14, 1959 
70. पोलिटिकल डायरी --ऑर्गनाइज़र, दिसंबर 21, 1959 
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71. भारत में खाद्यान्न बढ़ाने के छह सूत्री कार्यक्रम 
-—पाञ्चजन्य, दिसंबर 28, 1959 
परिशिष्ट— 


बेरूबारी हस्तांतरण के विरुद्ध लोकसभा के समक्ष विशाल प्रदर्शन 
—पाञ्चजन्य, मार्च 9, 1959 
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1 
हमारी अर्थनीति का मूल आधार 


for भारतीय अर्थनीति की दिशा की ओर संकेत अनेक बार किया जा 
चुका है। यह निश्चित है कि काफी लंने अरसे से परागति की ओर जानेवाली 
व्यवस्था को प्रगति की दिशा में बदलने के लिए प्रयास करने होंगे। स्वत: वह हास से 
विकास की ओर नहीं मुड़ सकती । वास्तव में जब कोई व्यवस्था शिथिल हो जाती है तो 
उसके स्वत: सुधार का सामर्थ्य जाता रहता है। विकास की शक्तियों का प्रादुर्भाव होने 
एबं गति देने के लिए योजनापूर्वक प्रयास करने पड़ते हैं । स्वतंत्र देश के शासन के ऊपर 
स्वाभाविक रूप से यह जिम्मेवारी आती है। 

अपने इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए योजना और नीतियों के निर्धारण को 
आवश्यकता होती है। किंतु शासन कई बार ग़लती कर जाता है। वह अर्थव्यवस्था को 
गति देने के स्थान पर स्वयं ही उसका अंग बनकर खड़ा हो जाता है । इस प्रयास में उसे 
उन लक्ष्यों और उद्देश्यों का भी विस्मरण हो जाता है, जिनको लेकर उसने अपने प्रयत्न 
प्रारंभ किए थे। 

अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन संपूर्ण जनता के नाम पर “पीपुल्स डेमोक्रेसी ' 
के नामाभिधान से तानाशाही चलाए और चाहे वह सही मायनों में प्रतिनिधि शासन हो, 
जनता का स्थान नहीं ले सकता। वह जनता का मार्गदर्शन कर सकता है, सहायक बन 
सकता है, उसका नियंत्रण कर सकता है, आदेश दे सकता है और उसे गुलाम बना 
सकता है । इनमें से उसे किस रूप में व्यवहार करना है, इस पर ही उसकी योजनाओं को 
मर्यादाऐ और स्वरूप निर्भर करेंगे। 


नियोजन का स्वरूप 
नियोजन शब्द का पहले रूस द्वारा व्यवहार किए जाने के कारण उसे साम्यवादी 
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अर्थव्यवस्था का आवश्यक अंग ही नहीं, नियोजित अर्थनीति का अपरिहार्य परिणाम भी 
साम्यवाद माना जाता है। किंतु आज नियोजन साम्यवादियों तक सीमित नहीं | अमरीका 
और ब्रिटेन भी नियोजन में विश्वास करते हैं। पर रूस और इन देशों को नियोजन की 
कल्पनाएँ भिन्न-भिन्न हैं । चूँकि साम्यवादी देश एक अत्यंत ही सूत्रबद्ध योजना बनाएँगे 
तथा संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, वितरण और उपभोग का पूरी तरह नियंत्रण 
करेंगे। इसके विपरीत प्रजातंत्रबादी अपने विशेष दृष्टिकोण के कारण ही बहुत अधिक 
नियंत्रित योजना को, यदि बह आर्थिक कारणों से संभव भी हो, नहीं अपनाएँगे। इसी 
आधार पर सन्‌ 1948 में ब्रिटेन की चतुर्वर्षीय योजना में लिखा था, '' यूनाइटेड किंगडम 
का आर्थिक नियोजन इन मूलभूत तथ्यों पर आधारित है-आर्थिक तथ्य यह है कि यू.के. 
की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है, राजनीतिक तथ्य है कि 
यू.के. एक प्रजातंत्र है और रहेगा; तथा प्रशासनिक तथ्य है कि कोई भी नियोजक भावी 
आर्थिक विकास की सामान्य प्रवृत्तियों से अधिक का ज्ञान नहीं रख सकता।'' 


नियोजन और प्रजातंत्र 

आर्थिक नियोजन में यह अंतिम तथ्य अत्यधिक महत्त्व का है। जब कोई भी मनुष्य 
किसी जीवनमान एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के भावी व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी 
करता है, तो वह केवल अपने अनुभवों एवं कल्पनाओं के आधार पर ही कुछ अनुमान 
लगाता है। यह निश्चित नहीं कि वे पूरी तरह सत्य उतरें। अतः उसे उनमें सदैव परिवर्तन 
के लिए तैयार रहना चाहिए। किंतु तानाशाही शासन परिवर्तन स्वीकार करने के स्थान पर 
अर्थ की गतियों को अपनी भविष्यवाणी के अनुसार बदलने का आग्रह करता है । उसमें 
से संकट पैदा होते हैं । इसी प्रकार जब कोई नियोजक योजना के विभिन्न प्रकार के संबद्ध 
अंगों में संभाव्य परिवर्तनों के लिए गुंजाइश छोड़कर नहीं चलता तो विभिन्न प्रकारों के 
संकट खड़े हो जाते हैं। उन्हें टालने के लिए शासन अधिकाधिक शक्ति अपने हाथ में 
लेता जाता है। रूस आदि साम्यवादी देशों में यदि पहला प्रकार दिखता है, तो भारत में 
दूसरा। एक में तानाशाही ही अर्थनीति का नियंत्रण करती है, तो दूसरे में अर्थनीति को 
'कठिनाइयाँ तानाशाही को जन्म दे रही हैं | हमें दोनों से बचना होगा। 

मानव-ज्ञान की इन सीमाओं के अतिरिक्त भी नियोजन की मर्यादाएँ जीवन के 
अन्य मूल्यों के आधार पर निश्चित करनी पड़ती हैं। जहाँ शासन ही संपूर्ण अर्थोत्पादन 
का स्वामी है, वहाँ योजना बनाना और कार्यान्वित करना सरल है। जहाँ व्यक्तियों को 
आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट है, वहाँ भी अधिक कठिनाई नहीं, किंतु जहाँ एक मिश्रित 
अर्थव्यवस्था है, वहाँ नियोजन एक दुष्कर कार्य है। उदाहरण के लिए, जहाँ केवल 
सैन्य-संचालन का कार्य करना है, बह सरलता से किया जा सकता है। 
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नीति और नियोजन 

प्रजातंत्रीय देशों में शासन मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 
नियंत्रण आदि से अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को ठीक रखता है। उनका नियोजन 
नीति-निधारण, बजट आदि तक सीमित रहता है। वे एक-एक क्षेत्र और एक-एक 
इकाई की गतिविधि की चिंता नहीं करते । इसे हम बृहत्‌ आर्थिक नियोजन कह सकते 
हैं। इसके विपरीत जहाँ छोटे-छोटे लक्ष्यों का निर्धारण तथा सूक्ष्म-से-सूक्ष्म आर्थिक 
गतिविधियों का नियोजन किया जाए, उसे अणु-आर्थिक नियोजन कहेंगे। रूस दूसरी 
पद्धति का पालन करता है, तो अमरीका और ब्रिटेन पहली का। हमने दोनों का मेल 
बिठाने की कोशिश की है, किंतु पूर्ण समाजवाद न होने के कारण दूसरा असफल होता 
है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार होने के कारण पहला प्रभावी नहीं हो 
पाता। आवश्यकता है कि शासन अपने हाथ में बहुत ही थोड़े एवं अपरिहार्य उद्योग ले 
तथा शेष का नियंत्रणों के द्वारा नियमन करता चला जाए। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

भारत में अभी तक दो योजनाएँ बनी हैं । पहली तो केवल कुछ स्कीमों का संकलन 
मात्र थी, किंतु दूसरी देश के आर्थिक ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन न करने की योजना बनाई 
गई । राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि, विषमताओं की कमी, मूल तथा भारी उद्योगों 
के विकास पर बल देते हुए देश का तेजी से औद्योगीकरण तथा रोजगारों का अधिक 
विस्तार, ये लक्ष्य इस योजना के सम्मुख रखे गए थे। इन्हें प्राप्त करने के लिए 4,800 
करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान किया गया है। समाजवाद के उद्देश्य के अनुरूप 
शासन के द्वारा 3,800 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र में 1,400 करोड़ रुपए के पूँजी- 
विनियोजन की व्यवस्था थी। साधन की दृष्टि से यह अनुमान लगाया गया था कि 800 
करोड़ रुपए करों से, 1,200 करोड़ रुपए ऋण से, 800 करोड़ रुपए विदेशों से, 400 
करोड़ रुपए बजट के अन्य सूत्रों से, 1,200 करोड़ रुपए घाटे की अर्थव्यवस्था से प्राप्त 
किया जाएगा। शेष 400 करोड़ रुपए की कमी कैसे पूरी की जाएगी, इसका कोई विधान 
नहीं किया गया था। 

जब यह योजना बनाई गई थी, तो इसे अत्यंत महत्त्वाकांक्षिणी तथा उपलब्ध साधनों 
से बाहर की बताया गया था। साथ ही, कृषि की उपेक्षा करके औद्योगीकरण पर और 
उसमें भी भारी उद्योगों पर बल गलत था। देश की बेकारी के उन्मूलन की इसमें कोई 
व्यवस्था नहीँ की गई थी। शासन ने अपनी क्षमता से अधिक भार अपने ऊपर ले लिया 
था। करों का भार दुर्वह होगा आदि, पिछले ढाई वर्ष के अनुभव ने इन आलोचनाओं को 


सत्य सिद्ध किया है। 
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योजना आयोग ने मई 1958 में जिस योजना के क्रियान्वयन का सिंहावलोकन 
किया है, उसके अनुसार उपर्युक्त आँकड़ों और अनुमान में बदलाव हुआ है। अब 
राजस्व की आय से बचत 751 करोड़ रुपए, रेलों से 250 करोड़ रुपए, ऋण से 954 
करोड़ रुपए, अन्य स्रोतों से 29 करोड़ रुपए, विदेशों से 1,039 करोड़ रुपए घाटे की 
अर्थव्यवस्था से 1,200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार का कुल 
आय का अनुमान 4,260 करोड़ रुपए का होता है। अत: योजना को घटाकर 4,500 
करोड़ रुपए की करने का सुझाव रखा गया। नवंबर 1958 के आयोग के एक नोट के 
अनुसार 4,500 करोड़ रुपए भी जुटाना संभव नहीं होगा। अतः घटाकर 4,240 करोड़ 
किया जाए, ऐसा सुझाव रखा गया। आवंटनों में भी अनेक परिवर्तन किए गए राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ ने उसके सुझावों को अमान्य किया है। 

योजना के लक्ष्यों और अनुमानों की गलतियाँ हैं, यद्यपि थोडा अधिक ध्यान दिया 
जाता तो उन्हें काफी सुधारा जा सकता था। किंतु हमारे देश में आँकड़ों के एकत्रीकरण 
और विवेचन की न तो कोई अच्छी, विश्वसनीय एवं अविलंबकारी व्यवस्था है और न 
शासन को लाल फीताशाही में वह संभव ही है। महत्त्व का प्रश्‍न तो यह है कि यदि ये 
अंदाजे ठीक भी निकल जाते, तो भी योजना से भारत की समस्याएँ सुलझाना तो दूर रहा, 
उसका सामर्थ्य प्राप्त करने की दिशा में भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। 


योजना की मौलिक छालती 

योजना को सबसे बड़ी गलती है, उसके द्वारा भारत की परिस्थितियों पर विचार न 
किया जाना। उसने न तो भारत के साधनों का विचार किया और न उसकी आवश्यकताओं 
का। वह रूस और यूरोप के औद्योगीकरण के अनुकरण का एक क्षीण प्रयास मात्र है। 
उसमें भी इन देशों के सम्मुख औद्योगीकरण के काल में और उसके परिणामस्वरूप जो 
समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, उनका भी विचार नहीं किया गया। 

विभिन्न परियोजनाओं और क्षेत्रों के बीच न तो संतुलन बिठाया गया और न 
समन्वय ही। किसी भी योजना की पूर्ति के लिए धन ही नहीं, भौतिक और मानवीय 
साधनों को आवश्यकता है। हमारा संपूर्ण ध्यान धन की प्राप्ति के स्रोत ढूँड़ना और उसके 
व्यय को मात्रा के अनुसार सफलता को कम-से-कम व्यय से अधिकतम लाभ का 
विचार ही भूल गए। जहाँ हमें मानवीय विकास का लक्ष्य रखना चाहिए था, वहाँ हमने 
भौतिक लक्ष्य रखे और उनका आधार भी वित्तीय लक्ष्य मान लिया। 


तीसरी योजना 
आज तीसरी योजना की चर्चा शुरू हो गई है। योजना का आधार भारत की कृषि 
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और उसके अभिन्न अंग के रूप में खडे हुए विकेंद्रित उद्योग हों, विकेंद्रित कृषि- 
औद्योगिक ग्राम-समाज ही हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हो सकता है । उसका विकास 
करने के लिए संस्था संबंधी व्यवस्थाएँ निर्माण करना, यही शासन की योजनाओं का 
काम हो सकता है। 
देश की अर्थव्यवस्था के क्रांतिकारी विकास का कार्यक्रम बनाते हुए भी हमें यह 
ध्यान में रखना होगा कि तीसरी योजना दूसरी से असंबद्ध न हो। घड़ी के पैंडुलम के 
समान परिस्थितियों के थपेड़े से इधर से उधर झूलते रहने से हम समय, शक्ति और 
साधनों का अपव्यय ही करेंगे। भारी ख़र्चा करके दूसरी योजना की अवधि में प्राप्त 
साधनों का इस प्रकार उपयोग करना होगा, जिससे हम उन्हें व्यर्थ न जाने दें तथा अपनी 
अर्थव्यवस्था में हमने जो असंतुलन पैदा कर लिए हैं, उन्हें ठीक करते हुए आगे के 
विकास की व्यवस्था कर सकें। 
पाञ्चजन्य, जनवरी 5, 1959 
O 
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2 
सहकारी खेती ओर जनसंघ* 


दीनदयालजी द्वारा नई दिल्ली में 19 जनवरी, 1959 को पत्रकार 
सम्मेलन में दिया गया वक्‍तव्य | ऑर्गनाइनर 26 जनवरी, 1959 को 
प्रकाशित हुआ। 


ग्रा अर्थव्यवस्था को सक्रिय करने तथा उसे सुदृढ नींव पर खड़ा करने की दृष्टि 
से भारतीय जनसंघ भूमि सुधारों की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। किंतु 
उसके मत में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव,' यदि क्रियान्वित किया 
गया, तो ग्रामीण भारत की अर्थ एवं राजनीतिक व्यवस्था में भारी उथल-पुथल कर देगा। 
अभी तक भूमि सुधारों का उद्देश्य खेतिहर को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना रहा 
है। कृषक-स्वामित्व के आधार पर बनी भूमि-व्यवस्था प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल 
तथा आर्थिक दृष्टि से बहुफलदायी है । जनसंघ सामुदायिक कृषि का विरोधी È प्रस्तावित 
योजना को सहकारी खेती का नाम देना ग़लत है। इसका अंतिम परिणाम खेती का 
सामूहीकरण होगा, जिससे किसान एक खेतिहर मजदूर मात्र रह जाएगा | उसकी व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता और प्रेरणा नष्ट हो जाएगी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा। 
आर्थिक दृष्टि से जहाँ भूमि श्रम अनुपात घनी खेती के अतिरिक्त और कोई पर्याय न 
छोड़ता हो, बड़े पैमाने के खेत अधिकतम उत्पादन नहीं दे सकेंगे। जब देश भीषण अन्न 
संकट से ग्रस्त हो तो हम उन प्रयोगों को जो अन्यत्र असफल हो चुके हैं, दोहराकर 
जोखिम नहीं उठा सकते। 
* देखें, परिशिष्ट-]ा, पृष्ठ 289। 


1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 64वाँ अधिवेशन 9 से 11 जनवरी, 1959 को नागपुर में यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता 
में हुआ था, इस सत्र में सहकारी संयुक्त खेती का प्रस्ताव पारित किया गया था। 
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भूमि सुधार नीति की हामी 

क्योंकि जनसंघ स्वामी-कृषि पर आधारित भूमि व्यवस्था का हामी है तथा कृषि के 
यंत्रीकरण को भारत की आज की अर्थव्यवस्था के अनुपयुक्त समझता है, वह अधिकतम 
जोत के निर्धारण की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इस मर्यादा का निर्धारण करते 
समय हमें कृषिभूमि तथा कृषियोग्य बंजर की उपलब्धि, ग्राम समाज की क्षमता तथा 
आवश्यकताएँ, विभिन क्षेत्रों में भूमि विकास की संभावनाओं एवं सुविधाओं में भेद, 
कृषीतर पेशों में रोज़गार के अवसर तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का विचार करना 
होगा। जनसंघ समझता है कि यह मर्यादा अच्छी सिंचाई की 30 एकड़ अथवा उसके 
बराबर की भूमि, जिसमें कम-से-कम 6,000 वार्षिक शुद्ध आय हो सके, होनी चाहिए। 
आज के संविधान के प्रावधानों के अनुसार बड़े-बड़े भूमिधरों को मर्यादा से अधिक को 
ज़मीन की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। अत: शासन को कोई व्यावहारिक पग उठाने के 
पहले इसके वित्तीय पहलू का भी विचार कर लेना चाहिए। नए खेतिहरों को, जो कि 
कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार भूमिहीनों की सहकारी समितियाँ होंगी, प्राप्त भूमि पर 
खेती करने के लिए साधन जुटाने के हेतु भी धन देना होगा। यह सब भार राज्य सरकारों 
पर पड़ेगा। जबकि इन सरकारों को योजना के अंतर्गत एवं उसके बाहर भी अनेक मदों 
पर व्यय करना है तथा पुराने जमींदारों और जागीरदारों को क्षतिपूर्ति की रकम चुकानी है, 
यह नया वित्तीय बोझ उनके बूते के बाहर का होगा। बक़ाया जमीन पर यदि सहकारी 
खेती करनी हो, तो एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक एवं संगठनात्मक व्यवस्था भी करनी 
होगी। केवल क़ानून बनाकर संस्थाएँ खड़ी करने से काम नहीं चलेगा। उनके लिए 
ईमानदारी, समाजनिष्ठा, निस्स्वार्थ सेवा की वृत्ति, प्रशासनिक सौकर्य तथा भारत के 
लाखों गाँवों में रहनेवाले जनों को प्रेरणा दे सकने में समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता होगी | 
यह बहुत बड़ा काम है, जिसे कोई भी सरकारी तंत्र, पंचायतों का तो कहना ही क्या, पूरा 
नहीं कर सकता। 


जनसंघ के व्यावहारिक सुझाव 

सिद्धांत पक्ष को यदि छोड़ भी दें, तो व्यावहारिक दृष्टि से भूमि सुधारों की निम्नलिखित 
प्रक्रिया अपनानी चाहिए 

1. भविष्य में भूमि की प्राप्ति की अधिकतम मर्यादा निश्चित कर देनी चाहिए। 

2. खेतिहरों को जोतने के अधिकार का स्थायित्व देकर उन्हें निश्चित मूल्य पर, 
जिसका भुगतान किश्तों में हो सके, ज़मीन को ख़रीदने की सुविधा देनी चाहिए। ऐसे 


किसानों से कोई लगान नहीं लिया जाना चाहिए। 
3. अधिकतम जोत से अधिक जमीन वाले भूमिधरों को कहा जाए कि वे तीन वर्ष 
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के अंदर अपनी बक़ाया जमीन को बेच दें। ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को 
सहकारी एवं अन्य बैंकों से रुपया उधार देने की व्यवस्था की जाए। ज़मीन के मूल्य को 
किश्तों में चुकाने की भी सुविधा हो। 

4. संपूर्ण गाँव के पुनर्नियोजन की स्कीम बनाकर चकबंदी शुरू की जाए। 

5. ऋण, विक्रय आदि के लिए सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएँ। 


गल्ले के व्यापार का सरकारीकरण 

जनसंघ का मत है कि शासन ने गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय 
करके बुद्धिमानी नहीं की । इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न के वित्तीय, प्रशासनिक तथा किसानों और 
व्यापारियों के हित संबंधी तथा अन्य पहलुओं पर पूरा विचार नहीं किया गया। इस 
निर्णय को घोषणा के कारण खरीफ की फ़सल अच्छी होने तथा रबी की फसल की भी 
अच्छी संभावनाओं के उपरांत भी गल्ले के दाम बढ़ रहे हैं । जनसंघ वर्तमान में निम्नलिखित 
सुझाव देता है-- 

1. गल्ले के थोक व्यापारियों को तुरंत लाइसेंस देने चाहिए। 

2. काफ़ी संख्या में सस्ते गल्ले की दुकानें सभी नगरों तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में 
खोलनी चाहिए। 

इस काम के लिए पुराने थोक और परचून के व्यापारियों की सेवाएँ ही काम में ली 
जाएँ। नए तथा अनुभवहीन लोगों को लाकर अव्यवस्था पैदा नहीं करनी चाहिए। 

3. प्रत्येक स्तर पर गल्ले के वितरण की व्यवस्था की देखभाल करने के लिए 
सर्वदलीय समितियाँ बनानी चाहिए। 

-- पाज्चजन्य जनवरी 26, 1959 
o 
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दीनदयाल उपाध्याय ने ई.एम.एस. की रूस से 
सहायता लेने के प्रयास की निंदा की 


केत के मुख्यमंत्री श्री ई.एम.एस. नंबूदरिपाद ने सोवियत साम्यवादी पार्टी के 

इक्कीसवें समागम में भाग लेने के लिए मॉस्को जाने से पूर्व, समाचारों के अनुसार, 
पहले त्रिवेंद्रम और फिर नई दिल्ली में कहा कि वे इस अवसर का लाभ क्रेमलिन के 
साथ बातचीत करने और केरल की विकास योजनाओं के लिए रूस से सहायता प्राप्त 
करने के लिए उठाएँगे। नई दिल्ली में उन्होंने अपने वक्तव्य को यह कहकर व्याख्या 
करने का प्रयास किया कि उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक 
सामान्य नागरिक की दृष्टि से कही थी। 

यद्यपि साम्यवादी नेता के इस प्रयास के संवैधानिक और क़ानूनी निहितार्थ को पूरा 
परीक्षण करने की ज़िम्मेदारी भारतीय सरकार पर है, हमारे विचार में नंबूदरिपाद का यह 
प्रयत्न उस विशेषाधिकृत पद का घोर दुरुपयोग है, जिस पर वे काबिज हैं, विशेषकर जब 
इसे राष्ट्रीय और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए। भारत अमरीका और रूस सहित 
विभिन देशों से सहायता प्राप्त कर रहा है। किंतु हमें किसी देश से ऐसी सहायता नहीं 
लेनी चाहिए, जिसके साथ राजनीतिक शर्तें जुड़ी हुई हों अथवा जिसके द्वारा हमारी 
राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता हो। 


. 1, क्रेमलिन वह स्थान है, जहाँ रूसी राज्य का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक यह देश के राजनीतिक जीवन 
का हृदयस्थल बना हुआ है। साथ ही यह देश के इतिहास और संस्कृति का भी केंद्र है। यह प्रमुख क़िलेनुमा 
केंद्रीय कांप्लेक्स है। ऐसे कांप्लेक्स पुराने रूसी शहरों में पाए जाते हैं। यह शब्द अकसर सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान 
मास्को क्रेमलित के संदर्भ में अथवा वहाँ स्थित सरकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मास्को क्रेमलिन 
कांप्लेक्स रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। 
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केरल के मुख्यमंत्री की यह नवीनतम उत्सुकता उनकी गृहयुद्ध की पहली धमकी 

से भी कहीं अधिक ख़तरनाक है। स्पष्टतः उसका उद्देश्य, अपनी आर्थिक प्रगति के 
लिए केरल को दिल्ली की बजाय मॉस्को पर निर्भर बनाना है। इस तरह की चाल की 
जितनी भी निंदा को जाए, वह कम होगी | संयोगवश इस बात से यह फिर उजागर हो 
गया है कि साम्यवादियों की वफ़ादारी और संबद्धता दूसरे देशों के प्रति है ( भारत के प्रति 
नहीं) । 
| --ऑर्गनाइज़र जनवरी 26, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

O 
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शीत शिविर, रा.स्व. संघ, दिल्ली शाखा 


H7 निर्माण का हमारा कार्य है। यह कार्य करने में हमारे सामने बाधाएँ भी आ 
जाती हैं। इसमें समाज की मनोवृत्ति ही सबसे बड़ी बाधा है। इस सप्ताह के 
' ऑर्गनाइजर' में “लास्ट लाइफ' नाम से एक लेख छपा है, पढ़ना चाहिए। 
जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा स्थगित होने का स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार पिछले 
दिनों पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हुआ,' तो भारत में भारी हलचल शुरू हो गई। 
सभी सोचने लगे कि कुछ करना चाहिए। लेकिन बाद में लगा कि अब मुसीबत टल गई 
है। तो लोगों ने समझ लिया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 
एक बार कैंसर का एक मरीज डॉक्टर के पास आया | डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम 
बच जाओगे । इस बीमारी में दस में से नौ मरीज़ मरते हैं और एक बचता है। मेरे पास 
आए नौ मरीज मर चुके हैं और तुम दसवें हो, इसलिए मरोगे नहीं। कुछ लोगों की ऐसी 
ही समाज की कैलकुलेशन है । यह गतिहीनता का परिचायक है। 
देरी से कमरे में आकर बैठनेवाला दरवाजे में आकर बैठता है। कहता है कि मैं 
यहाँ ठीक हूँ। उक्त मनोवृत्ति हमारी गतिहीनता की परिचायक है। यह हमारे शिष्टाचार 
में सम्मिलित हो गई है। 
भीड़ में लोग सोचते हैं कि अगर हम एक जगह और एक समय पर Yh तो इंग्लैंड 
डूब जाएगा। परंतु एक जगह और एक ही समय में-यह कार्य दुष्कर है। भीड़ की 
ए. अलतत, 1958 को पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री 
frist खान नून को बरखास्त कर सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल अयूब ख़ान को मुख्य मार्शल लॉ 
प्रशासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन सिर्फ़ 13 दिन के बाद अक्तूबर 27 को अयूब ख़ान ने राष्ट्रपति को 


अपदस्थ कर दिया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गए। दरअसल पाकिस्तान में अब तक तीन बार सेना द्वारा 
तख्तापलट कर सैन्य शासन (1958-71; 1977-88 व 1 999-2008) लग चुका है। 
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मानसिकता से कठिनाई दूर नहीं हो सकती । व्यवस्थित कार्य करना कठिन होता है। 
बारात का आयोजन, कार्य का संचालन ये बड़े कठिन काम होते हैं । दृढता तथा व्यवस्थित 
व्यवहार बड़ी मेहनत से आते हैं। संख्या बल से हिम्मत बढ़ती चली जाती है । परंतु वह 
अनुशासित होने पर ही लाभदायक होती है। अनुशासित और व्यवस्थित संख्या का ही 
लाभ है और सातत्य व नियमितता से व्यवस्था आती है, अनुशासन आता है, अनुशासन 
से संख्या बल का प्रभाव बढ़ जाता है। 
एक-दूसरे का विश्वास और स्नेह बहुत बड़ी चीज़ें हैं। विश्वास और स्नेह हमारे 
बल और प्रभाव को अनेक गुणा बढ़ा देता है। यदि हमारे अंदर अहंकार की बाधा न हो 
और आत्मविश्वास भी समाप्त न हो, यह परस्पर स्नेह से ही संभव हो सकता है। मशीन 
के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है, उसी तरह समाज को भी हमारे संघ की आवश्यकता 
है। समाज में संघ का विश्वास रहना चाहिए। इसके लिए आपस में स्नेह की आवश्यकता 
है। इस स्नेह का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। समाज इसी विश्वास के आधार पर चल 
रहा है। हमें स्नेह का वातावरण बनाना चाहिए। इसके लिए अपील करते जाना चाहिए। 
समाज में किसी की बुराइयों की चर्चा बहुत होती है। परंतु वास्तव में उतनी बुराई 
नहीं होती, केवल प्रचार होता है । हमें संख्या बल और विश्वास को बढ़ाना चाहिए। यही 
आवश्यक है। बाधाओं को दिमाग से निकालते जाना चाहिए। जो संघ में अभी तक कभी 
नहीं आए, उनको शाखा में लाना है। अत: बाधाओं को दिमाग से हटाना चाहिए। संघ 
को कोई गाली देता है, तो कम-से-कम उसकी निगाह में संघ तो है। उसे भी संघ में 
लाया जा सकता है। 
एक बार जो विरोधी होता है, वह हमेशा के लिए विरोधी नहीं रहता। ऐसा सोचना 
जीवन को सबसे बड़ी भूल होगी। हम दूर रहकर विरोधियों के तर्क को बल देते हैं। मन 
से, दिमाग में यह बाधा दूर करनी होगी। असंतुलन और विकृतियों को जीवन में से 
हटाना होगा। विभिन्न राजनीतिक पक्षों में संतुलन करना संघ का काम है। हम लोगों को - 
अपना समझते हैं। उनसे मिलना चाहिए। 
-- फरवरी 8, 1959 
Oo 
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“पाञ्चजन्य” के प्रसार A सहयोग दें 


पाल प्रारंभ से ही भारतीय विचारधारा एवं राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधि पत्र 
रहा है। सामग्री संचयन एवं नई रूप-सज्जा उसके इस उद्देश्य की उपलब्धि में 
बहुत सहायक होंगे। आज जब भारतीय एवं अभारतीय विचारधाराओं का संघर्ष तीव्र 
होता जा रहा है तथा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोग विदेशी मूल्यों के शिकार बनते 
जा रहे हैं, 'पाञ्चजन्य' राष्ट्रीय एवं जागतिक घटनाओं का निर्भीक, स्वतंत्र एवं उद्देश्यपूर्ण 
विवेचन करके राष्ट्र की महती सेवा कर रहा है। आवश्यकता है कि “पाञ्चजन्य' घर- 
घर में पहुँचे तथा करोड़ों देशवासियों की भावनाएँ इसके द्वारा मुखरित हों। इस हेतु 
“पाञ्चजन्य' के प्रत्येक पाठक, सहानुभूति रखनेवाले तथा ग्राहक का यह पुनीत कर्तव्य 
होगा कि वह 'पाञ्चजन्य' के 'प्रसार अभियान' के अंतर्गत इसका क्षेत्र बढ़ाकर ' पाउचजन्य 
को सजग प्रजातंत्र तथा समर्थ राष्ट्रीयता का सबल माध्यम बनावें। 
पाञ्चजन्यः फरवरी 9 1959 
CO 
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नेहरू की सी.आई.डी. या हिटलर की गेस्टापो 


राम दा की गिरफ़्तारी 

जनसंघ की पश्चिम बंगाल शाखा के संगठन मंत्री श्री राम प्रसाद दास को गत 
अक्तूबर के शुरू में गिरफ़्तार किया गया था। उनका क़सूर केवल यह था कि वे जनसंघ 
के प्रस्ताव की पालना करते हुए बदनाम नेहरू-नून समझौते' के विरुद्ध गतिशील जनमत 
तैयार कर रहे थे। उन्होंने सरहदी इलाक़ों का दौरा किया था, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ था 
कि वहाँ की जनता इस अफवाह से भयभीत थी कि अब इनके इलाक़े पाकिस्तान का 
हिस्सा बन जाएँगे। कुछ भागों में लोगों ने पाकिस्तानी झंडे भी फहरा दिए थे। उन्हें सचाई 
बताकर और उन मामलों में भी, जिनमें पं. नेहरू भारत के कुछ भाग पाकिस्तान को देने 
को देने को सहमत हो गए हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाकर कि उनके हितों की रक्षा की 
जाएगी, उनकी आशंकाओं को दूर करना आवश्यक था। राम दा, लोग उन्हें प्यार से इसी 
नाम से बुलाते थे, ने अपना फर्ज निभाया और जैसी अपेक्षा थी, उन्हें इसी की सज़ा 
मिली, क्योंकि अन्यायपूर्ण, तानाशाही और भ्रष्ट शासन में अपने कर्तव्य का पालन करने 
से अधिक आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। » 

परंतु उनके प्रयत्न व्यर्थ नहीं गए। पश्चिमी बंगाल में आज हर कोई यह कह रहा 
है कि नेहरू-नून समझौता करने में नेहरू ने भारत के हितों की बलि दी है। अधिकतर 
अख़बारों ने भी अपनी ख़बरों, समीक्षात्मक टिप्पणियों और मुख्य लेखों में भी यही बात 
1. 10 सितंबर, 1958 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज़ 
ख़ान नून ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद एनक्लेव्स के आदान- 
प्रदान को समस्या पर चर्चा हुई। समझौते में भारतीय क्षेत्र के बेरूबारी संघ और कूच बिहार एन्क्लेव का 


हस्तांतरण पाकिस्तान को करने का करार हुआ था। लेकिन इसके कार्यान्वयन में संबैधानिक अडचनें खडी हुई 
और समस्या अनिर्णीत ही रह गई । 
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कही है । जनमत का दबाव इतना भारी हो गया कि पश्चिम बंगाल को विधान सभा और 
परिषद्‌ दोनों ने एकमत माँग की है कि पश्चिम बंगाल का एक भी भाग पाकिस्तान को 
(न) दिया जाए। डॉ. बी.सी. राय ने अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि यह 
समझौता पश्चिमी बंगाल की सरकार को विश्वास में लिए बिना किया गया है। केंद्रीय 
क़ानून मंत्री श्री ए.के. सेन समझौते, में निश्चित भूमि को पाकिस्तान को स्थानांतरित 
करने के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार को मनाने में सफल नहीं हो सके। 
क़ानून मंत्री कहते हैं कि पं. नेहरू को बात को मानना चाहिए। किंतु वे भूल गए हैं 
कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हालात बदल गए हैं। नून अब पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्री नहीं हैं और नया शासन खुलकर भारत के विरोध में उतर आया है। हमारे 
विचार में बदले हालात में जैसे नेहरू की कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की घोषणा 
को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार वर्तमान स्थिति में समझौते के निर्णय के 
हमारे हिस्से को क्रियान्वित करने का कोई प्रश्न नहीं है, विशेषकर जब पाकिस्तान अपने 
वादों को पूरा करने को तैयार नहीं है। लेकिन पं. नेहरू किसी की सलाह मानने को तैयार 
नहीं हैं। लगता है, उन्होंने सारे विरोधों को नज़रअंदाज़ करने का निर्णय कर लिया है। 
जनसंघ के विरोधों को सांप्रदायिक पार्टी का असंबद्ध प्रलाप कहकर भले ही तर्क कर 
दिया जाए, किंतु पश्चिमी बंगाल कौ विधायिका के एकमत प्रस्ताव पर आप क्या कहेंगे? 
यदि प्रधानमंत्री उस प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं देते, तो समूचे प्रकरण का यह अर्थ 
लगाया जा सकता है कि केंद्र जानबूझकर बंगाल के हितों की उपेक्षा कर रहा है। वे लोग 
और दल भी, जो मुसलमानों में पाकिस्तानपरस्त वर्गो की चुनावों में वोटों को खोने के 
भय से भारतीय सरकार की पाकिस्तान के तुष्टीकरण की नीतिं का विरोध करने की 
Sta नहीं करते, उन्होंने भी यह मानना शुरू कर दिया है कि यह सब केंद्र और पश्चिमी 
बंगाल रियासत के बीच बढ़ते अलगाव का सूचक है । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साप्ताहिक 
मुखपत्र मारला ने अपने नीरक्षीरविवेक का अनोखे ढंग से प्रयोग किया है। साम्यवादी भी 
जो विघटन को हवा देने में तत्पर रहते हैं, मतभेद बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कूटनीति 
की माँग है कि पं. नेहरू इस समूचे विचार को ही छोड़ दें। बेरूबारी यूनियन के स्थानांतरण 
के प्रस्तावित बिल को स्वयं प्रस्तुत करने की बजाय तुक ग्राम और लक्ष्मीपुर के (पाकिस्तान 
द्वारा) अवैध रूप से क्रब्ज़ाए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकारी मशीनरी को 
सक्रिय करें। 
आज सारा पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा 
पहले जनसंघ बोल रहा था, और जिसका प्रचार राम 


रा वही भाषा बोल रहे हैं, जो कुछ मास 
दा ने अपनी गिरफ्तारी से पहले किया 


2. बिधान चंद्र रॉय (1882-1962) पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में 1948 से 1962 तक पदासौन R I 
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on फिर भी राम दा हिरासत में हैं । संभवत: उनका दोष यह था कि उन्होंने स्थिति को पहले 
ही भाँप लिया था। क्या यह पश्चिमी बंगाल को सरकार की दुरभि संधि नहीं है कि उसने 
राम दा की आवाज़ को दबा दिया है, जिससे केवल उसी को आवाज सुनी जाए। 
इस कार्रवाई को करने में पश्चिमी बंगाल की सरकार का कुछ भी उद्देश्य रहा हो, 
राम दा को बताए गए उनको गिरफ्तार के कारणों से स्पष्ट है कि पश्चिमी बंगाल को 
पुलिस हिटलर की गेस्यपो) और स्टालिन की एन.के.वी.डी.” से होड़ करने को बेताब 
है। पुलिस का दावा है कि राम दा ने प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाई थी और 
इसके लिए उन्होंने देहली जाने का प्रबंध भी कर लिया था। यह सच है कि राम दा को 
देहली आना था, पर उन्हें केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए आना था। 
पूर्ववत्‌ वे विशेष आमंत्रित थे और यदि उनकी गिरफ्तारी न होती तो वे उसमें उपस्थित 
होते। अगर पं. नेहरू की गुप्त पुलिस किसी के दिल्ली आने को उनकी हत्या करने के 
षड्यंत्र का अंग मानती है तो राजनीतिक दलों, विशेषकर विरोधी दलों को, अपनी बैठक 
अथवा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित नहीं करनी चाहिए। 
पश्चिमी बंगाल की पुलिस को राम दा की नीयत, इरादे का कैसे पता चला? क्या 
उसने किसी षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया है? यदि हाँ, तो और किन लोगों को उसके 
लिए गिरफ्तार किया गया है? यह किसी कुटिल पुलिस अधिकारी के दिमाग की तरंग 
रही होगी या शर्लाक होल्म्स के अतिशय अध्ययन से पीडित किसी अन्य व्यक्ति की। 
समय-समय पर अपने जीवन के विरुद्ध फर्जी साज़िशों का ढोल पीटना प्रधान के अतीव 
प्यारे और सम्मानित व्यक्त्त्वि को शोभा नहीं देता (प्यार और सम्मान का यह अर्थ नहीं 
है कि हम उनके विचारों से सहमत हों या उनके EA का पालन करें) अपने लिए 
निर्दोष/कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करना अनुचित नहीं है, परंतु मुक्त लोकतांत्रिक तंत्र, 
जैसा हमारे देश में है, संभावित काल्पनिक हत्यारों की सूचियाँ बनाना संभ्रांत से कम 
नहीं है। ये तानाशाही हुकूमतों के प्रिय हथकंडे हैं । कंस और हिरण्यकशिपु इसी प्रकार 
के पौराणिक तानाशाह थे। हिटलर और स्टालिन उनके आधुनिक प्रतिरूप थे। पं. नेहरू 
कितने भी तानाशाह हों, हमारे विचार में उनमें उस हृदयहीन, क्रूरता और मानवीय 
महत्त्वाकांक्षा का एक भी कण नहीं है, जिनसे तानाशाह बनते हैं। इसके विपरीत, उनमें 


3. सन्‌ 1933 में नाज़ियों द्वारा जर्मनी की सत्ता हथियाने के बाद गुप्तचर एजेंसी के तौर पर गेस्टापो की स्थापना को 
गई। इसके बाद हिटलर ने इसका प्रयोग शासन के विरोधियों और यहूदियों का दमन करने के लिए मुख्य 
उपकरण के तौर पर किया। 

4. एन.के.वी.डी. : सोवियत संघ की क़ानून प्रवर्तन एजेंसी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की इच्छाओं के अनुरूप कार्य 
“करती थी। जोसफ स्टालिन के दौर (1922-52) में इस एजेंसी को राजनीतिक दमन, विरोधियों की जासूसी, 
विदेशी सरकारों को प्रभावित करने तथा अन्य देशों में कम्युनिस्ट आंदोलनों के भीतर स्टालिनवादी नीति को 
लागू करने को जिम्मेदारी सौंपो गई थी। 
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वे गुण हैं, जिन्होंने उन्हें निरंकुश बनने से रोका है, हालाँकि कांग्रेस के निकम्मेपन के 

कारण वे उस संगठन और सरकार के एकछत्र शासक बन गए हैं। अगर हालात के 

षड्यंत्र ने पं. नेहरू को भारत के भाग्य का विधाता बना दिया है, यद्यपि इससे पं. नेहरू 

सहित लोकतंत्र प्रेमियों को निराशा हुई है, अधिकारी ऐसा तामझाम रचने का षड्यंत्र न 

करें जो एक तानाशाह को और बलवान बनाता है। बह तामझाम प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व 
की महानता में वृद्धि करने की अपेक्षा उसे कमतर करता है। 

—आर्गनाइजर, फरवरी 9, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

m 
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गा जनसंघ के सप्तम वार्षिक अधिवेशन को समाप्त हुए अब एक माह से भी 
अधिक हो रहा है। अब तक समस्त प्रतिनिधि, विशेषकर उत्तर भारत के, अपनी 
सुदूर दक्षिण की तीर्थयात्रा समाप्त कर अपने-अपने स्थान पर पहुँच चुके होंगे । उन्हें जनसंघ 
के उन कार्यकर्ताओं और सदस्यों, जिनका बंगलौर पहुँचना संभव न हो सका, की उत्कंठा 
को संतुष्ट करने के साथ-साथ जनसाधारण को भी अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और निर्णयों 
के अवगत कराना है। बंगलौर का संदेश जनसंघ के प्रत्येक कार्यकर्ता और समर्थक के 
लिए तो है ही, उन समस्त देशभक्त तत्त्वों के लिए भी है, जिनकी राष्ट्रीय दृष्टि एवं यथार्थवादी 
बुद्धि हमारी स्वतंत्रता और संस्कृति पर बढ़ते हुए संकट को भली प्रकार देख रही है तथा 
जो हमारी संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को एक भावात्मक एवं सोद्देश्य दिशा देने के 
आकांक्षी हैं । इन लेखों के द्वारा हम उन प्रमुख प्रश्नों और समस्याओं, जिन पर बंगलौर में 
चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए, पर विचार करेंगे। इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस 
का भी ८4वाँ अधिवेशन नागपुर में हो चुका है । इससे हमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्याओं 


के प्रति दोनों संगठनों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करने का स्वाभाविक अवसर 
मिल गया है। 


अखिल भारतीय एकात्मता की अनुभूति 

उन ख़ास मामलों पर पहुँचने के पूर्व इतना तो कहा ही जा सकता है कि बंगलौर 
अधिवेशन ने जनसंघ के अधिकांश कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाया है। अनेक के लिए 
विंध्याचल पार कर दक्षिण भारत जाने का यह प्रथम प्रसंग था। भावना के स्तर पर भले ही 
वे इस मातृभूमि की संपूर्ण लंबाई-चौड़ाई में बिखरे हुए देशबांधवों के प्रति एकात्मता का 
अनुभव करते रहे हों, किंतु उनकी बुद्धि उन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त नहीं 
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कर सकी थी, जिनका सामना विभिन प्रातं में बसे हुए बंधुओं को करना पड़ा है । बंगलौर 
ने न केवल विषय निर्धारिणी समिति तथा भारतीय प्रतिनिधि सभा 'की औपचारिक कार्रवाइयों 
अपितु अनेक छोटी-मोटी अनौपचारिक गोष्ठियों के द्वारा भी देश के विभिन्न भागों से 
आनेवाले प्रतिनिधियों को एकत्र करने, वार्ता करने एवं एक-दूसरे को समझने का अवसर 
प्रदान किया। केरल और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों के लिए पाकिस्तान द्वारा सीमा-अतिक्रमण 
केवल सनसनीखेज समाचारों तक ही सीमित नहीं रह गया। कर्नाटक के प्रतिनिधि ने मुझे 
बताया कि अब तक तो वह नेहरू-नून समझौते को तुष्टीकरण की पुरानी नीति का अंगमात्र 
मानकर ही उनका विरोध करता रहा था । परंतु बंगलौर में हुए पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधियों, 
जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण किया हुआ था, से संवाद करने के उपरांत ही वह 
इस समझौते के दूरगामी घातक परिणामों को भली प्रकार समझ सका | 


बंगलौर में ही क्यों? 

अधिवेशन के पश्चात्‌ मुझे पंजाब के कुछ प्रतिनिधियों से वृंदावन उद्यान में भेंट 
करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि दक्षिण की इस यात्रा ने जहाँ अखिल भारतीय 
राजभाषा के रूप में हिंदी को शीघ्र लागू किए जाने के उतावलेपन पर अंकुश लगाया है, 
वहीं उनकी उस चिंता को भी समाप्त कर दिया है, जो दक्षिण से हिंदी विरोध के अतिरंजित 
समाचारों को सुनने से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदी का विरोध कहीं 
नहीं है, परंतु ऐसी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ एवं आशंकाएँ अवश्य हैं, जिनको 
'सहानुभूतिपूर्वक दूर करना आवश्यक है । केरल और तमिलनाडु को कम्युनिस्ट तथा द्रविड़ 
कझगम के साथ पूर्णतया एकरूप नहीं कर देना चाहिए, जैसा कि दूर बैठे हुए अधिकांश 
जन भूल कर सकते हैं । बंगलौर में अधिवेशन को आयोजित करने का एक उद्देश्य यह 
भी था कि कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण अखिल भारतीय बने । श्री देवा प्रसाद घोष ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में इसका उल्लेख भी किया। अब यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि 
इस उद्देश्य की पूर्ति बहुतांश में हो गई। 

जहाँ तक बाह्य रूपरेखा और व्यवस्था का संबंध है, यह अधिवेशन दिल्ली और 
अंबाला के गत अधिवेशनों से कई मानों में भिन्न था। जबकि वहाँ पटकुटियों के नगर 
बसाए गए थे, बंगलौर का अधिवेशन ईंट-पत्थर के मकानों में हुआ। कई क्षेत्र, नेशनल 
हाई स्कूल, लाल बाग का भव्य ग्लास हाउस आदि अनेक स्थान हमें उपलब्ध थे और 
उन्होंने हमारे आवास एवं कार्यक्रमों की आवश्यकता को भली प्रकार पूर्ण कर दिया। इससे 
जहाँ एक ओर प्रतिनिधियों को कुछ सुविधा रही एवं हमारे ख़र्चे में बहुत बचत हो गई, 
वहीं दूसरी ओर इसके कारण वह चहल-पहल का दृश्य उत्पन्न हो सका, जो इतने विशाल 
सम्मेलनों का स्वाभाविक परिणाम होता है। वहाँ मेले का वह दृश्य नहीं दिखाई पडा, 
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जिसमें सजे-धजे लोग इधर-उधर टहलते हों तथा चाटवालों और गुब्बारे बेचनेबालो को 
आवाजें गूँजती हों। पंजाब के कुछ लोगों को इस सबसे निराशा हुई और उन्होंने इसको 
“बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन' की संज्ञा दे डाली। परंतु उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
अनेक स्थानीय नागरिकों का यह मत था कि अधिवेशन का दृश्य बंगलौर के इतिहास में 
अभूतपूर्व रहा। यदि उनके कथन में से अतिशयोक्ति का अंश निकाल दिया जाए, तो भी 
इतना तो हम कह ही सकते हैं कि अधिवेशन ने स्थानीय लोगों के मानस पर एक अविस्मरणीय 
छाप छोड़ी है। इतना अवश्य है कि यह अधिवेशन नागपुर अधिवेशन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
में भगदड़ जैसे समाचार नहीं उत्पन्न कर सका। नागपुर के समान वहाँ जेबकतरों का झुंड 
भी नहीं था, जिन्हें पुलिस के द्वारा बंदी कराने की आवश्यकता पड़ती संपूर्ण कार्यक्रम 
पूर्णतया व्यवस्थित था। इसका श्रेय किसे दिया जाए, व्यवस्थापकों को, प्रतिनिधियों को 
अथवा बंगलौर के निवासियों को? अच्छा हो कि वे इस श्रेय का परस्पर बँटवारा कर लें। 


यात्रा की कठिनाइयोँ 
बंगलौर की व्यवस्था के प्रति शिकायत करने के लिए तो कुछ है नहीं । परंतु बंगलौर 
की लंबी यात्रा एक कठिन कार्य था। सहस्रों दर्शकों के अतिरिक्‍त 1,400 प्रतिनिधियों ने 
अधिवेशन में भाग लिया, परंतु रेल अधिकारियों ने उनकी सुविधा के लिए कोई व्यवस्था 
नहीं की। उत्तर रेलवे ने तो लखनऊ से बंगलौर तक यात्रा गाड़ी देने से भी इनकार कर 
दिया जबकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने इसके लिए उचित अवधि के अंदर आवेदन- 
पत्र दाखिल कर दिया था। फलत: उन्हें काफी असुविधा से गुजरना पड़ा। यदि किसी को 
बैठने अथवा खड़े होने भर के लिए स्थान मिल गया, तिस पर ही उन्होंने अपना भाग्य 
सराहा। उत्तर भारत के कितने ही प्रतिनिधि ढौंड़ जंक्शन पर संबंधित गाड़ी में नहीं चढ़ 
पाए। अत: उन्हें 24 घंटे तक पड़े रहना पड़ा । मैंने असंतुष्ट प्रतिनिधियों को रेलवे के पास 
डिब्बों के अभाव के कारण बताकर शांत करने का प्रयास किया, परंतु लौटती बार मैं यह 
देखकर चकित रह गया कि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के लिए धडाधड स्पेशल गाड़ियाँ 
दौड़ रही हैं और उन गाड़ियों में बहुत ही कम यात्री बैठे हुए हैं। एक ट्रेन तो बिल्कुल 
खाली गई। उसके गार्ड ने मुझे बताया कि जब ट्रेन छूटी उसमें कुल बीस यात्री बैठे थे, 
परंतु इटारसी के पहुँचते-पहुँचते वे सब उतर गए | उसे आशा थी कि बेतूल से आगे जाकर 
कुछ यात्री और मिलें। यह है कांग्रेसी समाजवाद का एक जीता-जागता नमूना, जहाँ एक 
ओर गाड़ियाँ बिना यात्रियों के जा रही हैं और दूसरी ओर यात्री गाड़ियों में जगह न मिलने 
के कारण बीच के स्टेशनों पर पड़े घड़ियाँ गिन रहे हैं। 
-- पाञ्चजन्य, फरवरी 9, 1959 
o 
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नेहरू-नून समझौता तानाशाही का द्योतक 

प्रत्येक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, और जनसंघ का बंगलौर अधिवेशन 
भी उसका अपवाद कहाँ था। फिर भी, कार्यसमिति ने प्रस्तावों पर पहले से विचार किए 
जाने, विषय निर्धारिणी समिति द्वारा व्यवस्थित रूप से स्वीकार किए जाने तथा खुले 
अधिवेशन में उनको हू-ब-हू पारित कराने कौ औपचारिकता अंगीकार न करने का 
निर्णय किया। यह औपचारिकता अपनाए जाने की आवश्यकता तो वहाँ पड़ती है, जहाँ 
खुले अधिवेशन में भाग लेनेवाले समस्त प्रतिनिधियों को विषय निर्धारिणी समिति के 
विवादों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहती। जनसंघ ने अपने प्रतिनिधियों पर अब तक 
ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। खुलकर वाद-विवाद सदा सहायक ही रहता है। 
गुटबंदी से मुक्त वाद-विवाद विषयों को उलझाने की अपेक्षा स्पष्ट ही अधिक करता 
है। अत: इसका महत्त्व कोई बहुत अधिक नहीं है कि वक्‍ताओं ने प्रस्तावों में उल्लिखित 
बातों में ही न उलझकर जनसंघ को सामान्य राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों के संबंध 
में अपने विचार व्यक्त किए। यदि प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन का सामान्य 
ढंग अपनाया गया होता, तो उन्होंने विषय पर अपेक्षाकृत विस्तृत प्रकाश डाला होता । 


चौदह प्रस्ताव 
कुल चौदह प्रस्ताव बंगलौर में पारित किए गए, जिनमें से दो शोक-प्रस्ताव थे, 


एक पश्चिम बंगाल जनसंघ के संगठन मंत्री, श्री रामप्रसाद की नज़रबंदी क़ानून के 
अंतर्गत हुई गिरफ़्तारी का विरोध करने के लिए था। दो राष्ट्र कौ आर्थिक अवस्था से 


* देखें, परिशिष्ट-], पृष्ठ 2871 
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संबंधित थे। तीन राजनीतिक विषयों से संबंधित थे, दो विदेश नीति से संबंधित थे तथा 
एक-एक सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान किए जाने व गो-रक्षा से संबंधित। 


अनुचित गिरफ़्तारी 


पश्चिम बंगाल के संगठन मंत्री, श्री रामप्रसाद दास को गत अक्तूबर में गिरफ़्तार 
किया गया था। उनकी गलती केवल इतनी थी कि वह जनसंघ के प्रस्ताव के अनुसार 
कलंकी 'नेहरू-नून समझौते' के विरुद्ध जनमत जाग्रत्‌ कर रहे थे । उन्होंने सीमावर्ती 
क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि जनता में बेहद बेचैनी व्याप्त है, क्योंकि पाकिस्तानी 
तत्त्वों ने अफवाह फैला रखी है कि उक्त क्षेत्र पाकिस्तान में जानेवाला है। कुछ भागों 
में तो पाकिस्तानी झंडे फहराने लगे। आवश्यक हो गया कि लोगों की आशंकाओं को 
यह आश्वासन देकर समाप्त किया जाए कि यदि पंडित नेहरू किन्ही क्षेत्रों को भारत से 
पाकिस्तान को स्थानांतरित किए जाने के लिए राजी हो गए होंगे तो भी लोगों के हितों 
का रक्षण किया जाएगा। राम 'दा' ने (जनता में वह इसी नाम से प्रख्यात हैं) उन्होंने 
अपने कर्तव्य का पालन किया और उन्हें दंड भी उचित ही मिला, क्योंकि अत्याचारी, 
अनाचारी और अन्यायी शासन के अंतर्गत कर्तव्य-पालन से बढ़कर अन्य कोई अपराध 
नहीं हो सकता। किंतु उनके प्रयास व्यर्थ नहीं हुए। पश्चिम बंगाल आज भी चिल्ला रहा 
है कि नेहरू-नून समझौते के रूप में भारत के साथ विश्वासघात किया गया है।' 

अधिकांश पत्रों ने अपने समाचारों, टिप्पणियों तथा संपादकों में इसी आशय के 
विचार व्यक्त किए हैं । अंततोगत्वा जनता की आवाज़ का दबाव इतना अधिक हो गया 
कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा और विधानपरिषद्‌ दोनों ने ही एक स्वर से माँग की 
है कि पश्चिम बंगाल का कोई भी भाग पाकिस्तान को स्थानांतरित नहीं किया जाना 
चाहिए। डॉ. बी.सी. राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल का विश्वास संपादन किए बिना 
यह समझौता किया गया है। केंद्रीय क़ानून मंत्री, श्री ए.के. सेन भी पश्चिम बंगाल 
सरकार को समझौते के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्र के स्थानांतरण के लिए सहमत नहीं कर 
पाए। मंत्री महोदय का कहना है, “पंडित नेहरू के वचनों का आदर किया जाना 
चाहिए।' किंतु वे यह भूल जाते हैं कि जिस समय समझौता हुआ था, उस समय से 
परिस्थिति बदल चुकी है। अब श्री नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं और वहाँ 
का नया शासन भारत के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यदि हम मानते हैं कि 


1. सितंबर 1958 को हुए नेहरू-नून समझौते के तहत पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बेरूबारी गाँव की आधी 
ज़मीन और कूच-बिहार एन्क्लेव के क्षेत्र का हस्तांतरण पाकिस्तान को करने का करार हुआ था। इसके बाद से 
ही उक्त क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। इस समझौते के विरुद्ध पश्चिम बंगाल विधानसभा में 'एक स्वर से प्रस्ताव 


पारित हुआ, जिसमें मुख्यत: सत्ताधारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने नेहरू सरकार द्वारा राज्य के प्रति 
विश्वासघात की बात कही थी। 
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आज की बदली हुई परिस्थिति में पंडित नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर 
कश्मीर में जनमत-संग्रह नहीं कराया जा सकता, तो वर्तमान परिस्थिति में इस समझौते 
को हमारी ओर से पूरा किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता-विशेष रूप से उस 
समय, जबकि पाकिस्तान अपने वायदों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। 

किंतु पं. नेहरू किसी की भी सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लगता है, 
उन्होंने सभी विरोधों को न सुनना तय कर लिया है। जनसंघ के विरोध को एक 
सांप्रदायिक संस्था (नेहरूजी के अनुसार) का विरोध मानकर ठुकराया जा सकता है 
किंतु पश्‍चिम बंगाल विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बारे में क्या कहा 
जाएगा? यदि प्रधानमंत्री उस ओर कोई ध्यान नहीं देते, तो कहना पड़ेगा कि केंद्र ने 
जान-बूझकर बंगाल के हितों की उपेक्षा की है और जो दल और व्यक्ति इस भय सेकि 
कहीं मुसलमानों का पाक समर्थक वर्ग चुनाव में उनका साथ न छोड़ दे, सरकार की 
पाक-तुष्टीकरण नीति का विरोध नहीं करते, उन्होंने समस्त स्थिति को केंद्र और पश्चिम 
बंगाल के बीच बढ़ती हुई दरार का संकेत माना है । निष्कासित सोशलिस्टों के मुख-पत्र 
“मराल' ने इस स्थिति का इसी रूप में “नीर क्षीर विवेक' किया है। जो कम्युनिस्ट 
विभेदकारी वृत्तियों को पनपाने का अवसर ढूँढ़ते रहते हैं, इस दरार को और चौड़ा करने 
की कोशिश करेंगे। कुशलता इसी में है कि पंडित नेहरू इस विचार को ही जड़मूल से 
त्याग दें। स्वयं बेरूबारी यूनियन के पाक-स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित विधेयक को 
प्रस्तुत करने के स्थान पर उन्हें तो तुकेरग्राम तथा लखीमपुर को पाकिस्तान के अनधिकार 
TA से निकालने के लिए सरकारी मशीनरी को सक्रिय करना चाहिए। 


जनसंघ के मत का समर्थन 

आज सारा पश्चिम बंगाल (आसाम तथा त्रिपुरा भी) वही कह रहा है, जिसे 
जनसंघ ने कुछ मास पूर्व कहा था और राम दा' ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व जनसामान्य 
के सामने रखा था। किंतु तब भी राम “दा' नजरबंद हैं। उनकी गलती शायद यह है कि 
उन्होंने औरों से पूर्व मामले को समझ लिया। क्या यह पश्चिमी बंगाल सरकार की 
भयंकर शरारत नहीं है कि उसने राम दा! का मुँह केवल इसलिए बंद कर दिया है कि 
केवल बंगाल सरकार की ही आवाज जनता की सुनाई दे सके? यह एक चाल भी हो 
सकती है दलगत हित साधने को अथवा प्रधानमंत्री को परिवर्तित करने की। यदि ऐसा 


था तो अभिप्राय पूर्ण हो चुका है। 


घोर तानाशाही 
यह कार्रवाई करने में पश्चिमी बंगाल सरकार की कोई भी नीयत क्यों न रही हो, 
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किंतु राम 'दा' की नजरबंदी के जो आधार बतलांए गए हैं, उनके आधार पर ज्ञात होता 
है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हिटलर के ' गैस्टापो' तथा स्टालिन के 'एन.के.वी.डी.' 
को भी मात करने का इरादा कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम 'दा' ने 
प्रधानमंत्री की हत्या के इरादे से दिल्ली आने की तैयारी कर रखी थी। इसमें संदेह नहीं 
कि राम 'दा' दिल्ली आनेवाले थे। किंतु केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के 
लिए आनेवाले थे। जैसा अभी तक होता आया है, उन्हें आमंत्रित किया गया था और 
यदि पहले ही नजरबंद न कर लिए गए होते, तो उन्होंने बैठक में भाग लिया होता। यदि 
पंडित नेहरू की गुप्त पुलिस यही मानकर चलती है कि दिल्ली आनेवाला हर आदमी 
नृशंस हत्याओं के इरादे से युक्‍त होता है, तो राजनीतिक दलों को, विशेष रूप से विरोधी 
दलों को, अपने अधिवेशनों अथवा सम्मेलनों के हेतु दिल्ली को कभी नहीं चुनना 
चाहिए। 
राम 'दा' के इरादों का पश्चिमी बंगाल की पुलिस को पता कैसे चला? क्या उन्हें 
किसी षड्यंत्र का पता चला? अगर ऐसा है तो और किसको गिरफ्तार किया है? क्या 
वह राज्य के शत्रुओं के ख़िलाफ़ सतत इसी प्रकार का जिहाद BS रहेंगे? निश्चय ही 
यह किसी सनकी पुलिस अफसर के दिमाग की सूझ होनी चाहिए। मेरे विचार से उसे 
शेरलॉक होल्म्सः के अध्ययन में पारंगत होना चाहिए। यह निश्चय ही प्रधानमंत्री के 
जनप्रिय तथा सर्वसम्मानीय व्यक्तित्व (प्रेम और सम्मान का अभिप्राय यह नहीं कि 
उनकी हर बात का अंध समर्थन किया जाए) का अपमान है कि आए दिन उनके 
ख़िलाफ़ षड्यंत्रों की चर्चा की जाए। यह ठीक है कि सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया 
जाए किंतु जनतंत्र में इस बात का किसी के द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता कि 
सुरक्षा पुलिस बैठी-बैठी सूची तैयार किया करे कि किस-किस को प्रधानमंत्री को हत्या 
के नाम पर फॉसा जा सकता है। सभी प्रकार के निरंकुश शासकों में इस प्रकार की प्रथा 
रहती है। 
कंस और हिरण्यकशिपु इसी प्रकार के शासक थे। हिटलर और स्टालिन उनके ही 
अभिनव मॉडल थे। पंडित नेहरू कितने भी तानाशाह हो सकते हैं, किंतु हम उन्हें उतना 
निर्दयी और हृदयहीन नहीं मानते, जो निरंकुश बनने के लिए आवश्यक रहता है । इसके 
विपरीत, उनमें ऐसे अनेक गुण हैं, जिन्होंने उन्हें अत्याचारी बनने से रोका है। यद्यपि 
चारों ओर से घेरे हुए निरर्थक कांग्रेसियों ने उन्हें संस्था और सरकार दोनों में असंदिग्ध 
शासक बना दिया है। यदि आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि पंडित नेहरू भारत के 


2. शेरलॉक VER, एक काल्पनिक चरित्र है, जिसका चित्रण 1887 में ब्रिटिश लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल 
ने अपने साहित्य में किया था। इसमें जासूस होम्स अपनी बौद्धिक कुशलता के लिए मशहूर होता है। 
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भाग्य निर्माता लगने लगे हैं (यह स्थिति सभी जनतंत्र प्रेमियों यहाँ तक कि पंडित नेहरू 

के लिए भी अहित कर है) तो भी अधिकारियों को उन तौर-तरीक़ों को नहीं अपनाने 

देना चाहिए, जो निरंकुश शासन की रही-सही कमी को पूरा कर देते हैं। ये तौर-तरीक़े 
प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की भव्यता में वृद्धि नहीं करते अपितु घटाते ही हैं। 

--पाज्चजन्य फरवरी 16, 1959 

m 
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बंगलोर अधिवेशन के पश्चात्‌-3 


तृतीय पंचवर्षीय योजना और जनसंघ 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में चर्चा उसी समय प्रारंभ हो गई थी, जिस 
समय बंगलौर का अधिवेशन हुआ था। प्रधानमंत्री द्वारा अपने एक सार्वजनिक भाषण में 
आश्वासन दिया गया कि संविधान लागू होने के बाद दस वर्ष के काल में न होकर तृतीय 
पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अर्थात्‌ सन्‌ 1965-1966 तक प्रारंभिक शिक्षा (संविधान 
के निर्देशानुसार चौदह वर्ष की अवस्था तक के लिए न होकर केवल ग्यारह वर्ष की 
अवस्था तक के लिए ही) सर्वसुलभ हो जाएगी। 

कांग्रेस कार्यसमिति ने भी तृतीय योजना के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। 
राजनीतिक निरीक्षकों का विचार है कि आज जबकि द्वितीय योजना का काम समाप्त होने 
में अभी दो वर्ष से भी अधिक शेष हैं, तृतीय योजना की चर्चा चलाना समय से पूर्व है। 
द्वितीय योजना को अपने दूसरे वर्ष में ही काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 
कठिनाइयों के प्रमुख कारण थे-योजना आयोग का गलत नियोजन तथा अदूरदर्शिता। 
आयोग और सरकार ने इस सबका दोष बाह्य परिस्थितियों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के सिर 
ASA की चेष्टा की है | कांग्रेस प्रस्ताव ने इस प्रकार के अनेक बचावों का सहारा लिया है | 
कारण कुछ भी हों, किंतु यह बात निश्चित है कि देश की आर्थिक अवस्था सामान्य मार्ग 
का अनुगमन नहीं कर रही है और इसलिए उसके भावी रूप के बारे में अब कोई भविष्यवाणी 
नहीं कौ जा सकती--विशेष रूप से तीन वर्ष पूर्व । जिस समय प्रथम योजना का निर्धारण 
हुआ था, देश खाद्यान्न कौ कमी का सामना कर रहा था। इसलिए उस समय सारा बल 
खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि पर दिया गया था। सौभाग्य से सन्‌ 1953-54 में जबकि आयोग 
द्वितीय योजना बनाने में व्यस्त था, अवस्था सुधरी हुई थी। अत: उसने कृषि को गौण स्थान 
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प्रदान कर दिया तथा “तीव्र औद्योगीकरण और उसमें भी विशेष रूप से आधारभूत तथा 
बड़े उद्योगों के विकास ' का कार्यक्रम बना डाला | स्पष्ट है कि उसके अनुमान ग़लत सिद्ध 
हुए और इससे पहले कि द्वितीय योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ होता, खाद्य और विदेशी 
मुद्रा के क्षेत्र में अभाव का अनुभव किया जाने लगा। इसलिए वस्तुस्थिति को देखते हुए 
तो आवश्यकता यह थी कि हम अपना सारा ध्यान द्वितीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति तथा 
वर्तमान परिस्थिति के प्रकाश व उपलब्ध अनुभव के प्रकाश में उनके सुधार की ओर केंद्रित 
करते | यह नीयत पर संदेह माना जा सकता है किंतु फिर भी कुछ लोगों की धारणा हैकि 
तृतीय योजना को इतनी जल्दी सामने इसलिए लाया जा रहा है कि जनता का मस्तिष्क 
वर्तमान विपन्नता से हटाकर आश्वस्त संपन्नता की ओर लगाया जा सके। जो भी हो, 
जबकि सरकार और योजना आयोग ही पहले से तृतीय योजना के निर्धारण में संलग्न हैं 
जनसंघ ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है, ताकि कहीं चूक न हो जाए। 


योजना दलीय भावना से मुक्‍त हो 
जनसंघ के प्रस्ताव ने पुनः अपनी मान्यता दोहराई है कि योजना को दलीय दृष्टिकोण 
से नहीं बनाया जाना चाहिए। योजना के क्रियान्वयन में ही नहीं, निर्धारण में भी दलों का 
योगदान लिया जाना आवश्यक है। अब तक की स्थिति यह है कि सरकार अन्य दलों को 
योजना से संबद्ध करना नहीं चाहती तथा केवल एक कांग्रेस ही उसके प्रति आत्मीयता 
का भाव रखती है। किंतु वृद्धिंगत कठिनाइयों के कारण तथा इस निश्चित धारणा के 
कारण कि द्वितीय योजना स्वलक्ष्यपूर्ति में सफल नहीं हो पाएगी, प्रधानमंत्री को अन्य 
` दलों के कतिपय सदस्यों से परामर्श करने के लिए झुकना पड़ा है। अनौपचारिक संबद्धता 
का अंततोगत्वा अर्थ यह होगा कि गैर-कांग्रेस सदस्यों को उस योजना को असफलता 
का भी भागी होना पड़ेगा, जिसके निर्धारण में उनसे विशेष रूप से जनसंघ से कोई 
योगदान नहीं लिया गया। किंतु यदि सरकार सहयोग और सम्मति लेने के लिए तैयार है 
ही तो हमें बृहद हित में इस संशय का सामना करना ही चाहिए। फिर भी यह कहना 
कठिन है कि उक्त समिति में हुए विचार-विमर्श सरकार और योजना आयोग की नीतियों 
पर किस सीमा तक प्रभाव डाल सकेंगे। आयोग के परिवर्तनशील ढाँचे में हर ख़ाली 
स्थान विशेषज्ञ के बजाय ऐसे लोगों के द्वारा भरा जा रहा है, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। 
इस सबसे लगता है कि यद्यपि बाहर से सर्वदलीय सहयोग प्राप्त करने का दिखावा किया 
जा रहा है, तथापि भावी योजना में भी कांग्रेस का दृष्टिकोण ही प्रतिलक्षित होगा। 


परानुकरण 
अब तक योजना के प्रमुख दोष यह रहे हैं कि उनको भारत की विशेष सामाजिक, 
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सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थाओं का विचार किए बिना विदेशों की प्रगति के 
'मॉडलों' के आधार पर निर्धारित किया गया है। जब योजना मूलविहीन है, उसके द्वारा 
देश की जनता का उत्साहित न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस द्वारा 
'समाजवाद' को अपना लक्ष्य बनाए जाने के कारण योजना और जनता के बीच दरार 
और भी चौड़ी हो गई है। 'समाजवाद' हमारे देश और हमारी प्रकृति के लिए विदेशी है। 
कभी-कभी इसे सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक न्याय का.नाम दिया जाता है । कहा 
जाता है, समाजवाद के द्वारा अनेक उल्लेखनीय सफलाएँ प्राप्त हो सकेंगी। वास्तव में 
'समाजवाद' में जिसका अर्थ राज्य (व्यावहारिक रूप में जिसका अभिप्राय है सत्तारूढ़ 
दल) के हाथों में समस्त शक्ति का केंद्रीकरण है, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद्‌ कभी भी 
व्यक्ति के कल्याण के हेतु क्रियाशील नहीं हो सकती--उस आदमी के कल्याणार्थ 
जिनकी दुहाई सामाजिक न्याय और जनतंत्र के सभी उद्घोषक देते हैं। कांग्रेस अपने 
प्रस्ताव में जनतांत्रिक समाजवाद तक पहुँची है। किंतु समाजवाद और जनतंत्र आज तक 
कहीं साथ-साथ नहीं चले हैं। ब्रिटेन के मजदूर दल ने उन दोनों को साथ-साथ चलाने 
का प्रयास किया। किंतु उसे जनतांत्रिक परंपराओं के पक्ष में “समाजवादी सनकों' को 
त्याग देना पड़ा |? यहाँ तक कि मजदूर दल की ट्रेड यूनियन शाखा भी ' राष्ट्रीयकरण ' के 
मार्ग पर बढ़ने को तैयार है। 


समाजवाद 

दिल्ली के एक प्रतिनिधि ने इच्छा व्यक्त की कि जनसंघ के प्रस्ताव से ' ऐसी 
समाजवादी नीति, जिसके कारण राज्य के हाथों में अधिक शक्ति केंद्रीभूत होती है, 
जनतांत्रिक आदर्शो के अनुकूल नहीं है'--शब्द निकाल दिए जाने चाहिए। स्पष्ट है कि 
उनकी धारणा थी कि समाजवाद का विरोध राजनीतिक पूँजी के संचय में सहायक नहीं 
है--विशेष रूप से ऐसे समय, जबकि देश के नवयुवक समाजवाद के नारे के पीछे 
लट्टू TIT कुछ उन्होंने कहा, उसमें कुछ सत्य हो सकता है | किंतु ऐसे समय जबकि 


1.10 जनवरी 1955 को उछरंगराय नवलशंकर ढेबर की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवडी 
(मद्रास) अधिवेशन में संकल्प पारित कर सामाजिक विकास के लक्ष्य के लिए कांग्रेस ने समाजवादी स्वरूप 
स्वीकार किया था। r 

2. ब्रिटेन में 1945 में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार ने बीसवीं सदी के ब्रिटिश इतिहास की 
सबसे उग्र सुधारवादी गति से काम करते हुए केनेज़िया के आर्थिक सुधारों को लागू किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड 
और तमाम अन्य विशाल उद्योगों व कल-कारख़ानों (कोयला खदान, स्टील, ऊर्जा, गैस, यातायात) को सरकारी 
नियंत्रण में लेते हुए सरकारी खर्च से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही इसका असर घरेलू 
बज़ट पर पड़ा और कर बढ़ा दिए गए पूरे देश में जबरदस्त विरोध के बाद सरकार को सरकारी खर्च घटाने पड़े। 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर शुल्क लगाए गए, राशन में मिलनेवाले खाद्य पदार्थो और कपड़ों की मात्रा धीरे-धीरे 
HH कर दी गई तथा 1953 में हटा दी गई। 
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सभी लोग मृगमरीचिका के पीछे अँधे होकर दौड़ रहे हों, कुछ लोग ऐसे चाहिए, जो 
दोनों हाथों से साहस का संबल धारण कर सत्य का उद्घोष कर सकें। यदि राष्ट्रीय रूप 
में उसका लाभ होता है तो अंततोगत्वा राजनीतिक रूप में भी उसका लाभ मिलेगा ही। 


पूँजीवाद 

जहाँ जनसंघ 'समाजवाद' का विरोधी है, क्योंकि उसके कारण समस्त शक्ति 
राज्य के हाथों में केंद्रित हो जाती है, वहाँ वह 'पूँजीवाद' के भी विरुद्ध है, क्योंकि वह 
समस्त शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित कर देता है। यथार्थ में पूँजीवाद और 
समाजवाद एक ही राग के दो रूप हैं । यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने स्वावलंबी कर्मियों 
को ही समाप्त कर दिया। यदि औद्योगीकरण का कार्यक्रम अपनाते समय सचेत रहें, तो 
हम सिद्धांत: ' विकेंद्रीकरण' स्वीकार कर भारत को पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के 
दुर्गुणों से बचा सकते हैं। हमारा सिद्धांत होना चाहिए--छोटी इकाइयों द्वारा उत्पादन | 


जनसंघ के सुझाव 

जनसंघ ने प्रस्ताव में सात विशेष सुझाव दिए हैं, जिन्हें तृतीय योजना बनाते समय 
ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे देश में जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ समस्या . 
रहती है कि बेकार हाथों को काम में लगाया जाए। यदि अधिक-अधिक संख्या काम 
में लगी हो तो लाभप्रद रहती है, अन्यथा वह समस्या बन जाती है, आर्थिक व्यवस्था 
के लिए संकट के रूप में खड़ी हो जाती है। जनसंघ का मत है कि सबको काम में 
लगाना हमारी तृतीय योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अभी तक यह उद्देश्य 
द्वितीय योजना और कांग्रेस के तृतीय योजना संबंधी प्रस्ताव के रुक्के के रूप में ही रखा 
रह गया है । कृषि उत्पादन की वृद्धि की महत्ता को दोहराए जाने की तो कोई आवश्यकता 
ही नहीं है। खेद का विषय है कि यह अभी तक नहीं समझा जा सका है कि समस्त 
औद्योगीकरण की पूर्णावस्था के रूप में इसे (कृषि-उत्पादन वृद्धि) अंगीकार किया 
जाना चाहिए। कृषि उत्पादन की वृद्धि न केवल शहरी जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए 
ही आवश्यक है, अपितु औद्योगिक उत्पादनों के बाज़ार की बढ़ोतरी के लिए भी 
आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि 'पहले-पहल तो परिमाण में वह आवश्यकता से 
अधिक हो तथा साथ ही उसके खेतों के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनका 
उत्पादन हो। इससे उसकी क्रयशक्ति बढ़ेगी । कांग्रेस के प्रस्ताव में इस बात की तो चर्चा 
है कि किसान को उपयुक्त लाभ मिले, किंतु कहीं भी उसमें मूल्यों के स्तर को स्थायित्व 
प्रदान किया जाने की चर्चा नहीं है। कृषक की आवश्यकता का तो स्थायी मूल्यों के 
निर्धारण की है, ऊँचे मूल्यों की नहीं। मुद्रास्फीति की स्थिति प्राथमिक उत्पादकों के 
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लिए सदा हानिकारक है--विशेष रूप से एक ऐसे देश में, जहाँ के बहुत कम लोगों में 
संग्रह करने का सामर्थ्य है। 


छोटे उद्योग 


उपलब्धियों के विचार से लघु उद्योग ही भारत के लिए सबसे उपयुक्त हैं कांग्रेस 
ने भी लघु उद्योगों की चर्चा की है, किंतु उसने स्वयं को केवल उन चौदह उद्योगों तक 
ही सीमित रखा है, जिनका पोषण अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग संघ द्वारा किया 
जाता है। यथार्थ में उन्होंने लघु उद्योगों के हितों को नुक़सान ही पहुँचाया है। जनसंघ 
अनुभव करता है कि नवीन अभियंत्रित इकाइयों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए। तनिक सा संशोधन ग्राम्य यंत्रों की उत्पादन शक्ति को बढ़ा देता है। 


व्यावहारिक उपाय 


जनसंघ का प्रस्ताव व्यावहारिक आधार पर सुझाव प्रस्तुत करता है कि सरकार को 
तृतीय योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की अपेक्षा दृढ करने की नीति 
अपनानी चाहिए कांग्रेस के प्रस्ताव का कथन है कि निजी उद्योगों और सरकारी व्यवसाय 
को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि जिसमें सार्वजनिक कार्यो के लिए 
साधनों को उपलब्धि हो सके | यदि सार्वजनिक उद्योग व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार 
पर चलाए जाने हैं, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है, जबकि उनका व्यवस्थापन 
कम ख़र्चीला तथा दक्ष हो। अन्यथा इन उद्योगों की दरों और मूल्यों के ढाँचे में कर 
सम्मिलित होगा। बपौतीवत्‌ नियंत्रण शायद ही कभी दक्षता का संचार कर पाता है । जहाँ 
तक सरकार का संबंध है, वह अपनी गतिविधियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। किंतु 
प्रदीक्षित जनसेवकों, संसदीय नियंत्रण लेख-परीक्षण आदि से संबंधित प्रश्नों पर अभी 
तक पूरी तरह विचार नहीं किया गया है। सब चीज़ ऊलजुलूल तरीक़ों से विकसित हुई 
हैं। ये सब चीज़ें नियोजित विकास के अनुकूल नहीं बैठतीं। आवश्यक है कि हम रुकें 
और सोचें, हर वस्तु को व्यवस्थित करें, जिसको हमने प्रारंभ किया है, उस पर अपना 
ध्यान केंद्रीभूत करें तथा लाभ को व्यवस्थित करें | कुछ व्यवस्थित सार्वजनिक संस्थान 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों की पूर्ति घोटालों से युक्त असंख्य संस्थानों की अपेक्षा कहीं 
अधिक अच्छी प्रकार कर सकेंगे। 


oad योजना 

नई योजना बनाते समय सदा आवश्यक रहता है कि उसका पूर्व योजना के साथ 
मेल बैठाया जाए। हमने द्वितीय योजना का प्रथम योजना के साथ मेल न बैठाकर गलती 
को है, उसे न दोहराएँ। यदि प्रथम योजना के अंतर्गत बढ़े सिंचाई साधनों का उपयोग 
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द्वितीय योजना के अंतर्गत नहीं किया जा सका, अथवा सरकारी कारखानों में तैयार की 
गई खादों के लिए बाज़ार की उपलब्धि नहीं हो सकी, तो उसके लिए योजना आयोग 
उत्तरदायी है। इस प्रकार की गलतियों के प्रति हमें तृतीय योजना में सजग होना पड़ेगा। 


मानवीय शक्ति 

किसी भी योजना की सफलता के लिए मानव की अधिक महत्ता होती है। दोनों 
योजनाओं में प्रशिक्षण तथा शिक्षण की इस आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षा की गई 
है। जब तक हम शिक्षण-पद्धति को पुनर्गठित करने के लिए साहस से आगे नहीं बढ़ते, 
तब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था में क्रांति नहीं होगी। शिक्षित बेकारों की बढ़ती संख्या 
न केवल अर्थशास्त्रियों के लिए ही चिंता का विषय रहती है, अपितु राजनीतिज्ञों तथा 
प्रशासकों के लिए भी चिंता का कारण बनती है | 

कांग्रेस प्रस्ताव ने परिस्थिति की यथार्थताओं पर विचार नहीं किया है। ' इंडियन 
एक्सप्रेस ', “उग्रता कोई उत्तर नहीं है! (Austerity no Answer) के अंतर्गत लिखता 
है, “समिति के कार्यक्रम में सुनिश्चित बातें उन किताबी सूत्रों के समान हैं, जिनका 
यथार्थ से कोई संबंध नहीं रहता।'' ' हिंदुस्तान टाइम्स ' अपने संपादकीय में लिखता है, 
“कांग्रेस कार्यसमिति का योजना संबंधी प्रारूप प्रस्ताव ऐसा है, मानो जनता पर छोड़े गए 
राजनीतिक बम का धमाका हो। उसका कथनों के साथ प्रारंभ होता है और नारों के साथ 
अंत होता है,'' ये ऐसे दो क्षेत्रों के विचार जिन्हें कांग्रेस पक्षीय माना जाता है, दरशाते हैं 
कि नियोजन का जादू हो रहा है लोगों को तथ्य के विरुद्ध विश्वास कराने में। 

__पाज्चजन्य फरवरी 23, 1959 
Oo 
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खाद्य और कृषि : जनसंघ और कांग्रेस का दृष्टिकोण 

खाद्य और कृषि परस्पर संबंधित हें । कृषि में स्थायी विकास किए बिना खाद्य- 
समस्या का स्थायी हल निकालना संभव नहीं है । किंतु जैसा आज हो रहा है, समस्याओं 
के अल्पकालीन हल निकालने से दूसरी समस्याओं को जन्म प्राप्त होता है | इसलिए यह 
आवश्यक है कि हम दीर्घकालीन दृष्टिकोण अंगीकार करें तथा कृषि व खाद्य के संबंध 
में एक सी नीति अपनाएँ। 


खाद्य-समस्या 

खाद्य-समस्या प्रमुखतः शहरों से संबंधित है । अनुमान लगाया जाता है कि शहरों 
Sl जनता को प्रति वर्ष 1 करोड़ 40 लाख टन चावल और गेहूँ की आवश्यकता पड़ती 
है। यह देश की पैदावार का लगभग 1/3 बैठता है। यदि अभावग्रस्त क्षेत्रों को किए 
जानेवाली सप्लाई का हिसाब लगाया जाए, तो ये आँकड़े 2 करोड़ टन पर पहुँच जाएँगे। 
इसे या तो ग्राम्योत्पादन से पूरा किया जा सकता है अथवा विदेशों से आयात करके किया 
जा सकता है। 

अतिरिक्त अन्न का अधिकांश या तो ऐसे किसानों से बाज़ार में आता है, जिनके 
पास बड़े-बड़े या मध्यम कोटि के खेत हैं अथवा ऐसे ज़मींदारों के माध्यम से आता है, 
जो अपनी ज़मीन को बँटाई पर उठा देते हैं । सामाजिक तथा राजनीतिक लक्ष्यों की माँग 
है कि जोतनेवाला अपनी जमीन का मालिक है | इसका अर्थ यह है कि उसे अपने द्वारा 
उत्पादित अन्न में से किसी को लगान के बदले हिस्सा न देना पड़े । लगान पानेवालों को 
खाद्यान्न बाजार से ही खरीदना चाहिए। इस प्रकार अन्न की माँग और भी बढ़ेगी, 
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जिसको पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि बाजार में आने योग्य अतिरिक्त अन्न का 
परिमाण और अधिक बढ़े | किंतु वहाँ तो पहले से ही खपत के लिए काफ़ी गुंजाइश है, 
क्योंकि अधिकांश आसामियों का जीवन-स्तर पहले से ही बहुत गिरा हुआ है, इसलिए 
बाज़ार में आने लायक़ अतिरिक्त अन्न या परिमाण बढ़ने के स्थान पर घटेगा ही । इससे 
अभाव की समस्या का रूप गंभीर ही होगा। 


भ्रमजाल 

यदि हम वर्तमान पट्टे की व्यवस्था चालू रखते हैं, तो (सामाजिक अन्याय सहन 
करने की बात जाने भी दी जाए) यथार्थ उत्पादक को कृषि-उत्पादन बढ़ाने की कोई 
प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकेगी, जिसके अभाव में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्रिय नहीं 
हो सकेगी। इसका यह अर्थ होगा कि समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी, जो वृद्धिंगत 
जनसंख्या के दबाव के कारण निरंतर गंभीर ही होती जाएगी | इस प्रकार हम भ्रमजाल में 
उलझे हुए हैं। 

खाद्यान्न के परिमाण के अतिरिक्त मूल्यों के प्रश्नों पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। बढे-चढे मूल्य मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अथवा निश्चित आय वालों के 
लिए एक भीषण भार हैं । और क्योंकि ऐसी कोई स्वप्रेरित मशीनरी नहीं है, जो आय और 
मूल्यों के बीच समन्वय स्थापित कर सके, असंतोष व्याप्त है, संगठित माँगें रखी जा रही 
हैं तथा आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप सीधी कार्रवाई तक को नौबत 
पहुँच रही है। इससे भी पहले कि इन कार्रवाइयों के कारण प्राप्ति के परिमाण में बढ़ोतरी 
होती है, औद्योगिक उत्पादन और सरकारी काम को क्षति पहुँचती है। सतत वृद्धिशील 
असंतोष के कारण अनुशासनहीनता का जन्म होता है, काम चलाने के लिए भ्रष्टाचार का 
अवलंबन उपयुक्त साधन मान लिया जाता है। ये अनुचित उपाय उस समय भी चलते 
रहते हैं, जबकि माँगें स्वीकृत हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में और बढ़ोतरी 
होती है। इस प्रकार वेतन-क्रीमत का दुष्वक्र चलता रहता है। 

यदि खाद्यान्न के मूल्यों का इस प्रकार कंट्रोल कर दिया जाता है कि उसके कारण 
उत्पादक को पर्याप्त प्राप्ति न हो, तो उससे जीवन का स्तर गिरता है। उसकी आय में 
बढ़ोतरी किए बिना विकासशील उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, क्योंकि यही तो 
एक ऐसा उपभोक्ता है, जो उत्पादित सामान के लिए विकासशील बाजार प्रदान करता 
है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण और शहरी लोगों की आवश्यकताओं के बीच 
संतुलन क़ायम रखा जाए। यदि वेतन पानेवाले लोगों की संख्या सीमित हो, तो वेतन का 
` मूल्य-स्तर के साथ मेल बैठा पाना अधिक कठिन कार्य नहीं होगा। उसके द्वारा कृषक 
और कारीगर दोनों को ही लाभ होगा। ऐसे मजदूर वर्ग के निर्माण से (जिसे मिल 
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मालिक अथवा पूँजीपति द्वारा निश्चित वेतन पर अपने यहाँ नौकर रखा जाता है) तथा 
नौकरशाही के सतत विकासशील क्षेत्र के कारण प्रारंभिक उत्पादक तथा नौकरी पर लो 
हुए मजदूरों के हितों में पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हो गया है। और जब एक ऐसा वा 
पहले से ही विद्यमान है, जिसका वेतन निश्चित है, सरकार के लिए आवश्यक हो जाता 


है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए सामाजिक संरक्षण और सहायता के लिए सरकार सस्ते 
मूल्यों की दुकानें खोले। 


नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव 

कांग्रेस ने अपने नागपुर प्रस्ताव में जो उपाय सुझाया है, वह यह है कि उत्पादन का 
नियंत्रण किया जाए तथा खाद्यान्न का वितरण | सहकारी-खेती तथा खाद्य-व्यवसाय का 
राष्ट्रीयकरण इस नीति के दो पहलू स्वीकार किए गए हैं । उनकी धारणा है कि सहकारिता 
के आधार पर बड़े-बड़े भूखंडों में खेती करने से कृषि-उत्पादन में वृद्धि होगी। पूर्ण 
नियंत्रित व्यवसाय सरकारी आज्ञानुसार मूल्यों के निर्धारण में सहायता प्रदान करेंगे। किंतु 
वहाँ भी अधमने उपाय ही सुझाए गए हैं-इस विचार से कि कहीं लोग भयभीत न हो 
जाएँ, वे पिछले दरवाजे से अधिनायकवादी समाजवाद की प्रविष्ट कराना चाहते हैं | यदि 
सरकारी ग्राम्य व्यवस्था कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है, तो समझ में नहीं आता कि समस्त 
कार्यक्रम तीन अवस्थाओं में विभक्त क्यों किया गया है? पहली अवस्था में प्रयास इस 
प्रकार होगा कि अधिकतम जोत की मात्रा निश्चित की जाएगी तथा अधिक भूमि को 
पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। इस भूमि को गाँव के प्रत्येक वयस्क को मिलाकर बनी 
सहकारी संस्था द्वारा जोता जाएगा। दूसरी अवस्था में ऐसे सभी किसानों में जिनके पास 
अलाभकर जोत होगी, कहा जाएगा कि वे सहकारी संस्थानों में सम्मिलित हों । अंत में 
समस्त ग्राम्य-भूमि को ग्राम पंचायत के प्रबंध में सामूहिक खेती के लिए एक साथ 
मिलाया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि पहले तीन वर्षों में प्रसारात्मक स्तर पर 
“सेवा सहकारी संघों' की स्थापना की जाएगी। अवस्थाओं का यह निर्धारण समस्त 
योजना की चमक-दमक को समाप्त कर देता है । यह सब कुछ राजनीतिज्ञों के प्रचार के 
कौशल के लिए तो उपयुक्त हो सकता है, किंतु समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री को किसी 
उद्देश्य की उपलब्धि नहीं करा सकता | जोत॑-निर्धारण और भूमिहीनों के सहकारी संघों 
को इसीलिए एक-दूसरे से संबंधित किया गया है कि समाज के उक्त दोनों वर्ग एक” 
दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। भूमिहीनों का भाग्य किसी भी प्रकार नहीं सुधरनेवाला 
यहाँ तक कि अल्प सी भूमि का अधिकार जैसे पहले आश्वासन दिया गया. था, प्राप्त होते 
का जो मनोवैज्ञानिक लाभ होनेवाला था, उसे भी छीना जा रहा है। वह मजदूर. की 
मज़दूर ही बना रहेगा। 
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सर्वत्र कमी 

तत्पश्चात्‌ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इन भूमिहीनों के जो नव सहकारी संघ गठित 
होंगे, उनके लिए आवश्यक साधन कहाँ से प्राप्त होंगे। यदि इन संघों का गठन भूमिहीनों 
और अलाभकर जोत वाले अन्य कृषकों को मिलाकर होनेवाला होता तो अलाभकर जोत 
वाले अन्य कृषक अपने उपकरणों और बैलों सहित उनमें सम्मिलित होते | किंतु खुले 
अधिवेशन में पंडित नेहरू द्वारा एक संशोधन, निश्चय ही राजनीतिक स्वरूप का प्रस्तुत 
किया गया, जिसके अनुसार छोटे किसानों को बाद की अवस्था के लिए छोड़ दिया गया 
है | इसका अर्थ होगा राज्य पर भारी भार। उपलब्ध अल्प साधनों के सहारे संभव नहीं 
कि इन लाखों सहकारी संघों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 

प्रथमावस्था में सरकार इस समय दूसरे किसानों को दी जानेवाली सहायता को इन 
सहकारी संघों की ओर मोड़ेगी। इससे भी उनकी समस्त आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो 
सकेंगी। इतना ही नहीं, आज जिन लोगों को इस सहायता से लाभ पहुँच रहां है, उनको 
कठिनाइयाँ और मुसीबतें निश्चय ही बढ़ेंगी। इसका मतलब होगा सर्वत्र कमी और उस 
कमी का परिणाम होगा कृषि उत्पादन का हास। आज जो अन्न की अतिरिक्त मात्रा 
दिखाई देती है, उसमें भी कमी हो जाएगी । 


राजनीतिक विकेंद्रीकरण 

अधिकतम जोत निर्धारण, अधिक भूमि के समर्पण तथा सरकारी संघों द्वारा उनको 
जोते जाने के बीच काफ़ी समय का अंतर भी रहनेवाला है। और क्योंकि यह क्रम बहुत 
लंबा खिंचनेवाला है, समस्त कृषि पर खिंचाव पड़ेगा। मतलब यह कि कृषि का विकास 
होने के स्थान पर स्थिरीकरण और हास होगा। इसके अतिरिक्त यह क्रम जिस समय 
अपनी चरमावस्था पर पहुँचेगा, उससे पूर्व ही ग्रामवासियों में परस्पर इतना द्वेष और 
मनो-मालिन्य निर्माण हो जाएगा कि सहकारी योजना का विचार करना भी संभव न रह 
जाएगा। सैद्धांतिक कारण तो अलग रहे, आज समय भी ऐसा नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में 
सहकारिता लागू की जा सके। 

सर्वप्रथम हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण का श्रीगणेश करें। सुदृढ आधार पर ग्राम 
पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतें प्रतीक होनी चाहिए हमारे उस 
पुरातन संगठित ग्राम-दर्शन की, जिसका प्रतिनिधित्व सर्वसम्मति से निर्वाचित tard 
किया करती थीं। आज तो हमने इस स्तर पर भी व्यर्थ ही चुनाव का जंजाल खड़ा कर 
दिया है । इसके कारण संगठिन जनसंख्या असंगठित हो गई है। भूमि का ऊपरी एकीकरण 
उन्हें संगठित नहीं कर पाएगा। 

हम सेवा सहकारी संघों का कार्यक्रम भी अंगीकार कर सकते हैं, यदि सरकारी 
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हस्तक्षेप से मुक्त होकर वे कार्य कर सकें, तो हमें बृहत्‌ इकाई के आधार पर प्राप्त 
होनेवाले समस्त आर्थिक लाभ उपलब्ध हो सकते हैं तथा समस्त आर्थिक दोषों से मुक्ति 
प्राप्त हो सकती है। 


छोटे-छोटे खेतों की आवश्यकता 

सभी का मत है कि हमारी कृषि तथा खाद्य संबंधी कठिन समस्याओं का एक ही 
हल है कि खेती में अभिवृद्धि हो। केवल खेतों को एक-दूसरे से जोड़ देने से लक्ष्य की 
प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक कि हम बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण न करें। ऐसा करना 
हमारे लिए संभव नहीं है। नागपुर कांग्रेस में कृषि सुधार संबंधी प्रस्ताव करते हुए पंडित 
पंत' ने कहा था कि यंत्रीकरण का इरादा नहीं है । यंत्रीकरण द्वारा हमारे आर्थिक साधनों 
पर तो दबाव पड़ेगा ही, बेकारी को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि हम अपने परंपरागत 
साधनों को ही अपनानेवाले हैं तो वैयक्तिक छोटे-छोटे खेत ही खेती की अभिवृद्धि के 
लिए सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो सकते हैं। हम कृषकों को आवश्यक प्रेरणा दें कि वे 
प्रत्येक इंच भूमि को जोतकर अधिकतम उत्पादन करें। सहकारिता के अंतर्गत इसके 
घटने की ही संभावना है। 


अलाभकर खेत 

अलाभकर खेतों की भी समस्या है । इस प्रकार के खेतों को मिलाकर लाभकर खेतों 
में परिणत करने की भी बात सोची जाती है। यह कोई हल नहीं है। यदि आज अलग- 
अलग खेत उनमें काम करनेवाले निजी कृषक परिवारों और बैलों को पूर्ण काम प्रदान नहीं 
कर सकते, तो वे मिलाए जाने पर उनको काम कैसे प्रदान कर सकते हैं? वे तो तभी 
लाभकर हो सकते हैं, जबकि अतिरिक्त मजदूरों को अन्य पेशों में लगाया जाए। यथार्थ में 
अलाभकर खेत तभी लाभकर हो सकते हैं, जबकि उनमें खेती गहन को जाए। यदि सहायक 
कृषि-उद्योगों को विकसित किया जाए तो कृषकों को आमदनी बढ़ सकती है । किंतु यदि 
उनको कमरों में बसा दिया गया अथवा अन्य किन्हीं संबद्ध कामों में लगा दिया गया तो 
- श्रमिक-अभाव, जो खेतों की जुताई व बुवाई के समय दिखाई देता है, बढ़ जाएगा। 


“नागपुर प्रस्ताव” सर्वथा अव्यावहारिक है, व्यावहारिक हल 
चाहिए 


जैसा कृषि सुधार संबंधी जनसंघ का प्रस्ताव कहता है, यह ' प्रश्न व्यावहारिक है 
और इसके लिए किसी सैद्धांतिक उड़ान कौ जरूरत नहीं | जमीदार और जागीरदार जैसे 


1. पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तत्कालीन गृह मंत्री (1955-1961) थे । 
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बिचौलियों का उन्मूलन किया जाना सरल था। वह तो एक ऐसा वर्ग था, जिसका 
निर्माण पूर्व शासकों द्वारा राजनीतिक उद्देश्य साधने की दृष्टि से किया गया था और 
इसलिए उनका उन्मूलन क़ानून के द्वारा किया जा सका। भारत सरकार के डायरेक्टरेट 
ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित ' एग्रीकल्चरल लेजिस्लेशन इन इंडिया' 
के भाग चार की भूमिका के संपादन में श्री सेन ने ठीक ही लिखा है, “ये उच्चाधिकार तो 
राजनीतिक कारणों की उत्पत्ति थे, जिनका निर्माण राजनीतिक कृत्यों द्वारा हुआ। उनका 
उन्मूलन भी राजनीतिक कृत्यों द्वारा किया जा सकता था। काश्तकारी दूसरी ओर, अपेक्षाकृत 
अधिक गहरे कारणों पर खड़ी हुई है। इनमें सर्वप्रमुख है पौढ़ी-दर-पीढ़ी कृषक की 
आर्थिक दशा ख़राब होना, साथ ही जनसंख्या में वृद्धि होना; वैकल्पिक साधनों का हास 
होना; अकस्मात्‌ आत्म-निर्भर व न्यूनाधिक स्वसंचालित अर्थव्यवस्था का बाह्य शक्तियों 
के दबाव के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तन के कारण मुद्रा तथा बाज़ारगत अर्थव्यवस्था में 
परिणत हो जाना; प्रशासनिक तथा क्रानूनी पूर्वग्रहों के आधार पर अन्य संपत्ति के समान 
भूमि को भी विक्रयशील माना जाना; और सबसे अंत में यह स्वीकार करना पड़ेगा, 
शासनारूढ़ लोगों की ऐसे वर्ग के प्रति उदासीनता जो बहुत समय से उपेक्षा के आदी और 
कष्ट सहने के अभ्यासी हो गए हैं।' 

कांग्रेस प्रस्ताव गहरी जमी हुई समस्या का लक्षणो के आधार पर निदान निकालना 
चाहता है, भूमि संबंधी अधिकारों में सुधार करते समय हमें शेष आर्थिक क्षेत्र कौ 
अवस्थाओं को ओझल नहीं करना चाहिए। सन्‌ 1951 में हुए विश्व भूमि काश्त सम्मेलन 
ने इस संबंध में विचार व्यक्त किया था, ' भूमि अधिकार विशेषज्ञ गलती कर सकता है, 
यदि वह कृषि, शेष अर्थव्यवस्था और यथार्थ में समस्त सामाजिक व्यवस्था के बीच 
विद्यमान एकसूत्रता की उपेक्षा करता el 


अपूर्ण चित्र 

काँग्रेस प्रस्ताव जहाँ एक ओर परिस्थिति की यथार्थता की उपेक्षा करता हे और 
क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तावित करता है, वहाँ दूसरी ओर यहाँ तक कि भूमि-सुधा का 
भी सूत्रबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असफल रहता है--संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम 
की बात ही दूर की है। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों का एक विचित्र 


Sor wD Von vo RAMS नर 
2. भारत में जमींदारी तथा जागीरदारी जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए प्रत्येक परांत से पुरजोर माग उठने के बाद 
संसद्‌ में 1950 में विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो कि 1955 में अधिनियम बनकर लागू हो गया। परिणाम मस्वरूप 
कृषकों एवं राज्य के बीच पुनः सीधा संबंध स्थापित हो गया और कृषक को भूमि का स्वामी बनाने ' की धारणा 
की पुनरावृत्ति हुई। आयोजन विस्कॉन्सिन 
3. विश्‍व भूमि Aled सम्मलेन (World conference on Land Tenure problems ) का 
विश्वविद्यालय (मेडिसन, अमरीका) में 8 अक्तूबर से 17 नवंबर, 1951 के मध्य हुआ था। 
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सम्मिश्रण है। अधिकतम जोत निश्चित की गई है, किंतु बहुत कम कांग्रेसी जानते हैं कि 
क्यों? प्रस्ताव के प्रस्तावक पंडित पंत ने सामाजिक समता के आधार पर उसका औचित्य 
ठहराया। पं. नेहरू ने कहा कि सामाजिक न्याय का कोई प्रश्‍न या संबंध नहीं है। इसलिए 
अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय शहरी क्षेत्र में संपत्ति अथवा आय की अधिकतम 
सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु कांग्रेस महासमिति की भूमि- 
सुधार संबंधी उपसमिति अनुभव करती है कि सामाजिक न्याय अविभाज्य है। इसलिए 
अधिकतम जोत निर्धारित किए जाने के साथ-साथ शहरी आय की भी इसी प्रकार 
अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। 


परिवर्तन का औचित्य? 


काशत संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन इसी आधार पर उचित ठहराया जा सकता है 
कि कृषि उत्पादन का सामर्थ्य बढ़े, साथ ही देश में उपलब्ध श्रमशक्ति तथा अन्य साधनों 
का पूर्ण उपयोग हो तथा उसके परिणामस्वरूप सर्वसाधारण का जीवन-स्तर उन्नत हो। 
कोई भी भूमि-सुधार संबंधी योजना यदि इस लक्ष्य की पूर्ति में असफल होनेवाली है, तो 
उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। जनसंघ प्रस्ताव इसलिए माँग करता है, ऐसे सुधारों 
का समन्वित सूत्रबद्ध कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य ही मध्यवर्तियों का उन्मूलन जोत को भूमि 
का निर्धारण, उचित लगान का निर्धारण, भूमि की चकबंदी, खेती के तरीकों में सुधार, 
बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा भूमि का इस प्रकार समुचित पुनर्वितरण का 
विधान कि जिसके अंतर्गत अधिक-से-अधिक जोत सुसिंचित 30 एकड़ भूमि अथवा 
उसके समान भूमि हो, जिससे छह हजार रुपए से लेकर दस हज़ार रुपए वार्षिक तक 
को आय हो सके। जनसंघ भूस्वामी काश्तकार की धारणा करता है। इस आधार पर ही 
वैयक्तिक स्वाधीनता तथा जनतंत्र की रक्षा हो सकेगी एवं अधिकतम कृषि-उत्पादन भी। 


अधिकतम कृषि-उत्पादन से ही शहरी क्षेत्र के बाजारों में अधिक अन्न बिकने के लिए 
आ सकेगा। 


— पाञ्चजन्य मार्च 2, 1959 
Oo 
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राजस्थान जनसंघ का बीकानेर अधिवेशन 


20 फरवरी, 1959 राजस्थांन प्रदेश जनसंघ के सप्तम वार्षिक 
अधिवेशन के उद्घाटन में दीनदयालजी का भाषण | 


भाः रत सरकार पाकिस्तानी गोलियों के प्रत्युत्तर में surat विरोधपत्र भेजना बंद कर 
हमारी वीर सेना को गोलियाँ भेजे। पाकिस्तान का पाशवी शासन कागाजी प्रोटेस्टों 


की नहीं, गोलियों की भाषा ही समझ सकता है। 


क्या डम स्वाधीन हैं? 
विगत 10 वर्षों में 2,131 विदेशी सलाहकारों को भारत बुलाया गया। आपने 
देशवासियों को चेतावनी दी कि हमारी नीतियाँ विदेशी परामर्शदाताओं के परामर्श से 


बनाए जाने के कारण स्वाधीन नहीं होती। 


हम मानवतावादी हैं 
भारत की समस्त नीतियाँ भारतीयतामुखी होनी चाहिए। न तो हमारे लिए पाश्चात्य 
पूँजीवाद अनुकूल है और न ही समाजवाद या साम्यबाद्‌। भारतीय जीवन-दर्शन इन 


समस्त वादों से परे विशुद्ध मानवतावादी él 
पाञ्चजन्य, मार्च 9, 1959 


m! 
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विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही मानव 
मूल्यों की रक्षा संभव 


19 मार्च को लखनऊ के गंगाप्रसाद स्मारक हॉल में दीनदयालजी 
का भाषण। 


भाः जनसंघ के पास एक स्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम है । किंतु उसका स्थान हमारे 
संपूर्ण कार्यक्रम में उतना ही है, जितना भारतीय संस्कृति में ' अर्थ' का है। 
पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थप्रधान है। हम भौतिकवाद तथा 
अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय करके चलना चाहते हैं । अत: यह निश्चित है कि जनसंघ 
उन अर्थशास्त्रियों एवं दलों से, जो 'अर्थ' के सामने जीवन के प्रत्येक मूल्य की उपेक्षा 
करके चलाना चाहते हैं, इस मामले में सदैव पीछे रहेगा। जनसंघ हृदय, मस्तिष्क और 
शरीर तीनों का सम्मिलित विचार करतत है। इसी कारण कुछ लोग जनसंघ पर यह आरोप 
भी लगाते हैं कि जनसंघ आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है। महर्षि अरविंद आदि 
आध्यात्मिक महापुरुषों की भाषा नहीं बोल पाता है। इन दोनों प्रकार के आरोपों का 
स्वागत करते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि जो अर्थ समाज की धारणा के लिए 
आवश्यक है, जितने मात्र से व्यक्ति अपना भरण-पोषण करके अन्य श्रेष्ठ मूल्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें, उतने को ही हमने अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है। 


यह संघर्ष सही नहीं हे 


_ आज विश्व में दो गुटों का संघर्ष चल रहा है। एक ओर अमरीका के नेतृत्व में 
पूँजीवादी देश हैं, तो दूसरी ओर रूस के नेतृत्व में समाजवादी अथवा साम्यवादी गुट। 
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यद्यपि हमारी विदेशी नीति तटस्थ है, पर वैचारिक दृष्टि से हमें उनमें से एक गुट अर्थात्‌ 
समाजवादी गुट में सम्मिलित होने के लिए तैयार किया जा रहा है । जनसंघ चाहता है कि 
विदेशनीति के समान ही हमें वैचारिक क्षेत्र में भी तटस्थ रहना चाहिए। जो लोग पश्चिमी 
विचारधारा में पले हैं और उन विचारधाराओं में प्रयुक्त शब्दावली के आधार पर ही 
दुनिया की सब चीज़ों को समझ सकते हैं, उनका कहना है कि भारत में भी पूँजीवाद 

और समाजवाद का संघर्ष चल रहा है। वास्तव में यह विश्व के वैचारिक संघर्ष की 

प्रतिछाया मात्र है, उसका अस्तित्व हमारे यहाँ है नहीं। हमारा कहना है कि निजी क्षेत्र 

और सार्वजनिक क्षेत्र के संघर्ष की चर्चा यहाँ उठाना निरर्थक और निराधार है। हमें उससे 

ऊपर उठकर समस्याओं की ओर देखना चाहिए। 


मनुष्य व्यवस्था से पहले 

यदि हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दिखाई पड़ेगा कि दोनों के दोषों का मूल कारण 
एक है | उनकी जड़ें अलग-अलग नहीं हैं। अत: हम यह खोजें कि बुराई कहाँ है? बुराई 
का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं, मनुष्य है। मनुष्य ही प्रथम आता है। बुरा व्यक्ति 
अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर बुराई फैला देगा। समाज की प्रत्येक परंपरा और 
व्यवस्था किसी-न-किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा प्रारंभ की गई। परंतु उसी अच्छी परंपरा पर 
जब बुरा व्यक्ति आ बैठा, तो वहाँ बुराई आ गई । राज्य संस्था को ही लें। क्या रामचंद्रजी 
राजा नहीं थे? जहाँ उन्होंने अपने श्रेष्ठ जीवन से राज्य संस्था के गौरव में वृद्धि को तो 
अनेकों ने अपने दोषों से उसी को इतना अपवित्र कर दिया कि कई बार राज्य संस्था का 
नाम लेने भर से ही चिढ़ उत्पन्न होती है । इसी दृष्टि से निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 
संघर्ष की ओर देखें। इसकी क्या गारंटी है कि यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में स्वतंत्र 
रहकर बुराई करता है, तो उसके स्थान पर राज्य का व्यक्ति बैठा देने पर बुराई न फैलेगी ? 
अतः हमारा ध्यान व्यक्ति की कर्तव्य भावना को जगाने पर केंद्रित होना चाहिए था। 


आर्थिक मनुष्य की भ्रामक कल्पना 

परंतु हुआ क्या? व्यक्ति की ओर दुर्लक्ष्य और बाह्य व्यवस्था पर जोर दिया गया। 
निर्जीव व्यवस्था के सामने चेतन मनुष्य नगण्य माना गया। व्यक्ति के अंदर विद्यमान 
सद्गुणों के विकास करने के स्थान पर उनका हास करनेवाले उपायों का ही अवलंबन 
किया गया। राष्ट्र निर्माण की योजनाएँ बनानेवालों ने इस तथ्य को सर्वथा भुला दिया कि 
प्रयास करने पर मनुष्य मानव से देवता बन सकता है। उन्होंने मानव का गर्हित स्वरूप 
ही सामने लाकर रखा। वे पूँजीवाद के आधार में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करके 
चलते हैं, जो विशुद्ध आर्थिक मनुष्य है । यह केवल एक कल्पना है। ऐसा कोई व्यक्ति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


42 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाझ्मय (खंड सात) 


न कभी पैदा हुआ है और न होगा । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य का चाहे वह 
पूँजीपति हो या मजदूर, प्रत्येक कार्य अर्थ की दृष्टि से होता हो। वह अर्थ का विचार 
भले ही करता होगा, पर उसके कार्य की प्रेरणा अर्थ ही नहीं हो सकती। अर्थशास्त्र के 
नियमों की कसौटी पर यदि मानवी व्यवहार को कसा जाए तो आपको कहीं भी 
आर्थिक मनुष्य के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि उससे कहीं विशाल संपूर्ण मानव का अस्तित्व 
दिखाई देगा। 

पूँजीवाद का आधार यदि आर्थिक मनुष्य माना गया तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप 
समाजवाद ने सामूहिक मनुष्य को कल्पना की। मनुष्य को एक प्रकार मान लिया। उस 
सामूहिक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का लक्ष्य ही सामने रखा। 
उसके जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरी उपेक्षा कर दी। इन दोनों व्यवस्थाओ में 
मनुष्यता का विचार नहीं है। 


मनुष्य पुर्जा बन गया 

मनुष्यता की व्याख्या कठिन है । अनेक बातें समान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य में 
कुछ न कुछ विशिष्टता है। उसकी विविधताओं का विचार आवश्यक है । भारतीय 
संस्कृति ने एक विचार किया कि मनुष्य इन विविधताओं का स्वाभाविक विकास करते 
हुए भी आंतरिक एकात्मता की अनुभूति करता चले। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वप्रथम है । 
जब टाटा-बिडला व्यक्ति स्वातंत्र्य या मुक्त प्रेरणा की बात करते हैं, तो उसका अभिप्राय 
होता है उनकी अपनी स्वतंत्रता, उनके कारखानों में गुलाम बने हुए लाखों-करोडों 
मजदूरों को स्वतंत्रता नहीं | हमें तो लाखों-करोड़ों मानवों की स्वतंत्रता का विचार करना 
है। शक्ति, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, के केंद्रीकरण से व्यक्ति-स्वातंत्र्य 
समाप्त हो जाता है। पूँजीवाद और समाजवाद दोनों केंद्रीकरण के हामी हैं। पूँजीवाद में 
धीरे-धीरे मुक्त प्रतियोगिता समाप्त होकर आर्थिक शक्ति पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार 
स्थापित हो जाता है। अमरीका आदि पूँजीवादी देशों में जो बड़े-बड़े औद्योगिक साम्राज्य 
बसे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? आज जितने न्यास विरोधी क़ानून (Anti Trust 
Laws) अमरीका में बनाने पड़े हैं, उतने कहीं भी नहीं हैं। वहाँ व्यवहार व्यक्तियों के 
साथ नहीं, फाइलों के साथ होता है। आर्थिक शक्ति को राज्य के हाथों में सौंपनेवाले 
समाजवाद में भी ऐसा ही होता है। राज्य की नौकरशाही भी यही करती है। परिणाम हो 
रहा है कि जीवन यंत्रवत्‌ होता जा रहा है। मनुष्यों का स्थान फ़ाइलें ले रही हैं। मानवता 


समाप्त होती जाती है। दोनों व्यवस्थाओं में मनुष्य का विचार होता है तो परिमाणात्मक 
आधार पर, न कि गुणात्मक आधार पर। 
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मानववाद चाहिए 

जब तक एक-एक व्यक्ति की विशिष्टता-विविधता को ध्यान में रखकर उसके 
विकास की चिंता नहीं करेंगे, तब तक मानवता की सच्ची सेवा नहीं होगी। समाजवाद 
और पूँजीवाद ने मनुष्य को व्यवस्था के निर्जीव यंत्र का एक पुर्जा मात्र बना डाला। एक 
स्वतंत्र जुलाहे को समाप्त कर उसे विशाल कारखाने का मजदूर बना दिया गया। बजाज 
(किराने की दुकान) के स्थान पर एक विभागीय स्टोर्स बना दिया गया। दर्जी के स्थान 
पर रेडीमेड कपड़ा लाकर रख दिया। मनुष्य यानि एक जंतु जो आठ घंटे यंत्रवत्‌ मजूरी 
करे और सोलह घंटे खाए। कार्य और जीवन के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। पश्चिम 
के कई देशों में कहा जाता है कि पाँच दिन काम के और दो दिन छुट्टी के। उन दो दिनों 
में केवल मस्ती, केवल खाना-पीना और मौज, काम की बात भी नहीं। अर्थात्‌ वे पाँच 
दिन कमाई करते हैं और दो दिन जीवित रहते हैं। अतः हमें मनुष्य-मनुष्य के कमाई के 
साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य और वास्तविक जीवन के 
बीच कोई खाई न रहे | हाड़-मांस के मनुष्य, जिसके पास हृदय, मस्तिष्क और शरीर 
तीनों की भूख है, का ही विचार करना होगा। अन्यथा कार्य के आठ घंटों का जो 
अमानवी प्रभाव होता है, उसे समाप्त करने में ही उसके शेष सोलह घंटे व्यतीत हो जाते 
= | उनके समाप्त होते ही वह पुनः उन आठ घंटों के चक्र में फँस जाता है। 


विज्ञान और मानवता 

अत: इन पूँजीवाद और समाजवाद के चक्कर से मुक्त होकर मानववाद का विचार 
करें । मानव जीवन के समस्त पहलुओं का विचार कर आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण 
और उपभोग के साधन तथा व्यवस्था बनाएँ | फिर उसके लिए विज्ञान का उपयोग करें | 
यह आवश्यक नहीं कि हम विज्ञान के पुराने प्रयोगों को ज्यों-का-त्यों अपना लें। आज 
हम पश्चिम की तकनीक की आँख मूँदकर नक़ल कर रहे हैं। इसे बंद करना होगा और 
तकनीक का प्रयोग मानवता के विकास के लिए करना होगा। 
विकेंद्रित अर्थव्यवस्था 

इसके लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए स्वयंसेवी क्षेत्र को खड़ा करना होगा | 
यह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा, मनुष्यता का विकास हो 
सकेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विचार कर सकेगा। प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिशः 
आवश्यकताओं और विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर उसके गुणों का 
विकास हो सकता है। यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था भारत ही संसार को दे सकता है। हम 
नए सिरे से आर्थिक निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं । अतः हमें यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था 
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खड़ी करने में सुविधा हो सकती है, जबकि दुनिया शायद यह बात आसानी से न कर 
पाए। क्योंकि यदि एक बार बड़े भारी कारखाने का निर्माण हो गया, तो उसे समाप्त करने 
को बात सोचने से अनेकों व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। उसके लिए बड़ा साहस 
बटोरना पड़ता है, भारी उधल-पुथल के लिए तैयार होना पड़ता है। अत: राष्ट्र निर्माण 
की इस प्रारंभिक वेला में हम अपना पग आगे बढ़ाते समय अच्छी प्रकार विचार करें। 

यदि इसी चीज़ को खेती के क्षेत्र में लाकर देखें, तो सहकारी खेती का अंतिम चित्र 
होगा ग्राम व्यवस्था, उसमें किसान का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी मैं उत्पादन 
के प्रश्‍न को नहीं उठाता। वह दूसरे नंबर पर है । प्रथम बात तो यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
छिन जाने के कारण सुख के स्थान पर दु:ख आता चला जाएगा | आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता 
समाप्त हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में भी समाप्त हो जाती है । समाजवाद और प्रजातंत्र साथ- 
साथ नहीं चल सकते | सच्चे प्रजातंत्र का आधार आर्थिक विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। 
अत: सिद्धांततः हमें छोटे-छोटे उद्योगों को ही अपनाना चाहिए। 


बेकारी का प्रश्न 

अब व्यावहारिक दृष्टि से देखें। हमारी योजनाएँ श्रम प्रधान होनी चाहिए। प्रत्येक 
व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। आज की योजनाओं की सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि 
उनमें देश की स्थिति और आवश्यकताओं का विचार नहीं किया गया। पश्चिम हमें 
बड़ी-बड़ी मशीनें दे रहा है, हम लेते जा रहे हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था लाई जा रही है, 
जिसके कारण देश कौ बेकारी बढ़ती जा रही है। यदि बेकारी कम होने के स्थान पर 
बढ़ती ही गई तो देश की प्रगति का आधार क्या? यह मैं मान सकता हूँ कि बेकारी 
एकदम दूर नहीं हो सकती, पर योजनाएँ बनाने से पहले हमें प्रत्येक व्यक्ति को काम के 
सिद्धांत को मान्यता देनी पड़ेगी । यदि इसे मान लिया तो योजनाओं की दिशा एवं स्वरूप 


बदल जाएगा, भले ही बेकारी धीरे-धीरे दूर हो। 
राष्ट्रीय आय 


आजकल राष्ट्रीय आय का विचार औसत के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है । 
पर यह बहुत बड़ा भ्रम है । राष्ट्रीय आय बढ़ती जाने के बाद भी देश की ग़रीबी बढती जा 


उत्पादन बढ़ सकता है । पर वह हमारे देश के लिए उपयुक्त 


वह ह YR नहीं । गांधीजी कहा करते थे, 
मैं विशाल उत्पादन चाहता हूं, परंतु विशाल जनसमूह 


मूह के द्वारा उत्पादन चाहता El 
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उत्पादन का सही ढंग 

अब बड़ी मशीनों के आधार पर जो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, उससे 
देश में बेकारी तो बढ़ ही रही है, विदेशी ऋण भी बढ़ता जा रहा है। आज हमारे राष्ट्र को 
पूरी आय का 55 प्रतिशत हम पर ऋण है। बढ़ते हुए विदेशी ऋण के कारण विदेशी मुद्रा 
विनियम की समस्या खड़ी हो गई है। अतः उसके कारण हमारा नारा ' उत्पादन करो या 
मर जाओ' के स्थान पर 'निर्यात करो या मर जाओ' हो गया है। हमारी भावी योजनाएँ 
निर्यात पर आधारित होने के कारण जो चीज़ हम पैदा करते हैं, उसका भी उपभोग नहीं 
कर पाते। उदाहरणार्थ, चीनी का हम स्वयंपूर्ण बाजार खड़ा कर सकते थे, पर हमें 
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए चीनी सस्ते मूल्य पर विदेशों में बेचनी पड़ती है। अतः 
देश में महँगे मूल्य पर बेची जा रही है। अपनी गाय-भैंसों को खली और भूसा न 
खिलाकर हम विदेशों को भेज रहे हैं और दूध के डिब्बों का आयात कर रहे हैं। 
वेजिटेबल घी बनानेवाली मशीनों को मँगाते हैं । 

आज हम देश की प्रगति का हिसाब मशीनों में लगाते हैं । एक सज्जन ने अमरीका 
की तुलना में भारत के पिछड़ेपन का उल्लेख करते हुए इस्पात के उपभोग को मानदंड के 
रूप में प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने कहा कि पूरी शक्ति लगाकर अमरीका के बराबर 
पहुँचना चाहिए, पर वे यह भूल गए कि अब तो प्लास्टिक का युग प्रारंभ हो गया है। 
अगर पाँच-दस साल में हम इस्पात के उत्पादन में अमरीका के बराबर पहुँच भी गए तो 
आर्थिक प्रगति का मापदंड प्लास्टिक का उपभोग हो जाएगा और हम पुन: पिछडे रह 
जाएँगे। अत: हम जीवन स्तर का ठीक निश्चय करें। 

इसका विचार करके ही हम उत्पादन के साधनों का निश्चय करें। यदि ज़्यादा 
आदमियों का उपयोग करनेवाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योग अपनाए गए तो कम पूँजी तथा 
मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे नौकरशाही का बोझ कम होगा, विदेशी ऋण को 
भी नहीं लेना पड़ेगा। देश की सच्ची प्रगति होगी तथा प्रजातंत्र की नींव पक्की हो 


जाएगी । 
— पाउच्नजन्य, मार्च 30, 1959 


[1] 
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तिब्बत के हत्यारे चीनी साम्राज्यवादी* 


27 मार्च को लखनऊ से तिब्बत पर चीनी आक्रमण की निदा 
करते हुए दीनदयालजी ने वक्‍तव्य में wer | 


भाः को तिब्बत में हाल की घटनाओं के प्रति विशेष दिलचस्पी है । लगातार एक 

व्यापक पैमाने पर होनेवाले विरोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि तिब्बत का विद्रोह 

कुछ असंतुष्ट गुटों तक सीमित न होकर विदेशी चीनी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष है। 

सभी साम्राज्यवादी शासनों की भाँति चीनी सरकार ने जिन कठोर उपायों से इसका दमन 
किया है, वह भी इस स्वातंत्र्य समर की व्यापकता और गहराई का प्रमाण है | 

¬ पाञ्चजन्य, अप्रैल 6, 1959 

O 


* दिल्ली में जनसंघ द्वारा प्रदर्शन 

चीनी साम्राज्यवाद का नाश हो, ` तिब्बत में दमन बंद करो ', “चीनी पंचशील महज धोखा है ', “दलाई लामा अमर 
रहे --इन गमनभेदी नारों के साथ दिल्ली के दैनिक 'वीर अर्जुन' के अनुसार 5000 एवं अन्य पत्रों के अनुसार 
सैकड़ों प्रदर्शकारी भारतीय जनसंघ कौ पताका के नीचे अपने नऱ्हे पडोसी राष्ट्र तिब्बत को निर्मम हत्या से 
विश्लब्ध 35 कोटि भारतीय जनता की भावनाओं का ' साम्राज्यवाद से मुक्ति' और विश्व-क्रांति के झूठे नारों की 


आड़ में नंगे साम्राज्यवाद का पोषण करनेवाली कम्युनिस्ट चीन को सरकार को परिचय 
को दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर बढे। चय कराने के लिए सोमवार 
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तिब्बत पर चीन का आक्रमण 


ति में अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएँ घटी हैं, उनमें भारत की सामान्य से 
अधिक रुचि है। एक विशाल क्षेत्र में लोगों के लगातार प्रतिरोध से प्रकट है कि 
यह कुछ असंतुष्ट व्यक्तियों की साधारण बगावत नहीं है बल्कि विदेशी चीनी हुकूमत के 
विरुद्ध यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तमाम साम्राज्यवादियों की तरह चीन द्वारा (उसे 
दबाने के लिए) जो कड़े क़दम उठाए गए हैं, वे बगावत की तीव्रता की ओर भी स्पष्ट 
सूचक हें । 

भारतीय जनता की, जो स्वतंत्रता प्रेमी है और जिसने उसे प्राप्त करने के लिए 
शताब्दियों तक संघर्ष किया है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनेवाले सब लोगों के प्रति 
स्वाभाविक सहानुभूति है । किंतु तिब्बत के साथ हम सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों 
से जुड़े हुए हैं। चीन की साम्यवादी सरकार तिब्बती जनता के इन और अन्य स्वाभाविक 
संबंधों को विच्छिन्न करने या तोड़ने की नीति पर चल रही है। यह खेद का विषय है कि 
हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्वतंत्रता के हर आंदोलन को अपना आशीर्वाद देने को तत्पर रहते 
हैं, इस राष्ट्रीय विद्रोह के प्रति यदि विमुखता नहीं तो उदासीनता अवश्य दिखाई है, 
हालाँकि इस विद्रोह की सफलता या असफलता का भारत के हित पर सीधा असर पड़ना 
निश्चित है। इस विषय में पंचशील' की ओट लेना उचित नहीं है। चीन के प्रभुत्व को 


1. 29 अप्रैल, 1954 को पेकिंग में भारत और चीन ने पंचशील (ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया शब्द) 
सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत पाँच सिद्धांत निहित थे-- 
(1) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, 
Gi) एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, 
Gii) एक-दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, 
(iv) समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा 
(५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। 
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स्वीकार करते हुए भी, भारत ने तिब्बत को स्वायत्तता के दावे का सदा समर्थन किया है। 
स्वायता के निषेध और अतिधार्मिक, धर्मप्रिय और शांतिप्रिंय तिब्बती लोगों पर धर्मविहीन 
साम्यवादी जीवन पद्धति थोपने के कारण ही व्यापक गड़बड़ियाँ हुई। भारत सरकार को 
चीन से यह माँग करने का अधिकार है कि वह तिब्बती लोगों को दिए गए अपने 
स्वायत्तता के वादे को पूरा करे। 
भारत सरकार की संपूर्ण अलिप्तता को नीति के बावजूद चीन की सरकार ने हमारे 
वाणिज्य दूतावास को बंद करने और उसके स्टाफ को नजरबंद करने के अपने कथित 
निर्णय से कूटनीतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है | हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 
चीन की लालची सरकार ने भारतीय क्षेत्र पर भी आँखें गड़ाई हुई हैं। गलत नक्नशे 
प्रकाशित करने के अतिरिक्त उन्होंने अल्मोड़ा जिले.में भारत की सामरिक महत्त्व की 
चौकियों पर भी क़ब्ज़ा कर लिया है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय सरकार इस 
प्रसंग में सख्त नीति अपनाए। i 
एक अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध अपने तिब्बत के पड़ोसी 
और मित्रों के संघर्ष में भारत के लोगों को पूर्ण सहानुभूति है। 
--आर्गनाइज़र, अप्रैल 6, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
o 
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चीन ने नेपाल से भारतीय कर्मियों पर 
आपत्ति जताई 


आपत्ति के विषय में भारतीय जनसंघ के महामंत्री दीनदयाल 
उपाध्याय का वक्तव्य। 


‘ag जानना सुखद है कि तिब्बत में हो रही घटनाओं और भारत कौ कम्युनिस्ट 
पार्टी के रवैये ने, जिस के चलते वे पूरी तरह से बेनक़ाब हो चुकी हैं, पंडित नेहरू को 
उनकी चालों को समझने की ताक़त दे दी है। यद्यपि वह काफ़ी देर से समझ पाए कि 
सी.पी.आई. राष्ट्र विरोधी और सरकार विरोधी कार्यों में लगी हुई है, फिर भी उन्हें अपनी 
सरकार की घरेलू और विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, जो मुख्य रूप 
से सी.पी.आई. के पुनर्वास के लिए ज़िम्मेदार बनी हुई है, जबकि 1942 और उसके बाद 
अपनी भूमिका की बदौलत वह देश के लोगों की सहानुभूति पूरी तरह से खो चुकी है। 

पीकिंग को अपने चंगुल से दलाई लामा का फिसलना और भारत में सुरक्षित प्रवेश 
पाना निश्चित रूप से चुभ रहा है। चीन का भारत सरकार और इसके प्रधानमंत्री के रवैये 
और कार्रवाई के विरुद्ध किसी तरह का वक्तव्य जारी नहीं करना, वास्तव में चुप्पी का 
परिचायक नहीं है। वे बदला लेना शुरू कर चुके हैं, यद्यपि फिलहाल परोक्ष रूप से, जिसे 
निम्नलिखित रिपोर्ट से समझा जा सकता है-- | 

चीन की सरकार ने भारंत-नेपाल सीमा से लगी निगरानी चौकियों पर भारतीय 
कर्मियों की तैनाती पर आपत्ति जताई है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, नेपाल सरकार से 
उन्हें वहाँ से हटाकर अपने लोगों की तैनाती करने को कहा गया है। नेपाल सरकार अब 
शीघ्र ही दस चेक पोस्टों से भारतीय तकनीकविदों को हटाकर अपने आठ अधिकारियों 


की तैनाती पर विचार कर रही है। --ऑर्गनाइज़र; अप्रैल 13, 1959 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
oO 
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सहकारी खेती 
“इकोनॉमिक रिव्यू? का प्रत्युत्तर 


सहकारी खेती पर यह लेख दो भागों में पाञ्चजन्य में प्रकाशित 
डुआ। इस लेख का अगला भाग 27 अप्रैल को 'सहकारी खेती : 
कांग्रेस और जनसंघ? प्रकाशित हुआ। देखें प्र. 601 


a= भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित ' इकोनॉमिक रिव्यू' ने अपने 1 अप्रैल, 

1959 के अंक में भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी द्वारा नई दिल्ली में अपनी 
15-16 मार्च को बैठक में पारित भूमि सुधार संबंधी प्रस्ताव की आलोचना की है । इन 
सुधारों के प्रति जनसंघ के दृष्टिकोण की बुराई करते हुए कांग्रेस के शब्दकोष में जनसंघ 
के लिए जो गालियाँ निश्चित हैं, उनका प्रयोग किया गया है | परंतु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इस प्रकार के तर्क का सहारा लेना अपने में अविश्वास का अथवा असहनशीलता 
का परिचायक है। जनसंघ पूँजीपतियों का समर्थक है, अस्पष्टता का अभ्यासी, राष्ट्रीय 
समस्याओं के प्रति मूलतः संकुचित तथा पुरातनवादी दृष्टिकोण रखनेवाला है, ऐसा कह 
देने से सहकारी अथवा सामूहिक कृषि के पक्ष में कोई बात सिद्ध नहीं होती | यदि वस्तुतः 
सहयोग की अपेक्षा की जाती है, तो इसके विरोधियों के प्रति भी इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग नहीं होना चाहिए | सहकारी कृषि के कार्यक्रमों की सफलता अंतत: मानसिक वातावरण 
पर निर्भर करेगी, न कि उसके प्रबंध के आयोजन पर। यह वातावरण दूसरे व्यक्तियों के 
दृष्टिकोण को समझने तथा अधिक जानकारी की दृष्टि से उसे मान लेने से भी सुधरेगा, न 
कि अपने ही ग़लत विचारों पर अडे रहने से तथा भिन्न विचार रखने के कारण पृथक्‌ हो 
जानेवालों की बुराई करने तथा उनके प्रति अनुशासन की कार्रवाई करने से। 
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यह अनिच्छुक जनता पर एक सिद्धांत का जबरदस्ती लादना हो जाएगा | जनसंघ 
सहयोग का विरोधी नहीं है । इसने तो वस्तुतः सेवा सहकारी समितियों का समर्थन ही 
किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आलोचनकर्ता ने कुशलतापूर्वक इस तथ्य 
की ओर ध्यान नहीं दिया है। परंतु जनसंघ सहकारी कृषि का दृढता के साथ विरोध 
करता है तथा इस विषय पर उसका दृष्टिकोण व्यावहारिक है, न कि कार्यक्रमावलंबी | 

भारतीय जनसंघ पर यह आरोप लगाया गया है कि वह भूमि के क्षेत्र में स्वार्थी 
तत्त्वों की शक्ति को बनाए रखने के लिए चिंतित है। हम इन स्वार्थी तत्त्वों की जानकारी 
प्राप्त करें। ये कौन हैं तथा इनके क्या स्वार्थ हैं? उसी अंक में श्री सादिक अली ने 
प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों के प्रधानों की सभा की रिपोर्ट देते हुए लिखा है, 'स्वार्थी 
तत्त्वों पर यदि कोई चोट है,' तो वह भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण के निर्णय में 
है। क्या यह पुनः कहने की आवश्यकता है कि जनसंघ भी भूमि की उच्चतम सीमा 
निर्धारित करने के पक्ष में है । इसने यह माँग की है कि यह सीमा अच्छी सिंचाई व्यवस्था 
से युक्त 30 एकड़ अथवा इसके समकक्ष भूमि होनी चाहिए। अन्य कौन से स्वार्थी तत्त्व 
हैं? atten, जो भूमि की खेती, विकास अथवा प्रबंध में किसी प्रकार का हाथ बटाए 
बिना उत्पादन में से हिस्सा ले लेते हैं--भी स्वार्थी तत्त्व | जनसंघ ने यह भी माँग की है 
कि ऐसे तत्त्वों को समाप्त करने के लिए स्वामित्व के अधिकार भूमि की वास्तविक कृषि 
करनेवालों को प्राप्त कराए जाने का प्रबंध किया जाए। हम अन्य किसी स्वार्थी तत्त्व की 
कल्पना नहीं कर सकते | जनसंघ इनका विरोधी है | वस्तुतः कांग्रेस का कार्यक्रम ही इन 
स्वार्थी तत्त्वों को क़ानून का उल्लंघन करने तथा सुधारकों को धोखा देने का अवसर 
प्रदान करेगा। इकोनॉमिक रिव्यू के उसी अंक के एक लेखक ने हाल ही के कुछ 
सहकारी कृषि संस्थानों का हवाला देते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया है। वह लिखता 
है, “दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा एक अध्ययन यह प्रकट करता है कि अधिकांश 
सहकारी संस्थाएँ झूठी हैं तथा वे प्रमुखतः भूमि सुधारों को नकारात्मक करने के लिए ही 
बनाई गई हैं।'' (पृष्ठ 31) 

क्योंकि सहकारी कृषि में लाभ का वितरण संगृहीत भूमि के अनुपात में ही दिया 
जानेवाला है, एक अधिक भूमि रखनेवाला जमींदार को-ऑपरेटिव में अपनी भूमि को 
संकलित कराकर सुगमता से उच्चतम सीमा के नियमों का उल्लंघन कर सकेगा और इस 
प्रकार के भाड़ा तथा लाभ में सबसे बड़ा हिस्सा भी प्राप्त करता रहेगा। भूमिहीनों के को- 
ऑपरेटिव में भी पहले तो वे सदस्य भी, जो खेतों पर कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, लाभ में 
से हिस्सा बँटाएँगे। क्या इस प्रकार भाड़ा प्राप्त करनेवाली तथा लाभ में हिस्सा बँयनेवाली 
एक नई जाति का निर्माण तथा स्थायित्व नहीं होगा? यदि हम सभी निष्क्रिय मध्यवर्तियों 
को समाप्त कर देना चाहते हैं तो हमें वास्तविक खेती करनेवाले को ही भूमि का 
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स्वामित्व प्रदान करना चाहिए। सहकारी संस्थाएँ यदि सामूहिक संस्थाओं में नहीं बदल 
दी जातीं, तो वे केवल कई प्रकार के मध्यवर्तियों का ही निर्माण करेंगी। 
भारतीय जनसंघ भूमि के इस प्रकार पुनर्वितरण की माँग करता है, जिससे कि 

अलाभकारी भूमि को लाभदायक बनाया जाए तथा भूमिहीनों को भूमि मिले | इस विषय 
में 'इकोनॉमिक रिव्यू' कहता है, '*संघ ने इस बात के प्रति दुर्लक्ष्य किया है कि पुनर्वितरण 
से किसान द्वारा खेती के आधार पर पर्याप्त आकार की भूमि के प्रश्न का ही हल नहीं 
निकलेगा, बल्कि करोड़ों भूमिहीन मजदूरों तथा अलाभकारी इकाइयों के स्वामियों का 
व्यक्तिगत आधार पर पुनर्वास करना असंभव हो जाएगा।'' हम इससे पूर्ण सहमत हैं कि 
हमारे पास सीमित भूमि तथा खेती पर निर्भर एक बहुत बड़ी जनसंख्या होने के कारण, 
प्रत्येक किसान को एक लाभकारी इकाई दे सकना प्राय: असंभव हो जाएगा। परंतु 
इसका हल समस्त भूमि को संगृहीत कर देने में नहीं है। संगृहीत कर देने से हम प्रति 
व्यक्ति खेती को बढ़ा नहीं देते। इसकी वृद्धि तो केवल (1) अधिक भूमि को कृषि योग्य 
बनाने से (2) भूमि पर निर्भर कुछ कार्यशक्ति को खेती के काम से भिन्न कार्यों में लगा 
देने से ही हो सकती है । जहाँ तक अधिक भूमि कृषि योग्य बनाने का सवाल है, उसी 
लेखक द्वारा दिए गए आँकड़े बताते हैं कि अभी भी 692 करोड़ एकड़ बंजर भूमि तथा 6 
करोड़ एकड़ (कृषि योग्य) बेकार भूमि ऐसी है, जो कृषि के काम में लाई जा सकती है। 
इस प्रकार खेती के काम आई हुई 30 करोड़ एकड़ भूमि के अतिरिक्त 12.9 करोड़ 
एकड़ भूमि कृषि के अंतर्गत लाई जा सकती है। भूमिहीन मजदूरों के लगभग 1.5 करोड़ 
घर हैं। यदि सरकार ईमानदारी से इस भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने का कार्यक्रम हाथ 
में लेती है तो भूमि के भूखे कम-से-कम आधे परिवारों को इस भूमि पर बसाया जा 
सकता है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था ने इस भूमि को कृषि योग्य बनाने में 40 रुपए प्रति एकड़ 
व्यय का अनुमान दिया है। इसमें कमी करने की काफ़ी गुंजाइश है। लगभग 500 करोड़ 
रुपया व्यय कर इस सब भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है | इससे भूमिहीनों को 

बसाने के अतिरिक्त खाद्य-उत्पादन भी बढ़ेगा। गत कुछ वर्षो में खाद्य सामग्री के आयात 

पर व्यय किए गए लगभग 400 करोड़ रुपए के अनुपात में यह राशि अत्यल्प है। 

इस अधिक उपज का परिणाम तथा लाभकर भूमिखंड का आकार कृषि के तरीकों 

तथा यंत्रों पर निर्भर करेगा। यदि हम कृषि के यांत्रिक साधनों को चुनते हैं तो हमें 

लाभकर भूमिखंड बनाने के लिए अधिक भूमि तय करनी होगी। इसका उत्तर भी इतना 

ही सत्य होगा। यदि भूमिखंड बड़े होते हैं तो किसी प्रकार का भी स्वामित्व हो, उन्हें 

लाभकर बनाने के लिए यंत्रों का उपयोग करना ही होगा। अत: को-ऑपरेटिवों के 

कारण यंत्रों का उपयोग आवश्यक हो जाएगा, परिणामत: देहातों में बेकारी बढ़ेगी। 

इसलिए करोड़ों भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास की जो असंभावना दरशाई गई है, उससे भी 
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बढ़कर सामूहिक खेती के कारण अन्य करोड़ों मजदूर बेकार हो जाएँगे। आज किसान 
तथा भूमिहीन मजदूर के पास भले ही कम काम हो, परंतु कल तो वे बेकार ही हो 
जाएँगे। औद्योगीकरण की गति न तो इतनी तेज़ है और न आगामी वर्षो में इतनी तेजा 
होगी कि उसके कारण इतने अधिक लोगों को काम मिल सके। 

अत: परंपरागत यंत्रों को ही अच्छे परिणाम के हेतु सुधार कर उनके द्वारा ही घनी 
खेती करना एकमात्र हल है। सहकारी कृषि के प्रस्तावकों की कल्पना है कि भूमि को 
संगृहीत कर तथा सामूहिक कार्य द्वारा अधिक क्षमता तथा उपज प्राप्त की जा सकती है। 
अनुमान में यही अंतर है। सर्व-साधक सामूहिक कार्य के लिए प्रबल सामाजिक भाव 
और एक सुस्पष्ट विधिवत्‌ संगठन को आवश्यकता रहती है। परस्पर उचित समायोजन 
के अभाव में जहाँ कि कार्य करनेवाले कार्य करने से जी न भी चुराते हों, प्रगति युक्त 
सफल परिणामों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस दिशा में हम लोग पश्चिमी देशों की 
अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति तथा धर्म हम में व्यक्तिगत 
भौतिक दृष्टिकोण नहीं पैदा करते हैं। हमारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा तथा 
पारिवारिक पद्धति परोपकार के सिद्धांत पर निर्मित है, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं । 
परंतु ऐसे पर्याप्त लोगों का अभाव, जो ऐसी लाखों सहकारी संस्थाओं का सफल नेतृत्व 
कर सकें, एक गंभीर असुविधा है। नेतृत्व की यह समस्या जनता के ऊपर दलीय ढाँचे 
अथवा हृदयविहीन नौकरशाही को थोपने से हल नहीं हो सकती | इससे जनता को कार्य 
करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। वस्तुतः आर्थिक प्रेरणा तथा सामाजिक कार्य का 
आशाजनक समन्वय निर्माण करना सरल नहीं है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अनेकों 
बंधनों से युक्‍त संयुक्त परिवार ने परोपकारिता तथा अहमन्यता का एक आदर्श समन्वय 
प्रस्तुत किया है। अत: किसान के स्वामित्व पर आधारित पारिवारिक कृषिखंड ही सर्वाधिक 
उत्तम परिणामजनक हो सकते हैं । कृषि, जो कि एक चेतन पद्धति है, में औद्योगिक तथा 
व्यापारिक संगठन व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। ऐसे समय में जबकि औद्योगीकरण 
के दुष्परिणाम तथा मर्यादाएँ अधिकाधिक अनुभव में आ रही हैं, इन यांत्रिक नवीनताओं 
का कृषि में प्रयोग करना निरा पागलपन होगा। बढ़ी हुई उपज तथा बढ़ा हुआ रोजगार 
केवल घनी खेती तथा अधिक मजदूरी के तरीक्रों द्वारा ही संभव है। व्यक्तिगत अथवा 


सामूहिक बड़ी संपत्तियाँ, जो प्रबंध के लिए कठिन होती हैं, इसमें बाधक हैं । 
पाञ्चजन्य, अप्रैल 20, 1959 
Oo 
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जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते BU 
जनसंघ के महामंत्री श्री दीनदयाल उपाध्याय ने afer सुधारों पर 
जनसंघ का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। 


भार सरकार द्वारा नेहरू-नून समझौते के एकपक्षीय क्रियान्वयन पर जोर देना 

रहस्यपूर्ण है। दरअसल, तुकेरग्राम और लखीमपुर में पाकिस्तानी अतिक्रमण के 
मद्देनजर यह समझौता एक बहुत अपमानजनक तरीक्रे से किया गया था। यह न तो यह 
समान शर्तों पर आधारित था और न ही तर्कसंगत | हालाँकि भारत ने पाकिस्तान की सभी 
माँगों को स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान द्वारा भारत का कोई भी बिंदु स्वीकार नहीं किया 
गया। यह न तो रैडक्लिफ और बैगे अवार्ड के तहत सीमा संबंधी सभी विवादों को सुलझा 
सका, न सीमाओं के किसी तर्कसंगत सीमांकन का प्रस्ताव कर सका। इसके विपरीत 
इच्छामती नदी और बेरूबारी यूनियन जैसे नए मुद्दों पर विचार किए जाने से सीमा पर 
हालात और भी ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान में बदले हुए हालात की वजह से तुकेरग्राम 
और लखीमपुर का अनबरत गैर-क़ानूनी कब्जा जारी है। भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा 
बार-बार घुसपैठ, युद्ध विराम समझौते का अनेकों बार उल्लंघन, हमारे राजनयिक कर्मचारियों 
के साथ बदसलूकी, पाकिस्तान द्वारा नए और काल्पनिक दावे और समझौते के पाकिस्तानी 
हिस्से को लागू करने पर अड्यिल रवैये ने उन सभी दबावों और औचित्यों को व्यर्थ कर 
दिया है, जिनके कारण दस्तावेज्ञ पर हस्ताक्षर हुए होंगे। जनसंघ महसूस करता है कि भारत 
सरकार को समझौते को निष्फल मान लेना चाहिए। इसके बजाय उसे खो चुके क्षेत्रों को 
फिर से हासिल करने के लिए आवश्यक CH उठाने चाहिए। भारतीय जनसंघ ने तय 
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किया है कि बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए सरकार 
पर दबाव बनाने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाएगा | 


भूमि सुधार 

नागपुर सम्मेलन के भूमि सुधार प्रस्ताव ने देश में अनिश्‍चितता और भ्रम पैदा कर 
दिया है। भूमि और जोतदारों के संबंध में साधनों और लक्ष्यों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी 
नेताओं द्वार की गई अलग-अलग व्याख्या ने भ्रम को और भी बढ़ाया है। संपूर्ण समस्या 
पर शांतिपूर्ण विचार करने के बजाय वर्ग संघर्षों को हवा देकर उत्तेजना का माहौल 
बनाया जा रहा है। 

जनसंघ देश की भूमि अधिकार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को fated 
करता है, जिससे जोतनेवाले को भूमि का स्वामित्व और अपने श्रम का फल प्राप्त हो। 
इसलिए वह कार्यविहीन बिचौलियों और जमीन को बिना जोते उत्पादन पर मालिकाना 
हक़ रखने के परिसमापन के पक्ष में है तथा किसानों को उनकी ज़मीन के पूर्ण व 
अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदान करना चाहता है। जमौन और व्यक्ति के अनुपात पर 
विचार करते हुए जनसंघ महसूस करता है कि पारंपरिक साधनों के साथ सघन खेती की 
जाए, जहाँ ज़रूरी हो, वहीं इसमें सुधार किया जाना जाए। यद्यपि एक तरफ खेती में 
मशीनीकरण से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ सामान्य हल-बैल के 
साथ व्यापक पैमाने पर खेती से प्रति एकड़ अधिकाधिक उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। 
यदि व्यक्तियों के पास बड़े हिस्सों का स्वामित्व होगा तो कुछ हिस्से बिना जोताई-बोआई 
के रह सकते हैं या उनमें ख़राब तरीक़े से खेती हो सकती है या एक या किसी अन्य रूप 
में अप्रत्यक्ष जमींदारी हावी हो सकती है। इसलिए स्वयं खेती करनेवाले किसान को 
भूस्वामित्व देने मात्र से अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, भूमि के हिस्से के 
आधार पर भूराजस्व का न्यूनतम और उच्चतम सीमा तय कर देना आवश्यक है। 

जनसंघ मानता है कि अच्छी तरह से सिंचित कम-से-कम पाँच एकड़ जमीन का 
मालिकाना दिया जा सकता है, जिसके उपविभाजन और टुकड़े किए जाने al इजाज़त 
नहीं दी जानी चाहिए. प्रतिवर्ष कम-से-कम 6000 रुपए 'की आय देनेवाली कम सिंचित 
भूमि या इसके बराबर भूमि अधिकतम 30 एकड़ रखी जा सकती है। पाँच सदस्यों से 
अधिक वाला एक अविभाजित हिंदू परिवार को उतनी ज़मीन रखने का अधिकार दिया 
जाना चाहिए, जितना कि परिवार विभाजित होने की स्थिति में भी उसे मिलता। 

जनसंघ कृषि में सहकारी सिद्धांत के विस्तार का विरोध करता है, जहाँ जमीनें 
साथ-साथ संगृहीत की जाती हैं और किसान की स्थिति एक कृषि श्रमिक की बन जाती 
है। यह ऐसे किसी देश के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता जहाँ काफ़ी जनसंख्या 
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खेती में लगे होने के कारण श्रमोन्मुख खेती की जरूरत है। एक सीमा आ जाती है, जब 
लोगों को अनुशासनहीनता, अक्षमता और साजिश किए बिना साथ-साथ काम करने को 
तैयार नहीं किया जा सकता। यह सीमा सामाजिक स्थितियों से भी उतनी ही तय होती है, 
जितनी उत्पादन के तरीक्रों और उन्हें लागू करने की स्थितियों से। यदि सहकारी कृषि 
अपनाई गई तो यह श्रमिक को उत्पादन क्षमता और उत्पादन, दोनों में गिरावट लाएगी। 
सहकारी कृषि ग्रामीण रोजगार की गंभीर समस्या को और अधिक जटिल बनाएगी । यह 
न तो संभव है और न ही अब तक इसे संभव बनाया जा सका है कि इन बेरोजगारों को 
औद्योगिक क्षेत्र में खपाया जा सके। 
भारतीय जनसंघ का दृढ विचार है कि सहकारी कृषि लोकतंत्र के साथ मेल के 
योग्य नहीं है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर बहुत विश्वास नहीं किया 
जा सकता कि संपूर्ण योजना स्वयंसेवी आधार पर लागू की जाएगी। जब सरकार कोई 
योजना मिशनरी जोश के साथ लक्ष्यों और समय सीमा को तय करते हुए शुरू करेगी तो 
किसान सहकारिताओं में शामिल होने के लिए निश्चित रूप से बाध्य होंगे। एक बार वे 
शामिल हो गए तो उनके मुक्त आर्थिक निर्णय के दायरे को अधिकारियों द्वारा तय की गई 
नीतियाँ और योजनाएँ प्रतिबंधित करना शुरू कर देंगी । नौकरशाही नियंत्रित किसान राजनीतिक 
और निर्वाचन संबंधी मामलों में शायद ही स्वतंत्र निर्णय ले सकेगा। अगर एक बार 
सामूहिकोकरण और केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई तो जब तक पूरी प्रक्रिया पलट नहीं 
दी जाती, स्वयंसेवी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े रहना कतई संभव नहीं होगा। 
हालाँकि पट्टेदारी की व्यवस्था वांछनीय और आवश्यक है, यह ध्यान में रखा 
जाना चाहिए कि बेहतर खाद और बीज, सिंचाई सुविधाओं, बैलों, यंत्रों, कीटनाशकों, 
धनराशि और विपणन के उपयुक्त प्रावधान के बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा 
सकती । कृषि में शायद ही कोई सुधार हो सकता है। सहकारी समितियों से इन मामलों 
में किसानों की जरूरतों को पूरा करना भविष्य की माँग है। पट्टेदारी संबंधी बदलावों पर 
जरूरत से अधिक जोर देना मुख्य रूप से कृषकों की इन अनिवार्य जरूरतों की उपेक्षा के 
लिए जिम्मेदार रहा है, इसलिए जनसंघ सेवा सहकारी समितियों को स्थापना के कार्यक्रम 
का स्वागत करता है। हालाँकि इन सहकारी समितियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के 
लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अंतिम लक्ष्य की तरह सहकारी खेती से नहीं जोड़ा जाए। 
उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुक्त रखा जाना चाहिए। i 
--आर्यनाइज़र अप्रैल 20, 1959 
(अंग्रेजी से अनूदित) 
Oo 
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महान्‌ पूर्वजों द्वारा निर्देशित मार्ग 
का अनुसरण करें 


कन्या गुरुकुल हरिद्वार के 25वें वार्षिक महोत्सव पर विराट्‌ 
संस्कृति सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण | 


सङि क्या है? यह प्रश्‍न विवादास्पद बना हुआ है। इसका स्वरूप तय करने में ' 
प्रायः भूल और भ्रांतियाँ होती आ रही हैं किंतु उसका स्पष्ट उत्तर महाभारत के 
सुप्रसिद्ध यक्ष के शब्दों में सही रूप से यही दिया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का 
मार्ग "महाजनो येन गतः स पन्था' है। 
इस दिशा-बोधक संकेत के सहारे हम सहस्रो वर्षों से चले आनेवाली उस संस्कृति 
का स्पष्ट लक्ष्य समझ सकते हैं और समझा सकते है। इसी दीपक के सहारे संस्कृति 
की राह सरल, सीधी और सर्वथा समुज्ज्वल है। यह संस्कृति की ही दी हुई विरासत है 
कि एक भावनात्मक स्वरूप का सुस्थिर निर्णय बन चुका है कि मार्ग बतलानेवाला 
महाजन कैसा होना चाहिए। देश के इतिहास में रावण जैसे प्रकांड पंडित, दुर्योधन जैसे 
सामर्थ्यशाली कंस और जरासंध जैसे प्रबल प्रतापी नरेशों को हमारे जनमानस ने महाजन 
कभी नहीं माना। सत्ययुग और त्रेतायुग के राक्षसों जैसे पश्चात्‌ आक्रामक शकों, हूणों, 
मुगल, पठानों और आततायी अंग्रेजों के अत्याचारों को सहन करते हुए भी हमारे देश 
की जनता ने जिन आदर्शो के कारण दाशरथि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के 
रूप में समादूत माना है, उसी प्रकार की कसौटी हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र के महाजनों को 


परिभाषा बताती है। 
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किंतु आज युगधर्म के भ्रांत नारे है । सती सीता, दमयंती' का पातिव्रत, हरिश्चंद्र 
की सत्यवादिता, राजा रंतिदेव की आतिथ्य भावना, कर्ण तथा भामाशाह की दानशीलता? 
आज प्रश्न-वाचक fae के रूप में प्रस्तुत है । देश में देश की परंपराओं के प्रति अश्रद्धा 
और बाह्य पर श्रद्धा एक समस्या बनती जा रही है। किंतु जन-जीवन के अन्य अनेक 
मूल्यवान तत्त्वों की भाँति यहीं के आदर्श देशवासियों को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। 

अब हम सांस्कृतिक तत्त्वों की गंभीर विवेचना करें । जिस प्रकार पैर में काँटा चुभते 
ही या शरीर के किसी भी स्थान पर चीटीं के द्वारा भी काटते ही आत्मा में तिलमिलाहट 
हो उठती है, उसी प्रकार बिहार के भूकंप, बंगाल के अकाल, पंजाब के हत्याकांड, 
कश्मीर को आपत्ति और गोवा की पुकार 'पर प्राणार्पण करने की जिस मनोभावना से 
संपूर्ण रष्ट्रशरीर व्याकुल हो उठता है, बस यह एकत्व की भावना ही भारतीय संस्कृति 
है। युगधर्म नामक नए फ़ैशन के बहाव में हम कहीं बह न जाएँ और कहीं भूल न जाएँ, 
उन आदशों को जिन पर राष्ट्र को खड़ा करना है। यह बड़ी भारी आवश्यकता है। जिस 
प्रकार दसों भाषाएँ बोली जाते हुए भी संस्कृत को मातृभाषा मानकर चलने में कहीं 
टकराव नहीं आता, उसी प्रकार देश के विभिन्न भागों की विभिन्न परंपराएँ होते हुए जो 
भारतीय संस्कृति एक है, जो वेद-शास्त्रों और भारतीय मान-मर्यादाओं में पूर्णतः परिपुष्ट 
तथा प्रमाणित है । रूढियों को नष्ट करने और किसी प्रकार की दुर्गंध को दूर करने के 
लिए टेम्स और बोल्गा के पानी की अपेक्षा गंगा-यमुना के जल की ही अधिक उपयोगिता 
और आवश्यकता है। 


इन सब सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय परंपराओं व आश्रम 


bon eee 

1. दमयंती, विदर्भ देश (वर्तमान पूर्वी महाराष्ट्र) के राजा भीमसेन की पुत्री थी। उसका विवाह निषध देश (वर्तमान 
ग्वालियर, मध्य प्रदेश) के राजा वीरसेन के पुत्र नल के साथ संपन्न हुआ था। नल का अपने भाई पुष्कर द्वारा द्यूत 
में पराजित होने के बाद दोनों का वियोग हो गया । दमयंती ने पातिब्रत्य का अद्वितीय उदहारण पेश किया व अंत 
तक नल को पाने को प्रबल जिजीविषा लिए इंतजार करती रही। 

2. राजा रंतिदेव : ऋषि संकृति के पुत्र, भरतबंशीय सम्राट्‌, जिनकी विस्तृत कथा श्रीमद्भगवत के नवें स्कंध में आती 
है। कथा है कि राज्य में अकाल आने के बाद इन्होंने 49 दिनों तक भूखे-प्यासे रहकर भगवान्‌ विष्णु को तपस्या 
को। इसके बाद इन्हें खीर प्राप्त हुई, लेकिन जैसे ही भोजन करने बैठे, एक भूखा ब्राह्मण आया। राजा ने ब्राह्मण 
का स्वागत किया। इसके बाद एक शूद्र अतिथि आ गया, राजा ने इस अतिथि को भी भोजन करवा दिया। इसके 
बाद तीसरा अतिथि कुछ कुत्ते साथ लिए हुए पहुंचा तो राजा रंतिदेव ने बचा हुआ सारा अन्न दे दिया और भगवान्‌ 
समझकर उन्हें प्रणाम किया। कुछ न बचने पर जब वे बरतनों का धोवन सकुटुंब आपस में बाँटकर पीने ही वाले 
थे कि पानी की खोज करता हुआ एक प्यासा चांडाल आ पहुँचा और राजा ने सारा पानी उसे दे दिया। 

3. भामाशाह (1547-1600) मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के सहयोगी और विश्वासपात्र 'सलाहकार। हल्दी 
घाटीयुद्ध के बाद महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे, तब इन्होंने अपनी निजी संपत्ति महाराणा को दान कर दी थी 
जिससे 25000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया oan 
उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुन: सैन्य शक्ति संगठित कर फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया । 
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व्यवस्थाओं से संयुक्‍त सुशिक्षा के सुंदर स्थानों की देश को भारी आवश्यकता है। यह 

कन्या गुरुकुल हरिद्वार इस दिशा में देश के लिए जो सेवाएँ समर्पित कर रहा है, वह परम 

प्रशंसनीय और आदर्श रूप में अनुकरणीय है। यहाँ के सुयोग्य व्यवस्थापक सुविख्यात 

कविराज श्री योगेंद्रपाल शास्त्री के स्नेहपूर्ण आमंत्रण के आधार पर आज इस सस्था के 
दर्शन करने का सौभाग्य मिल सका, इसको भगवद्‌ कृपा ही मानता हूँ। 

पाञ्चजन्य, अप्रैल 27, 1959 

D 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


19 
सहकारी खेती : कांग्रेस और जनसंघ 


यह लेख 20 अप्रेल, 1959 की 'सहकारी खेती” लेख का अगला 
हिस्सा है। 


जा में हमारी आस्था के अतिरिक्त आर्थिक कारणों की भी माँग है कि हमें कृषि 

को नौकरशाही के चंगुल में पूरी तरह नहीं फँसने देना चाहिए। “इकोनॉमिक रिव्यू' 
का इस संबंध में कहना है कि जनसंघ को भय है कि सहकारी खेती आनेवाले सब 
कालों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के आधारों को समाप्त कर देगी। यदि लोकतंत्र 
से जनसंघ का अभिप्राय किसानों की स्वतंत्रता से है, तो ऐसी स्वतंत्रता का उन परिस्थितियों 
में कोई भी मूल्य नहीं है, जहाँ जोतनेवाले आसामी को मालिक की ओर से प्राप्त अनेक 
असुविधाओं के बीच कार्य करना पड़ता है, उसके सीमित साधन हैं, एक छोटे से खेत 
को वह जोतता है और वह ऋण को प्राप्त करने तथा बाजार तक पहुँचने में असमर्थ है। 
हम केवल लादी गई निष्क्रियता के दिनों में वृद्धि में ही सहायक होंगे। 

यह वास्तव में भारतीय किसान का बहुत ही सजीव चित्रण है। ये तथा कई अन्य 
असुविधाएँ हैं, जिनसे कृषक त्रस्त हैं। हमें उन्हे दूर करना है। यही उद्देश्य है, जिसकी 
प्राप्ति के लिए जनसंघ ने सेवा सहकारिताओं के निर्माण के लिए सहमति प्रदर्शित की है। 
खुद काशत करनेवाला कृषक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सहकारिताओं 
का लाभ उठा सकेगा। परंतु उसकी स्वाधीनता भी बनी रह सकेगी। वह अपने खेत का 
पूर्ण स्वामी बना रहेगा। वह क्‍या बोना और कया न बोना आदि प्रश्नों पर स्वतंत्रतापूर्वक 


विचार कर सकेगा। वह स्वयंसेवी कृषक होगा, न कि प्रबंध के इशारों का गुलाम एक 
खेतिहर मजदूर | 
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हम इस आशंका को काल्पनिक कहकर नहीं उड़ा सकते | इकोनॉमिक रिव्यू के 
उसी अंक में एक दूसरे लेख में श्री शैलेन घोष ने सहकारी क़ानून समिति द्वारा निर्मित 
आदर्श सहकारी समिति विधेयक का समर्थन किया है। इंडियन को-ऑपरेटिव यूनियन 
के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य है कि भारत में सहकारी समितियाँ पिछड़ी हुई, 
अनजान और असमर्थ जनता की छोटी-छोटी कॉलोनी (उप-बस्तियाँ) जैसी बन जाएँ, 
जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासित, नियंत्रित और निरीक्षित हों । रजिस्ट्रार उनका हिसाब-किताब 
देखे, उनके कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करे और उन्हें बरखास्त तक कर सके। 
श्री घोष इस विधेयक का विवेचन करते समय अनुभव करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में 
इनमें से कुछ अधिकार आवश्यक हैं । वे लिखते हैं, '' विधेयक पर भावनात्मक ढंग से 
या हवा में विचार नहीं किया जा सकता। यदि राजनीतिक वातावरण साफ़ होता और 
लोगों में नागरिक जागरूकता का पूरी तरह विकास हो चुकता, तो विधेयक की अनेक 
व्यवस्थाएँ गलत ही नहीं तो हानिकारक होतीं। ठीक आज की जैसी स्थिति में वे पूर्णतः 
उचित हैं क्योंकि सहकारी समितियों को आज नौकरशाही के बजाय ठगों से अधिक 
खतरा है।'' अतः हम कुएँ और खंदक के बीच में tha गए हैं । यदि हम ठगों से मुक्त 
होना चाहते हैं तो नौकरशाही के चंगुल में अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख देते हैं । यदि 
हम नौकरशाही से दूर भागते हैं तो ठग हमें दबोच लेंगे। तब खेती के क्षेत्र में सहकारिता 
का जाल बिछाने की यह अशोभनीय जल्दी ही क्यों? संभवतः यह दोनों के मध्य किसी 
षड्यंत्र का परिणाम है। 
इस प्रकार कृषक की स्वतंत्रता में अप्रत्यक्ष कमी ही नहीं की जा रही है, तो 
सहकारी खेती के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त होनेवाले समस्त जनतांत्रिक 
अधिकारों को अस्वीकार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की हाल की एक बैठक में कहा बताते हैं कि आगामी आम 
चुनावों को स्थगित कर दिया जाए, ताकि हम अपनी पूरी शक्ति विकास कार्यो में लगा 
सकें। उन्होंने कांग्रेस के अपने सहयोगियों की भावना को प्रतिध्वनि मात्र ही किया है। वे 
समझते हैं कि अगले चुनावों में जनता के सामने जाना कठिन होगा, क्योंकि नागपुर 
प्रस्तावों का विरोध अत्यधिक है। अतः वे एक या दूसरा बहाना खोजकर चुनावों को 
स्थगित करने की सोच रहे हैं | यदि नागपुर प्रस्तावों को लागू किया जाता है तथा किसानों 
को समूहों में भेड़ों के समान भर दिया जाता है, तो नए चुनावों की कोई आवश्यकता ही 
नहीँ पड़ेगी । यदि चुनाव हुए भी तो वे रूसी चुनावों से तनिक भी भिन्न नहीं होंगे । 
श्री गुहा अपने लेख में लिखते हैं कि जनसंघ कांग्रेस का विरोध करके देश का 
महान्‌ अपकार करेगा। यदि कांग्रेस को ही देश माना जाए तब तो हम अवश्य अपकार 
करेंगे। परंतु वे दिन चले गए जब भारत का बहुमत देश और कांग्रेस को एक ही चीज़ 
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मानता था। कांग्रेस ने नागपुर प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध कर दिया है कि वह जनता 

को नाड़ी को पहचानने में असमर्थ रही है। जनसंघ अपनी ओर से किसानों को कुछ भी 

बताने नहीं जा रहा है। उसका कार्य तो केवल कांग्रेस के इस छलपूर्ण पग के प्रतिक्रियास्वरूप 
उत्पन्न विरोध और असंतोष की विपुल मात्रा को सही दिशा प्रदान करनी है। 

— पाञ्चजन्य, अप्रैल 27, 1959 

O 
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तिब्बत की स्वतंत्रता में भारत का दाँव 


यह लेख पोलिटिकल डायरी (पुस्तक), 1971 में पुनः प्रकाशित 
हुआ ar! 


3T चूँकि दलाई लामा मसूरी पहुँच गए हैं और बिड़ला निवास में आराम से ठहराए 
गए हैं, चीनी कम्युनिस्ट सेनाओं के चंगुल से उनके पलायन से आरंभ होकर 
भारत में शरण पाने के अनुरोध तक को कथा का नाटकीय और सनसनीखेज अंश 
समाप्त हो गया है। मसूरी जाते हुए मार्ग में वह जहाँ-जहाँ गए, जनता ने उनका हार्दिक 
स्वागत किया। तिब्बत नेता के लिए भारत की जनता के अगाध प्रेम और श्रद्धा का जो 
निश्छल और उत्साहपूर्ण प्रकटीकरण हुआ है, उससे वे अत्यंत अभिभूत हैं । कुछ लोग 
जनता के उत्साह का संबंध भारतीय आत्मा की आध्यात्मिक और धार्मिक पुकार और 
सम्माननीय अतिथि के केसरिया वस्त्रों से जोड़ सकते हैं। इस विषय के इस पहलू की न 
तो उपेक्षा की जा सकती है, न उसको कम करके आँका जा सकता है। परंतु शांतिपूर्ण 
तिब्बती जनता के लिए हमारी चिंता और कम्युनिस्टों के बर्ताव के इस ढंग के प्रति हमारा 
गहरा असंतोष ही वह कारण है, जिससे जनता में इस प्रकार की तीव्र भावना विद्यमान 
है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सुरक्षा और प्रतिरक्षा के प्रति सशक्त ख़तरे की बढ़ 
रही अनुभूति के कारण जनता को हज़ारों की संख्या में उस व्यक्ति के चारों ओर उमड़ 
पडने की प्रेरणा मिलती है, जिसका कष्ट हमारे कष्ट के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ 
है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि जनता दलाई लामा और भारत सरकार के द्वारा 


उठाए जानेवाले भावी क़दमों की ओर उत्सुकतापूर्वक देख रही है। 
` प्रधानमंत्री दलाई लामा से भेंट होने के पहले ही इस बात की अपनी कल्पना का 
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आभास दे चुके हैं कि दलाई लामा से किस प्रकार का आचरण चाहते हैं। राज्यसभा में 
एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि दलाई लामा अपनी धार्मिक गतिविधियाँ 
चलाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। प्रधानमंत्री ने मत व्यक्त किया, “किसी भी देश का यह 
साधारण अधिकार है कि ऐसे विदेशियों की गतिविधियों को वह सीमित कर सके, जो 
अन्य देशों के साथ कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं।'' यथावश्यक नियंत्रण लगाने के अपने 
अधिकार के बारे में कोई मतभेद नहीं रखता, किंतु मुख्य प्रश्‍न यह है कि हमारे लिए 
आवश्यक क्या है? 

इस प्रसंग में भारत के सामने एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो गई है। 
चीन एक मित्र देश है। अतीत में हम मित्र रहे हैं और भविष्य में भी मित्र बने रहना 
चाहेंगे। दोनों देशों की सांस्कृतिक परंपराओं के अतिरिक्त विश्व-शांति बनाए रखने को 
आवश्यकता का भी यही तक्काजा है। प्रधानमंत्री यह तर्क देते हैं कि अमरीका और 
सोवियत रूस के अतिरिक्त चीन और भारत, जो अपने प्रचुर साधन स्रोतों और विशाल 
जनसंख्या के साथ तेजी से विकास कर रहे हैं, आगामी वर्षों में विशव के भाग्य का, और 
विशेषकर एशिया में शांति का, बहुत कुछ रूप-निर्धारण करनेवाले हैं | इसलिए उनका 
मत है कि इस उद्देश्य की उपलब्धि तभी हो सकती है, जब दोनों एशियाई देशों के बीच 
मित्रता की परंपरा बनी रहे। 

इस परंपरा को स्थापना करने के लिए वे समय-समय पर मार्ग से अलग हटकर 
उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहे हैं। उस समय, जब चीन की नवगठित कम्युनिस्ट 
सरकार मित्रविहीन और अकेली थी, पंडित नेहरू आगे आए और उन्होंने उसे मान्यता दी 
तथा विश्व से एक ऐसी सरकार के लिए संस्तुति की, जिसके बारे में लोगों का इससे 
अधिक और कोई मत नहीं था कि वह ऐसे विदेशी एजेंटों का एक दल है, जिन्होंने अपने 
को “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना' के रूप में गठित कर लिया और अंततोगत्वा अनेक 
हथकंडों के द्वारा जिन्हें चीन-जापान युद्ध' की विशिष्ट परिस्थितियों और च्यांग काई 
शेक के अक्षम तथा भ्रष्ट प्रशासन से सहायता मिली, वे जनता के नाम पर सत्ता हथियाने 
में सफल हो गए। यद्यपि अनेक पश्चिमी शक्तियाँ विरोध में थीं, तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ 


1. प्रथम चीन-जापान युद्ध 1894-95 में कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। जापान 
की मेइजी सेना इसमें विजयी हुई थी और युद्ध के परिणामस्वरूप कोरिया, 'मंचूरिया तथा ताइवान का नियंत्रण 
जापान के हाथ में चला गया। लेकिन द्वितीय चीन-जापान युद्ध (1937-45) के दौरान विश्वयुद्ध में जापान द्वारा 
आत्मसमर्पण करने के बाद चीन ने इन क्षेत्रों पर पुन: अधिकार कर लिया, इस दौरान चीन में राष्ट्रवादी पार्टी 
कुओमितांग (KMT) के प्रभावी नेता च्यांग काई शेक राष्ट्रपति थे, इन्होंने साम्यवादियों के विनाश के लिए 
अभियान को शुरुआत को, जिसके परिणामस्वरूप गृहयुद्ध हुए, जिनमें च्यांग को पराजित होकर चीन छोड भाग 
जाना पड़ा। 1949 में चीन में "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना' का शासन हो गया । र 
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में एवं अन्य विविध विश्व-संगठनों में भारत के प्रतिनिधि समय-कुसमय कम्युनिस्ट 
चीन के लिए स्थान की लगातार माँग करते रहे। यह सब एक मित्र पड़ोसी के उचित 
प्रयोजन का समर्थन करने के स्वार्थरहित आधार पर किया गया। 

किंतु तिब्बत ने एक ऐसा प्रकरण उपस्थित कर दिया, जहाँ निस्स्वार्थता का पालन 
केवल भारत की क़ीमत पर हो सकता था। पंडित नेहरू, जो राष्ट्र के विवेकपूर्ण स्वहितों 
को पोषण देनेवाली परराष्ट्रनीति का अनुसरण न करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उस समय 
तिब्बत पर चीनी सार्वभौमता के झूठे दावे के सामने झटपट झुक गए, जब पंचशील के 
भ्रमपूर्ण नए सिद्धांतों को विश्व में प्रचारित किया जा रहा था। चीन तिब्बत की स्वायत्तता 
की रक्षा के लिए सहमत हो गया, शायद केवल इसलिए कि भयानक अजगर को प्रसन्न 
करने के लिए एक भले कार्य के सहसा परित्याग पर पंडित नेहरू को अपनी अंतश्चेतना 
को शांत करने का एक बहाना मिल सके। परंतु एक तानाशाही सरकार यह नाटक 
अधिक दिन तक नहीं चला सकी | तिब्बत की स्वायत्तता अपने आप ध्वस्त हो गई, जब 
चीनियों ने जीवन के हर क्षेत्र में अपने तथाकथित ' सुधारों' को लागू कर दिया। अत्यंत 
धार्मिक और आध्यात्मिक मनोवृत्ति के लोग एक विदेशी ढंग और तौर-तरीक़ों वाले 
विशुद्ध भौतिकवादी लोगों के साथ कैसे रह सकते थे? जनता के सामूहिक जैविक 
विकास के वातावरण की बात तो दूर, चीनी तिब्बत में स्वायत्तता प्राप्त प्रशासन भी नहीं 
बनाए रख सके कार्यालयों और विभागों का प्रबंध चीनियों द्वारा होने लगा और सहकारिता- 
कृषि को लागू करके अतिरिक्त चीनी जनसंख्या को बसाने के लिए विशाल भूखंड 
अधिगृहीत किए गए। इन परिस्थितियों में संघर्ष अनिवार्य था। 

भारत सरकार को क्या करना चाहिए? यह एक विवादास्पद प्रश्न है | पंडित नेहरू 
के हाल के वक्तव्यो से प्रकट है कि वे दलाई लामा को शरण देकर संतुष्ट हो गए हैं। 
एक धार्मिक नेता के रूप में वे अपना कार्य चालू रख सकते हैं। किंतु क्या यह उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा? क्या यह सच है कि भारतीय भूमि पर केवल अपनी 
विद्यमानता द्वारा दलाई लामा तिब्बती छापामारों के लिए, जिनके बारे में ऐसा समझा 
जाता है कि वे शत्रु की अपरिमित सैनिक शक्ति के बावजूद तिब्बत की विशिष्ट भू- 
रचना के कारण सक्रिय रहेंगे, मार्गदर्शन का कार्य कर सकेंगे? यह पेकिंग के लिए एक 
साधारण सा सिरदर्द सिद्ध हो सकता है, परंतु उससे तिब्बती जनता को स्वायत्तता भी नहीं 
मिल सकेगी, स्वतंत्रता की बात तो दूर रही। 

इस प्रकरण में भारत का दाव जुड़ा हुआ है । तिब्बत की स्वायत्तता हमारे लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। यदि हम उसे स्थापित नहीँ कर सकते तो न केवल हमारी अखंडता और स्वतंत्रता 


3८ FD ८142: NTMI A 
2. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए वी.के. कृष्ण मेनन ( यू.एन. में 1952-62 तक 
राजदूत) ने चीन के पक्ष का समर्थन किया था। 
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संकट में पड़ जाएगी, बल्कि हमारे लिए गुटमुक्तता की नीति भी चालू रखना बहुत कठिन 
ही नहीं, असंभव हो जाएगा। जहाँ तक चीन की नीयत का संबंध है, वह सर्वज्ञात है । उसने 
“नक्शे की लड़ाई ' छेड़ भी दी है। अब बताया जाता है कि चाऊ एन लाई ने यह सुझाव 
प्रस्तुत किया है कि चीन और अन्य एशियाई देशों के बीच अनिर्धारित सीमाओं को शांतिपूर्ण 
समझौतों द्वारा निश्चित कर लेना चाहिए। स्पष्ट ही, वह मैकमोहन रेखा को, जो भारत और 
तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है, मान्य नहीं करता।' दोनों देशों के बीच विवाद का बीज- 
बपन हो चुका है और किसी भी समय चीन को “जन सरकार ' अपनी ' मुक्ति सेनाओं' को 
भारतीय ग्रामं को पदाक्रांत करने का निर्देश दे सकती है पंडित नेहरू ने स्वीकार भी किया 
है कि चीनियों ने अल्मोड़ा जिले में कुछ युद्धक महत्त्व के भारतीय ग्रामों पर कब्जा कर 
रखा है। पंडित नेहरू ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 

चीन की लोलुप आँखें भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान और सिक्किम की ओर 
भी हैं । एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नेपाल अपनी प्रतिरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। 
तिब्बत में चल रही कम्युनिस्ट गतिविधियों के कारणं नेपाल के शासकों के सामने उसको 
भावी प्रतिरक्षा के बारे में विकट प्रश्‍न उपस्थित हो गया है। पाकिस्तानी समाचार-पत्र 
'डान' में प्रकाशित इस समाचार को कि नेपाल के महाराजा" ने कम्युनिस्ट आक्रमण की 
दशा में पंडित नेहरू से सक्रिय सहायता का आश्वासन माँगा बताया जाता है, जिसके न 
मिलने पर नेपाल अपनी प्रतिरक्षा-शक्ति में वृद्धि की दृष्टि से 9.६.4.7.0 में सम्मिलित 
होने को वांछनीयता पर विचार करेगा, हम कितना महत्त्व दे सकते हैं। इस संबंध में 
पंडित नेहरू का क्या कहना है? मूलभूत सैद्धांतिक आधार पर सैनिक संधियों के प्रति 
अपने विरोध के कारण वे नेपाल को शायद स्पष्ट आश्वासन देने को तैयार नहीं हो 
सकते। यदि वे तैयार होते हैं, तो उन्हें अपनी प्रतिरक्षा शक्ति में, जो पाकिस्तान की 
आक्रामक योजनाओं का सामना करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है वृद्धि करने के साधनों 
और उपायों पर विचार करना होगा। 


यदि नेपाल अमरीकी गुर में चला जाता है तो उसका भारत की परराष्ट्रनीति पर 


3.1954 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अक्साई चिन को भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का एक हिस्सा 
दिखाए जाने को लेकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई (1949-76) ने इस पर कड़ा 
प्रतिरोध ज्ञाहिर करते हुए भारत को चेतावनी दी थी। इसके बाद जनवरी 1959 में इन्होंने पं. नेहरू को पत्र 
(लोळे शिमला कॉन्फ्रेंस (1914) में भारत-तिब्बत सीमा के लिए निर्धारित मैकमोहन रेखा को अवैध क़रार 

या। 

4. महेंद्र बोर विक्रम शाह (1920-72), नेपाल के महाराजा (14 मार्च, 1955 से 31 जनवरी, 1972 तक) थे। 

5. सितंबर 1954 में संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और 
पाकिस्तान ने 'मनीला पैक्ट' द्वारा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में साम्यवाद को रोकने के लिए दित पूर्ब एशिया 
संधि संगठन (5.६.4.7.0.) का गठन किया था। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


—_— आया 


तिब्बत की स्वतंत्रता में भारत का दाँव 67 


बहुत बड़ा प्रभाव पडेगा । वास्तव में इस नीति में कुछ सुधार की आवश्यकता है। पंडित 
नेहरू ऐसा कुछ करना पसंद नहीं कर सकते, जिससे चीन अप्रसन्न हो, परंतु चीन का 
रुख़ इस पर निर्भर नहीं रहेगा कि पंडितजी क्या करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर होगा कि 
उसके लिए क्‍या उपयुक्त है। संयुक्त अरब गणराज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 
एक पुस्तिका में ठीक ही लिखा है कि नेहरू और नासिर ने कई वर्ष पहले बांडुंग 
आंदोलन” का नेतृत्व किया। तब कम्युनिस्ट समाचार-पत्र शांति के पुजारी के रूप में 
नेहरू की प्रशंसा करते रहते थे। अब पेकिंग सोचता है कि उनका उपयोग समाप्त हो 
गया है। 

इस प्रकार भारत में एक कम्युनिस्ट अड्डा स्थापित करने की कल्पना उद्भूत हुई 
है और स्थानीय कम्युनिस्टों को नेहरू के विरुद्ध प्रचार करने के लिए धन दिया जा 
रहा है। 

इस योजना के कारण पेकिंग भारत के साथ संघर्ष के प्रसंग से बचने के बारे में 
उतना सतर्क नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि पंडित नेहरू ने तिब्बत के प्रश्‍न पर एक 
अत्यंत ही उदासीन रुख़ अपनाया है, पेकिंग इस प्रकरण में भारत का हाथ होने का 
आरोप लगाता जा रहा है। “चाइनीज न्यूज एजेंसी' के अनुसार दलाई लामा का वक्तव्य 
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय के किसी अधिकारी द्वारा तैयार किया गया। चीनियों ने यह 
आरोप भी वापस नहीं लिया है कि कलिम्पोंग विद्रोह का केंद्र है । यहाँ तक कि चीनियों 
द्वारा कश्मीर और नागालैंड का प्रश्‍न उठाए जाने की भी प्रच्छन्न धमकी दी गई है। यह 
इस बात का द्योतक है कि चीन गड़बड़ी पैदा करने के लिए उद्यत हैं और पंडित नेहरू 
की कामनाएँ इस स्थिति का निराकरण नहीं कर 'सकतीं। 

तिब्बत की स्वायत्तता के प्रश्‍न पर केवल एक दृढ और निश्चित रुख़ ही चीन को 
ठीक कर सकता है। दोनों देशों के बीच मित्रता की रक्षा के लिए यह रुख आवश्यक 
है। मित्रता आवश्यक रूप से विश्वास और आदर, समानता और परस्पर लाभ पर 
आधारित होनी चाहिए, न कि आँखों में बेरुखी देखकर हिचकिचाहट से उत्पन्न भय और 
भ्रांति पर तथा विवाद सुलझाने की प्रकट याचना पर। 

इसलिए दलाई लामा को अपने स्वातंत्र्ययुद्ध में अपनी जनता का मार्गदर्शन करने 
के लिए सभी सुविधाएँ दी जानी चाहिए। भारत की जनता की यही इच्छा है । भारत के 
हितों का यही तक्राज्ञा भी है। यदि पंडित नेहरू यह नीति अपनाने में विफल रहते हैं 
तो वे इस संबंध में राष्ट्रीय अनुभूति और भावना के प्रवाह से अपने को पृथक्‌ कर लेंगे। 


Td 
6. एशिया-अफ्रीकी देशों का पहला बृहद सम्मेलन 18-24 अप्रैल, 1955 को बांडुंग (इंडोनेशिया) में संपन्न हुआ 
था। इसमें पं. नेहरू व मिस्र (Egypt) के प्रधानमंत्री जमाल अब्दुल नासिर हुसैन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 


थी। 
7. कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित जगह है। 
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यह स्वीकार किया जाता है कि इस नीति में कुछ जोखिम भी रहेंगे। परंतु हमें उनको 

उठाना भी होगा। यदि हम हिचकिचाते हैं तो भविष्य में हमें और भी बड़े जोखिम उठाने 
पड़ेंगे, जिनमें हमारी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन का भी समावेश है। 

NEA अप्रैल 27, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

[_] 
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21 
दिल्‍ली नगर निगम और जनसंघ 


आ के समक्ष एक बड़ा भारी प्रश्‍नवाचक fae उपस्थित था कि क्या कांग्रेस के 

बिना भी फॉर्मूले को कार्यान्वित किया जाए! फॉर्मूले का मतलब ही यह था कि 
संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाए और उससे संबंधों का खिंचाव समाप्त हो जाए। किंतु 
चुनाव-संघर्ष और संबंधों में खिंचाव अनिवार्य था। यदि जनसंघ ने फॉर्मूले को त्यागने 
का तय कर लिया होता, तो कांग्रेस के हाथों में वीटो चला जाता; कांग्रेस का सब सीटों 
पर अधिकार हो गया होता, क्योंकि जनसंघ ने कम्युनिस्ट प्रत्याशी का समर्थन न करने 
का निश्चय कर रखा था। कम्युनिस्ट भी जनसंघ प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर सकते थे। 
दोनों ही किसी स्वतंत्र का समर्थन करने के लिए तैयार हो सकते थे। किंतु वह भी एक 
संभावना मात्र ही थी। इसका अर्थ यह था कि जनता के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता 
कि चे किसी भी दल के अनुशासन को स्वीकार न करें। एक बार विजयी हो जाने के बाद 
कांग्रेस कभी भी अक़्ल का दखल सहने को तैयार नहीं रहती। वह सदा राजनीतिक- 
अस्पृश्यता की नीति पर ही क़ायम रहती है। इसलिए कांग्रेस के बिना भी उक्त व्यवस्था 
को कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया। 


प्रत्याशी का चुनाव 
इसके बाद प्रत्याशी तय करने का प्रश्‍न सामने आया | विरोधी पक्ष में सर्वप्रमुख दल 


होने के कारण जनसंघ अपने प्रत्याशी को महापौर पद पर (बारी-बारी से चुने जाने के 
क्रमानुसार) आसीन करा सकता था। वास्तव में इसे मान भी लिया गया था। कम्युनिस्टों 
तथा प्रगतिशील स्वतंत्रो में से कुछ महापौर के पद के लिए जनसंघ प्रत्याशी का समर्थन 
करने को तैयार भी थे। किंतु इस समय प्रगतिशील दल में फूट हुई थी। इसमें से लगभग 
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पाँच कांग्रेस से मिल गए थे। इसी आधार पर कांग्रेस समस्त विरोधी तत्त्वों के संगठित 
विरोध के बावजूद विजय का स्वप्न देख रही थी। इसलिए उन्होने फॉर्मूले को नगण्य 
महत्त्व दिया तथा प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस अवस्था में कांग्रेस की विजय तो सोलहों 
आने दीख रही थी, जबकि जनसंघ को अपने प्रत्याशी की सफलता संदेहजनक लग रही 
थी। इसलिए उसने ख़तरा मोल न लेकर उप महापौर का पद स्वीकार करके ही संतोष 
कर लिया।' 
जनसंघ के निर्णय के कारण श्रीमती अरुणा चुनाव के अंतिम क्षणों में चित्र में आ 
उपस्थित हुईं। उस समय तक सभी, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट भी श्रीमती अरुणा को निष्कासित 
करने के लिए सहमत हो चुके थे। उनकी सारी चालें और तरकीबें व्यर्थ हो चुकी थीं। 
जनसंघ का महापौर एवं स्वतंत्र उप-महापौर चुने जाने की व्यवस्था थी। किंतु जनसंघ 
द्वारा अपना प्रत्याशी मैदान से हटा लिए जाने के कारण केवल अरुणा ही मैदान में रह गई | 
इस प्रकार उनके नाम को प्रस्तावित करने का काम उस जनसंघ के कंधों पर ही आ पडा, 
जिसने पहले इस बात का विरोध किया था कि अरुणा को दूसरे सत्र के लिए महापौर 
बनाया जाए । पूरी तरह यह जानते हुए भी कि कम्युनिस्ट समर्थक मेयर दुबारा चुना जाएगा, 
जनसंघ ने उसका पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कम्युनिस्टों 
का समर्थन प्राप्त करके भी कांग्रेस के हाथों पराजित हुआ जाए। 
कुछ लोग कह सकते हैं कि जनसंघ अथवा कांग्रेस का समर्थन किए जाने की 
संभावना के बारे में लिया गया निर्णय सही नहीं था। हो सकता है कि ऐसा ही हो। किंतु 
उस समय यह निर्णय जितने भी सूत्र हो सकते थे, उनसे पता लगाकर ही लिया गया था। 
कम्युनिस्टों तथा उनके प्रगतिशील मित्रों पर विश्वास नहीं किया गया था, किंतु उसकी 
ताईद सभी से यहाँ तक कि कांग्रेस से भी करने का प्रयास किया गया था। 
यह भौ हो सकता है कि जिन चार या पाँच स्वतंत्र ने कांग्रेस का समर्थन करने की 
आशा बँधाई थी, उन्होंने जनसंघ तथा कांग्रेस दोनों को ही धोखा दिया हो या अंतिम क्षणों 
में जब उन्होंने देखा हो कि श्रीमती अरुणा आसफ अली चित्र में उपस्थित हो गई हैं, 
उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो। यदि जनसंघ का कोई प्रत्याशी होता तो वे अपने पूर्व 


निर्णय पर डरे रह सकते थे और उस परिस्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी के मुक्राबले जनसंघ 
प्रत्याशी को पराजय का मुँह देखना पड़ता। 


oe ieee oe 
1. कुछ विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के चलते 1958- 
जनसंघ गठजोड़ हुआ। लिखित समझौते के तहत दोनों दलों को चक्रीय क्रमानुसार महापौर तथा उपमहापौर का 
पद रखने को बात थो । इसके बाद साम्यवादी नेता अरुणा आसफ अली (1909-1996) दिल्ली की प्रथम मेयर 


चुनी गईं तथा जनसंघ के नेता केदारनाथ साहनी (1926-2012 ) दिल्ली के उपमहापौर निर्वाचित हुए। लेकिन 
एक वर्ष के बाद ही यह विवादास्पद गठबंधन टूट गया था। 


59 के लिए दिल्ली नगर निगम चुनाव में साम्यवादी- 
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नाटक | 

सारी घटनाएँ बहुत ही नाटकीय ढंग से घटित हुईं और क्योंकि निर्णय चुनाव से 
कुछ क्षणो पूर्व हुआ, कांग्रेस नि:सहाय हो देखती रह गई 1 उसे दोनों ही पदों के चुनावों में 
हार खानी पडी। आश्चर्य की ही बात है कि श्री केदारनाथ साहनी को श्रीमती अरुणा से 
एक मत अधिक ही मिला। यह अतिरिक्त समर्थन दलीय आधार पर प्राप्त हुआ अथवा 
व्यक्तिगत आधार पर, निश्चय कर पाना बहुत ही कठिन है। 


वस्तुस्थिति 

वस्तुस्थिति यह है, किसकी विजय हुई और किसकी पराजय, इसके बारे में निर्णय 
देने की अपेक्षा मत ही अधिक व्यक्त किया जा सकता है। संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण 
करने से लगेगा कि कम्युनिस्ट घाटे में रहे हैं। स्थायी समिति के हेतु खड़ा हुआ एकमात्र 
प्रत्याशी परास्त हो गया। अन्य समितियों के चुनाव में भी उनके दो प्रत्याशी पराजित हो 
गए। किंतु फिर भी श्रीमती अरुणा आसफ अली का निर्वाचन उनकी भारी विजय मानी 
जा सकती है। वे कैसे चुनी गईं, यह जानने की रुचि शायद किसी में ही होगी। जनसंघ 
को उपमहापौर का स्थान मिल गया। किंतु लोग कहते हैं कि जनसंघ में सत्ता की भूख 
है। कुछ भी हो, राजनीति में जहाँ सत्ता को ही जनता की सेवा का तथा अपने आदर्शों को 
साकार करने का एकमात्र साधन माना जाता है, वहाँ सत्ता की भूख और ईमानदारी पूर्ण 
सत्ता की आकांक्षा के बीच अंतर बहुत कम है। जनसंघ सदस्यों का भावी व्यवहार 
दरशाएगा कि उक्त व्यवस्था के अनुसार प्राप्त पद का दायित्व वे किस तरह और किस 
सीमा तक उत्तरदायित्वपूर्वक निभाएँगे। 


विभिन्न विचार 

संपूर्ण स्थिति को विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा गया है । समझौता, 
संधि, व्यवस्था, गठबंधन आदि नाम दिए गए हैं । इन शब्दों का प्रयोग उस अवस्था में 
किया जाता है। जब दो या दो से अधिक गुट संगठन कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं | उनमें 
से प्रत्येक का वास्तविक अर्थ तो आज तक कहीं एक स्थान पर बैठकर तय नहीं किया 
जा सकता है, इसलिए यह बुद्धिमानी पूर्ण न होगा कि किसी शब्द विशेष को प्रयुक्त किए 
जाने का आग्रह किया जाए अथवा किसी शब्द के प्रयोग के बारे में आपत्ति को जाए। 
सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि उन शर्तो का विवरण दे दिया 
जाए, जिनका हर एक हस्ताक्षर करनेवाले को पालन करना VSM | हस्ताक्षरकर्ताओं ने 
स्वीकार किया है कि वे महापौर और उप-महापौर के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों का 
समर्थन करेंगे। इसके आगे उसका कोई महत्त्व नहीं है। यहाँ तक कि उन पर यह भी 
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बंधन नहीं है कि विभिन्न समितियों के चुनाव में एक-दूसरे का समर्थन करें। उनका 
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है । जहाँ तक कार्यक्रमों और नीतियों 
का संबंध है, वह उन पर कतई लागू नहीं होगा। यथार्थता यह है कि न तो जनसंघ अपने 
सिद्धांतों से एक इंच हिलेगा और न किसी दूसरे को उसके सिद्धांतों से हटने को कहेगा। 
जहाँ तक कम्युनिस्टों का संबंध है, जनसंघ उनके असली रंग को जानता है। वह 
केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही राष्ट्र के लिए स्थायी पंचमांगी नहीं मानता, अपितु कम्युनिज्म 
को वह भारतीय संस्कृति और मानवता के विरुद्ध मानता है और इसलिए उन दोनों का 
वह कट्टर विरोधी है । कुछ लोगों ने समझौते को ' अयोग्यों का विवाह ' घोषित किया है। 
शायद वे लोग दोनों को उन लोगों की अपेक्षा अच्छी प्रकार जानते हैं, जो चीज़ों को 
निरर्थक दृष्टिकोण से देखा करते हैं तथा जिन्हें जनसंघ के व्यवहार के ढंग से धक्का 
लगा है । जब कांग्रेस जनसंघ की आलोचना करती है, समझा जा सकता है, क्योंकि उसने 
उसकी समस्त योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया है। किंतु जब जनसंघ के प्रति 
सहानुभूति रखनेवाले यत्किंचित्‌ परेशानी का अनुभव करते हैं, तब हुआ यह है कि या तो 
उनके मन में संशय पैदा हो गया है अथवा समस्त घटनाचक्र के पीछे चलनेवाली 
चालबाज्ञियों का उन्हें ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सोचते हैं कि कुछ भी हो, 
कम्युनिस्टों की अपेक्षा कांग्रेस हमारे अधिक निकट है । जब कांग्रेस कम्युनिस्टों की ओर 
अपने झुकाव को समाप्त कर देगी तथा रूसी एजेंटों के निर्माण में योग देना बंद कर देगी, 
तभी इस कथन में कुछ सत्य का संचार होगा। आज तो उसकी ओट में रूसी एजेंटों को 
गतिविधियों का प्रसारण होता है। जो लोग उसकी (कम्युनिस्टों) नीतियों के विरुद्ध हैं, 
वे न तो संस्था में इतने प्रभावी हैं कि उसे कम्युनिस्ट तत्त्वों से विमुक्त रख सकें और न 
उनमें इतना साहस है कि वे संस्था से अलग होकर उन्हें (कम्युनिस्टों तत्त्वों को) अकेला 
रह जाने दें। उनकी उपस्थिति सर्वसाधारण को भ्रांत करती है तथा कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ 
कांग्रेस का समर्थन करने की प्रेरणा देती है, किंतु अंततोगत्वा उससे कम्युनिज्म के 
विकास को ही सहारा मिलता है। कांग्रेस का यह उलझा हुआ रूप जितनी जल्दी समाप्त 
होगा, उतना ही कल्याणकारी होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय तत्त्वों को या तो कांग्रेस से बाहर 
चला जाना चाहिए अथवा कांग्रेस को राष्ट्रीय बनाना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब 
तक हमारे सामने बड़ी समस्या है कि दोनों में से किसको चुनें। यदि साँपनाथ और 
नागनाथ में किसी एक को चुनना है तो उनका चयन किसी निश्चित फॉर्मूले के अनुसार 
न होकर तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार ही किया जा सकता है। 
— पाञ्चजन्य, मर्ड 4, 1959 
Oo 
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दिल्ली जनसंघ अधिवेशन 


दिल्ली जनसंध के सम्मेलन का उद्घाटन दीनदयालजी द्वारा 
किया गया। इस अवसर पर दीनदयालजी का TATE | 


दा का स्वागत करना तथा संकटग्रस्त लोगों को सहायता न देना, आत्म- 
प्रवंचना है और संसार को धोखा देना है। 

तृतीय योजना के निर्धारित कार्यक्रम को पुरानी गलती को दोहराया जाना पोषित 
किया तथा सहकारी खेती का नारा संपूर्ण कृषि व्यवस्था को नष्ट करनेवाला है। यह 
स्पष्ट है कि इससे किसानों की स्वतंत्रता मिट जाएगी और उत्पादन में भारी मात्रा में कमी 
होगी | 

निगम के सदस्य दिल्ली के देहातों को भी नागरिक सुविधाएँ प्रदान कराएँ। विस्थापितों 
से 8 करोड़ रुपया वसूल करने के लिए तो क़ानून बना दिया गया, किंतु आयकर का 


लगभग 40 करोड़ रुपया छोड़ दिया। 
पाञ्चजन्य, मर्ह 77, 1959 


m 
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23 
अंग्रेज़ी की दुष्टता 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी” (पुस्तक), 1971 में स्वभाषा और 
सुभाषा? शीर्षक से पुनः प्रकाशित हुआ था। 


भाः में अंग्रेजी के समर्थक भले ही पराजयोन्मुख युद्ध लड़ रहे हों, वे देश की भाषा 

संबंधी आवश्यकता के बारे में भारी किंकर्तव्यविमूढ़ता पैदा करने में अवश्य 
सफल हो गए हैं। यद्यपि श्री सी. राजगोपालचारी के अतिरिक्त शायद ही अन्य ऐसा कोई 
होगा, जो फ्रैंक एंथोनी' के इस कथन का समर्थक हो कि अंग्रेजी भी भारत की अन्य 
भाषाओं के समान ही भारतीय भाषा है, किंतु ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो 
अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते हैं। वास्तव में वे अपने हिंदी-विद्वेष से ही प्रेरित हैं। वे 
हिंदी के स्थान पर कोई भी अन्य भाषा स्वीकार कर लेंगे। वे हर प्रकार के ऊल-जलूल 
तर्क देते हैं और अहिंदी भाषी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं । वे अपने 
क्षेत्र को जनता को यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि यदि अंग्रेजी हटा दी गई तो उनकी 
अपनी भाषा जीवित नहीं रह सकेगी। 

तथ्य यह है कि अंग्रेजी के विरुद्ध लड़ाई "हिंदी वालों” की लड़ाई नहीं है। यह 
वस्तुत: भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का एक सम्मिलित लक्ष्य है। यदि अंग्रेजों ने 
अपने साम्राज्य को सुदृढ बनाने के लिए “फूट डालो और राज्य करो' की नीति का 
अवलंबन किया, तो अंग्रेज़ी के समर्थक उस विदेशी भाषा को चिरस्थायी बनाए रखने के 
लिए उसका अवलंबन कर रहे हैं। यदि अंग्रेजी चली जाती है तो उसका स्थान अकेले 


1. फ्रैक एंथोनी (1908-1993) एंग्लो इंडियन समुदाय के नेता, जो आठ बार (छठी और नवीं लोकसभा छोड़कर ) 
लोकसभा में नामांकित हुए। F 
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हिंदी ही नहीं ग्रहण करेगी, बल्कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएँ संयुक्‍त रूप से ग्रहण करेंगी। 
यदि अंग्रेजी बनी रहती है, तो भारत की कोई भाषा पल्लवित नहीं हो सकेगी। क्या वह 
हिंदी थी, जिसने तमिल या बँगला को या अन्य भाषाओं को उनके संबंधित क्षेत्रों से 
अपदस्थ किया? कोई ऐसा नहीं सोचता कि केरल में विधानमंडल और प्रशासन का 
कार्य मलयालम के बदले हिंदी में होगा। किंतु मलयालम तब तक नहीं आ सकती, जब 
तक अंग्रेजी हट नहीं जाती। 
यह सच है कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेगी। वह स्थान 
किसी भी अन्य भारतीय भाषा को दिया जा सकता है, किंतु सुस्पष्ट कारणों से हिंदी को 
राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त माध्यम माना गया। वस्तुत: संविधान स्वीकृत होने के बहुत 
पहले से ही उसे यह स्थान प्राप्त था। संस्कृत यदि विद्वानों और भद्रपुरुषों की संपर्क- 
भाषा थी, तो सामान्य लोगों की संपर्क-भाषा हिंदी थी। मध्यकाल के साधुओं ने इसका 
खुलकर और बारंबार प्रयोग किया। उन लोगों द्वारा रचित अनेक हिंदी कविताएँ हमें 
मिलती हैं, यद्यपि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। 
हमारे सुदीर्घ स्वातंत्र्य-संघर्ष-काल में हिंदी अंतर-संपर्क का स्वाभाविक माध्यम 
थी। भूषण ने छत्रपति शिवाजी पर हिंदी में काव्य-रचना की | गुरु गोविंद सिंह ने अपने 
अनुयायियों को हिंदी में उपदेश दिए। 1857 में अंग्रेजो को भगा देने की योजना हिंदी के 
माध्यम से बनी | स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्र का तेजस्वितापूर्ण 
आह्वान किया। गांधीजी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शांतिपूर्ण विद्रोह के निमित्त सन्नद्ध करने की 
दृष्टि से जनता को उत्साहित करने के लिए हिंदी को ही उचित माध्यम माना। हमारे स्वातंत्र्य- 
संघर्ष में भाषा ने उतना ही योगदान किया, जितना उसने आयरलैंड में किया था। 
यदि संविधान में हिंदी को परंपरागत रूप से सुप्रचलित नाम ' राष्ट्रभाषा ' के बदले 
, 'राजभाषा' नाम दिया गया तो उसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में केवल 
कुशंकाएँ दूर करना ही था और यह प्रकट करना भी था कि वे सब भी समान रूप से 
राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीयता एक गुणप्रधान कल्पता है, परिमाणप्रधान नहीं भू-क्षेत्रीय राष्ट्रवाद 
के आदर्श पर चलनेवालों के लिए इसका गूढार्थ कठिन होगा। ऐसे लोग यह भी नहीं 
समझ सकते कि भाषाविषयक एवं अन्य प्रसंगो में मंद एकरूपता थोपे बिना भी राष्ट्रीय 
एकता कैसे अक्षुण्ण रखी जा सकती है। फिर भी, सांविधानिक अभिव्यक्ति ने लोगों को 
भ्रमित किया है और इस कारण वे यह अनुभव करते हैं कि यदि कोई हिंदी का विरोध 
करता है और अंग्रेजी की वकालत करता है तो इससे उसकी राष्ट्रीयता की भावना पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी दृष्टि से सरकारी कार्य जागतिक विषय है, वे किसी भी 
1705) रीति काल के प्रमुख कवि। अपनी प्रसिद्ध रचना ' शिवा बावनी ' में छत्रपति शिवाजी 


2. कवि भूषण (1613- 
के शौर्य का ओजपूर्ण वर्णन किया। 
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भाषा में किए जा सकते हैं, और इसमें हानि ही क्या है, यदि अंग्रेजी का प्रयोग चलता 
रहे। इसके परिणामस्वरूप भाषा के प्रश्न के प्रति उदासीनता की मनोवृत्ति पैदा हुई है। 
व्यावहारिक कारणों से जो समझौतामूलक कार्रवाई हुई, उससे भी अंग्रेज़ी के स्थान पर 
हिंदी को लाने का उत्साह ठंडा पड़ा। यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि अंग्रेजी हटेगी तो 
हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए अंग्रेज़ी के गुणों 
और लोगों की रट लगाने से कोई लाभ नहीं है। हम अंग्रेजी शासन को नहीं रख सकते 
थे, चाहे उससे जो लाभ रहे हों। हमारे स्वातंत्र्य-संग्राम के प्रारंभिक दिनों में ब्रिटिश- 
समर्थक Teal को हमारा यह सामान्य उत्तर होता था कि 'स्वराज्य' (Self rule) की 
प्यास को ' सुराज्य' (Good rule) से नहीं बुझाया जा सकता। आज भी 'स्वभाषा' की 
आवश्यकता की पूर्ति 'सुभाषा' से नहीं हो सकती। 
अब फ्रैंक ऐंथोनी के तर्क का एक बार फिर उल्लेख करता हूँ । क्या अंग्रेज़ी अपनी 
भाषा है? उनका मत है कि है। पहली बात तो यह कि गत एक सौ पचास वर्षों से इसके 
प्रयुक्त होते रहने के कारण यह हमारे राष्ट्रजीवन का अंग बन गई है। जीवन के हर क्षेत्र 
के नेता अंग्रेज़ी के माध्यम से प्राप्त सिद्धांतों को साकार करने का प्रयास करते आ रहे हैं। 
हमारा चिंतन अंग्रेज़ी में चलता है। मूल्यों के बारे में हमारे निष्कर्ष अंग्रेज़ी से प्राप्त होते 
हैं। स्थिति के बारे में फ्रैंक एंथोनी का अध्ययन सही है । पर अंग्रेज़ी भारतीय भाषा नहीं 
बन जाती। 
यदि हमारे राष्ट्रीय जीवन का आयोजन और मार्गदर्शन अंग्रेजी में निहित आदर्शों के 
अनुसार होता है, तो यह हमारी मानसिक दासता का चिह है। जितने शीघ्र हम इससे 
मुक्ति पा लें, उतना ही अच्छा । इन आदर्शों का पालन और उन्नयन कर हम राष्ट्राभिमान 
नहीं पैदा कर सकते। हम पाश्चात्यों के मार्गों और पद्धतियों का अनुसरण कर केवल 
उनका मर्कटानुकरण कर सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्रकट कर सकते। ' 
जब तक अंग्रेज़ी चलती रहती है, तब तक हम अपने सांस्कृतिक पुनरुद्धार की जीवनदायिनी 
मुक्त वायु में साँस नहीं ले सकते। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान सीधे प्राप्त न कर सकने का 
जोखिम उठाकर भी हमें विदेशी भाषा के चंगुल से अपने को मुक्‍त कर लेना चाहिए। 
अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम की नक़ल करके हम विश्व को जो कुछ दे सकते हैं, उससे 
कई गुना अधिक मूल्यवान योगदान हम अपनी भाषाओं के द्वारा दे सकते हैं । 
फ्रैंक एंथोनी का यह भी तर्क है कि संविधान में अंग्रेजी को स्थान दिया जाना 
चाहिए, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों की अर्थात्‌ एंगलो इंडियनों (आंग्ल- भारतीयों) को 
भाषा है। यदि श्री एंथोनी अपने को राष्ट्रीय अनुभव करते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यकों और 
बहुसंख्यकों के रूप में सोचना बंद कर देना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि संसदीय 
जनतंत्र में ऐसे विभाजन का सीमित प्रयोजन है । हम इसका इतना विस्तार यहाँ कर सकते 
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हैं कि यह हमारे संपूर्ण जीवन को दूषित कर दे। यदि हम ऐसा करने लगे तो श्रेणीकरण 
के हमारे आधार में परिवर्तन होता जाएगा और अनेक अल्पसंख्यक समुदाय बनते जाएँगे, 
जिसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी अल्पसंख्यक समाज का 
सदस्य बन जाएगा। संप्रदाय आधारित अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, राजनीतिक 
अल्पसंख्यक, जातीय अल्पसंख्यक, धंधे पर आधारित अल्पसंख्यक आदि अनेक 
अल्पसंख्यक हो सकते हैं । दूसरे, यदि एंग्लो इंडियन समुदाय अंग्रेजी बोलता आ रहा है, 
और यदि वह जनता के साथ एकरूप होकर रहना चाहता है, तो उसे उसको छोड़ देना 
चाहिए। वस्तुतः उनकी गृहभाषा हिंदी या उनके शब्दों में हिंदुस्तानी होनी चाहिए। वे 
अंग्रेज़ी बोलते हैं तो उसका कारण उनकी शिक्षा है, जिसे वे साधारणतया कान्वेंट ( अंग्रेज़ी 
माध्यम के मिशनरी स्कूलों) में प्राप्त करते हैं। यों तो वहाँ पढ़नेवाले गैर-एंग्लो इंडियन 
बच्चे भी अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर देते हैं । यह तो केवल इन स्कूलों का राष्ट्रीयतानाशक 
प्रभाव है । उनसे यह आदत छोड़कर समाज की गति के साथ चलने के लिए कहने के 
बदले हम सारी जनता पर एक ऐसी भाषा नहीं लाद सकते, जो उसकी अपनी नहीं है। 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि एंग्लो इंडियन समुदाय विशेष परिस्थितियों में 
अस्तित्व में आया। ब्रिटिश शासनकाल में उसे सारी सुविधाएँ प्राप्त हुई । उनमें से कुछ 
सुविधाओं को भारत छोड़कर जाते ब्रिटिश आकाओं के कहने से संविधान द्वारा दस वर्ष 
के लिए सुरक्षित रख दिया गया। फ्रैंक एंथोनी को इन दस वर्षों की समाप्ति के पूर्व 
सर्वसाधारण जनता की भाँति रहने के लिए अपने समाज को तैयार करना चाहिए था। 
एक राष्ट्रविरोधी अभियान चलाना और इस प्रकार पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा घटाना उन्हे 
शोभा नहीं देता। जहाँ तक अंग्रेजी को एंग्लो इंडियन समुदाय की मातृभाषा बताने का 
प्रश्न है, मैं संविधान में दी गई एंग्लो इंडियन की परिभाषाः की ओर उनका ध्यान 
आकृष्ट करूँगा और उन्हें अपना अस्त्र चलाने के लिए छोड़ दूँगा। 
श्री एंथोनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में अंग्रेज़ी को अष्टम अनुसूची में एक भारतीय 
भाषा के रूप में सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। उनके समर्थक कहते हैं कि 
उनके प्रस्ताव के कारण हिंदी या अन्य भाषाओं के बारे में सांविधानिक व्यवस्थाओं में 
कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । यह तो केवल जनता को भ्रम में डालने 
के लिए एक तर्क है। यदि अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची में संशोधन करके भारतीय भाषा 
के रूप में मान्य किया जा सकता है तो किसी दिन अंग्रेज़ी को ही भारत और राज्यों की 


3, संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार ' आंग्ल-भारतीय' से अभिप्रेत है--वह व्यक्ति, जिसका पिता तथा पितृ 
परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत राज्यक्षेत्र के. अंतर्गत अधिवासी 
है और जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जनमा है, जो वहाँ साधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल 


अस्थायी प्रयोजनों के लिए नहीं ठहरे हँ । 
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एकमात्र सरकारी भाषा बनाए रखने का तर्क भी इसी आधार पर प्रस्तुत किया जाने 
लगेगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि यद्यपि कुछ प्रचलित अंग्रेज़ी शब्दों को अपनाए 
रखा जा सकता है, तथापि अंग्रेजी हिंदी के विकास के आधार के रूप में अन्य भाषाओं 
की भाँति सहायक नहीं बन सकती। हिंदी की स्वाभाविक प्रतिभा में बाधा डाले बिना 
अंग्रेजी शब्दों को हिंदी के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता। हिंदी में ' साइकिल ' शब्द 
का प्रयोग चलते रहने देना और बात है, किंतु हम 'साइक्लिस्ट', 'एनसाइक्लिक अ; 
'साइक्लोस्टाइल' आदि का प्रयोग नहीं कर सकते | सच्ची बात यह है कि जब प्राविधिक 
(तकनीकी ) और वैधानिक विषयों के लिए उपयुक्त शब्द ढूँढ़ने पड़ते हैं तो हमें संस्कृत 
का आश्रय लेना ही पड़ता है। हम अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों को नहीं अपना सकते, 
क्योंकि वे अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। 
--आर्यनाइज़र; HÈ 77, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
o 
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भारतीय संसद्‌ अंग्रेज़ीपरस्तों के 
कुटिल प्रयत्न विफल करे 


Ger की अष्टम अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी को भी सम्मिलित 
किए जाने का श्री फ्रैंक एंथोनी का प्रस्ताव क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी को 
लादे रखने की एक चतुर चाल है । प्रस्ताव इतना सरल और सीधा नहीं है जितना ऊपर से 
देखकर कई लोग समझ सकते हैं। श्री एंथोनी तथा अन्य लोगों के द्वारा,' जिनमें से कई ने 
अभी हाल में dag को ज्ञापन भी दिया है--अंग्रेज़ी को बनाए रखने के पक्ष में समय- 
समय पर व्यक्त किए विचारों की पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो स्पष्ट है कि वे इस बात 
का उपयोग अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पग के रूप में करेंगे। 
अंग्रेज़ी भाषा के अधिकार और उसके ज्ञान-लाभ का इस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं। 
अंग्रेज़ी अब भी शिक्षा, प्रशासन और विधानमंडलों में छाई हुई है, जिसके कारण सभी 
भारतीय भाषाओं को उसने दबा रखा है। पंद्रह वर्ष की निश्चित अवधि के पश्चात्‌ ही 
अंग्रेजी के उपयोग की गुंजाइश संविधान की धारा 343 (3) HP? अतः अंग्रेज़ी को 
वैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं | यह बात सत्य है कि जैसे-जैसे क्षेत्रीय भाषाएँ 
विकसित होंगी, सरकारी और गैर-सरकारी कार्या में अंग्रेजी का सहारा लेने की आवश्यकता 


क्रॅक एंथोनी के साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ' राजाजी ' थे। 

2. भारतीय संविधान में 14 सितंबर, 1949 को पारित अधिनियम के तहत अनुच्छेद 343 (1) द्वारा हिंदी को संघ कौ 
राजभाषा के रूप में मान्यता, 343 (ii) में संविधान के लागू होने से 15 वर्ष कौ अवधि तक सभी प्रशासनिक 
कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने को लेकर, ताकि तब तक हिंदी का समुचित विकास हो, जिससे वह 
शासन के सभी अंगों में प्रयुक्त होने में सक्षम हो सके तथा 343 (11) द्वारा 15 वर्ष को निर्धारित अवधि कौ 
समाप्ति के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी भाषा के भविष्य पर निर्णय, संसद्‌ पर छोड़ा गया। 


1. संसद्‌ को ज्ञापन देनेवालों में 
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कम होती जाएगी | परंतु अष्टम अनुसूची में अंग्रेज़ी को सम्मिलित करने से भी इस बात 
को रोका नहीं जा सकता । इसके लिए तो सभी प्रावधानों को बदलकर संविधान के 
निर्माण से पूर्व की स्थिति लानी होगी। 


Hag सदस्य चेतें 

संसद्‌ सदस्यगण को इस खेल की गहराई को अवश्य समझना चाहिए। यदि 
प्रस्ताव पारित हो गया तो स्वभावतः अंग्रेज़ी के पक्ष में मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न 
होगा। अनेक कर्मचारी जो अब भी अंग्रेजी को बदलने के लिए कष्ट उठाना नहीं चाहते, 
दुगनी शक्ति से अंग्रेजी के साथ चिपटे रहेंगे। फलतः सरकारी कामकाज में क्षेत्रीय 


भाषाओं को अपनाने की दिशा में जो भी थोड़ा-बहुत कार्य हो पाया है, उस सब पर पानी 
फिर जाएगा। 


कांग्रेस और भाषा प्रशन 
कांग्रेस ने इस विषय में स्वतंत्र मतदान की अनुमति दी है। इस कारण प्रत्येक 
सदस्य के विचारों का अंदाज़ इस बात से लगाया जाएगा कि वह इस प्रश्‍न पर क्या करता 
है। हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान का तक्राज़ा यह है कि अंग्रेजी को भारतीय 
भाषाओं में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। 
` आशा है कि अंग्रेजी के पक्षपातियों ने सुंदर दीखनेवाली युक्तियाँ देकर, जो धुँधला सा 
वातावरण उत्पन्न किया है, उसमें भी संसद्‌ सदस्य अपनी राष्ट्रीय भावना के सहारे, 
असलियत को भली प्रकार पहचान सकेंगे। अनेक शिकायतें और असुविधाएँ. बहुतों को 
होंगी। परंतु उन्हें आधार बनाकर अंग्रेजी को बनाए रखने का यत्न नहीं होना चाहिए। 
"फूट डालो और राज करो' की अंग्रेजों की पुरानी चाल को चरितार्थ नहीं होने देना 
चाहिए। इस समय सारी क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य दाँव पर लगा है। अत: हम सबको 
मिलकर इस खतरे का मुक्राबला करना चाहिए, न कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों के 
शोरगुल के सामने हम झुक जाएँ। भले ही अंग्रेजी के समर्थक कुछ बड़े लोगों की भाँति 
उनकी आवाज़ इतनी ऊँची न हो परंतु करोड़ों जन-साधारण संसद्‌ में अपने प्रतिनिधियों 
से माँग कर रहे हैं कि कुछ बड़े आदमियों की प्रसन्नता के लिए उनके हित और सम्मान 
कौ बलि न चढ़ाई जाए। संसद्‌ के सदस्य जन-साधारण के लिए उत्तरदायी हैं। यदि 
उसको भावनाओं का सम्मान न किया गया तो जनता उन्हें क्षमा नहीं करेगी। 


¬ पाञ्चजन्य UF 77, 1959 
Oo 
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सहकारिता कृषि 
किंकर्तव्यविमूढ़ता की कहानी 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी? (पुस्तक), 1971 में पुनः प्रकाशित 
हुआ था। 


नो दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सहकारिता-कृषि पर 
कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में कोई नया प्रकाश नहीं डाला गया है। कांग्रेस- 
अध्यक्षा श्रीमती गांधी! ने इसे उस समय स्वयं स्वीकार किया, जब वे क्रोधित होकर इन 
शब्दों में उबल पर्डी, “मैं यह आम बहस-मुबाहसा नहीं चाहती । इससे कोई निष्कर्ष 
नहीं निकलनेवाला है । आज मुझे कोई भी नई बात नहीं सुनने को मिली “मुझे आशा है 
कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही इसे व्यवहार में लाएगी ।'' अब ' व्यवहार में लाने ' 
की बात सुनने में अच्छी लगती है, किंतु जब उसे व्यवहार में लाने को बात आती है, तब 
आपके सामने सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम का परित्याग 
कर दिया जाए। आदर्श के रूप में सहकारिता के बारे में कोई विवाद नहीं है। किंतु उसे 
केवल विशेष सीमा में ही अनुभव किया जा सकता है और कृषि में, जो एक जैविक 
प्रक्रिया है, सहकारिता की उपयोगिता (आज के प्रयुक्त अर्थ में) अत्यंत सीमित है। 
जनता का कौटुंबिक बंधनों के कारण एकजुट रहना, जिससे श्रेष्ठ आर्थिक और भौतिक 


संबंध बनते हैं, अलग बात है। 


op 4 (tee 5 5S, 
1. इंदिरा गांधी (1917-1984) पहली बार भारतीय TAA कांग्रेस की 1959 में अध्यक्ष बनी थीं। बाद में 1978 
से 84 तक भो ये कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। 
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कुटुंब प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और प्रत्येक व्यक्ति को 
आवश्यकता की पूर्ति के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है । परंपरा के कारण सदस्यों के 
मन में यह भावना संस्कार के रूप में जम गई है। परिवार का 'कर्ता-धर्ता' सदस्यों के 
वोट पर नहीं निर्भर होता । उसे यह सिखाने के लिए कि वह कैसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से अपने 
उत्तरदायित्वों को निभा सकता है, कोई प्रशिक्षण-वर्ग नहीं आयोजित किया जाता। वह 
अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए अंतःस्फूर्ति से इस दायित्व का निर्वाह करता 
है। किंतु सहकारिता में हमें इस मार्मिक समस्या का सामना करना पडता है कि उत्पादन 
का वितरण कैसे किया जाए। जब हर प्रकार की भूमि वाले लोग, बिना भूमि वाले लोग 
और विभिन्न प्रकार के हक़वाले लोग एकत्र हों तो वस्तुतः उत्पादन का न्याय ढंग से 
वितरण करना असंभव है। उसे समान रूप से वितरित किया जा सकता है, पर वह न्याय 
नहीं होगा। डॉ. सुशीला नय्यर” ने यह प्रश्‍न उपस्थित किया और उन्होंने वह माँग की कि 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करे। यह “व्यवहार में लाना' 
कहा जाएगा। क्या कांग्रेस अध्यक्षा यह कार्य हाथ में लेंगी? 

नेतृत्व का प्रश्न भी है। नेताओं को शायद ही किसी प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षित 
किया जाता है । किंतु वहाँ भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं । अ.भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य 
हज़ारों को बात कर सकते हैं, पर प्रस्तावित प्रशिक्षण-शिविर के लिए कार्यालय में 
केवल छह या सात नाम प्राप्त हुए हैं। और वह भी तब, जब गैर-कांग्रेसी लोगों को भी 
उसमें शामिल होने की अनुमति दी गई। निश्चय ही यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर 
या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित 
किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्षा ने इस बात को समझ लिया, जब उन्होंने कहा कि इस 
दिशा में मुख्य जिम्मेदारी सरकार पर है। 

श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा कि किसानों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना 
का विकास करना होगा, और इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता है | कुछ सीमा तक यह 
नेतृत्व भूतपूर्व Seni तथा भूमि वाले वर्गों से उपलब्ध हो सकता है। किंतु गाँवों में 
वातावरण इतना दूषित हो गया है कि वे भी जनता में उत्साह फूँकने में सफल नहीं हो 
सकेंगे। श्री बिमल चंद्र सिन्हा“ ने उनके सहकारिताओं में शामिल होने में कुछ खतरा 
अनुभव किया। उन्होंने कहा कि पूर क्षेत्र में दबंग हो सकते हैं। कांग्रेस नया नेतृत्व चाहती 


2. डॉ सुशीला नय्यर (1914-2000) गांधीवादी आदर्श की राजनेता, जो नेहरू कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री (1952- 
55), दिल्ली विधानसभा को अध्यक्ष (1955-56) तथा झाँसी लोकसभा सीट से सदस्य (1957-71) रहीं । 

3. चिदंबरम सुब्रह्मण्यम (1910-2000), मद्रास राज्य में शिक्षा, क़ानून और वित्त मंत्री (1952-62) थे । इन्होंने 
भारत को हरित क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 


4. बिमल चंद्र सिन्हा, कंडी विधानसभा सीट से सदस्य व पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री थे । 
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है। वह कहाँ से आएगा? वह गाँवों से नहीं प्राप्त होगा। उसे ऊपर से लादा जाएगा। 

केरल के श्री पी. गोविंद मेनन ने यह शिकायत की कि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार 
सरकारी समितियों पर नियंत्रण रख रही है। उन्होंने कहा, “केरल में वस्तुस्थिति यह है 
कि कांग्रेसियों द्वारा आरंभ की गई सरकारी समितियाँ पंजीकृत नहीं हैं। जैसे ही कोई 
कांग्रेसी या गैर-कम्युनिस्ट व्यक्ति सरकारी समितियों के पंजीकरण के लिए आवेदन देता 
है, संबंधित मंत्री या कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधान उसके लिए किसी अपने आदमी के नाम 
से आवेदन-पत्र दिलवा देता है और रजिस्ट्रार उसी के आवेदन को स्वीकार कर लेता है। 
सहकारिता-आंदोलन को HAP का एक मंच बनाए रखने के लिए यह कम्युनिस्ट 
हथकंडा है। दूसरा हथकंडा है गैर-कम्युनिस्टों की सरकारी समितियों को अधिकार च्युत 
कर देना। तीसरा यह कि वहाँ रजिस्ट्रार को अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों को सूचीबद्ध कर 
लेने के लिए सरकारी समितियों की कार्यकारिणी समितियों को निर्देश देने का अधिकार 
प्रदान किया गया है। इस प्रकार कम्युनिस्ट उनमें प्रवेश पा जाते हैं ।'' केरल में जो 
कम्युनिस्ट कर रहे हैं, वहीं अन्यत्र कांग्रेस कर रही है। सहकारिताकरण अधिकारीकरण 
का केवल एक दूसरा नाम है। यह सामूहिकता से भिन्न कैसे है? 

यद्यपि प्रधानमंत्री ने एक सामान्य प्रतिनिधि के रूप में भाषण किया, फिर भी उनके 
दृष्टिकोण का व्यापक प्रचार हुआ। उन्होंने इस विषय पर इतनी बार भाषण किया है और 
हर बार धर्मप्रचारक की तरह इतने जोश-ख़रोश से भाषण किया है कि उन्होंने इन 
सहकारिताओं के रूप के बारे में परस्पर विरोधी वक्तव्य भी दे डाले हैं। यहाँ तक कि 
उन्होंने इस भाषण में भी कहा है कि उन्हें सहकारिता कृषि के कार्यक्रम को क्रियान्वित 
करने के लिए तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, एक दूसरे 
स्थान पर उन्होंने कहा है कि उन्हें तनिक भी चिंता नहीं होगी, यदि तब तक एक भी 
सहकारी समिति का गठन न हो, जब तक योग्य नेता प्रशिक्षित नहीं हो पाते | वे स्पष्ट ही 
यह जानते हैं कि योग्य नेता उपलब्ध नहीं =) तब वे इसी क्षण ऐसी सहकारिता- 
समितियों के गठन पर जोर कैसे दे सकते हैं? उन्होंने सहकारिताओं का परित्याग करने 
के किसान के अधिकार के बारे में भी उलझनपूर्ण वक्तव्य दिए हैं | एक स्थान पर उन्होंने 
यह मत व्यक्त किया है कि सहकारिंता-कृषि अपनानेवाले किसानों को उससे अलग 
होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरे स्थान पर वे कहते हैं कि चूँकि सहकारिता- 
कृषि बिल्कुल स्वैच्छिक है, अतः कोई ऐसी प्रक्रिया निश्चित की जा सकती है, जिसके 
अंतर्गत लोगों को “यथासंभव सर्वोत्तम शर्तो पर उसका परित्याग करने' की अनुमति दी 
जा सके। उन्होंने वैज्ञानिक और यांत्रिक कृषि के बीच भी भेद दरशाने का प्रयत्न किया 


RS eee a ah ES 
5. पनमपिल्ली गोविंद मेनन (1906-70), आवनकोर-कोचीन (अब केरल) राज्य के 1955-56 में मुख्यमंत्री थे। 
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हे । किंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बडे भूखंडों पर, चाहे उनकी कृषि-शर्ते जो भी 
हों, वैज्ञानिक खेती के नाम पर मशीनीकरण की दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
विज्ञान और यंत्र सयुक्त हैं । यदि हमें यंत्रीकरण से बचना है, तो सब भूमि को एक साथ 
कर देने के प्रलोभन को छोड़ देना चाहिए। 
पंडित नेहरू को यह शिकायत है कि सहकारिता कृषि के विरोधियों ने कोई 
विकल्प नहीं सुझाया है कठिनाई यह है कि वे अपनी सुनहरी कल्पनाओं से इस प्रकार 
अभिभूत हैं कि उन्हें कोई विकल्प दिखाई ही नहीं देता। ऐसा केवल इसी मामले में नहीं 
है। नीति संबंधी अन्य विषयों में भी उन्हें केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है, और वह है 
केवल उनका अपना मार्ग। किसी के स्वामित्व के आधार पर कृषि को बात भी है। 
जापान एवं अन्य देशों में इससे सर्वाधिक अच्छा परिणाम निकला है। पोलैंड को सहकारिता 
कृषि के प्रयोग में असफलता प्राप्त करने के बाद फिर से इसी पद्धति का सहारा लेना 
पड़ा। यदि वे मनमोदक खानेवालों के मत पर निर्भर न रहकर चित्र के दूसरे पहलू पर 
ठंडे मन से विचार करें, तो उन्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी। वे तथा कांग्रेस अध्यक्षा, 
दोनों ही, विरोध को और संभावित तथा वास्तविक कठिनाइयों को घटाकर बताने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस कल्पना से अभिभूत हैं कि हर स्थान पर किसानों ने सहकारिता 
कृषि के कार्यक्रम का हृदय से स्वागत किया है। पंडित नेहरू जोश के साथ बोले हैं, पर 
उनके निष्कर्ष से सहकारिता कृषि के पक्ष का समर्थन नहीं होता। डॉ. मेहताब” ने यह 
मत व्यक्त किया कि कांग्रेस के नेताओं में से "अनेक अब भी इस कार्यक्रम के बारे में 
किंकर्तव्यविमूढ हैं, जिसे वे जनता से व्यवहार में लाने का अनुरोध कर रहे हैं।' हाँ, यहाँ 
किंकर्तव्यविमूढता है और वह ऊपर से लेकर नीचे तक विद्यमान है। पहले कांग्रेस के 
नेताओं को चाहिए कि वे इस योजना के सभी पहलुओं तथा पक्ष-विपक्ष पर सविस्तार 
विचार करें और तब जनता को उसके बारे में स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में बताएँ। 
बहुमुखी वावशूरता की अपेक्षा, जो इन दिनों काफ़ी मात्रा में हमें कर्णगोचर हो रही है, 
उससे अधिक भलाई होगी। 
--आर्यनाइज़र; HE 18, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[] 


क. EE Se 
6. डॉ. हरेकृष्ण मेहताब “उत्कल केशरी' (1899-1987 ), उड़ीसा (अब ओडिशा) के दो बार मुख्यमंत्री (1946 
1950 तथा 1956-1961) रहे । 
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तिब्बत के लिए साहसिक नीति की माँग 


पटना में दिया गया दीनदयालजी का यह प्रेस वक्तव्य ऑर्गनाइजर 
में 25 मई, 1959 को प्रकाशित हुआ। यह एक लेख के रुप में 
“पोलिटिकल डायरी” (पुस्तक) में भी शामिल èI 


ति की हाल ही की घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री की हाल की नीति-घोषणा 
अत्यंत निराशाजनक है | उसने सभी आशाओं पर तुषारापात कर दिया है और तिब्बत 
की स्वाधीनता तथा भारत के हितों के लिए वह हानिकर हैं। केवल दलाई लामा तथा 
शरणार्थियों के एक समूह को शरण देकर हम न तो तिब्बत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं, 
और न भारत की जनता की भावनाओं को संतुष्ट कर सकते हैं | इस संबंध में एक दृढ 
नीति अपनाने की आवश्यकता है। चीनी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष में तिब्बतियों 
का मार्गदर्शन करने एवं उन्हें निर्देश देने की दलाई लामा को अनुमति दी जानी चाहिए। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की जनता को शांति और चीन के साथ मैत्री की 
स्वाभाविक भावना का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है। यदि तिब्बती जनता के हित के 
प्रति विश्‍वासघात और कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण को उचित ठहराना चीन-भारत मैत्री 
का मूल्य हो तो यह मैत्री इस बलिदान के योग्य नहीं है। वस्तुतः एशिया में चिरस्थायी 
शांति और चीन तथा भारत के बीच मैत्री के लिए स्वतंत्र तिब्बत अपरिहार्य है। आज जबकि 
चीनी सेना हमारी सीमाओं पर जमी हुई है, और विशेषकर जब उसने अपने दुष्टतापूर्ण 
मानचित्रों के कारण हमारे मन में गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया है, तब परस्पर विश्वास 
और सदभावना का वातावरण नहीं रह सकता। भारत द्वारा दृढ नीति अपनाए. जाने से न 
केबल तिब्बतियों को अपनी खोई स्वतंत्रता वापस प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, अपितु 
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उससे चीन के आक्रामक रुख पर भी रोक लगेगी । जो भारत द्वारा नम्रता का रुख अपनाए 
जाने की माँग करते हैं, वे दो समान देशों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध नहीं चाहते, बल्कि वे 
अंततोगत्वा कम्युनिस्ट विश्व द्वारा भारत को गुलाम बनाया जाना चाहते हैं। 
तिब्बत को घटनाओं और उस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई 
नीति ने उस पार्टी के अभारतीय रूप को एक बार पुन: प्रकट कर दिया है। तिब्बत में जो 
भी आर्थिक या राजनीतिक पद्धति प्रचलित हो, किसी भी बाहरी को उसे बलात्‌ परिवर्तित 
करने का अधिकार नहीं है। यदि भारत के कम्युनिस्ट चीनी राग में स्वर मिलाते हुए इस 
आधार पर तिब्बत पर चीनी आक्रमण को उचित ठहरा सकते हैं कि दलाई लामा की 
सरकार प्रतिक्रियावादी ढंग की है, तब तो यदि उन्हें प्रतीत होता हो कि भारत की सरकार 
भी ' प्रतिक्रियावादी है तो वे भारत पर भी चीनी आक्रमण का स्वागत कर सकते हैं । यह 
विशुद्ध विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं È हर देशभक्त भारतीय का यह कर्तव्य है 
कि वह इस बात पर दृष्टि रखे कि कम्युनिस्टों को ऐसी शक्ति न प्राप्त होने पाए कि वे 
किसी दिन भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा को ही गंभीर ख़तरे में डाल सकें । 
--आर्गनाइज़र, AF 25, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[_] 
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संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दावणगिरी 


पा अधिकारी वर्ग तथा स्वयंसेवक बंधुगण, हम सभी स्वयंसेवक संघ में प्रवेश 
करने के उपरांत प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं । प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हम हिंदू समाज, 
हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, इनका संरक्षण करके हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करनेवाले 
हैं। राष्ट्र, धर्म, संस्कृति-ये शब्द चिर-परिचित होते हुए भी इनकी व्याख्या भ्रम के 
कारण अनेक तरह की बनी है। यह भी सच है, सरल विषय की व्याख्या सदैव कठिन 
रहती है। शायद इसलिए लोगों को इनके बारे में कई विचार प्रस्तुत करने का अवकाश 
मिलता है । कई बार योजनानुसार भी ग़लत विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कई बार ख़राब 
चीज़ों को अच्छे नाम से जनता के सामने रखा जाता है, जैसे कि वनस्पति घी। वह तो 
साफ़ किया हुआ तेल है। लेकिन घी के नाम पर प्रचार किया जाता è ' साफ़ हुआ तेल' 
ऐसा कहकर यदि वे बेचते तो वह एक अच्छी बात होती। जब एक मित्र से इसके बारे में 
पूछा, तो वह कहने लगा कि तेल कहने से कोई काम नहीं होता। ऐसे ही बिस्कुट 
बनानेवाले घी से बनाते हैं, ऐसे कहते हैं | शुद्ध या अशुद्ध इसके बारे में बोलना नहीं। 

राष्ट्र के बारे में भी यह चल रहा है राष्ट्र के बारे में जनता में एक तरह का प्रेम है, 
इसलिए उसके नाम पर कुछ भी चलाते हैं। हिंदू, क्रिश्चियन आदि सभी को राष्ट्रीय 
कहते हैं, प्रादेशिक राष्ट्रवाद (Territorial Nationalism) की बात चलती है। अकबर 
को भी राष्ट्रीय महापुरुष कहा जाता है। 

बैसे ही संस्कृति है। संस्कृति अच्छी है, सभी मानते हैं। इसलिए कई चीजों को 
संस्कृति के नाम पर चलाते हैं; जैसे नाचना, गाना और लोग भी समझते हैं कि यही संस्कृति 
है । एक सज्जन से जब कहा गया कि संघ सांस्कृतिक कार्य करता है तो उसने कहा, ' क्या 
बात कहते हैं? नाच-गाना, थियेटर आदि कभी हमने संघ में नहीं देखे। कबड्डी खेलना, 
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संचलन (Marching) यह क्या संस्कृति है।' तो मैंने पूछा, “आप नाचने को सं 
क्यों कहते हैं? इसलिए कि वहाँ ताल के अनुसार पाँव पड़ते हैं और कर विन्यास भी एक 
नियम के अनुसार होता है । तो उन्होंने मान लिया । तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ भी संचलन 
में सभी के पैर एक ही ताल पर पड़ते हैं, योगव्यायाम में सभी के हाथ ताल के अनुसार ही 
चलते हैं। माने संस्कृति के बारे में लोगों में स्पष्ट कल्पना नहीं है | नाच-गाने को संस्कृति 
समझते हैं और प्रचार भी चलता है । इसी कल्पना से हमारे यहाँ से सांस्कृतिक प्रतिनिधि- 
मंडल दूसरे देशों को भेजे जाते हैं । विदेश के लोग जिनमें वैसी संस्कृति भी नहीं है, कह 
बैठते हैं कि यही आपकी संस्कृति है क्या? 
यही संस्कृति होती तो तन-मन-धनपूर्वक आजीवन हम सांस्कृतिक कार्य करेंगे, 
ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चौबीसों घंटे 
काम करने की आवश्यकता नहीं रहती। 
अब हम संस्कृति के बारे में सोचने लगेंगे तो हमें मालूम होगा कि यह शब्द प्राचीन 
साहित्य में आज के अर्थ में नहीं मिलता है। शायद धर्म शब्द से तब सबकुछ चलता 
होगा। लेकिन हमें संस्कार शब्द और प्रकृति-यह शब्द भी वहाँ मिलते हैं। ये दोनों शब्द 
संस्कृति के साथ निकटता से संबद्ध हैं, ऐसा लगता है। 
प्रकृति हर एक की भिन्न रहती है। प्रत्येक की एक प्रकृति रहती है। (उसे चाहे 
स्वभाव कहें, फिर भी वह ठीक अर्थ नहीं) हम समझते हैं कि वह ईश्वर की देन है और 
जो परमेश्वर को मानते हैं, वे उसे ही अंतिम सत्य मानते हैं । जैसे हम ब्रह्म और माया को 
अनंत सत्य मानते हैं । इसके बारे में भी भिन्न-अभिप्राय है ही। लेकिन हम समझते हैं कि 
प्रकृति ईश्वर की ओर से ही प्राप्त होती है और उसमें विविधता भी दिखाई देती है । उसके 
भी कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार ही प्रकृति की देन के रूप में ही मनुष्य को 
भौतिक शरीर प्राप्त होता है । इसके नियमों में परिवर्तन करना मनुष्य के लिए असंभव है। 
प्रकृति का दूसरा लक्षण विविधता है । जितने प्रकार के मनुष्य हैं, उतनी प्रकार की प्रकृतियाँ 
दिखाई देती हैं। प्राणियों में भी विविधता है, वनस्पतियो में भी दिखाई देती है। एक कवि 
ने आश्चर्य से कहा कि इसका पता नहीं लगता है कि परमात्मा के पास कैसी कैंची है, 
क्योंकि कोई भी एक पत्ता दूसरे के समान नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे की तरह 
नहीं है। दूर से एक समान भले ही क्यों न दिख पढ़ें। जैसे हमें सभी अंग्रेज एक समान 
दिखते हैं, लेकिन नजदीक आने पर भिन्नता मालूम होती È मज़ाक में कहते हैं कि एक 
बार कनाडा में चार सिख गए। उत्तको लगा कि हम दाढ़ी मुँडाएँ। इतवार को ही काम से 
छुट्टी मिलती थी और नाई की एक ही दुकान थी। तो एक-एक इतवार को एक-एक ने 
जाना तय किया। तदनुसार जाने लगे। जब चौथा आदमी चौथे इतवार को गया तो नाई ने 
असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि 'यह कैसा आदमी है, इसकी तो एक ही सप्ताह में 
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इतनी दाढ़ी उगती है।' माने उसको उनमें भिन्नता मालूम नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि 
दुनिया के दो सौ पचास करोड़ आदमियों में हर एक की आँखें अलग-अलग हैं | Finger 
Prints भी अलग हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ga में प्रतिपक्षी की आँखों को देखना 
चाहिए, क्योंकि आदमी का व्यक्तित्व आँखों से मालूम पड़ता है ये सब प्रकृति के नियमों 
के अनुसार ही चलता है। 

लेकिन इतनी विविधता से व्यक्ति का काम नहीं बनता | व्यक्ति-व्यक्ति को निकट 
आकर एक तरह का संबंध प्रतिष्ठापित करना पड़ता है। आपस में भेद होते हुए भी 
व्यक्ति एक-दूसरे के संपर्क में आता है। वह प्रकृति की एक प्रेरणा से निकट आता है। 
लेकिन अपने स्वार्थ के कारण उस प्राकृतिक सच को पहचानता नहीं । विविधता होते हुए 
भी आंतरिक प्रेरणा से व्यक्ति आपस में संबंध प्रतिष्ठापित करते हैं और वही संस्कृति है । 
प्रकृति से आगे जाकर जब मनुष्य कोई बात करता है तो वह संस्कृति कहलाती है। 
प्रकृति ईश्वर की देन है तो संस्कृति मानव की रचना है। मनुष्य इसे ढूँढ़कर निकालता है। 

मनुष्यों में संबंध कैसे प्रतिष्ठापित होते हैं, इसमें तो मतभेद हैं । कोई कहता है, यह 
संबंध कुछ मूल प्रेरणा से होता है। एक पुरुष और एक स्त्री पति-पली के संबंध में खडे 
होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे स्वयं निर्णय लेते हैं । यह वास्तविक बात है क्या? तो 
हमें ऐसा कहा गया है कि जिसका विवाह जिसके साथ होना चाहिए, यह पूर्व निश्चित 
ही है। उसमें उनके पूर्वजन्म के कर्म, प्रवृत्ति आदि सब मूल कारण हैं। 

आगे जाकर हमने देखा तो हमें मालूम पड़ेगा कि समाज के भी कुछ नियम होते 
हैं । समाज के जो अंग हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए--इसके बारे में नियम होते 
हैं। वे नियम कैसे बनते हैं, इसमें दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं। एक है पश्चिम की 
विचारधारा, जो रूसो ने बताई है। वह सामाजिक समझौते की विचारधारा (Social 
Contract Theory)’ जिसके अनुसार जब लोग एकत्र होते हैं तो अपने को एक-दूसरे 
को पूरक मानकर संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन हम इस विचारधारा को मानते नहीं | वे तो 
कहते हैं, किसान और कपड़ा बनानेवाला परस्पर पूरक है। पहले तो प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। लेकिन आगे चलकर वह पूरक के नाते 
कार्य करने लगता है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कभी-कभी 
अकेला कार्य करता है, तो कभी-कभी सामूहिक रूप से कार्य करता है। लेकिन इसमें 
स्वार्थ सन्निहित है। कभी-कभी स्वार्थ त्याग दिख पड़ा तो भी वह केवल आगे लाभ 
उठाने के लिए डाला हुआ निवेश ही रहता है। जैसे कि व्यापारी एक बार ही खा-पीकर 
पैसा व्यापार में डालता है या किसान अगले साल के लिए बीज अलग सुरक्षित रखता है। 


peas i BLS FEE 
4. ज्यां-जैक रूसो (1712-1778) ने 1762 में Du Contrat social (The Social Contract) पुस्तक लिखी थी। 
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कोई दूसरे की बात इसलिए सुनता है कि वह मेरी बात सुने। मैं आज उसे दो रुपए दूँ 
क्योंकि वह मुझे कल दे। यह सब परस्पर सहायक संघ जैसा व्यवहार है। उसमें मूल 
प्रेरणा प्रकृति और स्वार्थ ही है। पश्चिम की विचारधारा स्वार्थ पर आधारित है। वस्तुत: 
जो स्वार्थ के ऊपर नहीं उठ सकता है, इसमें संस्कृति नहीं है, प्रकृति है। 
समाजवाद भी मनुष्य की इसी कमजोरी पर आधारित है । वह कहता है कि मजदूर 
को खाना-पीना काफ़ी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मालिक उसके काम से अपना लाभ 
उठाना चाहता है। ऐसे करके वह मजदूरों को भड़काता है। साम्राज्यवाद भेदभाव चाहता 
हे कि विभाजन करके राज्य करो (Divide and Rule), ये सब बातें स्वार्थ के आधार 
पर चलती हैं | फलाना राज्य करेगा तो तू मर जाएगा। ऐसा कहकर स्वार्थ भावना को 
जगाते हैं। व्यक्ति की यह जो कमजोरी है, दुर्बलता है, उसके ऊपर ही ये सब विचारधाराएँ 
खडी हैं । इससे ऊपर उठी नहीं। 
हमें सोचना पडेगा कि जैसे व्यक्ति की एक सत्ता है (Individual entity), वैसे 
ही समाज की भी एक सत्ता होती है । लेकिन व्यक्ति की सत्ता दिख पड़ती है। समाज की 
दिखती नहीं । शरीर में भिन्न-भिन्न अवयव में अणुरूपी अंग (Cells) रहते हैं, वे जुड़े 
हुए हैं और उनके ऊपर त्वचा का आवरण है। इससे वह शरीर दिख पड़ता है। वैसे ही 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को जोड़कर एक आवरण न रहने के कारण समाज नहीं दिखाई 
देता | हम यह नहीं मानते हैं कि व्यक्ति पैदा होने के उपरांत उनको जोड़कर एक समाज 
का निर्माण होता है, क्योंकि शरीर के बारे में हम देखते हैं कि हाथ-पैर आदि अलग- 
अलग अवयव जुड़कर शरीर तैयार नहीं होता। मनुष्य तो पूरा-का-पूरा पैदा होता है। 
जड़ वस्तुओं की जैसे दीवार बनती है, वैसे ही एक जगह लाकर उनका समूह बना सकते 
हैं । लेकिन इस प्रकार से चैतन्य का समूह बनाना असंभव है। 
चैतन्य तो पूरा-का-पूरा पैदा होता है। चैतन्य एक ही रहता है और छोटा होने पर 
भी पूरा रहता है। छोटा बच्चा रहता है और उमसें पूरा मनुष्य छिपा रहता है । उसकी FS 
नहीं रहती, बड़ा होने पर उगती हैं। छोटे से बीज में भी वृक्ष छिपा रहता है। समाज का 
अस्तित्व समाज की सत्ता तो चैतन्य ही है, समाज कुछ चीज़ों का समूह नहीं है। वह तो 
एक अलग, पूरी स्वतंत्र, स्वयंभू चीज़ है। जड़ चीज़ों में दीवार से अलग रखी हुई ईंट 
अपना दीवार से संबंध समझती नहीं । लेकिन व्यक्ति तो समाज से अपना संबंध समझ 
सकता है। उसका संबंध बाहर से नहीं दिखता। तो भी अंदर संबंध की भावना रहती है। 
बंगाल के किसी हिंदू पर आपत्ति आई तो यहाँ के हिंदू को दुःख होता है। पिताजी का 
कष्ट सुनकर सुदूर रहनेवाले बच्चे को भी कष्ट होता है। क्यों इनको जोड़नेवाला सूत्र 
शारीरिक नहीं | वह तो अदृश्य ही रहता है । यह अदृश्य सूत्र उसे जन्म से ही मालूम रहता 
है। हमारे यहाँ हम व्यक्ति की सत्ता, समाज की सत्ता चैतन्य मान्य करते हैं। उसको 
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समझकर चलते हैं । इसके आधार पर ही सब जीवन चलता है। 
सब व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से ऊपर उठकर समष्टि को सत्ता का ज्ञान करके उसके 
अनुसार चलते हैं, तो वही संस्कृति है | समष्टि की भावनाओं का साक्षात्कार होकर उसके 
आधार पर जहाँ जीवन का व्यवहार चलता है, वहाँ की संस्कृति का उदय होता है | पाश्चात्य 
लोगों का सहयोग, त्याग--सभी भिन्न आधार पर रचे गए हैं। इसीलिए वे संस्कृति के 
द्योतक नहीं हैं। समष्टि की सत्ता के आधार पर जीवन रचना जब होती है, वही संस्कृति 
कहलाती है । व्यष्टि और समष्टि इन दोनों सत्ताओं में संघर्ष नहीं, उसमें समन्वय रहना 
चाहिए | यही संस्कृति है । यदि विरोध रहा तो विकृति कहलाती है । ऐसी विकृति समष्टि 
के लिए भी घातक है और व्यष्टि के विकास के लिए भी बाधक होती है। 
भोजन संयम से करना यह प्रकृति के लिए हितकारक है। यदि ज्यादा किया तो 
तबीयत ख़राब होकर व्यक्ति की प्रकृति बिगड़ती है और एक के ज्यादा खाने से दूसरे 
को खाना नहीं मिलता है और इससे समष्टि भी बिगड़ती है । बर्नार्ड शॉ और चेस्टर्टन जब 
मिले तो चेस्टर्टन ने (जो मोटा था) शॉ (जो दुबला था) को कहा कि यदि आपको देखा 
गया तो कोई कहेगा कि इंग्लैंड में अकाल पड़ा है। तो शॉ ने उत्तर दिया कि आपको 
देखने से उसका कारण उसे मालूम हो जाएगा। संस्कृति विकृति को रोकते-रोकते प्रकृति 
के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। व्यष्टि को समष्टि का साक्षात्कार करा देती है। व्यक्ति 
की प्रकृति और समष्टि की प्रकृति इन दोनों में सामंजस्य प्रस्थापित करनेवाली चीज़ 
संस्कृति है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व भी है। दोनों का उपयोग है। एक को छोड़कर 
दूसरा नहीं | दोनों में सामंजस्य आवश्यक है। शब्द पहले या अक्षर पहले, इसके बारे में 
वाद-विवाद है। फिर भी एक बात सत्य है कि इन दोनों में सामंजस्य अवश्य है। 
व्यष्टि और समष्टि एक-दूसरे से मिलकर जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकें--. 
इसके लिए दोनों में सामंजस्य बिठाना यही संस्कृति है। जहाँ पर यह समन्वय नहीं वहाँ 
कभी-कभी व्यष्टि की सत्ता प्रबल होती है। कभी-कभी समष्टि की सत्ता प्रबल होती 
है। इससे व्यष्टि को पीड़ा होती है या समष्टि को । यह स्थिति अच्छी नहीं । मनुष्य तो 
व्यष्टि और समष्टि--इन दोनों बातों से जीता है और जीवन को एक ही समय जी सकता 
है। एक ही क्रिया में दोनों का हित कर सकता है। व्यक्तिगत व्यवहार चलाते हुए समष्टि 
जीवन चला सकता है | इसको ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का भाव संस्कार से उत्पन्न 


होता है। 
--मह 27, 1959 


Oo 
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पंडित नेहरू तिब्बत की स्वाधीनता 
के लिए कड़ा पग उठाएँ 


Yell, 15 मई को एक पत्रकार परिषद्‌ में दीनदयालजी का IITE l 


go es नेहरू द्वारा अभी हाल ही में तिब्बत की घटनाओं के संबंध में जो नीति 

घोषित की गई है, चह अत्यंत निराशाजनक है। उसने हमारी सभी आशाओं पर 
पानी फेर दिया है, और वह तिब्बत की स्वाधीनता व भारत के हितों पर कुठाराघात 
करती है। केवल दलाई लामा और भारी तादाद में तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय देकर 
न तो हम तिब्बत की स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं और न भारतीय जनता की 
भावनाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इस मामले में साहसपूर्ण नीति अपनाने की आवश्यकता 
है। दलाई लामा को स्वाधीनता दी जाए कि वे चीनी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपने देश 
को जनता के संघर्ष का संचालन कर सकें । 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की जनता की शांति तथा चीन के प्रति मैत्री को 
भावनाओं से लाभ उठा रही है। तिब्बत की जनता के हितों के साथ विश्वासघात और 
कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के औचित्य प्रमाणित करने को क़ीमत हमें चीन-भारत 
मैत्री के लिए देनी है तो इन बलिदानों की तुलना में यह उचित नहीं । एशिया में स्थायी 
शांति को स्थापनार्थ तथा भारत-चीन मैत्री सुदृढ बनाए रखने के लिए तिब्बत की स्वाधीनता 
आवश्यक है। जिस समय चीन सेनाएँ हमारी सीमा पर एकत्र खड़ी हैं, ऐसे समय पर 


चीन से पारस्परिक विश्वास और सद्भावना का पोषक वातावरण कदापि क्रायम नहीं रह 


सकता, ख़ासकर ऐसे समय में, जबकि चीन के कारण हमारे मन में गहरा संदेह उठ 
खड़ा हुआ है। 
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कम्युनिस्टों की ख़तरनाक नीति 
भारत द्वारा सशक्त नीति अपनाए जाने के फलस्वरूप न केवल तिब्बतवासियों की 


अपनी खोई हुई स्वाधीनता ही प्राप्त होगी, बल्कि चीन के आक्रमणकारी इरादों पर वह 
अंकुश का काम देगी। जो लोग चाहते हैं कि भारत नग्रतापूर्ण और दब्बू नीति अपनाए, वे 
दो समान देशों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध नहीं क़ायम रखना चाहते, बल्कि वे कम्युनिस्ट 
विश्व के द्वारा अंततः भारत को गुलाम बनाने का इरादा रखते हैं । तिब्बत की परिस्थिति 
के परिवर्तनों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अवलंबित नीतियों ने एक बार पुनः 
उक्त दल के भारत विरोधी स्वरूप को खोलकर प्रकट कर दिया है। भले ही तिब्बत को 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे ही क्यों न हो, किंतु यह किसी भी विदेशी शक्ति 
की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह जबरन बदली जाए। 

अगर भारत में पेकिंग की आवाज को प्रतिध्वनित करनेवाले कम्युनिस्ट दलाई 
लामा की सरकार के प्रतिक्रियावादी स्वरूप के आधार पर तिब्बत पर चीनी आक्रमण को 
उचित क्ररार देते हैं तो उसी प्रकार से वे भारत की सरकार को प्रतिक्रियावादी अनुभव 
करके भारत पर आक्रमण का स्वागत HUA | इसके पीछे घोर विश्‍वासघात की भावना के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक देशभक्त भारतीय का परम कर्तव्य है कि वह 
इस बात का पूरा-पूरा खयाल रखे कि कम्युनिस्टों की ताक़त कदापि न बढ़ने पाए, वरना 


चे भारत की स्वाधीनता और सुरक्षा को बुरी तरह से ख़तरे में डाल देंगे । 
पाञ्चजन्य, जून 1, 1959 
Oo 
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a कार्यवाहजी, अन्य अधिकारी वर्ग तथा स्वयंसेवक बंधुओ, हम लोग संघ 
के स्वयंसेवक के नाते जब अपनी प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं तो हम यह कहते हैं कि 
हम हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण 
उन्नति करने के लिए संघ के स्वयंसेवक बने हैं। अब इसमें ये चार शब्द आते हैं- 
समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र, ये चारों ही ऐसे शब्द हैं कि जिसके साथ यद्यपि हम 
लोगों का बहुत ही निकट का तथा अपनेपन का संबंध है, फिर भी जिनके संबंध में देश 
में बहुत कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्रम भी विद्यमान हैं। ये व्यापक के साथ-साथ 
मोहक भी हैं। ये व्यापकता और मोहकता दोनों ही चीज़ें शायद इस भ्रम को बढ़ाने की 
कारणीभूत भी हुई हैं। जब बाहर की ओर हम लोग देखते हैं और वहाँ भी इन शब्दों का 
कोई पर्याय ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उन पर्यायों के पीछे जो-जो भाव, जो-जो 
विचार उन-उन भाषाओं में खड़े किए गए हैं, उनको भी बहुत कुछ अपने देश में लाकर 
उनपर आरोपित कर देते हैं-इस प्रकार ये शब्द कठिनाई देनेवाले हो गए हैं। 
राष्ट्र के संबंध में कितनी गड़बड़ है, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, 
जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहकर लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि यह हिंदू 
राष्ट्र है। बाक़ी के लोग हमको इसीलिए सांप्रदायिक कहते हैं, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्रवादी 
हैं। शेष सब लोग, राष्ट्र का अर्थ क्या है, इसका ठीक से पता न रखते हुए भी एक प्रकार 
को प्रादेशिक राष्ट्रवाद को कल्पना, जिसमें इस देश में जो भी पैदा हो गया, वह इस राष्ट्र 
का अंग है, उसके चाहे जैसे भी विचार हों, वह बात मानकर चलते ही हैं। अभी दस- 
पाँच दिन की बात है। एक सज्जन से जब बात हो रही थी तो हाल में एक अंग्रेज श्री 
Soa एंथोनी ने गैर-सरकारी प्रस्ताव रखकर अंग्रेजी को भी संविधान की अनुसूचित 
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भाषाओं की सूची में रखने की जो माँग रखी, उसके संबंध में बोलते हुए तो वे सज्जन 
कहने लगे कि आख़िर अंग्रेज क्यों नहीं भारत के राष्ट्रीय हैं। वे भारत के राष्ट्रीय हैं और 
वही जिस भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, उसको हमें क्यों नहीं अपने संविधान 
में रखना चाहिए अर्थात्‌ अंग्रेज भारत के राष्ट्रीय हैं, यह बात उन्होंने कही तो मैंने उनसे 
पूछा कि भाई अंग्रेज राष्ट्रीय है--यह जो बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे उनका इतना 
ही भाव है क्या? वह जैसे भी हैं, वैसे ही राष्ट्रीय हैं या उनको वास्तव में राष्ट्रीय होना 
चाहिए, दोनों में थोड़ा अंतर है। यदि यह भी एक बार मान लिया कि वे इस देश में पैदा 
हुए हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय बनने के लिए उन्हें कुछ विचार करना 
होगा। परंतु दूसरा विचार यह भी हो सकता है कि वे बनें या न बनें, जो कुछ है, उसी 
प्रकार से वे राष्ट्रीय हैं । 
यदि पहला सिद्धांत मान लिया जाए, तब तो उनके लिए यह विचार करना आवश्यक 
हो जाएगा कि राष्ट्रीय बनने के लिए क्या कुछ करना होगा? परंतु वे यह भी मानने के 
लिए तैयार नहीं । उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई, आप तो अंग्रेजी भाषा को अपनी 
मातृभाषा मानते हैं और आप कहते हैं कि वे राष्ट्रीय हैं । इसी तरह कुछ लोग जैसे अपने 
देश में कैथोलिक ईसाई वे रोम के पोप को केवल अपना धर्म गुरु ही नहीं, सब प्रकार से 
जीवन का केंद्र मानकर चलते हैं और इस प्रकार से उनकी देशबाह्य निष्ठा प्रकट होती है, 
बढ़ती है। उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? यदि कल, केवल इसी आधार पर नहीं तो 
सिद्धांत के नाम पर या बाक़ी किसी अन्य नाम पर बाहर की किसी वस्तु से वे प्रेम करने 
लगें तथा उसके पीछे निष्ठा लेकर चलें अथवा किसी दूसरे राज्य का हस्तक बनकर खड़े 
हो जाएँ तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? इस पर वे कहने लगे कि जो भी हो, अंग्रेज 
यहाँ के राष्ट्रीय हैं, वे किस परिस्थिति में आए, कैसे आए, इसका कोई विचार नहीं? 
इसकी भी कोई व्याख्या नहीं करता। 
हिंदू राष्ट्र की एक स्पष्ट कल्पना हमारे सम्मुख है। परंतु इसके संबंध में काफ़ी 
भ्रमपूर्ण वातावरण है | इसी प्रकार धर्म के विषय में है। धर्म को उपासना पद्धति के साथ 
बिठाकर अन्य लोग जब हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग 'करते हैं, तो उसके साथ-साथ मुसलमान 
धर्म शब्द का उपयोग करते हैं। यद्यपि यह शब्द ठीक नहीं है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो 
भाव आते हैं, वह केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं | इस बात का लोग कई बार 
विचार नहीं करते कि उसका अंग्रेज़ी में Religion करके अनुवाद किया तो फिर 
Religion के पीछे जितने भाव होंगे, वह सब धर्म के पीछे भी होंगे--ऐसा मानकर 
चलने लगते हैं । वास्तविकता तो यह थी कि जो अनुवाद करनेवाला था, उसने अनुवाद 
करने की गलती की । परंतु अनुवादक की गलती के कारण शब्द का पूरा भाव ही बदल 
गया। फिर जब वह हमारे सामने आया तो एक ग़लत रूप में आकर खड़ा हो गया। हम 
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उस ग़लत रूप को ही स्वीकार करके चले, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार 
की समस्याएँ पैदा हो गई | 
यह समाज क्यों है? समाज शब्द से कया अभिप्राय है? Society यह अंग्रेज़ी का 
अनुवाद है । परंतु यह समाज शब्द हमारा अपना है । हिंदू समाज जिसको हम कहते हैं, 
यह कहाँ से आया और कैसे आया? इसका विचार कहाँ से आया और फिर संस्कृति 
शब्द ऐसा है कि जिसके संबंध में बहुत ही ज़्यादा भ्रम है। उस भ्रम का परिणाम यहाँ 
तक हो गया या जानबूझकर किया गया है, यह भी कहना कई बार तो कठिन सा लगता 
है। परंतु वह भ्रम यहाँ तक है कि आजकल संस्कृति यानी नाचना-गाना का कोई 
कार्यक्रम हुआ, कोई थियेटर हुआ या संगीत का अन्य कोई कार्यक्रम हुआ तो उसको 
कहते हैं कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। अपने विदेशों में जितने शिष्टमंडल 
जाते हैं, सांस्कृतिक शिष्टमंडल के नाम से उनमें सब भारत का संगीत जानते हों, ऐसा 
नहीं। ऐसे ही कुछ कलाकार आदि भी जाते हैं। वे हिंदुस्थान की संस्कृति का प्रचार 
दुनिया में जाकर करते हैं, उसी संस्कृति का प्रचार करने के लिए जाते हैं । जिसका प्रचार 
करने हेतु एक समय भारत के साधु और संत दुर्लघ्य हिमालय को लाँघकर एशिया के 
दूर-दूर देशों में गए। जिसका प्रचार करने के लिए विवेकानंदजी अमरीका गए।' अब 
आज जो सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के नाम पर यह सब हो रहा है, वह क्यों? संस्कृति के 
बारे में उनको ठीक कल्पना नहीं। उन्होंने यह देखा कि हिंदुस्थान के जनसाधरण में 
संस्कृति के संबंध में कुछ प्रेम जरूर है | यह संस्कृति काफी आकर्षक दिखाई देती है। तो 
उस आकर्षक चीज़ को उसके सही रूप में प्रस्तुत करने को उनके पास क्षमता न होने के 
कारण उसका कुछ न कुछ बनावटी सांस्कृतिक स्वरूप रख दिया, जैसे यदि शुद्ध सही 
घी नहीं दे सकते, इसलिए डालडा घी कहकर देते हैं। ऐसे ही एक वनस्पति के बनानेवाले 
सज्जन से मेरी बात हो रही थी तो उनसे मैंने कहा कि आपने इसका घी नाम दिया, इसके 
कारण बेकार में आपने अपनी बदनामी की। आपको लोग धोखेबाज कहते हैं। इसके 
स्थान पर यदि आप यह कहते कि यह साफ किया हुआ तेल है, तो कुछ अंशों में 
वास्तविकता होती। अब यह तेल भी उपयोगी नहीं, यह अन्य बात है। परंतु बाक़ी के 
तेल की अपेक्षा साफ़ किया हुआ तेल रहता, पर लोग पसंद करते न करते तो उनकी 
मरजी। उसने कहा, इससे हमारा क्या लाभ होता? लाभ तो घी शब्द के व्यवहार के 
कारण होता है। क्योंकि फिर तो यह ज्यादा से ज्यादा तेल की जगह पर चलता। तेल 
खानेवालों में जो लोग तेल छोड़कर साफ़ किया हुआ तेल खाने का विचार करते, वही 
1. स्वामी विवेकानंद (1863-1902), बंबई से 31 मई, 1893 को रवाना हुए थे। स्वामीजी चीन, जापान और 


कनाडा होते हुए अमरीका पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिकागो में 11 से 27 सितंबर, 1893 को आयोजित विश्व धर्म 
संसद्‌ में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। 
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उसका प्रयोग करते | किंतु तेल खानेवालों की अपेक्षा हमें तो घी खानेवाले लोगों को 
खिलाना है। इसलिए इसका नाम हमने घी दिया। तो वैसे उन्होंने सोचा कि ये संस्कृति के 
माननेवाले लोग हैं, इनको यह डालडा खिलाना है। इसलिए इनको भी जो नाच-गाना है, 
संस्कृति कहा और वह लोगों के दिमाग में इतना भर गया। एक सज्जन से मैंने कहा कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक कार्य है, संगठन है, संस्कृति का काम करता है। 
तो कहने लगे कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ता, कि आप लोग जो क़वायद करते हैं, खेल 
करते हैं, बाक़ी के शारीरिक कार्यक्रम करते हैं--ये क्या संस्कृति हैं? हमने तो आपका 
कोई नाटक या खेल, नाच-गाना कभी नहीं देखा। 

फिर मेरे सामने प्रश्‍न आया कि इनको संस्कृति समझाना तो बड़ी कठिन बात है। 
अपने पैरों का विशेष रूप से उपयोग कर ताल और स्वर के साथ जब मेल बिठाया जाता 
है तो नाच बनता है । बोले, यह बात तो ठीक है । हमने कहा, हमारे स्वयंसेवक भी पैर से 
पैर मिलाकर कार्यक्रम करते हैं, यह भी हमारा एक प्रकार का नाच है। तो कहने लगे कि 
हाँ, यह तो हो सकता है। किंतु ऐसा कार्यक्रम सांस्कृतिक लगता नहीं। आपने संस्कृति 
की कोई नई व्याख्या की है। अर्थात्‌ लोगों के दिमाग में वही संस्कृति भरी हुई है। हम भी 
थोड़ा-सा विचार करें तो वह व्याख्या अपने को मान्य नहीं, परंतु यदि वह व्याख्या नहीं है 
तो संस्कृति माने क्या हैं? 

इसका विचार इसलिए भी करने की ज़रूरत है कि संस्कृति साधारणतया किसी भी 
राष्ट्र की आत्मा कही जाती है । राष्ट्र केवल बाहर की चीज़ों से जीवित रहता नहीं । राष्ट्र 
में जो मनुष्य हैं, वे आते-जाते हैं। उनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है। जो भूमि है, उन 
मनुष्यों के सामर्थ्य के अनुसार कभी उनके पास रहती है, कभी दूसरे उस पर अधिकार 
कर लेते हैं। सामर्थ्य कम रही तो अपने अधिकार से छिन जाती है। सामर्थ्य अपने पास 
रही तो अपनी भूमि अपने पास रहती है। उसमें भी अंतर हो जाता है। लेकिन यह जो 
संस्कृति है। यह ऐसी चीज़ है कि यदि एक बार समाप्त हो गई तो यदि भूमि और मनुष्य 
बने भी रहे तो भी कुछ नहीं। जैसे शरीर से आत्मा निकल गई और शरीर हट्टा-कट्टा 
बना रहा तो भी वह किसी काम का नहीं रहता। वैसे ही संस्कृति के समाप्त होने के बाद 
बाक़ी सब रहा तो भी राष्ट्र नष्ट हो जाता है। वे जो कहते हैं कि यूनान का पुराना राष्ट्र 
समाप्त हो गया है। क्या ख़त्म हो गया? यूनान की भूमि मौजूद है। आज नक्शे में देख 
सकते हैं। वहाँ लोग भी रहते हैं। जितने भी पुराने लोग थे, वे सब भूकंप में समाप्त हो 
गए, फिर नए कहाँ से आकर बसे? या पुराने लोगों को एक-एक कर समुद्र में डुबो 
दिया। बाक़ी के नए लोग लाए? ऐसी बात भी नहीं | तो वास्तविकता ऐसी है कि उन्हीं 
पुराने लोगों की संतान आज भी वहाँ रहती है। किंतु पुरानी संस्कृति समाप्त हो गई । पुराने 
लोग किस प्रकार जीवन चलाते थे, वह दृष्टि समाप्त हो गई। पुराना राष्ट्र समाप्त हो 
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गया। मिस्र का पुराना राष्ट्र समाप्त हो गया। पुराना रोम का साम्राज्य था, बह गया। रोम 
की संस्कृति गई। ऐसे ही कितने राष्ट्र थे, जिनके वर्णन हम इतिहास में पढ़ते हैं और 
इसलिए आज कहते हैं कि यूनान का राष्ट्र समाप्त हो गया। इसलिए इस संस्कृति का 
विचार करने की आवश्यकता है। l 
अब जब संस्कृति पर विचार करते हैं तो यह शब्द थोडा सा नया है, नया है अर्थात्‌ 
अपने पुराने संस्कृत वाङ्मय में संस्कृति शब्द मिलता नहीं | संस्कृति शब्द का इस प्रकार 
का व्यवहार आधुनिक है | परंतु आधुनिक होते हुए भी काफी प्रचलित है और हिंदुस्थान 
की सभी भाषाओं में है । संस्कृति शब्द यद्यपि नया हो तो भी एक और शब्द है, जो बहुत 
ही पुराना है और जिसका संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध है । वह शब्द है 'संस्कार ' | यह 
शब्द नया नहीं, यह प्राचीन है। सब इससे परिचित हैं और थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि 
से विचार करें तो यह कह सकते हैं कि संस्कारों का जो भाव है, संस्कारों का जो 
परिणाम है, वह संस्कृति है। मलयालम में संस्कृति शब्द नहीं है | पर वहाँ भी संस्कार हैं। 
अतः वे हिंदू संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं । यानी संस्कारों के द्वारा जो निर्मित होता है। 
जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं। संस्कारों की मन के ऊपर जो अमिट छाप है, उसका 
संबंध संस्कृति से आता है। 
अब थोड़ा सा विचार इसका भी करना पड़ेगा कि किनको हम संस्कार मानें। 
क्योंकि संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो-जो कर्म हम करते हैं और 
उनका जो-जो परिणाम होता है, वह भी संस्कार माना जाता है। यह सब कर्म है, फिर 
कौन से कर्म संस्कार माने जाते हैं? वैसे तो संस्कार व्यापक शब्द हो गया। इसमें कुछ 
अच्छे, कुछ बुरे हैं, परंतु साधारणतया जो बुरे संस्कार हैं, उनको हम नहीं गिनते, क्योंकि 
इसके लिए अलग शब्द का प्रयोग है। बुरे संस्कारों के लिए हम कुसंस्कार शब्द का 
प्रयोग करते हैं और जहाँ बुरे संस्कार नहीं, केवल संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे 
किसी के बारे में कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा रूपवान है। बड़ा रूपवान है, का 
मतलब क्या है? वह सुरूप भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है। दोनों प्रकार के 
रूप हो सकते हैं, परंतु हमने जब रूपवान कहा तो मन में कल्पना यह होती है कि इसका 
अच्छे रूप से ही संबंध है। कुरूप से नहीं। कुरूप होता है तो उसके लिए कुछ और 
कहते हैं। जब चरित्र शब्द हमारे सामने आता है कि अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, 
तो चरित्र के अर्थ क्या हैं? चरित्र अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी | परंतु जब हम 
केवल चरित्र का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ अच्छे चरित्र से ही होता है और जो बुरा 
होता है, उसका दुश्चरित्र से अर्थ होता है। और जो दुश्चरित्र नहीं है, सच्चरित्र है, यानी 
जो सुचरिंत्र है तो उसको हम केवल चरित्रवान शब्द से व्यक्त करते हैं। संस्कारों में भी 


यही बात है कि जब हम संस्कार कहते हैं तो उसका मतलब अच्छे संस्कार से ही होता 
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है अन्यथा कुसंस्कार कहेंगे। कोई कुसंस्कारी होता है, वह शराब पीनेवाला है । उसे कभी 
भी संस्कारी नहीं कहते | संस्कारी अच्छे संस्कारों के समुच्चय का नाम है, यानी उसके 
व्यक्तित्व को कहा जाता है। उन अच्छे संस्कारों के जो परिणाम हैं, जो भाव हैं, यही 
संस्कृति होती है। 

अब एक छोटा सा प्रश्‍न आ जाता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या? इसका निर्णय 
कैसे किया जाए? ऐसा लगता है कि जो निर्णय एक राष्ट्र में होता है, वह दूसरे राष्ट्र में 
नहीं होता वास्तव में इसी निर्णय के ऊपर, इसके ही आधार पर एक देश और दूसरे देश 
की संस्कृति भिन्न होती है। छोटी-छोटी चीजें बड़ी-बड़ी चीज़ें सबमें यह भेद मालूम 
होता है। छोटी सी बात है, जब कोई मिलता है तो उसका नमस्कार करना होता है। 
इंग्लैंड में किसी महिला को नमस्कार करें तो वह हाथ मिलाएगी। यदि किसी हिंदू 
महिला को नमस्कार करें, तो वह हाथ जोड़कर नमस्कार करेगी। हाथ मिलाने को वह 
अच्छा नहीं समझेगी। लेकिन यदि उसने अपनी पद्धति को छोड़ दिया है तो वह अवश्य 
हाथ मिलाएगी। इस प्रकार यह छोटी सी चीज़ दिखाई देती है, अर्थात्‌ जो चीज़ एक 
जगह अच्छी समझी जाती है, दूसरी जगह वह बुरी समझी जाती है। इस छोटी सी चीज़ 
को लेकर जीवन की सारी बातों में अच्छाई-बुराई प्रकट होती है। 

अपने प्रधानमंत्री के बारे में एक क्रिस्सा है कि वे अपनी हिंदू पद्धति में कोई 
अधिक विश्वास नहीं करते थे। परंतु इस देश में पैदा हुए थे तो इसका थोड़ा प्रभाव मन 
पर था। अभी जब वे अमरीका गए तो वहाँ उनको भोज पर बुलाया गया। उस भोज में 
अमरीका के जितने भी धनी-मान्य व्यक्ति थे, सब उपस्थित थे। एक पत्रकार भी वहाँ 
मौजूद था। पत्रकारों का जैसा होता है, उसने जितने भी व्यक्ति वहाँ थे, उनमें कोई दस 
करोड़ का स्वामी था, कोई पाँच सौ करोड़ का स्वामी था और भी जो बड़े-बड़े कोषाध्यक्ष 
थे, उनका हिसाब लगाकर उसने गिनती की। फिर वह बोला कि नेहरूजी, आप इतने 
करोड़ डॉलर के बीच बैठे हैं। नेहरूजी को एकाएक यह बात समझ नहीं आई। बाद में 
पत्रकार महोदय ने बताया कि ये सब जितने हैं, इतने करोड़ डॉलर के अधिपति हैं, 
जिनके बीच में बैठकर आप भोजन कर रहे हैं। ऐसी बात जब सुनी, तो उनको ऐसा लगा 
कि यह आदमी कैसी बेवकूफ़ी की बातें करता है। यानी उस सारे भोज का अगर मापन 
उस व्यक्ति ने किया तो करोड़ों डॉलरों के रूप में हिंदुस्थान में तो कोई इस नाते से नहीं 
सोचता | देखने की दृष्टि हमारी दूसरी है। हमारी निगाहें, किस व्यक्ति के पास कितना 
धन है, इस ओर नहीं जाती, साधारणतया हमारी वह दृष्टि नहीं। किसी पत्रकार के कारण 
कभी-कभी वह दृष्टि जाती हो, परंतु साधारणतया हम वैसा नहीं सोचते। हमने अपने 


जीवन के आदर्श भिन्न रखे हैं। 
ये आदर्श भिन्न क्यों हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विदेशों में यदि कोई बात 
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बतानी है तो पौंड, शिलिंग, पेंस में बतानी होगी और यदि हिंदुस्थान में कोई बात बतानी 
है तो वह धर्म कौ भाषा में बतानी होगी । वहाँ किसी चीज़ का महत्त्व दूसरे प्रकार से 
बताया जाता है। एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दिल्‍ली में जो बसे 
चलती हैं, उनके लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसमें कुछ समय जाता 
है, इस प्रकार हिसाब लगाकर बताया कि बसों में लाइन में खड़े रहने के कारण आठ 
करोड़ रुपए का नुक़सान होता है। कैसे हिसाब लगाया, यह भगवान्‌ जाने। उनके इस 
आठ करोड़ रुपए से कितने लोगों के मन पर प्रभाव पड़ा होगा, भगवान्‌ जाने। तो हर देश 
में हर समय अच्छे और बुरे की कल्पना में परिवर्तन होता है। तो फिर सोचना होगा कि 
कौन से विचार अच्छे हैं? साधारणतया आप यह कह सकेंगे कि जो चीज़ हमारा कुछ 
भी मंतव्य है, उसकी ओर पहुँचानेवाली है तो अच्छी है। उससे दूर ले जानेवाली है तो 
बुरी है। हमारे ध्येय के अनुकूल बात को हम अच्छी और यदि ध्येय के प्रतिकूल है तो 
उसे बुरी कहेंगे? हमारा अपना ध्येय जो कुछ भी हो, तुलसी ने शायद इसी को मीराबाई 
को पत्र लिखते समय कहा है-- 
“जाके प्रिय न राम वैदेही, 
तजिए ताहि कोटि बैरी समु जद्यपि परम सनेही॥' 

जिसमें राम वैदेही प्रिय नहीं हैं, चाहे वे परम प्रिय क्यों न हों, उन्हें छोड़ देना 
चाहिए। अर्थात्‌ कौन बैरी, कौन प्रेमी है, इसका निर्णय इसी के ऊपर कि अपना भगवान्‌ 
कौन है? अपने भगवान्‌ को माननेवाला उसका सहायक, वह अपना, उसके प्रतिकूल 
वह पराया। अपने ध्येय के लिए जो साधक, वह अच्छा और जो अपने ध्येय के लिए 
असाधक, वह बुरा। अपने जीवन को जो भी हो, छोटी-छोटी चीज़ों में हर एक व्यक्ति 
उसका विचार करेगा? 

अच्छे व बुरे का निर्णय साधारणतया इसी पर हो सकता है।इस प्रकार फिर देखना 
पड़ेगा कि अपना ध्येय क्या, किसके हिसाब से हम अच्छा या बुरा कहें, दुनिया में तो 
बहुत सी अच्छी बाते हैं। भिन्न देखने में उनके खाने-पीने, रहने-सहने की जो भिन्न- 
भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हो गई हैं, उनका जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण 
बन गया है, यह केवल चांस या परिस्थितियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप ऐसा हो गया या 
उसके पीछे कोई जीवन की ध्येयोन्मुखी प्रक्रिया है? हम यदि यह मानकर चलते हैं कि 
संसार में जो कुछ चल रहा है, वह शायद मूलतः भिन्न प्रकार के ध्येयों के कारण हैं, 
उनको आत्मा का कारण भी मूलत: भिन्न है, यह तो जो ईश्वर को मानते हैं, मानकर 
चल सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि एक योजनाबद्ध प्रयास है। उसने जो कुछ भी बनाया है, 
वह एक-दूसरे के पूरक के नाते से बनाया है। यह ऐसे ही बन गया है, ऐसी बात नहीं है। 

ईश्वर को न मानिए तो प्रकृति में यह दिखता है कि यह एक ऐसी साइकिल है, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर 101 


जहाँ एक-दूसरे को पूरा करनेवाले तत्त्व हैं। एक प्रकार से यहाँ सब लोगों को फाइनल 
कॉम्पलीमेंट है । एक-दूसरे को पूरा करते हुए इस प्रकार से यह जो प्रत्येक राष्ट्र हैं, राष्ट्र 
की अपनी जो विशेषताएँ हैं, उनकी जो कुछ दृष्टि है, उनका जो कुछ ध्येय है, यह 
भगवान्‌ की योजनानुसार होगा और अलग-अलग होगा। हमारे यहाँ तो समाजशास्त्र में 
यह बात स्वीकार की गई है कि प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक जाति समुदाय जो यहाँ पैदा हुआ है, 
यह एक प्रकार से जीवन की विशेषता लेकर पैदा हुआ है। हम नहीं मानते कि बंदर से 
आदमी बना है। हम लोग यह भी नहीं मानते कि स्त्री-पुरुष जैसा लोग आदम व हौवा से 
पैदा हुआ मानते हैं । यहाँ उनकी संतान के रूप में यह जो आदमी नाम की चीज़ पैदा हुई 
और एडम से आदमी पैदा हुआ। फिर ये आदमी दो से चार हुए और अब तक करोड़ों पर 
पहुँच गए, ऐसा भी हमारे यहाँ नहीं माना गया। 

हम लोग तो यह मानकर चले हैं कि सृष्टि के आदिकाल से तथा उसके बाद भी 
जातियाँ पैदा होती रही हैं । कोई जाति पैदा होती है और वह जाति कितनी संख्या में पैदा 
होती है--दस लाख या नब्बे करोड़, ऐसी कुछ गिनती नहीं, किंतु एक व्यक्ति या दो 
व्यक्ति पैदा हुए तो पूरी जाति पैदा होती है। वह जाति फिर बढ़ती या घटती है। साधारणतया 
घटनेवाली जातियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये जातियाँ भगवान्‌ की ओर से एक मिशन लेकर 
आती हैं । उनको कुछ ध्येय देकर भगवान्‌ भेजता है । जैसा कि भगवान्‌ ने बाक़ी की सृष्टि 
पैदा की और एक-दूसरे के लिए पूरा करते हुए पैदा की। दाँत के साथ भोजन और दाँत 
नहीं है, तो दूध पैदा किया। यदि भगवान्‌ ने बटेर को पैदा किया तो उसके लिए कोडे 
पैदा किए। और शायद वह कीड़े पैदा करे और बटेर न पैदा करे तो कीड़े कितने बढ़ 
जाएँगे। इन कीड़ों को खाने के लिए मेढक और मेढकों को खाने के लिए साँप पैदा कर 
दिए? और साँप न हो तो मेढक हमारे घर में घुस जाएँ। भगवान्‌ का जो चक्र चला, 
उसके साथ एक योजना है। जो केवल भीतरी जीवन में दिखाई देती है, बाहरी में नहीं, 
ऐसी बात नहीं है। 

इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जीवन को मानसिक कहें, बौद्धिक कहें, 
आध्यात्मिक कहें, उसमें कुछ योजना है । अगर मान लो कि भगवान्‌ सबको कवि बना दे 
तो क्या लाभ होगा? यदि सब नाचने का गुण लेकर पैदा हों, तो क्या हो? इस प्रकार से 
हमारी समझ में यह आता है कि ये सब कुछ न कुछ योजना बनाकर चलते हैं। यदि 
किसी को कवि का गुण दिया है, तो दूसरे को सुनने का। और कुछ लोगों को यदि वह 
कविता नहीं करता है, तो भी नाम चलता है। इस प्रकार जातियों के संबंध में भी (जाति 
यानी कास्ट) नहीं, यह जाति यानी मानव आदिकाल से अपनी यह विशेषता लेकर 
चलता है, जिसका विकास राष्ट्र के रूप में होता है। जाति अपनी एक विशेषता लेकर 
चलती है। उसकी यह विशेषता उसे भगवान्‌ कौ ओर से मिलती है। भगवान्‌ से मिलने 
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के कारण सब में रहती है और बाद में नए पैदा होनेवाले लोगों में या उस जाति में नए 
लोगों के समाविष्ट होने में या धर्म के अनुसार मिलती है, जो जीवन की भावना या 
विशेषता है। ऐसी विशेषता या कल्पना को एक नाम अपने यहाँ दिया गया है। वह नाम 
है ‘fafa’ 

समझ लीजिए कि यह राष्ट्र की मूल भावना है राष्ट्र के लोगों में यह पैतृक रूप में 
रहती है। कुटुंब में जितने भी लोग पैदा होते हैं, बाक़ी की अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ 
उनमें होंगी, परंतु यह संपत्ति पैतृक रूप में रहती है । बाक़ी जैसे एक ज्वॉइंट फैमिली की 
पैतृक संपत्ति होती है। सभी लोग कमाकर बढ़ाते और घराते हैं, परंतु ज्वॉइंट फैमिली की 
जो प्रॉपर्टी होती है, वह अपनी जगह बनी रहती है । इसी तरह यह जो चिति है, बिल्कुल 
एक प्रकार से राष्ट्र की है, इसके लिए पूरक बनी रहती है। इसके आधार पर जिन-जिन 
संस्कारों की सृष्टि होती है, उन सबसे और उन संस्कारों से जो भाव बनते हैं, उनको हम 
संस्कृति कहकर पुकारते हैं। यानी यह चिति है। परम सुख की कल्पना यही है। यह 
न्यूकिलियस के रूप में रहती है और बढ़ती जाती है । इसको प्राप्त करने के लिए जैसे कि 
आपको काशी जाना है, भगवान्‌ विश्वनाथ के दर्शन करना है । यह आपका ध्येय है, फिर 
इसको प्राप्त करने के लिए बहुत से काम करने पढ़ते हैं। बहुत से साथी बढ़ते हैं, रुपया 
इकट्ठा करते हैं, मुहूर्त तय करते हैं, फिर स्टेशन जाते हैं। टिकट लेकर गाड़ी में बैठते 
` हैं। जगह नहीं मिली तो भी जबरदस्ती घुसते हैं। भक्त को भगवान्‌ के दर्शन के लिए 

झगड़ा भी करना पड़ता है। घर से निकले हैं कि जा रहे हैं। स्नान करते हैं, फिर दर्शन के 

लिए जाते हैं। ये जो बातें हैं, कहीं झगड़ा और कहीं गंगाजल चढ़ाते हैं, पुजारी शिव के 
स्तोत्र बोलता है-इन बातों के मूल में क्या है? इसके मूल में काशी विश्वनाथ का दर्शन 
करना है। वहाँ उनका दर्शन करते हैं और वापस आते हैं। बाक़ी उसके हेतु जितनी भी 
व्यवस्था की जाती है। उससे मन पर संस्कार पड़ते हैं। उन सबके परिणामस्वरूप एक 
भाव पैदा होता है कि जब आप लौटकर आएंगे। आपके मन में यह बात रहेगी कि आपने 
काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए हैं। इसके साथ-साथ आपको बहुत सी बातों का 
ज्ञान भी हो गया। जैसे वहाँ तक का कितना किराया लगा, चार लोगों से बातें हुई, रास्ता 
देख लिया, अच्छे-अच्छे लोगों से बातचीत हुई। इस तरह कह सकते हैं कि हमारे मानस 
के ऊपर बहुत से संस्कार पड़े। : 

संस्कार उस ध्येय की प्राप्ति के लिए पड़ते हैं | उन्हीं संस्कारों को चिति कहते हैं। 
यदि नहीं तो संस्कृति में भी एक बुद्धि होती है। संस्कृति एक कल्पना है। बुद्धिमत्ता 
व्यापक है, चिति स्थायी है। यह भगवान्‌ को ओर से जितनी व जिस रूप में प्राप्त होती 
है, उतनी ही रहती है बह हमें दया-धर्म के अनुसार मिलती जाती है । इस मिशन को ही 
पूरा करने के लिए हम अपने ऊपर कितने प्रकार की व्यवस्था की बाक़ी की चीज़ें लादते 
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हैं। उन अच्छी चीज़ों का ध्येय के लिए जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के कारण 
जो संस्कार मन पर पड़ते जाते हैं, उन संस्कारों का भाव यह संस्कृति है और वह संस्कृति 
बढ़ती है । जैसे-जैसे बढ़ती है, उसके कारण भावनाएँ बदलती जाती हैं । इसका जो मूल 
रूप है, उसे हम स्वीकारकर चलें। यह संस्कृति अपने इस ध्येय प्राप्ति हेतु जो संस्कार 
डालती है, उन संस्कारों का भावनात्मक रूप है चिति, जो बुद्धिमान है, गतिशील है, 
जिसके केंद्र में राष्ट्र की अपनी एक विशेषता रहती है । जो समाज का भगवान्‌ का दिया 
हुआ है, इसको पूरा करने के लिए ही किसी भी जाति का जन्म होता है। भगवान्‌ की इस 
योजना में जो काम हमें सौंपा गया है, उसके मूल में रहता है और उस मूल को पैदा करने 
के हेतु हम कालक्रम के अनुसार बहुत से काम करते चले जाते हैं। जो काम इसको पूरा 
करनेवाले हैं, उनका जो परिणाम होता है, वह संस्कार है। बाधक को कुसंस्कार कहते 
हैं। कुसंस्कारों को हटाकर उनको पूरा करने के लिए जो संस्कार डाले जाते हैं, उनका 
मन के ऊपर, समाज के ऊपर, एक चित्र अंकित रहता है। उस चित्र के भावात्मक 


स्वरूप का नाम संस्कृति है। 
-- जून 3, 7959 
o 
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कः हम लोगों ने संस्कृति के संबंध में कुछ विचार किया और यह देखा कि प्रत्येक 

समाज जिस एक विशिष्ट जीवन की दृष्टि को लेकर प्राप्त होता है, जिसे प्राचीन 
शास्त्रों में चिति कहा है, उसके आधार पर जो-जो इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए 
व्यक्तिगत और सामाजिक संस्कार होते हैं, उन सब संस्कारों का एक समुच्यवाचक 
भावात्मक नाम यह संस्कृति है। यह भी हमने देखा कि इस प्रकार की यह संस्कृति 
गतिशील है। संस्कार जैसे-जैसे वर्धमान होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही यह संस्कृति 
वर्धमान होती जाती है। 

अब हमें इसका थोड़ा सा विचार समाज और व्यक्ति के नाते से भी करना पड़ेगा, 
क्योंकि यह संस्कृति व्यक्ति और समाज दोनों से संबंध रखती है। यद्यपि संस्कृति का 
भाव मूलतः समष्टिगत होता है। वह समष्टि जीवन की जो एक विशेषता होती है, व्यक्त 
करने का एक माध्यम रहती है। समाज जिस एक अपनी आत्मा को लेकर पैदा होता है, 
उस आत्मा को अभिव्यक्ति संस्कृति के रूप में होती है। किंतु समाज आख़िर व्यक्तियों 
का बना होता है। यद्यपि हम जानते हैं कि व्यक्तियों का बना हुआ होने के बाद भी 
समाज का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। समाज की अपनी एक सत्ता होती है। 
समाज को यह सत्ता केवल व्यक्तियों के मिलाने मात्र से ही नहीं बनती, केवल इतने मात्र 
से ही समाज नहीं बन जाता। 

एक कल्पना करें कि अपना एक हिंदू समाज है। तीस करोड़, चालीस करोड़ _ 
जितने का भी आँकड़ा है, अभी जो संख्या बढ़ गई, उन सब लोगों को मिलाकर रख 
दिया, तो यह हिंदू समाज है-वास्तव में ऐसी बात नहीं है । जैसे ब्रह्म के बारे में कहते हैं 
कि जितनी भी सृष्टि है, उसके बाद भी वह दस अंगुल बचा रहता है। उसी प्रकार से 
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अलग-अलग से जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको जोड़ा तो जोड़ने के बाद भी जो योग 
आएगा, समाज उससे भी कुछ आगे रहता है। परंतु यह सच है कि समाज जब अपना 
कोई भी काम करता है, जब वह क्रियाशील रहता है, जब अपनी किसी भी भावना को 
प्रकट करता है, उसे पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करता है, तो उसके 
लिए व्यक्तियों का ही सहारा लेता है । व्यक्तियों को यदि हटा दिया जाए तो समाज कुछ 
काम नहीं कर सकेगा। 
जैसे यह आत्मा जब भी कुछ करना चाहती है तो शरीर के द्वारा करती है। शरीर 
को हटाकर नहीं कर सकती। शरीर को चाहे फिर लोग नश्वर He | शरीर नश्वर है, 
हमेशा नहीं रहता। आत्मा सदैव रहती है। आत्मा की शक्ति अधिक होती है। शरीर की 
उस नाते से शक्ति नहीं है। परंतु फिर भी शरीर के द्वारा ही आत्मा काम कर सकती है। 
वैसे ही समाज भी व्यक्तियों के बिना काम नहीं कर सकता | व्यक्तियों के द्वारा ही समाज 
काम करता है और इसलिए संस्कृति का संबंध व्यक्तियों से बहुत आता है। 
अब जब व्यक्ति का विचार करते हैं तो फिर यहाँ एक प्रश्न आता है कि व्यक्ति 
क्या केवल समाज के पुर्जे के समान है या उसका और भी अलग अस्तित्व है? उसे फिर 
देखते हैं कि व्यक्ति की अपनी एक अलग सत्ता है। वह एक ही समय पर मानो दोनों 
प्रकार का अस्तित्व लेकर चलता है । दोनों प्रकार का संबंध लेकर चलता है । वह व्यक्ति 
के नाते से भी काम करता है और समाज के नाते से भी। वह व्यक्ति के नाते भी जीवन 
प्रकट करता है और समाज के नाते भी। इसलिए दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित 
करना बहुत आवश्यक चीज़ हो गई है। 
दुनिया के जितने भी समाजशास्त्री हैं, राजनीतिशास्त्री हैं एवं दार्शनिक हैं, उन 
सबके सामने यह बड़ा प्रश्‍न उपस्थित होता है कि व्यक्ति और समाज के बीच कौन सा 
संबंध रखा जाए? कहीं तो व्यक्ति को ही सर्वेसर्वा माना है और कहा है कि व्यक्ति ही 
सबकुछ है। बाक़ी समाज तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन मात्र है। 
इसलिए उन्हें व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऐसी बात सामने रखी है। 
इस प्रकार से चलें तो देखेंगे कि व्यक्ति को रक्षा करने के लिए राज्य बनता है | व्यक्ति 
को सुविधा देने के लिए अन्य-अन्य प्रकार की संस्थाएँ चलती हैं और इसलिए व्यक्ति 
प्रमुख है, ऐसा मानकर ही एक विचार पश्‍चिम में चला। 
दूसरी ओर लोगों ने माना कि व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है। व्यक्ति से ज्यादा समाज 
की उपयोगिता है । यदि समाज ठीक रहा तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। व्यक्ति 
को, समाज की आवश्यकताएँ किस प्रकार पूर्ण हों, यह विचार करना पड़ता है। इतना 
मात्र विचार करके वह चले | यही बात मशीन के लिए लागू होती है। मशीन को भी और 
सभी कुछ चाहिए। तभी वह ठीक प्रकार से चल सकती है | जो मोटर को चलाता है, उसे 
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विचार करना पड़ता है कि यह दिन भर में कितने मील चलती है और उसी के हिसाब से 
उसे पेट्रोल के बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति È व्यक्ति को कितना 
भोजन चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, ज़रूरत के अनुसार मकान भी चाहिए, उसकी 
ज़रूरत के अनुसार उसकी ख़ुराक होनी चाहिए। ऐसा विचार किया गया। इसके आगे 
कोई विचार नहीं किया गया। वह समाज के एक साधारण अंग के रूप में है। उन्होंने 
कहा कि सब व्यक्तियों को समाज के लिए ही काम करना चाहिए। समाज एक प्रमुख 
चीज़ है और बाक़ी कुछ नहीं। 
इस प्रकार से दो विचारधाराएँ पश्चिम में चलती आ रही हैं । एक में समाज सब 
कुछ है तथा दूसरी में व्यक्ति ही सबकुछ है। समाज का काम इतना ही है कि इस प्रकार 
का व्यक्ति जो है, उसे अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह उपभोग करने देना चाहिए। फिर 
यदि वह व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करे अथवा अगर स्वतंत्रता के लिए 
संघर्ष हो, तो क्या करें? इसमें तो कोई रास्ता नहीं। यह तो दुनिया में जीवन के लिए 
संघर्ष चलता जाता है। इस संघर्ष में हमेशा जिसके पास ज़्यादा ताक़त होती है, कम 
ताक़त वाले को वह हज़म कर लेता है। जो योग्यतम है, वह दुनिया में ज़िंदा रहता है 
और बाक़ी के लोग समाप्त होते जाते हैं । इस नियम के अनुसार योग्यतम ज़िंदा रहेंगे। जो 
योग्यतम है, वह दुनिया में ज़िंदा रहता है, बाक़ी के जो पिछड़े लोग हैं, यदि वे समाप्त हो 
जाएँ तो कोई बात नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार ही सब 
चलते हैं। 
इस प्रकार का विचार करके वे लोग चलते जा रहे हैं । हमारे यहाँ जिस बात का 
विचार किया गया, हमारी संस्कृति ने जो ध्यान रखा, वह यह कि व्यक्ति और समाज 
वास्तव में एक-दूसरे के साथ इतने अधिक जुड़े हैं कि हम इन दोनों को अलग नहीं कर 
सकते। इसके बाद भी दोनों की अपनी अलग एक सत्ता रहती है। दोनों का अपना 
अलग-अलग स्थान रहता है। इसलिए हमें दोनों का ही विचार करके चलना पड़ेगा। 
व्यक्ति को स्वतंत्रता का पूरा विचार करना पड़ेगा। व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का विचार 
करना पड़ेगा। उसी प्रकार समाज की जो सत्ता है, उसका भी विचार करना पड़ता है कि 
व्यक्ति कब अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है और कब वह व्यक्ति समाज के एक 
घटक के नाते, समाज के एक उपकरण के नाते काम करता है। इस तरह का विचार 
करके हमें दोनों में मेल बिठाना पड़ता है । इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि जो लोग 
केवल एक ही बात का विचार करते हैं, वे लोग ग़लत रास्ते पर चलते हैं। जो लोग 
केवल व्यक्ति का विचार करते हैं, वे अंधकार को प्राप्त होते हैं और जो केवल समाज 
का विचार करते हैं, वे भी घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। 
इसलिए कहा गया है कि हमें दोनों का ही विचार करना चाहिए। यह विचार करते 
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हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता की रक्षा तथा सब प्रकार से उसका संरक्षण 
समाज को करना चाहिए। उसके व्यक्तित्व का संरक्षण कर उसे विकास के अवसर देने 
चाहिए। हम व्यक्ति को मृत्यु से बचाएँ, मृत्यु को जीतें और दूसरे, समाज का विचार 
करके हम समष्टि के आधार पर अमरता को प्राप्त करें। एक से मृत्यु को जीतना और 
दूसरे से अमरता को प्राप्त करना, यानी दो-दो चीज़ें एक साथ रखीं तो विचार आएगा कि 
कैसे दोनों का एक-दूसरे के साथ विचार करें? जैसे--हम भोजन करते हैं और रोटी के 
संबंध में विचार करें कि रोटी से ही आदमी ज़िंदा रहता है। लेकिन रोटी ही सबकुछ नहीं 
है। रोटी के बारे में एक कवि ने कहा है कि यदि खाने से ही व्यक्ति ज़िंदा रहता तो भी 
कोई भी व्यक्ति कभी मरता ही नहीं। खानेवाला व्यक्ति तो हमेशा ज़िंदा रहता। खाना 
और जीना--इन दोनों का संबंध यदि आपस में बिठाओगे तो यदि कार्य, कारण, भाव 
देखा जाए तो लोग कहेंगे कि फिर खानेवाला आदमी क्यों मरता है । रोटी ही अगर जीवन 
है तो रोटी जब तक मिलती है, तब तक आदमी को मरना ही नहीं चाहिए। जैसे लकड़ी 
जलाने से आग जलती जाएगी तो उसी प्रकार उसने कहा कि यदि खाने से ही लोग जीते 
तो खानेवाले कभी नहीं मरते। यह तो पक्ष सामने रखा। लेकिन दूसरा भी पक्ष है कि 
खाना यदि नहीं खाया तो आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा। यह भी सत्य है कि खाने से ही 
आदमी जिंदा रह सकता है, तो केवल इतना ही नहीं, खाते-पीते आदमी मरता है। परंतु 
किसी ने कहा कि खाते-पीते इतने आदमी मर गए, इसलिए मुझे इस खाने के झंझट में 
पड़ने की क्‍या जरूरत है? अगर ऐसा कोई कहे कि भाई, खाना है तो भी मरना ही है, 
इसलिए मैं तो भोजन नहीं करूँगा, उपवास TEM, अगर ऐसा कोई तय कर ले तो वह 
ज़िंदा नहीं रहेगा। अर्थात्‌ उसके कहने का भाव केवल इतना ही है कि भोजन के द्वारा जो 
मृत्यु तुम्हें प्राप्त हुई तो भोजन करने से तुम बच जाओगे। बिना भोजन के तुम दो-चार, 
दस-पाँच दिन तो खिंच जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें मृत्यु ही प्राप्त होगी। और 
नित्य-प्रतिदिन भोजन करने से मृत्यु से बच जाओगे। 
लेकिन यदि तुम मृत्यु से बचने के लिए अमरता चाहो, तब दूसरा रास्ता है। फिर 
भोजन सहारा नहीं देगा। उसके लिए आगे का सहारा लेना पड़ेगा। यह भोजन एक हद 
तक ज़रूरी है, उसके आगे नहीं। उससे भी तो अमरता प्राप्त करनी है, तब इस शरीर का 
उपयोग कैसे करेंगे, शरीर के द्वारा अच्छे-अच्छे कर्म करेंगे--इस बात का जो मनुष्य 
विचार करता है और उसकी ओर प्रवृत्त होता है तो वह दूसरे रास्ते पर जाता | इसीलिए 
खाना व्यक्ति की दृष्टि से विचार करने योग्य है और व्यक्ति की दृष्टि से विचार किया तो 
उसके लिए जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु को जीतना पड़ता है | अमरता प्राप्त करने के 
लिए मृत्यु को जीतना पड़ता है । अमरता प्राप्त करने के लिए हमें समाधि का सहारा लेना 
पडता है। इन दोनों में मेल बिठाने की ज़रूरत है। 
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दोनों का मेल बिठाना संस्कृति का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि व्यक्ति को जो प्राप्त 
होता है, उसे हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति है। प्रकृति में भिन्नता होती है। प्रकृति के 
नाते से व्यक्ति में भी भिन्नता होती है। प्रकृति के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। 
हमारा यह शरीर, मन, इंद्रियाँ--सभी कुछ प्रकृति की देन हैं। इसीलिए हम भी प्रकृति के 
अनुसार चलते हैं। प्रकृति का अपना धर्म है, हम उसका भी पालन करते चले जाते हैं 
और संपूर्ण जगत्‌ में प्रकृति भी अपने धर्म का पालन कर रही है। मनुष्य को बहुत से 
काम प्रकृति के द्वारा ही करने पड़ते हैं । साधारणतया ऐसा होता है कि यह प्रकृति ईश्वर 
को ही दी हुई चीज है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता 
है। मनुष्य तथा बाक़ी के जीव-जंतु बहुत से काम प्रकृति द्वारा ही करते हैं | श्वासोच्छ्वास 
प्रकृति है। हमें विचार भी नहीं करना पड़ता है कि वह कैसे साँस लेता चला जाता है। 
वह भोजन करता है, यह भोजन भी वह शायद प्रकृति के अनुसार ही करता है। वह 
साधारणतया मनुष्य को प्रकृति है और वह उसका पालन करता है। हमें प्रकृति का 
ठीक-ठीक पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की अड्चन नहीं होती। 
लेकिन कभी जब व्यक्ति प्रकृति का पालन नहीं करता, तब गड़बड़ हो जाती है। 
जैसे भोजन कर लिया है, फिर भी यदि किसी ने आग्रह किया तो सोचा कि जब यह इतने 
प्यार से आग्रह कर रहा है तो चलो थोड़ा सा और खा लें । उस वकत यदि अपने संकोची 
स्वभाव का परिचय दे दिया और ज्यादा खा लिया तो इसका परिणाम होता है कि पेट 
ख़राब हो जाता है और पाचन शक्ति खराब हो जाती है। यानी यह सब हुआ प्रकृति का 
अतिक्रमण करने के कारण। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि इसको कमी भी हो 
जाती है । जहाँ प्रकृति की कमी होती है, वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। एक बार की बात 
याद आती है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक मित्र ने उनसे कहा कि तुम्हें देखकर लगता है 
कि जैसे इंग्लैंड में अकाल आ गया है। इस पर शॉ ने उत्तर दिया कि मि. चैस्टर्टन, तुम्हें 
देखकर अकाल का कारण भी लोगों की समझ में आ जाएगा। यानी एक ओर यदि 
प्रकृति का अतिरेक है तो दूसरी ओर कमी हो जाती है। तो प्रकृति के अतिरेक को बचाना 
चाहिए, यह किसी-किसी रूप में प्रभाव डालेगा ही। इसी को लोग विकृति कहते हैं । 
यह विकृति है यानी स्वस्थ प्रकृति नहीं है। यह प्रकृति ठीक रहे, स्वस्थ बनी रहे, 
इसके लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ-जहाँ प्रकृति का ठीक-ठीक पालन नहीं किया जाता, 
वहाँ पर विकृति आ जाती है। इस विकृति को रोकना एक नितांत आवश्यक चीज है। 
विकृति को रोककर प्रकृति को ठीक-ठीक बनाए रखना--यह काम धर्म का है।यह पहली 
चीज है, इसलिए संस्कृति जिस पहली सीढ़ी से चढती है, वह धर्म की ही सीढ़ी है। 
धर्म धारण करने से है--ऐसा अपने यहाँ कहा गया है। समाज में किसी भी व्यक्ति 
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तो धारणा बनी रहती है और उसमें कोई अड्चन भी नहीं आती | विकृति के कारण ही 
सब बुराइयाँ आती हैं तथा रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसके लक्षण हमारे यहाँ बताए गए हैं 
कि जब आदमी आहार-विहार करता है, तब उसके कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
यदि हमारा आहार-विहार ठीक रहे, हम प्रकृति के नियमों का पालन करते रहें, तो हम 
रोगों से मुक्त रहेंगे। यहाँ पर वास्तव में धर्म आता है । कई बार मनुष्य अपनी प्रकृति तथा 
धर्म के अनुसार ठीक चलता है, तब भी कई कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें मनुष्य बिना दस 
लोगों के नहीं कर सकता। मैं कुछ पैदा करता हँ. और जो भी पैदा करता हूँ, उसमें सारा 
समय लगाता हूँ। दूसरा अपना समय अन्न पैदा करने में लगाता है और फिर हम लोग 
आपस में मिलकर बाँट लेते हैं कि मैंने कपड़ा पैदा किया है तो मैं अन्न के बदले में 
कपडा उसे दे देता हूँ। इस प्रकार जीवन में व्यवहार चलता है। लेन-देन चलता है। दूसरे 
के साथ हम लोग सहयोग से काम करते हैं। इसी प्रकार समाज में और भी अनेक 
अवसर होते हैं, जिसको वास्तव में समाज की व्यवस्था कहते हैं। उसी के आधार पर 
समाज का जीवन चलता है। 
सब लोग अपने-अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन करें, तभी यह व्यवस्था ठीक 
प्रकार चल सकती है। जब व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका समाधान भी 
खोज लिया जाता है। जैसे एक सड़क पर मोटर-गाड़ियाँ चलती हैं। सड़क तंग है तो 
उसके लिए भी कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है । किसी से किसी की टक्कर न हो जाए, 
इसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। दस लोग जब एक साथ एक जगह बैठते हैं तो 
उनके आपस के संबंध किस प्रकार ठीक रहेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। 
इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रकृति के लिए भी यह व्यवस्था आवश्यक हो 
जाती है। प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने प्राकृतिक हितों का संपादन कर 
सकें, इस हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पर प्रयलों की आवश्यकता होती है कि 
व्यक्ति इन नियमों का ठीक-ठीक संपादन कर सके। अतः राज्य आता है। 
राज्य यह देखता है कि दूसरे राज्य के लोग लोगों को ठगते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं 
और उनका शोषण करते हैं। वे ऐसा न कर सकें, इसीलिए राज्य बीच में खड़ा हो जाता 
है। उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार जितनी भी व्यवस्थाएँ आती हैं, वे 
धर्म के अंदर आती हैं। ये सब व्यवस्थाएँ प्रकृति के आधार पर आती हैं। यह सब काम 
धर्म के आधार पर होता है। जन हम केवल व्यक्तिगत प्रकृति पर ही ध्यान देते हैं, यानी 
अपनी इंद्रियाँ, मन और बुद्धि का ही विचार करते हैं और अपनी प्रकृति का विचार नहीं 
करते तब वास्तव में संस्कृति आती है। संस्कृति प्रकृति की व्यवस्था ठीक प्रकार से 
रखती है । यह धर्म से एक क़दम आगे आती है। हर पीढ़ी में व्यक्ति की प्रकृति को ठीक 
बनाए रखना है । व्यक्ति की प्रकृति को समाज विरोधी न बनाना सामूहिक कर्तव्यों द्वारा 
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उसे कैसे पूर्ण किया जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए--ये सब कार्य संस्कृति के है । 
इसके अतिरिक्त भी जब आदमी काम करता है, जिसमें व्यक्ति की अपनी प्रकृति 
का कोई विचार नहीं होता, विचार केवल समष्टि का होता है, दूसरे का होता है, जिसमें 
व्यक्ति परमार्थ भाव से काम करता है, यानी उसकी सर्माष्ट की जो धारणा रहती है, 
समाज की जो एक विशेषता रहती है, उसके आधार पर जब वह काम करता है, तब 
वास्तव में संस्कृति प्रारंभ होती है । उस संस्कृति का मोटा-मोटा लक्षण यदि देखें तो यह 
देख लें कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वह मेरे अपने स्वार्थ में है क्या? यानी स्वार्थ का 
काम बुरा है, ऐसा मानने की भी जरूरत नहीं । स्वार्थ प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ अंशों 
तक आवश्यक रहता है। जैसे कोई कहेगा कि वह अपने लिए रोटी खाता है। रोटी खाने 
से कोई स्वार्थी कह दे, तो यह ठीक नहीं। इस अंश तक तो स्वार्थ का पालन करना 
ज़रूरी है। यह कोई ग़लत चीज़ नहीं, ख़राब नहीं, इसके लिए किसी का बुरा मानने की 
जरूरत नहीं | 
अपने यहाँ स्वार्थी शब्द ख़राब माना जाता है | लेकिन वास्तव में यह ख़राब वहाँ 
होता है, जब कोई अपने स्वार्थ के लिए अन्यों को बाधा पहुँचाता है। केवल जो अपना 
स्वार्थ पूरा करते हैं और उससे किसी को कोई नुक़सान भी न हो रहा हो तो वह बुरा नहीं 
है। यह साधारण प्रकृति है, सभी अपने लिए कार्य करते हैं। जब कोई दूसरे का बिगाड़कर 
अपना काम करता है, तब कहा जाता है कि वह स्वार्थी है। लेकिन जब हम संस्कृति का 
विचार करते हैं तो हमें यह विचार करना पड़ता है कि यह काम जो कुछ होगा, परमार्थ 
भाव से होगा। दूसरों की भावनाओं से होगा। इसका विचार आ जाए कि इसके लिए मैं 
काम कैसे करूँ? जहाँ पर यह विचार आ जाएगा, वहाँ पर हम कहेंगे कि हम जो कर्म 
कर रहे हैं उसकी प्रेरणा अपनी संस्कृति से पाते हैं। अब यह दूसरे के भले का विचार 
करना मुख्य चीज़ है। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चार लोगों का काम करना 
अपने स्वार्थ के लिए भी हो सकता है। सामूहिक स्वार्थ का विचार करके भी हम कार्य 
कर सकते हैं। 
सामूहिक स्वार्थ में हम यह भी सोचकर चल सकते हैं कि इसमें क्या है, सारा 
हिंदुस्थान ऊँचा उठाया गया तो हम भी ऊँचे उठ गए। डाकुओं का झुंड भी दूसरों के लिए 
काम करता है, वहाँ भी उनके लिए एक अनुशासन का पालन होता है। अत: जहाँ ऐसी 
चीज़ें होती हैं, उसे हम सांस्कृतिक नहीं कहते। जहाँ हमारे कार्य की प्रेरणा बिल्कुल 
निस्स्वार्थ हो और इसके लिए परमार्थ से भी ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि हम बिल्कुल 
निस्स्वार्थ भाव से काम करें और उस निस्स्वार्थ भाव में हम एक महान्‌ ध्येय सामने रखें। 
एक जीवन से दूसरे जीवन को सुखी बनाने की कल्पना सामने रखकर काम करें | उसमें 
इतना भी स्वार्थ न हो कि उसको सुखी करने में अपने को आनंद होता है। नहीं तो कई 
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बार ऐसा होता है कि दूसरे को सुखी करने में अपने को आनंद होता है । 
हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं और बुलाकर उसको खिला-पिलाकर उसका 
आदर-सत्कार करते हैं, लेकिन मन में यह भाव छिपा रहता है कि चलो, मैंने इसका आदर- 
सत्कार किया है, यह कम-से-कम इतना तो कहेगा कि आदमी बड़ा भला है। यह दूसरों 
का बड़ा आदर करता है। अतिथि सेवा करने में यह बड़ा रत है। मन के अंदर जो यह 
आनंद वाली चीज़ है, यह तनिक भी न आए। यह भाव भी मन में न आए, तब हम कहेंगे 
कि हमारा संस्कृति का भाव जाग्रतू हुआ। हमारे घर में आनेवाले व्यक्ति की जब हमने 
अच्छी प्रकार से सेवा-शुश्रूषा कर दी, यह सोचकर कि आज हम उसे खिला दें तो कल 
शायद वह हमें भी ऐसा ही खिलाए। तो यह सब वह है जहाँ पर साधारणतया प्रकृति का 
विचार होता है, व्यापार, बुद्धि का विचार होता है। इसमें कोई संस्कृति का विचार नहीं। 
जहाँ पर हम उसकी सब प्रकार से सेवा करें और दो मीठे शब्दों का भी विचार न 
करें, वही स्थान सबसे ऊँचा है । एक बार एक स्थान पर सत्संग हो रहा था। वहाँ पर एक 
सज्जन ने सबके जूते उठाकर रखने का काम अपने पास लिया। पूछने पर उसने कहा कि 
इस काम के लिए तो बड़े-बड़े लोग लालायित रहते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता और 
जिसको यह काम मिल जाता है, वह समाज में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त करता है। मैंने पूछा 
कि क्‍या आपने इसलिए यह काम किया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी समझ 
लीजिए। यानी उनके मन में यह भाव था कि इस तरह की सेवा करने से मैं सबसे ऊँचा 
स्थान प्राप्त कर सकूँगा। यह निस्स्वार्थ सेवा नहीं है । लेकिन जहाँ हम परार्थ भाव से स्वत: 
निस्स्वार्थ होकर काम करते हैं तो हम संस्कृति के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे हैं, ऐसा 
कह सकते हैं और उसमें से हमारे अंदर की जो विशेषता है, वह प्रकट होती है। 
पश्चिम के लोग यह विचार तक नहीं कर पाए। उनकी जो प्रकृति होती है, उसके 
अनुसार उन्होंने भौतिक जीवन तक ही विचार किया, उसके आगे उन्होंने विचार ही नहीं 
किया। अत: यह काम कैसे नहीं करना, यह काम कैसे करना, उसकी पद्धति क्या है? 
कैसे सोचना, इसका एक सीधा सा रास्ता है | यह संस्कृति का विषय जितना भी गहन हो, 
पर हमारे यहाँ पर एक पद्धति लगा दी है कि कठिन से कठिन चीज़ को भी व्यक्ति 
व्यवहार में ला सके, इसके लिए सीधे रास्ते बना दिए। जैसे तुलसीदासजी आए, उन्होंने 
कहा कि सारी चीज़ें छोड़कर केवल राम का भजन करो, सब दुःख मिट जाएगा। एक 
सीधा रास्ता बता दिया। हमने भी एक सौधा-सादा रास्ता निश्‍चित किया। 
अपनी भारतीय संस्कृति से जीवन के अंदर जो गुण प्रकट हो सकते हैं, वे किस 
आधार पर प्रकट होते हैं? वे तभी प्रकट होते हैं, जब हम परार्थ भाव से जीवित रहते हैं। 
समष्टि की जो आत्मा है, उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। जब हम निस्स्वार्थ 
भाव से व्यक्तित्व का चिंतन करते हुए अपनी प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखकर धर्म के 
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आधार पर समष्टि को आगे बढ़ाने को प्रयत्नशील होते हैं, तो उस समय हमारे जीवन में 
कौन-कौन से गुण प्रकट होंगे, इसका यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो मैं कहूँगा कि 
विचार करने का रास्ता कौन सा है, जिसके प्रति हम यह कह सकते हैं कि अपने धर्म 
और समाज का संरक्षण कर इसकी अभिवृद्धि करेंगे। वहीं पर हमने इसका रास्ता भी 
बना दिया और यह कहा कि संघ कार्य निस्स्वार्थ बुद्धि से करेंगे। 
संघ के काम में वह चीज़ अपने आप आती है। इसलिए हमने वहीं पर इस बात पर 
ज़ोर दिया कि हम संघ का कार्य निस्स्वार्थ बुद्धि से करेंगे। प्रामाणिकता और निस्स्वार्थ 
बुद्धि हमें धोखा दे जाती है। आदमी को अपने आपको जैसे जब लगता है कि मानो हम 
निस्स्वार्थ हैं, पर वास्तव में निस्स्वार्थ होते नहीं । कहीं-कहीं मन के अंदर स्वार्थ छिपा 
रहता है। इसलिए वह छिपा हुआ स्वार्थ कहीं आ न जाए, उसके लिए अपने पास 
प्रामाणिकता है प्रामाणिकता अपने मन में रहे और तब तक यह संघ का काम करेंगे। ये 
चीज़ें स्वतः प्रकट होती हैं, जब संघ की शाखा हम चलाते हैं | उदाहरण के लिए अच्छी 
शाखा में काम करनेवाले स्वयंसेवकों के गुणों का विचार, स्वयंसेवक में कौन-कौन से 
गुण चाहिए, इसका विचार करना तो शायद भारतीय संस्कृति के विशेष लक्षण स्वयं 
प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि अपनी शाखा में किसी भी स्वयंसेवक को यह नहीं कहते कि 
हम क्यों आते हैं, क्या सोचकर आते हैं, हमारे सामने कौन सा विचार आता है। हमारे 
सामने, हम हिंदू हैं, इसका भी विचार आता है। हिंदू संगठन करेंगे, गौरव से रहेंगे, 
सामर्थ्य के साथ रहेंगे। सामूहिक भाव से रहेंगे, फिर मैं इतना ऊँचा sam, मैं यह स्थान 
प्राप्त करूँगा, समाज के अंदर मेरा इतना ऊँचा स्थान हो जाएगा, समाज के दस लोग मेरी 
तारीफ़ करेंगे, मेरी जयकार होगी-यह सोचकर शाखा पर नहीं आते। 
कोई भी यह विचार नहीं करता कि कल ईरान के ऊपर आक्रमण करेंगे, परसों 
अफगानिस्तान के ऊपर, इसके बाद रूस के ऊपर अपना आधिपत्य जमाएँगे और इस 
तरह की बातें करने के लिए शाखा पर नहीं जाते हैं। दूसरों को गुलाम बनाने के लिए 
. शाखा पर नहीं जाते हैं। हम अपने अंदर निस्स्वार्थ भाव लेकर एक हिंदू के नाते संसार में 
सुख के साथ शांति से विचार करने के लिए शाखा पर जाते हैं। हिंदू के नाते से हम 
सोचते हैं कि वह क्यों आया है, इसके जीवन के साथ इस प्रकार से एकरूप हो जाएँ- 
इसका हम बराबर विचार करते हैं। यानी दूसरे स्वयंसेवक के जीवन के साथ एकरूप हो 
जाएँ, इस बात का बराबर विचार, लोक-संग्रह का हमेशा यही विचार रखा कि लोगों को 
इकट्ठा कैसे करेंगे, लोगों के साथ एकरूप होकर जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित 
करके, उनकी सेवा करके, उनको सुखी बनाकर कैसे अपनी ओर आकृष्ट करेंगे-इस 
बात की चिंता करते हुए कार्य करते चले जाना है। 
इसमें कोई स्वार्थ नहीं, हिंदू के नाते, उसके लिए हम बराबर जो काम करते चले 
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जाते हैं, इससे दूसरे के जीवन के साथ एकात्मता आती है । हमारे तुम्हारे अंदर से भी एक 
वही भगवान्‌ बोल रहा है । वही एक सत्य उद्भाषित हो सकता है, जो मेरे अंदर है । इस 
नाते से यह विचार जब हम करते हैं कि जो शाखा में आता है, वह भी स्वयंसेवक है और 
वह भी स्वयंसेवक है, जो निस्स्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है । उसके कहने में, विचारों 
में, मन में भी सत्य हो सकता है । वह सत्य का जो सारा ठेका है, वह मेरे पास ही नहीं है, 
जिस निस्स्वार्थ बुद्धि से मैं काम करता हूँ और मेरे अंदर कोई विचार आता है। इतना ही 
विचार उसके अंदर भी निस्स्वार्थ बुद्धि से काम करने से आता है । इसलिए उसके विचारों 
के प्रति आदर का भाव रखते हुए यह दृष्टि स्वयं प्राप्त होती है। यह सहिष्णुता की वृत्ति 
संघ के स्वयंसेवक के अंदर होती है। फिर वह इसके साथ एकरूप होता है। इस 
सहिष्णुता के साथ-साथ सेवा की भी वृत्ति आती है। उसके साथ सेवा करना, किसी को 
सुख देना, आनंद मानना-यह सेवा का भाव रखता है। 

वह किसी भी बीमार स्वयंसेवक के पास यह सोचकर नहीं जाता कि आज वह 
बीमार है, कल जब मैं बीमार पडेगा तो वह मुझे देखने आएगा। इस प्रकार का विचार 
उसके मन में नहीं आता। वह तो यही सोचकर जाता है कि उसे जाना चाहिए। जब वह 
स्वयं बीमार हुआ तो उसे इस बात की भी चिंता या शिकायत नहीं रहती कि कोई उसे 
देखने क्यों नहीं आया। वह ऐसा भी नहीं सोचता कि एकात्मता आती है तो स्वाभाविक 
है, बहुत से गुण हमारे अंदर आते हैं। दूसरे, अपने जीवन के अंदर आत्मीयता का भाव 
लाकर पहली बात तो यही आती है कि उसके बारे में एक बड़ी सहनशीलता की भावना 
पैदा हो जाती है। वही सहनशीलता उसकी अच्छाई-बुराई जो कुछ भी है, उसे सहने के 
हम आदी बन जाते हैं। 

हम कठोर होकर उसको चार गालियाँ नहीं सुनाते, जिसके साथ एकरूप होना 
चाहते हैं । हमारे मन में सहिष्णुता आती है। यह सहिष्णुता स्वयंसेवकों के लिए नितांत 
आवश्यक है, कई बार हम यह भूल जाते हैं । हम ऐसा समझने लगते हैं कि उसे संघ का 
पता नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं, उसे दुनिया का पता नहीं--ऐसा नहीं है, वरन्‌ हम यह 
मानकर चलते हैं कि भाई उसे संघ का पता है। उसकी बात हम सुनते हैं। उसमें कुछ 
सच्चाई है। उस सच्चाई को हम ढूँढने का प्रयास करते हैं। उसको सामने रखते हैं। जहाँ 
दोनों के बीच सहिष्णुता का भाव रहता है, वहाँ पर यह कठिनाई नहीं होती है। यदि दोनों 
के भिन्न विचार रहे तो भी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इस प्रकार की 
सहिष्णुता का भाव संघ के स्वयंसेवक में आता है। अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी 
विशेषता है, वह है सहिष्णुता। 

पाश्‍चात्य संस्कृति में यह कहीं नहीं दिखाई देती | किसी स्वयंसेवक के मन में यह 
नहीं आता कि मैंने संघ के कारण अपना घर-बार छोड़ दिया और संघ ने मुझे क्या 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


114 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड सात) 


दिया? उसके मन में अपेक्षा भी नहीं होती कि संघ के स्वयंसेवक आकर उसका काम 
करें, क्योंकि उसने संघ का काम इसलिए नहीं किया कि उसकी कोई मदद करनेवाला 
हो। उसने तो निस्स्वार्थ बुद्धि से काम किया। यदि उस बीमार स्वयंसेवक को कोई चार 
स्वयंसेवक देखने भी आते हैं, तो वह उनसे यही कहता है कि अरे, तुम लोग अपना 
समय क्यों ख़राब करते हो? जाओ, देखो कि शाखा में और कौन-कौन आए हैं और 
कौन-कौन नहीं आए। उसके मन में तो चिंता का ही भाव पैदा होता है, किसी अपेक्षा का 
नहीं । जहाँ पर प्रतिफल का भाव आ जाए, वह सेवा नहीं है। सेवा में से ही एक दूसरा 
भाव आता है, जिसे हम कर्तव्य का भाव कहते हैं । वहाँ अधिकार का भाव नहीं आता। 
कर्तव्य इस नाते से करता है कि यह मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। यह मेरा अधिकार 
नहीं है। हमारी भाषा में अधिकार का अर्थ भी कर्तव्य के रूप में ही किया है। पुत्र का 
अधिकार है कि पिता की सेवा करे, पिता का अधिकार है कि पुत्र का पालन करे। यह 
अधिकार इसी रूप में प्रयोग हुआ, जिस अर्थ में हम कर्तव्य करते हैं । अधिकार इस अर्थ 
में शायद हमारे यहाँ प्रयोग नहीं हुआ। यह हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। हम 
देखते हैं कि अपनी शाखा में भी उस अधिकार की कल्पना नहीं आती। स्वयंसेवक भी 
उस नाते से कभी विचार नहीं करता। वह कर्तव्य के नाते से करता चला जाता है। कोई 
दूसरा स्वयंसेवक नाराज़ हो गया तो वह यह नहीं सोचता कि वह मुझसे माफ़ी माँगे, 
उसने यदि गाली दी तो भी बह यह नहीं सोचता कि वह अपनी गलती के लिए माफ़ी 
माँगे। वह तो सोचता है कि यदि किसी स्वयंसेवक ने कोई बात कह दी तो यह सिर्फ़ मेरा 
कर्तव्य है कि मैं उसके पास जाकर उसके गुस्से को शांत करूँ, उसे समझाऊँ | वह माफ़ी 
मँगवाने के लिए नहीं, बल्कि माफ़ी माँगने के लिए जाता है। 

यह वही वृत्ति है, जिसके बारे में कहते हैं कि एक बार भूगु ऋषि' जब परीक्षा लेने 
गए तो उन्होंने विष्णु को लात मारी। लेकिन भगवान्‌ विष्णु उनका पैर पकड़कर सहलाने 
लगे और बोले, ' मेरा वक्ष स्थल कितना कठोर है, आपको तो पीड़ा पहुँची होगी।' यह 
जो भाव है, यही बताता है कि जहाँ पर निस्स्वार्थ वृत्ति से काम करने की प्रवृत्ति होती है, 
वहाँ पर यह भाव स्वाभाविक रूप से आएगा कि अपने अंदर के जिस आधार पर खड़े 
हुए हैं, बह एक तपस्या का भाव है। 

तपस्या के काम तो जीवन में सभी प्रकार के होते हैं। मेहनत, मजदूरी, परिश्रम 
और तपस्या में अंतर होता है। जहाँ एक उदात्त ध्येय लेकर निस्स्वार्थ बुद्धि से काम किया 
जाता है, उसे हम तपस्या कहते हैं। कुछ भी काम करते रहते हैं, उसे परिश्रम कहते हैं। 
हम यहाँ पर परिश्रम नहीं, तपस्या करने चले हैं। तपस्या का भाव जीवन में आता है और 
1. — मान्यताओं के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्माजी के नौ मानस पुत्रों में अन्यतम हैं। सप्तर्षियो में इनकी गणना 

| 
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इसलिए यह जो तपस्या है, बह आजीवन चलती है। जन्म-जन्मांतर तक चलती जाती है | 
इस प्रकार की तपस्या का आधार लेकर संघ में प्रविष्ट हुए हें । हमारी संस्कृति भी इस 
प्रकार तपस्या के आधार पर खडी है । हमारा जीवन भारत में तपस्या के लिए पैदा होता 
है, मेहनत-मजदूरी के लिए नहीं, भोग के लिए पैदा नहीं होता । 

भोग के आधार पर हमने कल्पना नहीं की | हम तो यहाँ पर एक यज्ञ करने आते हैं 
तपस्वी एवं जोगी का जीवन व्यतीत करने आते हैं। तपस्वी कर्मयोगी का जीवन व्यतीत 
करते चले जाते हैं। एक व्रत का पालन करते चले जा रहे हैं। यदि इस आधार पर हम 
देखें, प्रचार करें कि हमारी संस्कृति के जो-जो भी लक्षण हैं-कर्तव्य-भावना, सेवा, 
सहिष्णुता-यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। ये चीजें दूसरे के जीवन के साथ एकरूप 
होकर आत्मीयता के आधार पर खड़ी हैं। सेवा की भावना होगी, सहयोग की भावना 
होगी, व्यक्ति संयम करना सीखेगा। यहाँ पर भोग का आधार न होकर संयम का आधार 
होगा। संस्कृति की ये सारी चीज़ें उसकी सारी विशेषताएँ हैं। 

हमारी संस्कृति में तपस्या का आधार है। संस्कृति का संरक्षण, यानी कोई ऐसा 
संरक्षण नहीं कि चलो भाई आज हम संगठन कर रहे हैं और जिस दिन दस लाख लोग 
इकट्ठे हो जाएँगे, तो रूट मार्च निकालेंगे, अपितु यहाँ पर स्वाभाविकता से संयम की 
बात सीख लेंगे। और फिर वहाँ जाकर जब संस्कृति के ऊपर हमला होगा तो रक्षण के 
लिए खड़े हो जाएँगे। चारों ओर से व्यूह बनाकर खड़े हो जाएँगे कि आओ, जिसको 
आना है, कौन आता है। यह कार्य संस्कृति का संरक्षण नहीं। इसलिए जब हमने कहा 
कि हम संस्कृति का संरक्षण करते हैं तो हमारे अपने जीवन के अंदर कर्म का भाव आता 
है और इसको छोड़कर हम भोग कौ भावना के आधार पर अपना जीवन पाश्चात्यों की 
तरह भोग प्रधान नहीं बनाते हैं । हम अपने स्वार्थो की रक्षा करते चले जाएँ। व्यापार बुद्धि 
से ही सब चीज़ सोचते चले जाएँ। पैसे की भावना से, यश की भावना से कुछ पदवी की 
कामना से ही कार्य करें, ऐसा नहीं होता है। 

अपितु संस्कृति का संरक्षण, इसके माने कुछ और हैं। संस्कृति का संरक्षण न तो 
व्याख्यानों से होगा, न हमने उसके लिए कोई मोरचा निकाला | हमने संस्कृति के संरक्षण 
की दृष्टि से भावनाओं को उन बाह्य स्वरूपों की भी चिंता नहीं की | जीवन में कोई ऊँचा 
पद मिल जाएगा, इसका भी विचार नहीं किया। हमने कहा कि हमारी संस्कृति की जो 
आत्मा है, मूलमंत्र है, मुख्य-मुख्य चीज़ें है--यदि ये मानव जीवन में बनी रहीं, यह दृष्टि 
बनी रही तो हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर लेंगे। यह न व्याख्यानों से किया न 
पुस्तकों से किया। 

हम एक विश्वास लेकर खड़े हुए हैं । इसलिए संस्कृति संरक्षण, मेहनत और बाक़ी 
की चीज़ों को एवं व्यवस्थाओं की चिंता न करते हुए यह एक मूल चीज़ कैसे आएगी, 
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कैसे प्रगति होगी, इसका ही विचार अपने सामने रखा है तथा यह हमारे व्यवहार में कैसे 
आएगी, प्रत्येक स्वयंसेवक इसको जानता नहीं। बाक़ी उसे कैसे व्यवहार में लाना है, 
इसके लिए एक छोटा सा रास्ता है, जिसमें शिशु स्वयंसेवक भी नए को लाने की सोचता 
है, नए को लाने की चिंता करता है। उसको फिर अपना मित्र बनाता है। उसके साथ 
कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह अपने आप इस प्रकार का व्यवहार करता चला जाता 
है। इस प्रकार के निस्वार्थ भाव से हमने जहाँ इस बात की चिंता की उसके लिए दस 
स्वयंसेवक इकट्ठे हो गए और बीस स्वयंसेवक आ गए, इसे शाखा का रास्ता कहते हैं। 
इन बीस स्वयंसेवकों का कोई काम आ गया या एक स्वयंसेवक को कोई काम आ 
गया तो सब वहाँ पहुँचकर उसका काम करेंगे। काम करते होंगे। यह मैं नहीं कहता, 
परंतु हमने ऐसा विचार नहीं रखा। हमने यह भी नहीं सोचा कि सामूहिक शक्ति का 
एक-एक व्यक्ति उपयोग कर लेगा। इसलिए अपना वह पुराना उदाहरण है कि अपने 
मुख्य शिक्षक की शादी है तो उसमें संघ बैंड का उपयोग नहीं होगा, फिर कहाँ होगा। 
परंतु कहा कि संघ बैंड इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगेगा । निस्स्वार्थ बुद्धि बनी रहे, इस 
वृत्ति का हमने ध्यान रखा है। स्वार्थ बुद्धि बैक डोर से भी न आए टेढ़े तरीक़े से भी न 
आ जाए। इसलिए हम शाखाओं का जाल संपूर्ण देश में निस्स्वार्थ बुद्धि के आधार पर 
फैलाते जाएँ और तब हम कहेंगे कि हमारी संस्कृति सुरक्षित है और हमारे साथ हमारी 
संस्कृति जीवन में प्रविष्ट हो रही है। यह व्यापक आधार पर खड़ी होती चली जाएगी। 
इस भाव को जितनी हम अभिवृद्धि करेंगे तो हम अपने धर्म, संस्कृति और समाज तीनों 
का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। 
-- जून 4, 1959 
0 
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a दो दिनों से हम लोगों ने संस्कृति के विषय में कुछ विचार किया । यह देखा 
कि संस्कृति मनुष्य की प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखकर उनसे समष्टि की प्रकृति 
के आधार पर उसकी क्रियाओं का जो भी नियंत्रण करती है, उसको भावात्मक संज्ञा 
कहते हैं । कल हमने यह भी देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यक्रम का जो स्वरूप 
अपने सामने रखा है, उस कार्यक्रम के द्वारा सहज ही अपनी संस्कृति द्वारा जो कुछ गुण 
व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, वह गुण हमारे अंदर भी उत्पन्न हो सकते हैं । इस प्रकार उस 
संस्कृति की दुरूहताओं पर न जाते हुए हम लोग उस चीज को व्यावहारिक रूप में प्राप्त 
कर लेते हैं । अब हमें उसके इस व्यावहारिक रूप पर थोड़ा सा विचार करना है। 

एक साधारण सा विचार हम लोगों के सामने आता है कि हमारी संस्कृति संपूर्ण 
मानव की संस्कृति या मानव की एकता से, कहाँ तक मेल खा सकती है। क्या ऐसा नहीं 
है कि इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति के ऊपर बल देकर दूसरे लोगों के लिए किसी 
एक प्रकार का संकट उत्पन्न कर दें या जिस प्रकार से अपनी-अपनी संस्कृति के ऊपर 
बाकी के लोगों ने जो बल दिया है, उस बल के परिणामस्वरूप संसार में जो भिन्न-भिन्न 
युद्ध हुए, उसी प्रकार हम भी किसी एक भावी युद्ध की नींव रख दें। इस प्रकार का भय 
बहुत से लोगों के मन में आता है और इस भय का बहुत बड़ा कारण शायद यह है कि 
पिछली लड़ाई में हिटलर ते जिस एक सिद्धांत के ऊपर खड़े होकर संपूर्ण जर्मन राष्ट्र को 
संगठित किया और जिसका परिणाम अंत में विश्वयुद्ध हुआ, उसमें किसी प्रकार से 
जर्मनी की जो एक विशिष्ट संस्कृति थी, जर्मनी की जो एक विशुद्ध राष्ट्र को भावना थी, 
जर्मनी की जो एक विशुद्ध महत्त्वाकांक्षा थी, उसका आधार लेकर वह खड़ा हुआ था। 

अंग्रेजी में यह कल्चर शब्द भी लैटिन के ' कुल्टुर' शब्द से आया हुआ है । इसीलिए 
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लोगों को साधारणतया ऐसा लगता है कि यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति पर बल दिया 
गया तो उसका परिणाम सारी दुनिया के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है | किंतु यह 
पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता | कोई भी एक व्यक्ति, जो संस्कृति का नाम लेकर कोई 
एक ग़लत बात कर ले, ऐसी ही बहुत सी चीज़ों का नाम लेकर दुनिया में जो कोई ख़राब 
काम करनेवाले हैं, यदि वे कोई ख़राब काम करते हैं, क्या इसके कारण हम उन अच्छी- 
अच्छी चीज़ों को छोड़ दें? तो इसका थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हम 
इस अच्छे भाव को छोड़कर चलें क्यों? 
इसका विचार हमें दो आधारों पर करना पड़ेगा । पहला आधार तो यह है कि क्या 
दूसरे लोगों ने इन चीज़ों का दुरुपयोग किया है? तो क्या हम उसी आधार पर इसे छोड़ 
दें? दूसरा, यानी हम छोड़ना भी चाहें, तो छोड़ सकते हैं क्या? यह शायद दूसरा भी 
विचार ऐसा है कि जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब तीर्थो में बहुत से 
लोग हैं, वहाँ सब प्रकार की बुराइयों के अड्डे भी हैं | केवल इसी कारण वहाँ नहीं जाना 
चाहिए, ऐसा कोई निर्णय कर ले। काशी के बारे में एक कहावत है कि ‘Us, साँड, 
सीढ़ी, संन्यासी-इनसे बचे सो सेवे काशी।' यानी ये जो चारों चीज़ें हैं, इनसे व्यक्ति 
अगर बच गया तो समझो काशी का लाभ उठा सकता है। वहाँ रहकर जीवन भी भली- 
भाँति व्यतीत कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहाँ की ये चारों बुराइयाँ ही देखे 
और काशी जाने का विचार त्याग दे, तो शायद यह ठीक नहीं होगा। वह काशी का लाभ 
उठाने से वंचित हो जाएगा। यदि देखा जाए तो दुनिया में ऐसी अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं 
है, जिसका दुरुपयोग करनेवाले इस दुनिया में न हों। 
राष्ट्रीयता का दुरुपयोग करनेवाले लोग इस दुनिया में पैदा हो गए। धर्म के नाम पर 
दुनिया में बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुई। आज तो साइंस सब का देवता बना है। यहाँ विज्ञान 
के नाम पर क्या हो रहा है? यह तो हम देखते चले जा रहे हैं। आज इसी विज्ञान ने 
हाइड्रोजन बम बनाया है। अब क्योंकि विज्ञान ने बहुत सी घातक चीजों का भी आविष्कार 
किया है, तो क्या हम इन चीजों को छोड़ दें, विज्ञान को छोड़ दें? तो इस प्रकार कोई न 
कोई चीज़ किसी हित के लिए बनाई जाती है, तो बह कोई न कोई नुक्सान भी करेगी। 
इसौ प्रकार जर्मनी ने यह काम किया भी तो दूसरे लोग भी इस प्रकार का काम करेंगे। 
तीसरे लोग भी इस प्रकार का काम करेंगे, बाकी के राष्ट्र भी करेंगे। इसीलिए अपने को 
यह नहीं करना चाहिए--ऐसा सोचकर चलना बिल्कुल गलत चीज है। 
वास्तविकता यह है कि जब हम विचार करते हैं कि संस्कृति के अंदर कोई 
विशेषता है। संस्कृति के अंदर कोई अच्छी वस्तु है तो हमें उसकी आराधना करनी 
पड़ेगी, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा और जैसा कि हमने अभी तक विचार किया, हमने 
यह देखा कि संस्कृति वहीं से प्रारंभ होती है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर 
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परार्थ भाव से अपने जीवन का निर्माण करता है, जीवन की क्रियाओं का निर्धारण करता 
है। जहाँ स्वार्थ आ जाता है, वहाँ किसी प्रकार की संस्कृति नहीं आती और यदि किसी 
स्वार्थी व्यक्ति के राष्ट्र की भावना का दुरुपयोग किया है, तो वह संस्कृति के लिए 
दोषारोपण की चीज़ नहीं, यह स्वार्थ है जो कि संस्कृति का अंग बनता ही नहीं | संस्कृति 
कभी विश्व के लिए घातक नहीं होती। वास्तविकता यह है कि संस्कृति सदैव दूसरे के 
लिए योजक होती है। एक व्यक्ति के जीवन में जब सांस्कृतिक भाव आता है, तो वह 
दूसरे के साथ मिलकर एकरूप होकर, दूसरे के मेल का विचार करता है। वैसे ही 
विशेषता यह है कि जब राष्ट्र भी संस्कृति के आधार पर जाग्रतू होता है, जब राष्ट्र 
सांस्कृतिक अधिष्ठान पर खड़ा हो जाता है । जब राष्ट्र संस्कृति को अपने जीवन में लेकर 
और अधिकाधिक अपनी संस्कृति के ऊपर अपनी संपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है, 
उसमें एक राष्ट्र दूसरे के लिए सहायक होता है। सदैव लाभकारी ही होता है। 

वह कभी हानि नहीं पहुँचाता। हमने अपने जीवन में बड़े-बड़े साम्राज्य भी देखे 
हैं | हमारे पास शक्ति भी थी। शस्त्र-बल भी था। परंतु हमने सब बल होते हुए भी अपने 
जीवन में सांस्कृतिक अधिष्ठान के कारण चढ़ाइयाँ नहीं कीं | सिकंदर के समान जो यहाँ 
से विश्व-विजय की कामना लेकर चला, हम अपने संपूर्ण इतिहास में देखते हैं तो यह 
पता नहीं चलता कि कोई (केवल लड़ाई में जीतने के लिए) सिकंदर के समान हमारे 
यहाँ से निकलकर गया। हमारे सामने वह इतिहास नहीं कि जिसमें ऐसा लिखा हो। 
हमारे यहाँ से लोग गए, दुनिया में दूर-दूर स्थानों पर जाकर उन्होंने शिक्षा दी, उन्हें ज्ञान 
का मार्ग बताया, संस्कृति के बारे में सिखाया ब उसकी विशेषताओं को बताया। परंतु 
हमारे यहाँ से हाथ में परम पवित्र भगवा ध्वज को लेकर बड़े-बड़े सेनानी दूर-दूर विदेशों 
में भारत की सीमाओं को लाँधकर विजय पाने के लिए नहीं गए.। भगवा ध्वज को हाथ में 
लेकर भारत के संन्यासी और साधु, संत और महर्षि दुर्लघ्य घाटियों को लाँघकर अथाह 
समुद्र को पार करके दूर-दूर देशों में जाकर वहाँ के लागों के साथ वहाँ के जीवन के 
साथ एकरूप हो गए और उनको भी इस संपूर्ण संस्कृति का ज्ञान दिया। 

साधारणतया जो मानव प्रकृतिं है, बह उसका पशु-जीवन है। उस पशु-जीवन से 
मानव के सहारे जीवित रहना सिखाते और मानव से उसे देवता बनाने 
का प्रयास करते चले गए। यह प्रयत्न हमारे महापुरुषों ने अवश्य किया है । हमारे सामने 
यह उदारहण है और जब यह उदाहरण सामने है तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता 
नहीं कि हम अपनी संस्कृति के बल पर खडे हो जाएँगे तो क्या होगा? l 

दूसरा भी हमारे सामने एक विचार आता है 1 जीवन की जो वास्तविकताएँ हैं और 
व्यावहारिकताएँ हैं, जिनके आधार पर हम खड़े हैं। दुनिया में मानव की एकता एक 


अच्छा जग है। यह एकता एक अच्छा सपना भी है, जिसका बहुत सुंदर आदर्श भी हो 
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सकता है। किंतु विचार करें, मानव की एकता का अर्थ क्या है? उसका आधार gE तो 
पता लगेगा कि दुनिया ने इस एकता का नारा लगाया, परंतु मानवता के आधार का कभी 
विचार नहीं किया । उन्होंने तो ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ें लेकर कहा कि मानव को एक 
हो जाना चाहिए। कोशिशें भी भिन्न-भिन्न कीं। बाहरी एकता, केवल इसी का विचार 
किया। लोगों ने सोचा कि मानव को हम एक कर लेंगे, अर्थात्‌ सारी दुनिया के मानव 
एक ही समय पर भोजन करने आ जाएँ तो सारी दुनिया के मानव केवल काबा की तरफ़ 
मुंह करके नमाज पढ़ने लगेंगे। सारी दुनिया के लोग स्वीकार करें तो सारी दुनिया का 
मानव एक हो जाएगा। परंतु जस हम सोचें कि सारी दुनिया के मानव को एक बनाना 
कैसे होगा, यह कैसे हो सकता है? 
सच तो यह है कि एकता हमें प्राप्त हो सकती है। एकता जो मानव के अंदर की 
शक्ति है, उस शक्ति का आधार लेकर मानव के अंदर जो एक सत्ता छिपी है, उसका 
विचार करें। उसका विचार कर उसके अंदर व्याप्त होनेवाली एक ज्वलंत चेतनमयी 
शक्ति लेकर जब हम चलते हैं, तभी शायद मानव की एकता का विचार कर सकते हैं। 
मानव के आगे जो सृष्टि दिखाई देती है, उस सृष्टि का, जिसका वह उपयोग करता है, 
हमने विचार किया है। यह मानव की एकता एक स्वार्थमयी भावना से पैदा नहीं हुई है, 
जिसमें मानव दुनिया का संपूर्ण उपभोग करने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य भोक्ता है, 
बाको को सारी सृष्टि उपभोग की वस्तु है--ऐसा विचार आ जाएगा। मानव इसको अपने 
सुखों के लिए उपयोग करता है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि को स्वार्थ व उपभोग के लिए माना 
जाए-ऐसा विचार करनेवाली पश्चिमी सभ्यता की ही दृष्टि है। 
उनको अधिकाधिक व्यापक दृष्टि केवल यहाँ तक आकर पहुँची कि हम मानव 
को एकता का विचार करें, सब चीजों का उपभोग करें। इसीलिए उन्होंने सोचा, खाते 
चलो। अर्थात्‌ जो फल है, उसे खाओ, बाक़ी की सारी चीजों को खाओ, पशु-पक्षी जो 
दिखाई देते हैं, उन सभी को खाओ। दुनिया में न खानेवाला कुछ भी नहीं। एक सज्जन 
तो यहाँ तक कह रहे थे कि दो पैरों वाले आदमी और चार पैर वालों में चारपाई छोड़कर 
और सबकुछ खा सकते हैं। इस प्रकार से दो पैर वाले आदमी को ही क्यों छोड़ें? चारपाई 
तो शायद खाई नहीं जा सकती, इसलिए छोड़ा। सबको खाने की यह जो भावना दिखाई 
पड़ी है, यह मनुष्य की भोगमयी, स्वार्थमयी प्रवृत्ति है। इसके आगे भी तो विचार किया 
जा सकता है। 
दुनिया की और चीजों में भी चैतन्य है, शक्ति है। इसका भी विचार करें। हमारी 
संस्कृति में हमने जो विचार किया तो केवल मानव का ही विचार नहीं किया, अपितु 
बाकी को सारी सृष्टि का भी विचार किया है। इस सृष्टि के साथ भी हमारी एकता है। 
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नहीं हुए, किसी शून्य में पैदा नहीं हुए, यहाँ केवल मानव का ही विचार करेंगे, तो 
पशुभाव है। बहुत ही निम्न विचार है। साधारण पशु जीवन में भी तो हम यह देखते हैं 
कि वह अपनी जाति के अन्य जीवों का विचार करता है। कौआ कौए का विचार करता 
है । यदि एक कौआ मर जाए तो बाक़ी के तमाम कौए इकट्ठे हो जाते हैं। चींटियों का 
बड़ा संगठन हम देखते हैं । किसी एक प्राणी शास्त्री ने कहा है कि यदि चींटियाँ बिल्ली 
के बराबर होतीं तो मनुष्य को उठा ले जातीं | उनके पास इतनी बुद्धि है कि जिसके बारे 
में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ज्ञान की बातें पशुओं में भी दिखाई पड़ती हैं। 

संपूर्ण सृष्टि के साथ हमने ही एकात्मता का विचार किया। इस एकात्मता का विचार 
एक भारतीय विचार है। इस आधार पर ही हमने सारे व्यवहारों को निश्चित किया और 
इसलिए जब हम अपनी संस्कृति का विचार करते हैं तो बताया कि सबके अंदर आत्मा है। 
अतः परार्थ भाव से ही विचार करते हैं । हम केवल अपना ही विचार करें, ऐसी बात नहीं 
है। आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का भाव लेकर हम विचार करते हैं, तो फिर प्रश्न होता है 
कि सबके अंदर संपूर्ण सृष्टि का भाव लेकर परार्थ भाव के आधार पर हम सोचकर चलते 
हैं, यह व्यावहारिक कैसे होगा? परंतु हमने एक प्रकार से सबमें मेल बिठाया है और 
उसमें हमें अपने व्यावहारिक जीवन की राह छोड़नी पडे, ऐसा नहीं होता है। 

हमारा व्यावहारिक जीवन यह बड़े महत्त्व का है | यह हमारा शरीर चलना चाहिए। 
हमारी संस्कृति की विशेषता इसी में है कि हमने एक बहुत बड़ा उच्चतम आदर्श अपने 
सामने जीवन का रखा है। इसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है। सत्य का हमने 
निरूपण किया है | परंतु उसके साथ-साथ दुनिया में जो एक व्यवहार रखा, उस व्यवहार 
के आधार पर सत्य का विचार करते हुए वास्तविकताओं की भी अपने संपूर्ण जीवन को 
चलाने में व्यवस्था की, अर्थात्‌ यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जीवन तो चले, परंतु इस 
प्रकार चले कि दूसरे के जीवन में भी व्यवधान न आने पाए। 

साधारणतया देखा जाता है कि शरीर में ऐसी व्यवस्था है, जिसे व्यक्त करने के 
लिए आत्मा सत्य है, तो ठीक है। इसका विचार करके चलने कौ ज़रूरत है, जो आत्मा 
है, उसके आधार पर एकता हो सकती है, हमने तो इसके भी आगे विचार किया है, 
भगवान्‌ का ही नहीं, सृष्टि का विचार भी हमने परार्थ भाव के आधार पर किया, क्योंकि 
इससे ही व्यावहारिक जीवन चल सकता है। इन विशेषताओं को ही जीवन का उत्तम 
आदर्श बनाया। अपने समान की सृष्टि के प्रत्येक जीव में आत्मा है, यह विचार हमने 
सैदव किया। आत्मा के चैतन्य का ही नहीं, उसके लिए शरीर की आवश्यकता का भी 
हमने ध्यान रखा, जैसे हमने यह सोचा कि रोटी खाने से क्या लाभ, क्‍योंकि प्रतिदिन 
सुबह-शाम खाते-पीते भी शरीर का अंत होना है। अतः ज्ञान की बात ही अच्छी होती 
है। परंतु कोरे ज्ञानमात्र से ही कार्य का होना संभव नहीं। अतः जीने के लिए भोजन 
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करना ही होगा | सबमें एक आत्मा का भाव रखते हुए भी यथायोग्य व्यवहार का ध्यान 
रखते हैं । जैसे- एक कुत्ता, ब्राह्मण तथा हाथी हैं और ये सभी भूखे हैं। यदि ब्राह्मण की 
खीर हाथी को खिला दी और हाथी का खाना कुत्ते को खिला दिया, तो यह तो गड़बड़ हो 
जाएगी। इसका हम सहज ही विचार कर सकते हैं । अत: वास्तविकताओं का विचार ही 
जीवन का विचार करना होता है। 
राष्ट्र की एक सत्ता है। इससे अलग व्यक्ति की भी अपनी एक हस्ती है। इतना ही 
नहीं, तो व्यक्ति और राष्ट्र के बीच कुटुंब व अन्य इकाइयों का अपना विशेष महत्त्व है। 
उन्हें भुलाकर कोई कार्य करना संभव नहीं । जैसे यदि हमने यह विचार रखा कि संपूर्ण 
संपत्ति राष्ट्र की है। अत: बच्चा भी राष्ट्र का है फिर उसके पालन-पोषण की जिम्मेवारी 
राष्ट्र की हो जाती है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे के जीवन के विकास में 
माँ का विशेष हाथ रहता है। उससे बच्चे को अलग कर उसका सही विकास संभव 
नहीं। अत: व्यक्ति को परिवार और परिवार को राष्ट्र से संबंध जोड़ना और उन्हें एक- 
दूसरे का पूरक बनाने का प्रयास चलता रहता है । यह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसमें 
व्यक्ति, कुटुंब, ग्राम, जनपद, राष्ट्र एवं विश्व तथा संपूर्ण सृष्टि तक आती है। इनका 
आपस का संबंध स्थापित करते हुए एक-दूसरे का पूरक बनाया जाना चाहिए। 
यह बात अवश्य है कि किसी विशेष संकट के समय किसी को कितना महत्तव 
दिया जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा। अपने यहाँ तो अत्यंत प्राचीन काल से विचार 
होता चला आया है, जैसे- 
त्यजेत एकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। 
ग्रामं जनपदास्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत।। 
कुल के लिए यदि व्यक्ति बाधक है तो उस व्यक्ति को त्याज्य मानो। इसी प्रकार 
गाँव के लिए कुल को, जनपद के जिए गाँव को और आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग 
उचित बताया गया है । जब श्रीकृष्ण ने देखा कि यादव आपसी द्वेषभाव से पीड़ित हैं, तब 
उन्होंने कोरवों-पांडवों का युद्ध करा दिया। यह युद्ध यानी महाभारत का युद्ध राष्ट्रहित 
को ध्यान में रखकर ही हुआ। इस कार्य में बंधु एवं संबंधी भाव मार्ग में बाधक नहीं हुए। 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण अपने को भारत के इतिहास में मिलेंगे। इस विचार के 
कारण ही जब-जब राष्ट्र के ऊपर आपत्ति हुई, केवल एक राष्ट्रभाव को सम्मुख रखकर 
हमने कार्य किया और तभी देश की रक्षा संभव हो पाई। 
पाश्चात्यों के अनुसार राष्ट्र मनुष्यकृत है, ऐसा हमने कभी नहीं माना। इसके 
विपरीत हम तो राष्ट्र को ईश्वरकृत मानते हैं | यदि राष्ट्र बनता भी है तो भी इसके पीछे 
हजारों वर्षों का इतिहास रहता है। हमने राष्ट्र को इकरारनामा कभी नहीं माना। अतः 


पाश्चात्य भावों से प्रेरित होकर इस राष्ट्र की एकता के प्रयत्न असफल्ल हए संपूर्ण विश्व 
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को अपने अधीन करने का स्वप्न साकार करने का प्रयास करनेवाले सिकंदर' को भी 
यदि कहीं हार खानी पडी तो अपने ही देश में। इसके पीछे अन्य कोई भाव नहीं था। 
राष्ट्रीयता का भाव ही मुख्य था; यूरोप में सभी ईसाई है। रोम का पोप सबकुछ था। इस 
आधार पर उन लोगों ने संपूर्ण यूरोप को एक करने का प्रयास किया। परंतु इसमें हमने 
देखा कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में ही महान्‌ संघर्ष हुए। 
इसके पीछे भी राष्ट्रीयता मूल कारण थी। जहाँ कहीं ये सफल भी हुए, उन स्थानों 
पर राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण ने उन्हें जड़ से समाप्त कर दिया। इसलाम में भी इसी प्रकार 
का एक प्रयास हमें दिखाई पड़ता है। सारी दुनिया को इसलाम धर्म के झंडे के नीचे 
लाकर उन्हें एकसूत्र में बाँधने का प्रयत्न भी मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानकर 
चलनेवालों के द्वारा हमने देखा। स्पेन से लेकर ईरान तक इनके सामने लोग झुक गए। 
किंतु अगर इनको भी कहीं हार खानी पड़ी तो भारत में ही। यद्यपि इनका साम्राज्य बहुत 
दिनों तक हमारे देश में था, परंतु राष्ट्रीयता के जाग्रत्‌ भाव के कारण ही इनको यहाँ 
असफलता मिली । प्रसिद्ध मुसलिम कवि हाली ने भी कहा है कि जो इसलाम दुनिया के 
सुदूर देशों में कितने ही समुद्रों को, दुर्लघ्य पर्वतों को पार करता चला गया, वह गंगा के 
दहाने में आकर Sa? i 
इसी प्रकार प्रारंभ में तो संपूर्ण ईरान इनके प्रभाव में आ गया। परंतु जब वहाँ 
राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा तो इनके आडंबर को उखाड़ बाहर फेंका। ईरानी नेता रज़ा 
पहलवी* ने अपने को श्रेष्ठ आर्य कहकर इनको वहाँ से समाप्त कर दिया। प्रथम 
महायुद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुसलमान जगत्‌ के ख़लीफ़ा को जब पदच्युत कर दिया तो 
1. ग्रीक शासक सिकंदर (356 ई.पू.-323 ई.पू: ), 20 वर्ष की उम्र में सम्राट्‌ बनने के बाद विश्वविजय की आकांक्षा 
लिए सबसे पहले ग्रीक राज्यों, फिर एशिया माइनर (आधुनिक तुर्की ) मिस्र, तज़ाकिस्तान को पराजित करते हुए 
भारतीय अभियान पर 326 ई.पू. में तक्षशिला पहुँचा। यहाँ झेलम के तट पर इसका सामना सम्राट्‌ पोरस से हुआ। 


युद्ध में सिकंदर बुरी तरह घायल हो चुका था, सैनिकों का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था और वे आगे मगध के 
शासक नंद की विशाल सेना का सामना करने को तैयार न थे। इन परिस्थितियों से हार मानकर सिकंदर वापस 
चला गया। 
2. सन्‌ 1618 से 1648 तक कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट्स के बीच संघषों की शृंखला का प्रारंभ बोहेमिया के 
राजसिंहासन पर पैलेटाइन के इलेक्टर फ्रेडरिक के दावे से हुआ, इसे “तीस वर्षीय युद्ध” भी कहते हैं। इसके बाद 
भी दोनों मतावलंबियों के बीच एक-दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए कई लंबे युद्ध व भयंकर नरसंहार हुए। 


इनमें आयरलैंड का विवाद उपयुक्त उदाहरण है । nd 
3. हाली का तात्पर्य अल्ताफ हुसैन हाली (1837-1914 ) से है। उनकी पं = 
वह दीने इलाही का बेबाक बेडा, निशां जिसका अक्साए आलम में पहुँचा। 


किए पास्से पार जिसने सातो समंदर, वह डूबा दहाने में गंगा के आकर।। 
4. मोहम्मद रजा शाह 'पहलवी (1919-1980) ने नवीनीकरण कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देश 


का नाम फ़ारस से बदलकर ईरान रखा । फिर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, महिलाओं को मताधिकार, श्वेत क्रांति की 
नींव रखते हुए ईरान को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा। 
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उनको पुनः प्रतिष्ठित कराने का प्रयास इसलाम के अनुयायियों ने किया । हमारे देश में 
भी असहयोग आंदोलन के समय यह प्रश्‍न उठा और मुसलिम एकता के स्वप्न को 
साकार करने के लिए हमने भी इस आंदोलन के सहयोग में हाथ बढ़ाया। परंतु कुछ ही 
दिनों बाद देखा गया कि जब टर्की में राष्ट्रीयता ने जोर पकड़ा” तो इसलाम के इस स्वरूप 
को देश से बाहर फेंक दिया। आज वहाँ के लोग तुर्क के नाते अपना विचार करते हैं, न 
कि इसलाम के अंग के रूप में। 

पाकिस्तान का उदाहरण तो हमारे सामने ही है। यद्यपि उन्होंने इसलाम के नाम पर 
इस राज्य का निर्माण किया। परंतु अपनी कल्पित राष्ट्रीयता का आधार लेकर उन्हें अपनी 
समस्याएँ हल करनी पड़ रही हैं | यदि केवल धर्म का विचार होता तो अफगानिस्तान से 
उनको टक्कर का कोई प्रसंग ही न उठता। मिस्र, इराक, अरब तथा अन्य मध्यपूर्व के 
राज्य यद्यपि इसलाम में विश्वास करते हैं, परंतु उन सबकी स्वत: एक-एक स्वतंत्र इकाई 
है। इतना ही नहीं, उनमें आपस की टक्कर भी प्रतिदिन की घटना है। इसके पीछे भी 
राष्ट्रीयता का ही प्रधान भाव है।' 

आज का कम्युनिज्म भी संपूर्ण मानव की एकता के लिए किए गए प्रयासों में से 
एक प्रयास है। यह प्रयास आज भी चल रहा है। जहाँ न धर्म है और न मजहब है। 
साम्यवाद ही इनका मजहब है। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन तथा खुश्चेव इनके मसीहा = | 
मार्क्स और एंजिल्स के ग्रंथ इनके कुरान हैं। मार्क्स ने पूँजीवाद के अंदर ही क्रांति की 
भविष्यवाणी कर मानव एकता का एक स्वरूप वर्णित किया है। उसके अनुसार जर्मनी, 
फ्रांस, इंग्लैंड आदि औद्योगिक देशों से ही, जहाँ आर्थिक विषमता है, यह क्रांति प्रारंभ 
होने को थी, परंतु हमने देखा कि क्रांति एक ऐसे देश से प्रारंभ हुई, जहाँ जारशाही से 
पीतः होकर राष्ट्रीयता समाप्त हो चुकी थी और वह भी स्विट्जरलैंड में निर्वासित 
लेनिन के नेतृत्व में, जो विजेता देश से प्रेरणा प्राप्त किए हुए था। इनका प्रयास भी अपने 
इन विचारों के प्रसार के लिए आर्थिक विषमता का ही आधार लेकर खड़ा था। परंतु 
हमने यह भी देखा कि द्वितीय महायुद्ध में जब जापान की हार हो गई तो रूस के लोगों ने 


यह कहा कि आज जापान.से बदला लेने की हमारी इच्छा बहुत दिनों में पूर्ण हुई। इस 
कथन में भी राष्ट्रीयता की झलक दिखाई पड़ती है। ; 


न ee ree लि अप be आई 

5. अंग्रेजों द्वारा पदच्युत ख़लीफ़ा पद को पुन: स्थापित करने के उद्देश्य से हो रहे ख़िलाफ़त आंदोलन का भारत में 
कांग्रेस और महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। लेकिन 1924 में टर्की में व्याप्त साम्राज्यवादी शासक सुल्तान 
अब्दुल हमीद द्वितीय का पासा पलटते हुए मुस्तफा कमालपाशा ' 'कमाल अतातुर्क' (1881-1938) ने खलीफा 
प्रथा को ही समाप्ते कर दिया और देश को गणराज्य घोषित कर इसके प्रथम राष्ट्रपति (1924-38) बने! कमाल 
पाशा ने अपने शासनकाल के दौरान देश कौ शिक्षा प्रणाली, क़ानून व सैन्य क्षमताओं को आधुनिक शैली में 
परिवर्तित करते हुए एक आदर्श सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था विकसित at 

6. 1917 की रूस को क्रांति द्वारा वहाँ निरंकुश ज्ञारशाही शासन का अंत हुआ था । 
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क्योंकि सन्‌ 1905 की हार” के समय तो रूस को साम्यवादी विचारधारा थी ही 
नहीं, अतः द्वितीय महायुद्ध के परिणामों से बदले की भावना का क्या अर्थ? द्वितीय 
महायुद्ध में भी जर्मनी से हार के समय उस काल में रूस निवासियों के सामने साम्यवाद 
अथवा लेनिन और मार्क्सवाद के द्वारा प्रेरित विचार नहीं थे अपितु रूस के उन्ही पुराने 
पुरुषों तथा परंपराओं का सहारा लिया गया, जिनको साम्यवादी आए दिन कोसते रहते 
हैं। आज रूस द्वारा संचालित साम्यवाद के पीछे रूसी राष्ट्रीयता एवं विचार का ही 
आधार है । इनकी दृष्टि में राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं । शोषक व शोषित, अमीर व 
ग़रीब--यही दो वर्ग हैं। 

अत: राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व एकता के लिए कोई दूसरा विचार संभव नहीं | 
जिन-जिन लोगों ने यह स्वप्न देखा, उन्होंने केवल मनुष्य के किसी एक अंग विशेष पर 
ज़ोर दिया। उनमें से किसी ने पेट देखा, किसी ने रोटी देखी और किसी ने केवल मज़हब 
का नारा बुलंद कर सारे संसार को उसी के अनुसार बाँधने का प्रयास किया। किसी ने 
ईश्वर के पैगंबर पर श्रद्धा रखकर ही सारे संसार को एक सूत्र में बाँधना चाहा। किसी ने 
एक उपासना पद्धति देखी किंतु इन सबका विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि 
उन्होंने मनुष्य का विचार केवल ऐकांतिक रूप में किया, केवल एक हस्ती के रूप में 
किया है। 

परंतु मनुष्य में जिस प्रकार विविधता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र में भी होती है। मनुष्य 
के जिस प्रकार से विचार होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के भी विविध प्रकार के विचार होते हैं। 
प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को इसलिए अपनी विशेषताओं के आधार पर विकास करने का 
अवसर दिया जाना चाहिए। उसे अपनी विशिष्टताओं के आधार पर प्राकृतिक रूप से 
बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को अपने पराक्रम करने का 
मोक्का दिया जाए। उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार विकास का अवसर दिया जाए। संसार 
में जो संघर्ष है, हमें va fret की भी व्यवस्था 'करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि 
हम संघर्ष को मिटाने के लिए सभी को मिटाकर उनकी विशिष्टताओं को समाप्त कर दें। 
वरन्‌ उन सबको एक साथ प्रगति की ओर बढ़ाने की व्यवस्था HE | इसी विचार के आधार 
पर हमने यह सोचा और हमने “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? का नारा बुलंद किया। 

इसी के अनुसार हमने सारी दुनिया को सभ्य बनाने का काम किया, इसके अनुसार 
हमने सारी दुनिया को आर्य बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का काम किया। इस प्रकार हमारा 
कभी भी किसी को हिंदू. बनाने का तथा किसी को अपना विचार मनवाने का आग्रह नहीं 
रहा। अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार सभी लोग अपने इच्छित गंतव्य की ओर बढ़ेंगे, 


7. 1905 की हार का तात्पर्य 1904-05 में हुए रूस-जापान युद्ध से है, जिसमें जापान के हाथों रूस की शर्मनाक हार 
रे हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप रूस की भ्रष्ट जार सरकार के विरुद्ध असंतोष में भारी वृद्धि हुई थी । 
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ध्येय को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे। हम एक विचार करें कि आज हमारे देश 
की सेना तीन नामों के आधार पर संगठित है। पहली, वायु सेना व दूसरी स्थल सेना तथा 
तीसरी जल सेना है। इन तीनों टुकड़ियों में हर एक की अपनी-अपनी अलग विशेषता 
है। इनके विकास के रास्ते, अपने स्तर, उनके अपने आदर्श हैं व ध्येय हैं, जिनको प्राप्त 
करने का वे प्रयास करती हैं। उनकी अपनी विशेषता रहती है, जिसके आधार पर वे 
अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। वायु सेना का सैनिक स्थल सेना से यह कभी नहीं 
कहता कि तुम मेरे अनुसार चलो या वायु सेना के नियमों के अनुसार कार्य करो। स्थल 
सेना का सिपाही नौ सेना से यह कभी नहीं कहता कि तुम मेरी योजनानुसार काम करो। 
वे कभी भी अपने विचार या विशिष्टताओं को दूसरों पर लादना नहीं चाहते। परंतु जब 
देश को आवश्यकता पड़ती है कि देश की सारी सेनाएँ देश की रक्षा करें, तो हम देखते हैं 
कि सारी सेनाएँ अपनी-अपनी विशिष्टताओं के साथ रक्षा करती हैं। सभी देश की रक्षा 
के लिए एकत्व भाव से एक शरीर के रूप में काम करती हैं और देश की रक्षा में उन 
सभी का अपना-अपना हाथ होता है। 

उसी प्रकार संसार के विभिन्न राष्ट्र भी अपनी विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ 
सकते हैं। विकसित हो सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना-अपना स्तर, ध्येय, आदर्श हो 
सकते हैं। जिस प्रकार किसी देश की विभिन्न सेनाएँ अपने देश की रक्षा के लिए अपनी 
विशिष्टताओं का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक राष्ट्र को विभिन्नताओं के रहने पर भी उसी 
प्रकार संसार के सारे देश अपना विकास अपने ध्येय के आधार पर अपने पूर्वजों द्वारा 
प्राप्त श्रेष्ठताओं के आधार पर कर सकते हैं। हम अपनी-अपनी विशेषताओं को पहचानें 
और दुनिया में अपना-अपना काम करें। परंतु यह उसी समय हो सकता है, जब हम 
अपनी विशेषताओं पर खड़े रहेंगे। अपनी विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास 
करेंगे। यह उस समय नहीं हो सकेगा, जब हम अपनी विशेषताओं को भूलकर उनके 
आधार पर विकास न करना चाहें | ऐसी स्थिति में न तो हम किसी को सहयोग दे सकेंगे 
और न ही संसार की कोई सेवा कर सकेंगे। 

मानव को एकता के नाम पर हम अपनी विशेषताओं को भूलकर त्याग करके हम 
मानव कौ एकता क़ायम नहीं कर सकते। इस प्रकार मानव की एकता के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी विशेषताओं के आधार पर खड़ा हो। 
आध्यात्मिक आधार पर हमें खड़ा होना है। आध्यात्मिक ज्ञान सारे संसार को देना है। 
लेकिन हमें संसार को ज्ञान देने के लिए अपने अंदर सामर्थ्य को प्राप्त करना होगा। बिना 
सामर्थ्य के हम संसार को उस आधार पर खड़ा नहीं कर सकते। हमारे देश का एक 
महान्‌ संन्यासी कुछ समय पूर्व विदेशों को गया था। उसने वहाँ पर भारत के महान्‌ 
दार्शनिको के ज्ञान को बताया । उनके सामने वेदांत के सिद्धांतों का निरूपण किया उन्हें 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर 127 


वेदांत के पाठ पढ़ाए। इस देश के लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस देश 
का यह व्यक्ति है, उस देश में इतना बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, इतना बड़ा दर्शन, इतने ऊँचे 
आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, फिर भी वह देश गरीब क्यों है, वह देश गुलाम क्यों है? वह 
देश दासता के बंधनों में क्यों जकड़ा हुआ है? इन सब बातों का विचार करके इन देश के 
लोगों ने उस महान्‌ प्रचारक स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामीजी, आपका देश तो 
विचारों की दृष्टि से, आध्यात्मिकता के ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत प्रगति प्राप्त किए हुए है। 
परंतु फिर उस देश में इतनी गरीबी क्यों है, वह इतना पिछड़ा और गुलाम क्यों है? 
स्वामीजी इस प्रश्‍न का कोई संतोषजनक उत्तर क्यों नहीं दे सके। 
स्वामी विवेकानंदजी ने इस प्रश्न पर बार-बार विचार किया और विचार करने के 
बाद उनको यह स्पष्ट लगा कि हमारा देश इतने उच्च गुणों के होते हुए भी पिछड़ा हुआ 
इसलिए है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम 
सामर्थ्य ही उत्पन्न करने का विचार किया। जब तक हम हिंदुस्थान को सामर्थ्यवान नहीं 
बनाते, भौतिकता की दृष्टि से सबल नहीं होते, तब तक संसार को इस आधार पर नहीं 
खड़ा कर सकते | अपने उन उच्च सिद्धांतों की क्रीमत उसी समय होगी, जब हमें वह 
सामर्थ्य प्राप्त होगी, जिससे हम खड़े होकर एक ऊँचे मंच से जोरदार स्वर में कह सकेंगे 
कि हमारे पास ऐसे उच्च जीवनयापन के सिद्धांत हैं और सामर्थ्य के आधार पर हम 
उनको अपने जीवन में प्रकट भी करते हैं | इसीलिए इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए 
किसी कवि ने भारत के युवकों को यह चुनौती दी कि मर्द बनकर पहले हिंदुस्थान के 
वास्ते जागो, उसके बाद सारे जहाँ के वास्ते जागो। कविता के द्वारा कवि ने इस ओर 
इंगित किया है, जब हम सामर्थ्यवान होंगे, तभी संसार को सेवा कर सकेंगे अन्यथा नहीं | 
इसलिए आज परम आवश्यकता यह है कि हम सामर्थ्य प्राप्त करें। 
संघ ने भी यही विचार किया और इस विचार के अनुसार काम भी करना प्रारंभ 
किया। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम बडे होते चले जाएँ। लोक-संग्रह का कार्य करें। 
सामर्थ्य के होने के बाद भी हम संसार की सेवा कर सकेंगे | सामर्थ्यवान जब परार्थ भाव 
से कोई काम करता है तो हम उसे सेवा कहते हैं। सेवा वही कर सकता है, जिसके पास 
इनकार करने की शक्ति हो, जो यह कह सके कि मैं यह काम नहीं करूँगा। वैसा व्यक्ति 
जब कोई परमार्थ करता है तो उसको हम सेवा कहते हैं। परंतु जब कोई कमज़ोर सेवा 
करता है तो वह सेवा नहीं होती, बेगार होती है, क्योंकि कमज़ोर के पास सामर्थ्य का 
अभाव होता है । इसलिए काम करते समय उसकी स्वयं की इच्छा का कोई प्रश्न नहीं 
होता, क्योंकि कमज़ोर से तो आवश्यकता होने पर भी सेवा कराई जा सकती है। यदि 
कमज़ोर जबरदस्ती कराए गए काम को कहता है कि मैंने सेवा को, तो यह बेगार है। 
सामर्थ्यवान जब सेवा करता है तो लोग उसे कहते हैं कि उसने सेवा की । राष्ट्र की 
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सेवा में केवल गुणों का ही आह्वान नहीं, वरन्‌ हमें सामर्थ्य का भी आह्वान करना है। वह 
आह्वान राष्ट्रभाव के आधार पर होगा। मातृभूमि में चैतन्य को उत्पन्न करते हुए हमें प्रगति 
के मार्ग पर सामर्थ्य के साथ बढ़ना है और हम सब इसी आधार पर विश्वयज्ञ में मानव 
एकता के लिए आहुति देने को आगे बढ़ सकेंगे | संघ यही कार्य कर रहा है | संघ का कार्य 
केवल गुणों का आह्वान करना ही नहीं, बल्कि लोक सामर्थ्य का भी निर्माण करना है, 
जिससे राष्ट्र जीवन के ध्येय को हम संसार में प्रतिष्ठित कर सकें | हमारा संघ यही कार्य 
करता है। भगवान्‌ हमें संघ कार्य करने के लिए सामर्थ्य दे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। 
--जून 5, 1959 
m 
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हः लोगों ने यहाँ संघ कार्य के अनेक रूपों का विचार किया होगा। एक प्रश्‍न हमारे 
सामने यह भी आता है कि समय-समय पर हम कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक 
अधिष्ठान पर खड़ा है । इस दृष्टि से यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि वह संस्कृति 
क्या है? संघ की प्रतिज्ञा में भी हम ऐसा कहते हैं, “हिंदूधर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा कर 
हिंदू समाज की सर्वागीण उन्नति करने के लिए हम संघ के घटक बने हैं।' बिना संस्कृति 
संरक्षण के राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती, यह भी हम स्वीकारते हैं। 

आख़िर संस्कृति है क्या? हम यह भी देखते हैं कि संस्कृति के नाम पर आज देश 
में बहुत से कार्य प्रारंभ हो गए हैं । हर कहीं हम Cultural progress का नाम सुनते हैं। 
हमारे कलाकार सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के रूप में विदेश जाते हैं, अन्य देशों से हम 
संस्कृति का संबंध जोडते हैं आदि। कहने का तात्पर्य यह कि हम नाच-गान को ही 
संस्कृति मान बैठते हैं। 

भारत के विचारकों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गाना, नाचना, 
नाटक खेलना मात्र ही संस्कृति है। यदि यही संस्कृति की परिभाषा है तो इसका प्रचार 
हमारे पूर्वज ऋषियों, विद्वानों, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों द्वारा न होकर फ़िल्म अभिनेता 
तथा अभिनेत्रियों द्वारा ही होगा। 

संस्कृति शब्द को आज गलत अर्थ ही दिया गया है। यह SAAT हो सकता है 
और जानबूझकर भी। जानबूझकर इसलिए कि अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वे संस्कृति 
शब्द का उपयोग उन लोगों में गलत धारणा पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते 
हैं । जैसे डालडा को घी को संज्ञा देने से यह बात स्पष्ट है। घी शब्द के बारे में लोगों की 
धारणा अच्छी है। इसलिए डालडा के साथ साफ़ किया हुआ तेल--ऐसा न जोड़कर घी 
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शब्द जोड़ दिया गया है। कुछ समय उपरांत लोग इस डालडा को ही वास्तविक घी 
समझकर इसका उपयोग करने में लज्जा महसूस नहीं करेंगे। ठीक यही बात संस्कृति के 
संबंध में है । संस्कृति के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उन्हें गलत रास्ते पर डालने के लिए इस 
नवीन संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रीयता के संबंध में भी यही बात हुई। हमें 
Indian Nationalism को भ्रांत धारणा दी गई और कहा गया कि मुसलमान, ईसाई 
सभी यहाँ के राष्ट्रीय हैं । सिकखों को यह गलत धारणा दी गई कि वे हिंदू नहीं हैं आदि। 
आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में इसी कारण लोगों की कल्पना नाचने-गाने 
को ही हो गई है। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक है, 
परंतु हमें तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ तो नाच-गाना होता नहीं । फिर मैने 
व्यंग्य कसते हुए कहा कि जिस प्रकार नाचने-गाने में वे स्वर-ताल का ध्यान रखते हैं, 
इसी प्रकार संघ के कार्यक्रमों में एक कहने पर बायाँ पैर और दो कहने पर दायाँ पैर 
निकलता है और एक ताल के अनुसार कार्य होता है, इसलिए यह भी सांस्कृतिक हुआ। 
संस्कृति के पीछे क्या भाव है, यह समझना कुछ कठिन है। संस्कृति शब्द का 
प्रयोग वेदों को छोड़कर अन्य प्राचीन वाङ्मय में नहीं हुआ। संस्कृति को धर्म के अंतर्गत 
ही मान लिया गया था। परंतु आज संस्कृति शब्द का व्यापक प्रचार होने के कारण लोग 
इस शब्द को सुनकर चौंकते Fel | कुछ लोगों ने sa Culture के अनुवाद के रूप में 
स्वीकार किया है। यह भी संभावना हो सकती है कि यह शब्द स्वतंत्र रूप से विकसित 
हुआ हो। संस्कृति से मिलता-जुलता संस्कार शब्द हमारा पूर्व परिचित शब्द है। हमारे 
यहाँ सोलह संस्कार होते हैं, संस्कारों से मनुष्य बनता है, बिना संस्कार के वह पशु 
समान है--ऐसा बराबर सुनने में आता है । साधारणतया हम कह सकते हैं कि जो बाह्य 
वातावरण है, उसका मनुष्य पर जो परिणाम होता है, उसे हम संस्कार (Impression) 
he सकते हैं। 
परंतु संस्कार अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। किसी को चोरी की आदत लग 
जाए तो हम कहेंगे, उस पर बुरे संस्कार पडे हैं। परंतु जब हम संस्कार कहते हैं तो उससे 
हमारा अभिप्राय अच्छे संस्कार से ही होता है | बुरे संस्कारों के लिए हम कुसंस्कार शब्द 
का प्रयोग करेंगे। जैसे चरित्रवान्‌ कहने से हमारा आशय अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति से 
होता है, जबकि बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए हम चरित्रहीन शब्द का प्रयोग करते हैं । 
अतः संस्कृति का अर्थ हुआ, अच्छे संस्कारों का परिणाम (प्रभाव) | मलयालम 
भाषा में हिंदू संस्कृति के लिए हिंदू संस्कार शब्द का प्रयोग होता है। स्वाभाविक प्रश्‍न 
उठता है कि किन संस्कारों को हम अच्छा कहेंगे और किनको बुरा। इसकी व्याख्या 
करना सरल नहीं । पर एक छोटी सी कसौटी तो है। वह यह कि समाज के ध्येय के लिए 
जो पोषक है, वह अच्छा और जो बाधक है, वह बुरा। जैसे यदि हमारा लक्ष्य दिल्ली 
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जाना है, तो जो रेलगाड़ी या मोटरगाडी उधर ले जाने में सहायक हो, वह अच्छी और जो 
विपरीत दिशा में ले जानेवाली है, वह बुरी। 

परंतु दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ध्येय क्या है? इस संबंध में हम इतना जानते 
हैं कि हमारी जो एकात्मकता है, एकीकरण है, इसकी अनुभूति ही हमारा ध्येय है। जब 
सब लोग एकता का अनुभव करें, तभी समाज अथवा राष्ट्र बनता है। यदि हम राष्ट्र के 
नाते जीवित रहना चाहते हैं तो एकात्मकता की अनुभूति जिससे होगी, वही हमारा ध्येय 
होगा। 

यदि पाँव में काँटा चुभ जाए और पता न लगे कि कहाँ चुभा है तो चिंता होने 
लगती है। शरीर के कण-कण की जब तक ठीक अनुभूति रहती है, तब तक ठीक है, 
परंतु जब बेहोशी आदि में शरीर का ज्ञान नहीं रहता, क्रियाओं, चेष्टाओं का ज्ञान नहीं 
रहता तो वह स्थिति चिंताजनक होती है और सारा शरीर गया, ऐसा लगने लगता है। जैसे 
लकवे में हाथ होते हुए भी हाथ की क्रिया रुक जाती है, हाथ की अनुभूति नहीं होती। 
जब तक शरीर में चेतना है, अंगों का संबंध बराबर बना रहता है। तभी तक हममें 
सामर्थ्य है, जीवन है। इसी प्रकार राष्ट्र रूपी शरीर में चेतना बनाए रखना आवश्यक है। 
अत: जिन कारणों से राष्ट्र में चेतना का निर्माण होता है, वे अच्छे और दूसरे बुरे। 

प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना जिससे बनी रहे, वही संस्कृति का आधार 
माना जाता है । संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है । आत्मा निकल जाने के पश्चात्‌ जैसे सब 
अंग-प्रत्यंग निश्चेष्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार की अवस्था संस्कृति का लोप हो जाने से 
राष्ट्र की होती है। जैसे यूनान और मिस्र का प्राचीन राज्य समाप्त हो गया। इसका यह 
अर्थ तो नहीं कि वहाँ की भूमि, नदियाँ, पर्वत, व्यक्ति आदि नष्ट हो गए। ये वस्तुएँ तो 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं, परंतु व्यक्ति को एकसूत्र में बाँधने की जो शक्ति संस्कृति में 
है, वह शक्ति समाप्त हो जाती है। लकड़ियों को सूत के धागे से बाँधा जा सकता है परंतु 
व्यक्ति-व्यक्ति को बाँधनेवाला सूत्र संस्कृति ही है । यह सूत्र वर्तमान प्राणियों के अतिरिक्त 
हमारा संबंध हमारे पूर्वजों अर्थात्‌ राम, कृष्ण, शिवा, प्रताप, गोविंद सिंह आदि से तथा 
आगे जन्म लेनेवालों से भी जोड़ देता है। इसी के बूते पर राष्ट्र टिक सकता है। अत: राष्ट्र 
रूप में जीवित रहने के लिए यही संस्कृति प्राप्तव्य है। अत: सिद्ध हुआ कि सारे समाज 
को आपस में जोड़नेवाला नाता संस्कृति है। जिन कार्यक्रमों से यह नाता जुड़ता है, वह 
संस्कार तथा जिन कार्यों से यह नाता टूटने लगता है, वे कुसंस्कार। 

डाकुओं में जो स्वार्थ के कारण एकता है, कया उसे भी संस्कृति मानें? उत्तर 
मिलेगा-- नहीं ।' कुछ देशों की संस्कृति का आधार यद्यपि यह भी है। जैसे अरब में 
मुसलमानों का संगठन लूट-खसोट के आधार पर ही किया; इसी प्रकार इंग्लैंड भी 


सामूहिक स्वार्थ के नाम पर ही खड़ा हुआ। 
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परंतु हमने स्वार्थ के अधार पर एकता खड़ी नहीं की। यही हमारी और दूसरों की 
संस्कृति में अंतर है । जैसे माँ से प्रेम करने के भिन्न-भिन्न आधार हो सकते हैं। इसी 
प्रकार विवाह के भी भिन्न आधार हो सकते हैं। एक यह कि विवाह दो प्राणियों का 
एकात्मकता के नाते आगे बढ़ना इसलिए है कि घर की देखभाल के लिए पत्नी मिल 
जाएगी। इसी प्रकार परिवार में हमारे माता-पिता भी शामिल होंगे। परंतु यूरोप में परिवार 
में माँ-बाप नहीं होते। 
जीवन में सभी चीजों की ओर देखने की हमारी दृष्टि कुछ भिन्न है। कुछ राष्ट्रों में 
ईमानदारी को व्यापार के लिए सर्वोत्तम नीति माना जाता है। परंतु हम इसे व्यापार की 
नीति के रूप में नहीं अपितु जीवन की नीति के रूप में अपनाना चाहते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग रुचि होती है। यह रुचि भिन्नता मूलत: सब 
प्राणियों में विद्यमान है। इसी प्रकार राष्ट्रों में भी रुचि भिन्नता है, अपनी-अपनी विशेषता 
है। सबके आधार भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसके कारण हमारे देश में भी कुछ चीज़ें हमें 
रंजित करती हैं और कुछ नहीं। हमारी विशेष प्रवृत्ति है, जिसके आधार पर हम संगठन 
करते हैं। वह प्रवृत्ति स्वार्थ की नहीं, निस्स्वार्थ भाव की है। 
जून 72, 1959 
o 
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जिः संस्कारों के परिणामस्वरूप सामूहिक भावनाओं की सृष्टि राष्ट्र में होती है, उन 
संस्कारों को समुच्चय भाववाचक जो नाम मिला है--वह संस्कृति है। उस 
राष्ट्र की जो अपनी विशेषताएँ होती हैं, उनके आधार पर ही उस राष्ट्र में सामूहिक 
भावना की सृष्टि होती है। इसी संस्कृति की विभिन्नता के कारण प्रत्येक राष्ट्र के जीवन 
के व्यवहारों, आदर्शो, आचार, धर्म और ऐसी ही अन्य अनेक बातों का अंतर दिखाई देता 
है। जहाँ तक अपने देश का संबंध है, हमारी जो कुछ मूलभूत विशेषता है, उसके आधार 
पर हम व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के संबंध किसी स्वार्थ के सहारे स्थापित नहीं करते। हम 
किसी व्यक्ति के साथ भलाई इसलिए नहीं करते कि कल वह भी हमारे साथ भलाई 
करेगा। हम दस लोग इसलिए एकत्र नहीं खडे कि दसों की स्वार्थ-सिद्धि होगी। यह तो 
व्यापारिक कल्पना है। यह कल्पना तो चोर, लुटेरों, डाकुओं में भी आ सकती है। वे भी 
अपना आचार-धर्म निर्माण कर सकते हैं। अपने में अनुशासन भी ला सकते हैं। 
हिंदू ने आपसी संबंधों को इस नाते से नहीं देखा। हमारे यहाँ सामूहिक जीवन की 
कल्पना व्यक्ति-व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं की। यह तो कोई भी समझ 
सकता है कि राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव छिपा है। किंतु हमने अपनी संस्कृति के 
आधार पर निस्स्वार्थ वृत्ति को ही अपने संबंधों का कारण बनाया है। "मैं समाज के लिए 
काम करूँगा। उसमें जो कुछ प्राप्ति होगी, वही मेरा प्राप्तव्य होगा।' बस इसी में सुख का 
अनुभव होगा। यह हमारा आदर्श है। हमारी राष्ट्रीयता कौ कल्पना कोई Selfishness 
extended, विस्तारित स्वार्थपरता नहीं है। इसलिए हमने प्रतिज्ञा में भी यह शब्द प्रयोग 
किया कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म तथा समाज का संरक्षण करना चाहते हैं। 
लेशमात्र भी स्वार्थ नहीं रखते | हम स्वार्थ के लिए भी तो समाज का काम कर सकते हैं 
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और यह सभी प्रकार के कामों में हो सकता है। 
व्यक्ति विचार कर सकता है कि मैं कुछ काम करूँगा, इससे सामर्थ्य बढ़ेगी, बैभव 
आएगा तो मुझे भी उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन हमने निश्चय किया है कि हम सब 
कार्य निस्स्वार्थ बुद्धि से करेंगे । यदि इस प्रकार निस्स्वार्थ बुद्धि से हम कार्य करेंगे तो इसके 
जो संस्कार हम पर पड़ेंगे, तो वे अपनी संस्कृति के अनुकूल ही होंगे। मानो कोई किसी 
स्वार्थ से प्रेरित होकंर संघ की शाखा में आता है तो उस पर योग्य संस्कार नहीं पड़ेंगे। बाह्य 
रूप से बेशक कुछ परिवर्तन दिखाई दे लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
आएगा। जैसे व्यक्तिगत रूप में स्वार्थ के आधार पर संबंध स्थापित हो सकते हैं, उसी 
प्रकार स्वार्थ के आधार पर हम शायद राष्ट्रीयता का जागरण कर लें। लेकिन हम उससे 
हिंदू राष्ट्र का जीवन खड़ा हुआ, नहीं कहेंगे। कुछ करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने 
कुछ वैभव भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें शायद आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 
हमारे यहाँ सारा व्यवहार, विचार निस्स्वार्थ भाव के आधार पर ही किया गया है। 
हम स्वयंसेवक अपनी संघशाखा में आते हैं । प्रश्‍न उत्पन्न होगा कि एक स्वयंसेवक 
दूसरे से कैसा व्यवहार करे? इसपर थोड़ा सा विचार करें तो जो गुण इस दृष्टि से चाहिए, 
वे हिंदू संस्कृति के संस्कार-स्वरूप ही होंगे । स्वयंसेवको के बीच में पहली बात देखते हैं 
तो प्रेम का संबंध रहता है, वह भी निस्स्वार्थ भाव से रहता है। निरहेतुक होता है, केवल 
हिंदू होने के नाते। मान लो, कहीं कोई स्वयंसेवक दूर सफर पर चला आता है। गाड़ी में 
उसे एक और स्वयंसेवक उसी स्थान का मिल जाता है । उससे मिलकर जो भाव पैदा होता 
है, जो आकर्षण पैदा होता है, जरा सोचिए, क्या उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा रहता है। 
यह बात अलग है कि उस स्वयंसेवक के कारण उसे कहीं ठहरने को सुविधा प्राप्त हो 
जाती है। लेकिन किसी स्वयंसेवक के मन में यह बात नहीं आती | यदि किसी के मन में 
ऐसा आ गया तो समझो कि उसके मन का स्वयंसेवक गया। किसी को हम शाखा में लाते 
हैं क्यों लाते हैं? क्या इसलिए लाते हैं कि कल को अपने को भी नौकर की ज़रूरत पड़ 
गई तो ठीक रहेगा। ऐसी बात नहीं है वह तो केवल हिंदू के नाते से आता है उसके साथ 
जो स्वाभाविक प्रेम है, आत्मीयता है, उसे देखकर ही आता है। जब वह इस दृष्टि से 
देखता है तो वे सब बातें पैदा होने लगती हैं, जो अपनी संस्कृति की देन हैं। 
प्रेम के साथ ही फिर सहिष्णुता पैदा होगी। कई लोग सहिष्णुता का अर्थ समझते हैं 
कि कोई व्यक्ति जो कुछ कहता, करता रहता है, उसे सहन कर लेना सहिष्णुता है । जिसे 
अंग्रेजी में टॉलरेंस कहते हैं। यह टॉलरेंस मात्र है। सहिष्णुता इससे दो कदम आगे है। 
टॉलरेंस में एक पराएपन का, दूरी का भाव रहता है। जैसे गाड़ी में कोई बच्चा शरारत 
करता है, किसी की चीज़ें इधर-उधर करता है या अन्य प्रकार को गड़बड़ी करता है तो 
हम सोचते हैं कि चलो, ठीक है। बच्चा है, कर लेने दो। कमज़ोरी के कारण भी यह 
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भाव उत्पन्न होता है। अब क्या करें, AS क्या? ऐसा भाव रहता है । 
सहिष्णुता के पीछे ऐसी कोई कमजोरी का भाव नहीं है और न ही कोई पराएपन 
का भाव है। उल्टे, यहाँ तो अपनेपन के कारण दूसरे की बात के प्रति ध्यान देना; उसमें 
भी कुछ ठीक हो सकता है, उस पर विचार करें। एक और इच्छा भी छिपी कि जो उसमें 
कुछ बुरा है, उसे कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार उसकी कमियों के प्रति प्रेमपूर्ण उपचार 
करने की दृष्टि रखना, इतना ही है। टॉलरेंस से तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अपने 
सत्य पर विश्वास ही नहीं रहता। वास्तव में कई उसे बहुत दूर तक ले भी गए। मेरा भी 
कहना ठीक हो सकता है, दूसरों का कहना भी ठीक हो सकता है। लेकिन इसका 
परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सोचता है कि अंतिम सत्य कितना कठिन है। जैसे किसी 
ने अंग्रेजों के यहाँ किसी से पूछा कि वह व्यक्ति अंदर है क्या? तो उत्तर देनेवाला कहेगा, 
“मुझे लगता है कि वह वहाँ नहीं है' और यदि वह आदमी वहाँ नहीं हुआ, तो वह उत्तर 
देनेवाला कहेगा,' मुझे डर है कि वह वहाँ नहीं है,' अब वह विश्वास के साथ कहता है 
कि वह है या नहीं है। यह जो मुझे है और डर वाली भाषा है, क्या यह प्रकट नहीं करती 
कि अपने प्रति अविश्वास है। हो सकता है, मेरा कहना ग़लत हो, लेकिन हमारे यहाँ यह 
श्रद्धा कि उसके अंदर यह सच्चाई हो सकती है | परंतु उसके साथ ही प्रेम से उसके अंदर 
की कमी को सुधारने का भाव भी छिपा हुआ है। 
उदाहरण ही लेना हो तो घर में एक छोटे से बच्चे का लें। मान लो वह अपनी 
तोतली भाषा में माँगता है, समझ में आता नहीं तो क्या करते? गाली देते? नहीं, उसकी 
भाषा के पीछे उसका मतलब क्या है, यह टटोलते। मुझे एक बच्चे की बात याद आई। 
वह कहता था, अट्टू-अट्टू। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे लड्डू 
दिया, उसने नहीं लिया। फिर सोचा शायद यह सत्तू माँगता हो। वह भी उसने नहीं लिया। 
वास्तव में वह लट्टू माँग रहा था। लट्टू मिलने पर वह खुश हो गया। पश्चिम की 
टॉलरेंस तो कहेगी कि इसे चिल्लाने दो, इसको बोलने का अधिकार है, इसे बोलने दो। 
वाल्टेयर ने इस दृष्टि से कहा है कि यद्यपि तुम्हारे कहने पर मुझे विश्वास नहीं, पर तुम्हारे 
बोलने के अधिकार के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूँगा। लेकिन हम इससे भी आगे गए 
हैं। दूसरों में भी सच्चाई ढूँढ़कर उस सच्चाई का अपनी सच्चाई के साथ समन्वय का 
प्रयास हम करते हैं । यह सहिष्णुता हमारी संस्कृति का प्रमुख गुण है। 
कोई नया स्वयंसेवक जब शाखा में आता है तो वह यहाँ का विचार सुनने के 
पश्चात्‌ कई बार हमारे विचार को संकुचित कहता है, कभी सांप्रदायिक बताता है। परंतु 
हम उसकी सब बातों को बड़े आराम से सुनते हैं। इसलिए नहीं कि हममें यॅलरेंस का 
भाव है। न ही हम उसे यह कहते कि यदि तुम ऐसा सोचते हो तो कल से मत आना। 
उसके ख़िलाफ़ कोई अनुशासनात्मक काररवाई की बात भी नहीं सोचते | तो क्या करते 
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और यह सभी प्रकार के कामों में हो सकता है। 
व्यक्ति विचार कर सकता है कि मैं कुछ काम करूँगा, इससे सामर्थ्य बढ़ेगी, वैभव 
आएगा तो मुझे भी उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन हमने निश्चय किया है कि हम सब 
कार्य निस्स्वार्थ बुद्धि से करेंगे । यदि इस प्रकार निस्स्वार्थ बुद्धि से हम कार्य करेंगे तो इसके 
जो संस्कार हम पर पड़ेंगे, तो वे अपनी संस्कृति के अनुकूल ही होंगे। मानो कोई किसी 
स्वार्थ से प्रेरित होकर संघ की शाखा में आता है तो उस पर योग्य संस्कार नहीं पड़ेंगे | बाह्य 
रूप से बेशक कुछ परिवर्तन दिखाई दे । लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
आएगा। जैसे व्यक्तिगत रूप में स्वार्थ के आधार पर संबंध स्थापित हो सकते हैं, उसी 
प्रकार स्वार्थ के आधार पर हम शायद राष्ट्रीयता का जागरण कर लें | लेकिन हम उससे 
हिंदू राष्ट्र का जीवन खड़ा हुआ, नहीं कहेंगे। कुछ करोड़ लोग इकटूठे हो गए हैं, उन्होंने 
कुछ वैभव भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें शायद आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 
हमारे यहाँ सारा व्यवहार, विचार निस्स्वार्थ भाव के आधार पर ही किया गया है। 
हम स्वयंसेवक अपनी संघशाखा में आते हैं । प्रश्‍न उत्पन्न होगा कि एक स्वयंसेवक 
दूसरे से कैसा व्यवहार करे? इसपर थोड़ा सा विचार करें तो जो गुण इस दृष्टि से चाहिए, 
वे हिंदू संस्कृति के संस्कार-स्वरूप ही होंगे | स्वयंसेवकों के बीच में पहली बात देखते हैं 
तो प्रेम का संबंध रहता है, वह भी निस्स्वार्थ भाव से रहता है। निरहेतुक होता है, केवल 
हिंदू होने के नाते। मान लो, कहीं कोई स्वयंसेवक दूर सफर पर चला आता है । गाड़ी में 
उसे एक और स्वयंसेवक उसी स्थान का मिल जाता है। उससे मिलकर जो भाव पैदा होता 
है, जो आकर्षण पैदा होता है, जरा सोचिए, क्या उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा रहता है। 
यह बात अलग है कि उस स्वयंसेवक के कारण उसे कहीं ठहरने की सुविधा प्राप्त हो 
जाती है। लेकिन किसी स्वयंसेवक के मन में यह बात नहीं आती। यदि किसी के मन में 
ऐसा आ गया तो समझो कि उसके मन का स्वयंसेवक गया। किसी को हम शाखा में लाते 
हैं। क्यों लाते हैं? क्या इसलिए लाते हैं कि कल को अपने को भी नौकर की जरूरत पड़ 
गई तो ठीक रहेगा। ऐसी बात नहीं है बह तो केवल हिंदू के नाते से आता है | उसके साथ 
जो स्वाभाविक प्रेम है, आत्मीयता है, उसे देखकर ही आता है। जब वह इस दृष्टि से 
देखता है तो वे सब बातें पैदा होने लगती हैं, जो अपनी संस्कृति की देन हैं। 
प्रेम के साथ ही फिर सहिष्णुता पैदा होगी। 'कई लोग सहिष्णुता का अर्थ समझते हैं 
कि कोई व्यक्ति जो कुछ कहता, करता रहता है, उसे सहन कर लेना सहिष्णुता है। जिसे 
अंग्रेजी में टॉलरेस कहते हैं । यह टॉलरेंस मात्र है। सहिष्णुता इससे दो क़दम आगे है। 
SRS में एक पराएपन का, दूरी का भाव रहता है। जैसे गाड़ी में कोई बच्चा शरारत 
करता है, किसी को चीज़ें इधर-उधर करता है या अन्य प्रकार की गड़बड़ी करता है तो 
हम सोचते हैं कि चलो, ठीक है। बच्चा है, कर लेने दो। कमज़ोरी के कारण भी यह 
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भाव उत्पन्न होता है। अब क्या करें, ae क्या? ऐसा भाव रहता है । 
सहिष्णुता के पीछे ऐसी कोई कमजोरी का भाव नहीं है और न ही कोई पराएपन 
का भाव है। उल्टे, यहाँ तो अपनेपन के कारण दूसरे की बात के प्रति ध्यान देना; उसमें 
भी कुछ ठीक हो सकता है, उस पर विचार करें । एक और इच्छा भी छिपी कि जो उसमें 
कुछ बुरा है, उसे कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार उसकी कमियों के प्रति प्रेमपूर्ण उपचार 
करने की दृष्टि रखना, इतना ही है। टॉलरेंस से तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अपने 
सत्य पर विश्वास ही नहीं रहता। वास्तव में कई उसे बहुत दूर तक ले भी गए। मेरा भी 
कहना ठीक हो सकता है, दूसरों का कहना भी ठीक हो सकता है। लेकिन इसका 
परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सोचता है कि अंतिम सत्य कितना कठिन है। जैसे किसी 
ने अंग्रेजों के यहाँ किसी से पूछा कि वह व्यक्ति अंदर है क्या? तो उत्तर देनेवाला कहेगा, 
“मुझे लगता है कि वह वहाँ नहीं है' और यदि वह आदमी वहाँ नहीं हुआ, तो वह उत्तर 
देनेवाला कहेगा,' मुझे डर है कि वह वहाँ नहीं है,' अब वह विश्वास के साथ कहता है 
कि वह है या नहीं है। यह जो मुझे है और डर वाली भाषा है, क्या यह प्रकट नहीं करती 
कि अपने प्रति अविश्वास है। हो सकता है, मेरा कहना गलत हो, लेकिन हमारे यहाँ यह 
श्रद्धा कि उसके अंदर यह सच्चाई हो सकती है। परंतु उसके साथ ही प्रेम से उसके अंदर 
की कमी को सुधारने का भाव भी छिपा हुआ है। 
उदाहरण ही लेना हो तो घर में एक छोटे से बच्चे का लें। मान लो वह अपनी 
तोतली भाषा में माँगता है, समझ में आता नहीं तो क्या करते? गाली देते? नहीं, उसकी 
भाषा के पीछे उसका मतलब क्या है, यह टटोलते | मुझे एक बच्चे की बात याद आई। 
वह कहता था, अट्टू-अट्टू। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे लड्डू 
दिया, उसने नहीं लिया। फिर सोचा शायद यह सत्तू माँगता हो। वह भी उसने नहीं लिया। 
वास्तव में वह लट्टू माँग रहा था। लट्टू मिलने पर वह खुश हो गया। पश्चिम की 
टॉलरेंस तो कहेगी कि इसे चिल्लाने दो, इसको बोलने का अधिकार है, इसे बोलने दो। 
वाल्टेयर ने इस दृष्टि से कहा है कि यद्यपि तुम्हारे कहने पर मुझे विश्वास नहीं, पर तुम्हारे 
बोलने के अधिकार के लिए मैं आख़िरी दम तक cis | लेकिन हम इससे भी आगे गए 
हैं। दूसरों में भी सच्चाई दूँढ़कर उस सच्चाई का अपनी सच्चाई के साथ समन्वय का 
प्रयास हम करते हैं। यह सहिष्णुता हमारी संस्कृति का प्रमुख गुण है। 
कोई नया स्वयंसेवक जब शाखा में आता है तो वह यहाँ का विचार सुनने के 
पश्चात्‌ कई बार हमारे विचार को संकुचित कहता है, कभी सांप्रदायिक बताता है। परंतु 
हम उसकी सब बातों को बड़े आराम से सुनते हैं। इसलिए नहीं कि हममें टॅलरेंस का 
भाव है। न ही हम उसे यह कहते कि यदि तुम ऐसा सोचते हो तो कल से मत आना। 
उसके ख़िलाफ़ कोई अनुशासनात्मक काररवाई की बात भी नहीं सोचते। तो क्या करते 
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हैं, उसकी बात को सुन लेते हैं और बाद में समझाने का प्रयत्न करते हैं । उसे एक पक्का 
हिंदू राष्ट्रवादी और निष्ठावान स्वयंसेवक बनाकर छोड़ते हैं । हमारी संस्कृति का यह जो 
प्रमुख गुण है, शाखा में काम करते हुए जब इस प्रकार का प्रेम जाग्रत्‌ होता है तो 
सेवावृत्ति भी जागती है। 
जब किसी स्वयंसेवक के जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, वह बीमार 
हो जाता है अथवा अन्य कोई कष्ट आ पड़ता है, तब हम उसकी सहायता, सेवा एवं 
दवा-दारू करते हैं। इसलिए नहीं कि कल हमें भी कोई कष्ट या रोग घेर सकता है। 
इतना नहीं तो जो स्वयंसेवक बीमार या कष्ट में होता है, वह इसकी अपेक्षा भी नहीं 
करता। वह सोचता है कि उस वक़्त में इन स्वयंसेवकों को मेरी देखभाल छोड़कर कुछ 
नए स्वयंसेवक बनाने चाहिए, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तब ज़्यादा अच्छा 
होगा। इस प्रकार दोनों ओर कार्य के अनुरूप व्यवहार होने लगता है। 
एक बार एक स्वयंसेवक को मुझे मालूम है कि वह बीमार पड़ गया। उसकी 
ख़बरगिरी के लिए स्वयंसेवक गए तो सही, पर ज़्यादा नहीं । एक बार मैं घूमते हुए उधर 
जा निकला तो वह भी मिला। बड़ा नाराज़ सा था। कहने लगा कि मैंने इतना काम किया, 
संघ को इतना समय देता रहा, अपने घर-बार को छोड़ा। यह भाव उसके मन में आ 
गया। इसे कया कहेंगे? तो इसे हम मानव की कमजोरी कहकर टाल सकते हैं । पर हिंदू 
संस्कृति का यह आधार नहीं। हमने आपसी संबंधों की दृष्टि से ऐसा अपेक्षा का भाव 
कभी निर्माण नहीं किया। 
कुटुंबो में झगड़े कब शुरू होते हैं? जब छोटा भाई सोचता है कि मैं ही सेवा करता 
हूँ, बड़ा भाई तो करता ही नहीं । इसी तरह बड़ा भाई सोचता है कि मैं ही सारी व्यवस्था 
करता हूँ। लेकिन अच्छे परिवारों में ऐसा नहीं होता। दोनों भाइयों को अपना कर्तव्य 
करना होता है। इसी प्रकार गुरु-शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी भी गुरु ने आदर की 
अपेक्षा की कि संबंध टूटा। इसी प्रकार पति-पत्नी का भी संबंध रहता है। इस दृष्टि से 
भी अपेक्षा का भाव आधार नहीं बनाया गया। कर्तव्य के नाते ही सभी काम करते हैं। 
कर्तव्य में प्रतिदान की भावना नहीं रहती। यहाँ जैसे को तैसा नहीं चलता। बहन, भाई, 
पिता, पुत्र, पत्नी, पति--सभी कर्तव्य-बुद्धि लेकर चलते हैं। 
शाखा में भी स्वयंसेवक इसी कर्तव्य भाव को लेकर चलता है। मुख्य शिक्षक कहे 
कि दस विसलें लगाता हूँ, फिर भी स्वयंसेवक ध्यान नहीं देते। लो, यह विसल पड़ी है। 
ऐसा यहाँ नहीं होता। न ही स्वयंसेवक यह सोचता है कि अभी तो सोया हूँ, इसलिए नहीं 
जाऊँगा। अधिकार की कल्पना का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। यहाँ न तो कार्यवाह 
कभी इस्तीफ़ा देता है, न स्वयंसेवक ही । जितना हम कर्तव्य भाव से चलते जाएँगे, तो जो 
लोग हमारे संपर्क में आएंगे, वे भी कल को वैसा ही करने लग जाएँगे। 
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कर्तव्य यानी हमारा मूक भाव है । इन गुणों के साथ-साथ एक और विशेषता जो 
जुड़ी है, वह है त्यागशक्ति कौ | हम अपने हर कार्य की रचना इसके आधार पर ही करते 
हैं। स्वयंसेवक शाखा में आता है तो वह घर की कुछ बातों को ध्यान से निकालकर 
आता है। कभी घर वालों के सिनेमा जाने के आग्रह को टालता है। यह ठीक है कि यह 
त्याग है, लेकिन इसे त्याग की संज्ञा देना भी शायद कठिन हो। रोज़ की शाखा के लिए 
चाहे छोटा ही क्यों न हो, त्याग करना पड़ता है। एक बार विस्तारक योजना में एक 
कार्यकर्ता एक स्थान पर गए। वहाँ पर उसने प्रशिक्षण वर्ग के लिए बातचीत की तो तीन- 
चार लोग तैयार हो गए। मैं भी एक दिन वहाँ जा पहुँचा। विस्तारक महोदय से पूछा कि 
कया हाल है? कहने लगा कि प्रशिक्षण के लिए चार लोग तैयार हैं। अच्छा, जरा उन्हे 
मिलाओ तो सही । वह उन्हें ले आया। पूछने पर कहने लगे कि हाँ साहब, वर्ग के लिए 
तैयार हैं। उनसे खुलकर बात की तो वे कहने लगे कि हम उस कैंप में गए थे तो यह 
मिला था, वह मिला था। मैंने उन्हें बताया कि भई, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो 
छोटी-से-छोटी बात का त्याग करना पड़ता है। तन, मन और धन--किसी को भी अर्पण 
करने को तैयार रहना पड़ता है। 
गुरु-दक्षिणा करते समय भी यही भाव रहता है कि मुझे अधिक-से-अधिक अर्पण 
करना है। यहाँ न तो ख्याति की इच्छा ही रहती है और न ही नाम घोषित होते हैं । संपूर्ण 
संस्कृति का त्याग के आधार पर निर्माण किया है। पश्चिम की संस्कृति भोग के आधार 
पर खड़ी हुई है। यहाँ तो अधिक-से-अधिक त्याग जो करता है, वही बड़ा माना जाता 
है। उसी के आगे सभी नत-मस्तक होते हैं। संन्यासी को केवल इसी कारण सर्वश्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त होता है । शाखा के कार्यक्रमों के द्वारा ये सारे गुण आने लगते हैं। 
त्याग का स्वाभाविक परिणाम संयम है | साथ ही तपस्या का गुण निर्माण हो जाता 
है। अपने सामने जो आदर्श रखा है, उसे पूरा करने के लिए हम निरंतर जुटे रहते हैं। हम 
कहते हैं कि हम संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। संरक्षण का अर्थ यह नहीं कि 
संस्कृति नाम की कोई वस्तु किसी कमरे में पड़ी है और हम उस कमरे के चारों ओर रक्षा 
के लिए खड़े हो जाते हैं। संस्कृति की रक्षा का मतलब बह है इस संस्कृति की जो-जो 
विशेषताएँ हैं, यदि वे अपने जीवन में आती गई तो कहेंगे कि संस्कृति का संरक्षण हो रहा 
है। केवल संस्कृति का ज्ञान देनेवाली कुछ किताबों को छापने, विवरण आदि सुरक्षित 
रखने से संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। वह कोई संस्कृति की रक्षा का काम थोड़े ही 
कहा जाएगा। 
ऐसी कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि जिसका कारण इसके विनाश का भय है। 
परंतु यदि इसके आधार पर जीवन बितानेवाले ज्यादा-से-ज्यादा लोग निकलते हैं तो 
फिर संस्कृति प्रतिष्ठित है, यह कहा जाएगा। स्वार्थ के आधार पर, व्यापार बुद्धि से कार्य 
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करनेवाले भी दिखाई देते हैं। व्यापार के माध्यम से वेदों को व्याख्या करना, SS पढाना 
आदि संस्कृति की रक्षा किस प्रकार कह सकते हैं? वह तो बाहरी अभिव्यक्ति मात्र 
होगी। ऋषियों से प्राप्त आदर्श जब जीवन में प्रकट होंगे, तब संस्कृति की रक्षा होगी। 
जिन बातों से यह आदर्श जीवन में प्रकट हो सके, ऐसी समाज व्यवस्था की गई | संपूर्ण 
समाज के प्रति आत्मीयता का भाव, धर्म के प्रति निष्ठा का भाव और त्यागमय जीवन-- 
यह हमारे व्यवहार को कसौटी पर कसते हैं । यदि इन जीवन मूल्यों के प्रति अपने जीवन 
द्वारा श्रद्धा दिखाई और लोगों को लगने लगता है कि यह श्रेष्ठ जीवन है, तब समझो कि 
संस्कृति का संरक्षण करते हैं। | 
जहाँ-जहाँ हम शाखा लगा देते हैं, वहाँ-वहाँ यह भाव खड़ा हो जाता है। चाहे 
शिशु ही क्यों न हो, सबमें निस्स्वार्थ भाव से, त्याग भाव से, घर की चिंता न करते हुए 
राष्ट्र का कार्य करने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। यह बस आत्मिक प्रेम के आधार 
पर सहज संभव हो पाता है । एक व्यक्ति ने कहा, यह तो आपका स्वयंसेवक है | इसलिए 
इस झगड़े में तो आप उसका पक्ष ही लेंगे। कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसी बात नहीं। बात 
सुनकर जो ठीक लगेगी, वही कहा जाएगा। पर वह माना नहीं। इस पर कहा गया कि 
भई, संघ के दरवाजे तो हरेक के लिए खुले हैं। आप भी आएँ, तो फिर आपका पक्ष भी 
शायद लिया जाए। ऐसी लाखों लोगों की धारणा बनी है, स्वयंसेवकों के प्रेम के बारे में । 
ऐसा व्यक्ति का संस्कार तो करना ही है। लेकिन इसके साथ ही सामूहिक जीवन 
की सृष्टि भी करनी पड़ती है। जो गुण एक स्वयंसेवक में रहते हैं, वही गुण व आदर्श 
कुटुंब में पैदा होंगे वहाँ कुटुंब भाव बराबर छाया रहता है । फिर एक कुटुंब, दूसरा कुटुंब-- 
इस प्रकार जो सब कुटुबों को मिला या वह उससे ऊपर राष्ट्र का भाव था, वह पोषित होना 
बंद हो गया। कुटुंब भाव तक ही विचार सीमित हो गया। पहले कुटुंबो ने एक सीढ़ी का 
रूप धारण किया था। उसके द्वारा ही ऐसे संस्कार मिलते थे कि व्यक्ति, राष्ट्र एवं समाज 
के लिए निस्स्वार्थ भाव से काम करे लेकिन जब वही बाधक बन गया तो फिर कुटुंब का 
सहारा छोड़कर नई पद्धति से राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करने का कार्य शुरू किया गया। एकता 
का भाव जाग्रत्‌ करने का प्रयास किया। प्राचीन काल में वेदों और विविध स्मृतियों ने 
आदर्शों के आधार पर आचार-धर्म को जन्म दिया। वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने सारे देश में 
एकता के लिए भी संस्कार दिए। यहाँ जो समाज के सामने तीर्थो की कल्पना, प्रात: स्मरण 
और सब आदर्श महापुरुष, जिनके जीवन ने भूमि के एक-एक कण से तादात्म्य स्थापित 
कर लिया था--इन सबका स्मरण इस एकता को जगाने के लिए ही किया जाता है। 
लेकिन धीरे-धीरे कालांतर में ऊपर की चीज़ें तो रह गईं, पर अंदर का भाव क्षीण 
हो गया। जैसे कुंभ होते थे। यह एक प्रकार से अखिल भारतीय सम्मेलन होते थे, जिनमें 
धर्म एवं समाज के गहन प्रश्नों पर चर्चा होती थी। सारे समाज की से जो विचार 
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चाहिए, उसको पोषण मिलता था। कालांतर में व्यक्ति यही सोचकर कुंभों में जाने लगे 
कि इससे मोक्ष मिलेगा। एक डुबकी लगाकर पाप धुल जाएँगे। भारत की एकता की 
कल्पना ही इसमें से निकल गई। सबकी तीर्थ यात्रा में यहाँ व्यक्तिगत मोक्ष ही आधार 
बन गया। यह जो राष्ट्र की एकता की भावना कमज़ोर पड़ गई, उसे नए ढंग से खड़ा 
करने, सद्भावना को जाग्रत्‌ करके हिंदू के नाते अपना यह संस्कार का कार्य चलता है। 
यह एक व्यवस्था निर्माण करने, अनुशासन लाने का कार्य है, क्योंकि यदि कहे गए सारे 
गुण रहे और यह व्यवस्था और अनुशासन न रहा तो फिर यह गुण छोटे-छोटे समूहों के 
लिए ही रह जाएँगे। कुछ नए आधार देकर इस भावना को पुष्ट कर सकें, इसके लिए ही 
. संघ का निर्माण हुआ है। 

एक और विचार भी आता है कि राष्ट्र का विचार तो किया गया, लेकिन मानवमात्र 
का विचार तो किया ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम इस पर सत्य के आधार पर 
विचार करेंगे। यह जो मानव है-यह अनेक राष्ट्रों का समूह ही है। यह जो राष्ट्र है, 
इसकी ऐसी हस्ती है कि लोग चाहे मिट जाएँ, पर इसको हस्ती नहीं मिट सकती | पहले 
भी नहीं मिट पाई । हम विश्व का विचार राष्ट्र कार्य करते हुए करेंगे, तो आगे बढ़ सकेंगे। 
राष्ट्र के बिना मानवमात्र का विचार किया तो प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि सब मानवों को 
बाँधनेवाला रस्सा कौन सा है? और तो कोई सूत्र दिखाई नहीं देता । हाँ, नाक, कान, आँख, 
टाँगे और अन्य thal, जैसे बुद्धि एक समान हैं| बाक़ी तो विभेद ही विभेद हैं । भाषाएँ 
अनेक, अच्छे-बुरे की कल्पनाएँ अनेक और गुण अनेक हो गए हैं | कई लोगों ने मानव के 
मोटे-माटे रूप को देखकर ही, मानव समूहों की विशेषताओं को न देखकर केवल नाक, 
मुँह, इंद्रियों की समानता के आधार पर मानव को एक करने की कोशिश की। 

इसलाम और ईसाइयत ने यहाँ तक कहा कि सब मानव एक हैं और फिर कुछ 
मोटे-मोटे उसूल रख दिए। परंतु हमने देखा कि यह सब चल नहीं पाया । इन्हें राष्ट्रीयता 
की चट्टान से टक्कर लगी और ये RR हो गए। अनेक राष्ट्र ऐसे हैं, जो क्रिश्चियन 
हैं, लेकिन वे भी आपस में लड़े। ईसाइयत के आधार पर लड़ाई टाली नहीं जा सको। 
उसके फेल होने का कारण क्या, तो उसने सबको Flat बनाने की कोशिश की | इंग्लैंड 
ने पहले रोम से संबंध तोड़ा, फिर अपना अलग चर्च स्थापित किया। पश्चिम में 
गिरजाघर में लोग साप्ताहिक एकत्र होते हैं । वह भी इसलिए कि वह परस्परिक संपर्को 
के लिए एक अच्छा स्थान है। उनका एक और उपयोग अवश्य बाक़ी रह गया है कि 
अपने राष्ट्र के स्वार्थ के लिए हथियार बनाकर पादरियों द्वारा अन्य देशों को क़ाबू में करने 
के लिए, इन्हें अपने प्रभुत्व में लाने के लिए, जो भी ईसाई मिशनरी जिस देश में जाता 
है, वह दूसरे देश में जाकर ईसाइयत का प्रचार नहीं करता, वह तो अपने देश की सभ्यता 
का प्रचार करता है। 
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गोवा हमारे देश में है। लेकिन वहाँ का रहन-सहन, दैनिक जीवन, मकान आदि 
देखने से पता चलता है कि पुर्तगाल के किसी हिस्से में हम घूम रहे हैं। पांडिचेरी में 
फ्रांस का तथा बाक़ी हिस्से में जहाँ ईसाइयों ने धर्म-परिवर्तन किया, अंग्रेजी सभ्यता का 
ही बोलबाला है। वास्तव में मिशनों की स्थापना से विभिन्न देशों द्वारा अपने प्रभाव को 
बढ़ाने की व्यवस्था की गई है । इसलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ । अपने ही देश में जो 
पाकिस्तान नाम का देश बना, वह इसलाम के नाम पर लोगों को भड़काकर स्थापित 
किया गया। परंतु वही पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी लेता है। ईरान में क्‍या 
हुआ? रजा शाह पहलवी ने अपनी पहलवी भाषा को स्थान दिया। अरबी भाषा को 
एकदम हटा दिया और यह सब राष्ट्र के अभिमान के कारण ही हुआ। टर्की जो कि 
इसलाम का केंद्र माना जाता था, वहाँ पर भी जब राष्ट्रवाद प्रबल हुआ तो कमाल पाशा 
ने स्वयं खलीफा को, जिसके प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ हटाए जाने पर सारे इसलाम 
जगत्‌ में हाहाकार मच गया था। भारत में तो मुसलमानों को सहायता देकर ख़िलाफ़त 
आंदोलन भी खड़ा हुआ था, एकदम हटा दिया। अरबी भाषा को देश निकाला देकर 
तुर्की भाषा की प्रतिष्ठा की, यहाँ तक कि. अपना नाम भी कमाल अली से कमाल पाशा 
कर दिया। 
वास्तव में जहाँ राष्ट्र भाव दुर्बल था, वहाँ इसलाम फैल गया, ईसाइयत फैल गई | 
लेकिन जहाँ यह भाव मजबूत रहा, वहाँ यह नहीं जम पाया । इस तथ्य को उर्दू के प्रसिद्ध 
कवि इकबाल ने अपनी कविता' में स्वीकारं किया। जहाँ जितनी राष्ट्रीयता दुर्बल थी, 
वहाँ उतना नुक़सान हुआ। 
इसी प्रकार का एक प्रयास कम्युनिज्म करना चाहता है। वह भी दुनिया भर के 
लोगों को एक करना चाहता है। उसकी भी यदि टक्कर आ रही है तो राष्ट्रीयता से। 
कम्युनिज्म का मंत्र सृष्टा मार्क्स माना जाता है। उसने भविष्यवाणी की थी कि जहाँ 
औद्योगिक उन्नति बढ़ती जाएगी, वहाँ धन की विषमता बढ़ने के कारण से पहले क्रांति 
होगी और मजदूरों का राज्य स्थापित होगा। यूरोप में औद्योगिक क्रांति सबसे अधिक 
इंग्लैंड में हुई, परंतु वहाँ कम्युनिज्म का नामोनिशान नहीं, फिर इस आधार पर क्रांति हुई 
कहाँ? तो रूस में जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ था, वहाँ भी यह कब संभव 
हुआ, जब वहाँ राष्ट्रीयता निचले स्तर पर पहुँच चुकी थी, रूस जर्मनी से हार खा चुका 
था।* wast निराश थीं, देश आत्मविश्वास खो चुका था। तब लेनिन क्रांति करने में 


1. यूनान मिस्र रोमा, सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती, मिटतो नहीं हमारी। 


2. प्रथम विश्वयुद्ध के पहले महीने में ही 26-30 अगस्त, 1914 को रूस और जर्मनी के मध्य टेननबर्ग (जर्मनी) 
में युद्ध लड़ा गया, इसमें रूस को हार हुई थी । 
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सफल हुआ और वह भी केसर! के हाथ में कठपुतली बनकर । यानी जैसे सूर्य डूबता है 
तो कीडे निकलकर आते है । सूर्य निकला तो कोडे भाग खडे होते हैं, वैसे ही राष्ट्रीयता 
जागी तो ही टीटो' टक्कर लेने के लिए खड़ा हो गया। आज हम देखते हैं कि कम्युनिज्म 
कौ स्थिति शायद उतनी प्रबल और स्थिर नहीं, जितनी आज से दस वर्ष पूर्व थी । इसका 
'एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कम्युनिज्म भी मानव को एक करने की बजाय रूस का 
साम्राज्य बढ़ाने का साधन मात्र बनकर रह गया है। 
हम यदि मानव की एकता ला सकते है तो इस प्रकार निर्मित समूहों की विशेषताओं 
को साथ लेकर चलने से | तभी मानव की कुछ सेवा हो सकती है। दुनिया का कोई भी 
महापुरुष शून्य में बैठकर विचार नहीं करता। उसकी अपनी परिस्थितियाँ होती है--इर्द- 
गिर्द रहनेवाले विशेष प्रकृति के लोग होते हैं। उनके अनुसार उसके कार्य की रूपरेखा 
बनती है, लेकिन यदि मार्क्स ने जिस परिस्थिति में जन्म लेकर उसके संबंध की विचारधारा 
खड़ी की, इस क्षेत्र के अतिरिक्त यदि उसने कहा कि सारी दुनिया को इस प्रकार बनाना 
होगा तो वास्तव में वह अपनी चीज़ लादना चाहता है। जहाँ इतनी अनेकता, विभिन्नता 
उत्पन्न हो चुकी है, वहाँ उन सब विशेषताओं को ख़त्म करके चलना संभव नहीं। 
चाहिए तो यह कि प्रत्येक समूह अपनी-अपनी विशेषताएँ लेकर खड़ा हो और विचार 
करे कि दुनिया को हम यह योगदान करेंगे। हमें जो स्वर मिले हैं, उन्हीं के द्वारा सुंदर गा 
सकेंगे। इसी के आधार पर हम विचार करें, सोचें कि किस प्रकार अपनी संस्कृति को 
अपनाकर संसार को कुछ विशेषता दे सकते हैं। 
पहले हिंदुस्तान के बारे में सोचें, बाद में जो कुछ ज्ञान हमारे पास है, वह दुनिया 
को दें। दुनिया को अच्छा लगे, तो ग्रहण करे। यह हमारा कोई आग्रह नहीं, जोर- 
जबरदस्ती नहीं। अपनी बात कह दी है। अच्छी लगे तो ले लो। आज तो वैसे भी संसार 
ऐसी आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। हमारे पास एक श्रेष्ठ समाज रचना है, 
व्यवस्था है, उसको ठीक प्रकार से उतारने के लिए जो आधारभूत संस्कार चाहिए, वे 
अपनाएँ | उन्हें जीवन में लाकर हम कुछ प्रत्यक्ष व्यवस्था खड़ी कर सकें और संसार की 
कुछ सेवा कर सकें, बस इतना ही अपने कार्य का रूप है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह 
हमें इसको पूरा करने की सामर्थ्य दे। 
-- जून 13, 1959 
MR 5 > ð 
3. जर्मनी में सम्राट्‌ के लिए कैसर शब्द का प्रयोग होता है। रूस की क्रांति के समय जर्मन साम्राज्य के अंतिम सम्राट्‌ 


कैसर विल्हेम द्वितीय (1888-1918) थे | 
4. जोसिप ब्रोज़ टीटो (1892-1980) ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान युगोस्लाव प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व 


'किया। बाद में ये समाजवादी संघीय गणराज्य युगोस्लाविया के प्रधानमंत्री (1945-63) और 1953 से 1980 
तक राष्ट्रपति, युगोस्लाव सेना, युगोस्लाव पीपुल्स सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में ' मार्शल ऑफ युगोस्लाविया! 


के पद पर आसीन रहे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


34 


कांग्रेस के "समाजवादी नारे" से ही 
कम्युनिस्टों के पेर जमे 


14 जून, 1959 को दिल्ली प्रदेश जनसंघ ने कॉन्स्टीटयूथन क्लब 
में दीनदयालनी का सार्वजनिक अभिनंदन करते हुए दिल्‍ली के नागरिकों 
की ओर से उन्हें 53,000 रु. की एक थैली अर्पित की। यह धन जनसंघ 
के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर एकत्र किया था। इस अवसर पर 
दीनदयालजी का भाषण। 


०) जनसंघ के कार्यकर्ताओं को निधि-संग्रह के संबंध में उनके संकल्प की 

सफल पूर्ति के लिए बधाई देता हूँ । सामान्य नागरिकों से एकत्र यह निधि दिल्ली 
को जनता के हृदय में जनसंघ के प्रति बढ़ते हुए प्रेम का परिचायक है। उसके प्रति 
कृतज्ञता का भाव हम लोगों के मन में सहज ही उत्पन्न होता है। दिल्लीवासियों ने 
जनसंघ का सभी अवसरों पर हर प्रकार से साथ दिया है उसके इस सहयोग के बूते पर 
ही जनसंघ ने भारत की राजनीति में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है। किंतु अभी तो 


हमें बहुत कुछ करना है और उसके हेतु जनसंघ के प्रति आत्मीय भावना रखनेवालों को 
अधिकाधिक बोझ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। i 


राजनीतिक अस्थिरता : 


भारत की राजनीति दिन-प्रतिदिन अस्थिर होती जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस 
को विधानमंडलों से स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, वहाँ एक आंतरिक गुटबंदी और संघर्ष का 
शिकार है । अन्यत्र वह सिद्धांतहीन गठबंधनों और निम्न स्तरीय दाँवपेंचों का अवलंबन 
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कर रही है। किसी एक दल के स्पष्ट बहुमत के अभाव में निश्‍चित कार्यक्रम के आधार 
पर विभिन्न दलों की समिश्र सरकारों की स्थापना पश्चिमी जनतंत्र को सर्वमान्य कल्पना 
है। किंतु कांग्रेसियों ने तो अधिनायकवादी शासकों की मनोवृत्ति को अपना लिया है। वे 
दूसरे दलों के साथ समानता के नाते बातें और व्यवहार करने में अपनी हेठी समझते हैं। 
उन्हें अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी। साथ ही मैं समझता हूँ कि आनेवाले बहुत वर्षों तक 
हमारे देश में ट्वि-दलीय संसदीय प्रणाली का विकास होना संभव नहीं है। हमें अनेक 
दलों के अस्तित्व को मानकर बहुदलीय प्रणाली की स्वस्थ परंपराओं का स्वतंत्र विकास 
करना होगा। 


केरल का आंदोलन 

इस दृष्टि से मुझे केरल में चल रहा आंदोलन रहस्यमय ढंग का लगता है और 
उसका समर्थन करते हुए संकोच होता है। यह तो स्पष्ट है कि केरल की साम्यवादी 
सरकार जनता का विश्वास संपादन नहीं कर पाई। कोई भी दल, जिसकी स्फूर्ति और 
निष्ठा का केंद्र राष्ट्र के बाहर हो, जनता के हिताहित के साथ एक रूप नहीं हो सकता। 
जनता के बढ़ते हुए कष्टों के कारण उसके धैर्य की सीमा टूटना भी नितांत स्वाभाविक 
है। ऐसी स्थिति में जनसंघ जनता के इस जन्मजात अधिकार को मान्यता देता है कि वह 
'्रष्ट और जनहित विरोधी शासन के विरुद्ध आंदोलन करे।' इस पर भी सहमत हुआ जा 
सकता है कि कम्युनिस्टों की सार्वजनिक एवं जनतांत्रिक उपायों पर कोई आस्था नहीं है 
और वे उनका दुरुपयोग सुदूर भविष्य में जनतंत्र की हत्या के लिए कर सकते हैं । किंतु 
फिर भी यह सत्य है कि कांग्रेस एवं अन्य दलों ने आज केरल में यह आंदोलन प्रारंभ 
करके नीतिमत्ता का परिचय नहीं दिया है । 


कम्युनिज्म और कांग्रेस 

कया हम इस आंदोलन के छिड़ने का कारण यह मानें कि पंडित नेहरू एवं कांग्रेस 
कर्णधारों को साम्यवादी दल की अराष्ट्रीय वृत्ति एवं उसकी भयावह संभावनाओं का 
भली प्रकार ज्ञान हो गया है? क्या केरल का आंदोलन इस प्रतीति का परिणाम है? यदि 
ऐसा है तो हमें केवल केरल का ही नहीं, संपूर्ण भारत का विचार करना होगा। यदि ऐसा 
होता तो यह कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन को केवल केरल तक ही सीमित न रखकर 
संपूर्ण भारत में छेड़ना चाहिए। कांग्रेस की अब तक की नीति तथा व्यवहार से तो यही 
लगता है कि वह केवल दलीय हितों को धक्का लगने के कारण केरल का विशेष रूप से 
विचार कर रही है, अन्यथा अन्यत्र वह कम्युनिस्टों को सब प्रकार से बढ़ावा ही देती रही 


है और दे रही है। 
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राजाजी का दल 

यह एक कटु सत्य है कि कांग्रेस के समाजवादी नारे ने कम्युनिस्टों को सबसे 
अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। वही उनका लोकप्रियता, प्रचार और शक्ति-बुद्धि का 
सबसे बड़ा संबल रहा है। यह ईश्वर की कृपा है कि देश ने समाजवाद की दुर्बुद्धिपूर्ण 
विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं किया। जनसंघ तो सदैव से उसका विरोध कर ही रहा 
है। यह प्रसन्नता की बात है कि श्री राजगोपालाचारी जैसे वयोवृद्ध कांग्रेसजन नेभी 
'स्वतंत्र दल” के नाम से नई पार्टी को बनाकर समाजवाद विरोधी पथ का ही अनुसरण 
किया है। इस दल का भविष्य तथा उसका पूरा स्वरूप तो अभी अनिश्‍चित है, किंतु यह 
स्पष्ट है कि इस.नए दल के निर्माण ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब समाजवाद के 
विरोध में जनसंघ का स्वर अकेला नहीं है । देश के अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व भी हमारे साथ 
हैं। हम अपने नए साथियों का स्वागत करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
असली मोरचा हमें ही सँभालना पड़ेगा। 


जनसंघ का स्वप्न 


जनसंघ का “समाजवाद fate’ मूलभूत और अपरिवर्तनीय है क्योंकि उसको 
दृष्टि में समाजवाद भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए पूर्णतया विदेशी है। समाजवाद | 
भारतीय जनता को प्रेरणा देने में असमर्थ रहा है। हमें अन्य विदेशी “वादों” का सामना 
करने के लिए किसी एक विदेशी 'वाद' को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है । जनसंघ 
समाजवाद का विरोध पाश्चात्य राजनीति की भूमिका पर खड़ा होकर नहीं करता। सत्य 
तो यह है कि समाजवाद और पूँजीवाद दोनों ही विदेशी कल्पनाएँ हैं। उनका भारत की 
प्रकृति और परंपरा से कोई मेल नहीं, अतः जनसंघ भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं के 
आधार पर एक विकेंद्रित समाज-रचना का हामी है, जिसमें राष्ट्र और व्यक्ति दोनों के 
बीच सामंजस्य स्थापित हो सके तथा जो व्यक्ति को विकास की पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए 
राष्ट्र को समर्थ और समृद्ध बनाने में सफल हो। 


-— पाञ्चजन्य, जून 22, 1959 
[_] 


1. स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त, 1959 में को थी। इस दल ने जवाहरलाल नेहरू 
'की समाजबादी नीति का विरोध किया और तथाकथित ' लाइसेंस-परमिट राज' को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था 
की बकालत की थी। 
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यह लेख 'पोलिटिकल डायरी” (पुस्तक), 1971 में सार्वजनिक 
बनाम निजी क्षेत्र” शीर्षक के साथ पुनः प्रकाशित हुआ था। 


a का निर्माण अपने आप में कोई महान्‌ घटना नहीं है, किंतु जब प्रधानमंत्री ऐसे 
X समारोह का उद्घाटन करते हैं, तब समाचार-पत्रों और जनता के लिए वह एक 
महत्त्वपूर्ण घटना बन जाती है । इसलिए समाचार-पत्रों ने जबलपुर के समारोह का विवरण 
निष्ठा के साथ छापकर अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है। इस समारोह के वृत्तांत को 
प्रथम पृष्ठ का प्रथम श्रेणी का समाचार माना गया। किंतु जनता को “शक्तिमान' को 
‘ofa’ दिखाई नहीं पड़ती । सर्वसाधारण मनुष्य यह नहीं समझ पाया कि प्रधानमंत्री को 
इतने सारे कष्ट उठाकर केवल इसलिए जबलपुर क्यों जाना चाहिए कि वे बटन दबा दें, 
जिससे तीन टन का ट्रक पुर्जा-असेंबली लाइन से थोड़ा दूर लुढ़क जाए और केवल 
प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी इस समारोह 
में उपस्थित रहने के लिए समय निकाल लिया । प्रतिरक्षा मंत्री, श्री वी.के. कृष्ण मेमन, 
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और प्रांत के मुख्यमंत्री श्री कैलासनाथ 
काटजू भी उपस्थित थे। स्थल सेना के प्रधान, वायुसेना के प्रधान, नौसेना के उपप्रधान 
तथा दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि 
के रूप में उपस्थित रहे। जहाँ सरकार के इतने बड़े-बड़े अधिकारी एक साथ उपस्थित 
हों, तो यह कितनी अशालीनता होती यदि अधिकारियों का. समूह उनकी ' खिदमत में 
हाज़िर' न रहे! यह अनुसंधान करना काफ़ी रोचक होगा कि इस समारोह में एकत्र “अति 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ' और ' अति-महत्त्वपूर्ण” व्यक्तियों द्वारा कितनी राशि यात्रा-भत्ते के 
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रूप में वसूल की गई | संभवत: वह राशि उस भाग्यशाली ट्रक की क़ौमत से भी बहुत 
अधिक ठहरेगी। 

ये सारी बातें शायद समाचार-पत्रों के लिए बड़े समाचार हों, परंतु जनता को 
आश्चर्य है कि क्या उक्त अवसर पर इतनी धूमधाम और व्यय आवश्यक था? क्या देश 
में पहली बार ट्रक का निर्माण किया गया है? क्या इस ट्रक में कोई विशेषता है? जहाँ 
तक ज्ञात है, वर्तमान मामले में ' निर्माण' शब्द का प्रयोग ही गलत है। यहाँ तो आयात 
किए गए निचले लौह ढाँचे (Chassis) और इंजिन पर केवल लकड़ी का ऊपरी ढाँचा 
तैयार किया जाता है और यदि ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री को इस प्रकार चुनौती की भाषा 
में नहीं बोलना चाहिए था। निश्चय ही वह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कौ उपलब्धियों 
की तुलना करने का अवसर नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा मंत्री संसद्‌ में को 
गई अपनी आलोचना का उत्तर देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। 
प्रधानमंत्री ने अपने मित्र को अनुगृहीत करना उचित समझा। किंतु जब सब प्रकार से 
मितव्ययिता आज की आवश्यकता है, तब हम इस प्रकार के अपव्यय को उचित नहीं 
ठहरा सकते। 

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विवाद का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 
कहा कि मैं दोनों को फलते-फूलते देखना चाहता हूँ, और दोनों के बीच कुछ हद तक 
प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है, जिसमें दोनों को लाभ होगा। 

पंडित नेहरू का.कथन महत्त्वपूर्ण है। परंतु उन्होंने जो कुछ कहा, क्या वे उसमें 
विश्वास रखते हैं? अभी तक तो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं दी है। 
जहाँ कहीं सरकार प्रवेश करती है, वहाँ एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और ऐसा उसकी 
कार्यक्षमता या आर्थिक नियमों के परिणामस्वरूप नहीं होता, बल्कि वह ऐसा क़ानूनी 
व्यवस्था के द्वारा कर लेती है। यह एकाधिकार और तज्जन्य व्यक्तिगत उद्योगों का 
स्थानच्युत हो जाना ही वह कारण है कि जनता सार्वजनिक क्षेत्र को नापसंद करती है। 
एकाधिकार से अक्षमता, अभाव, भ्रष्टाचार तथा अन्य दुर्गुण पैदा होते हैं। यदि पंडित 
नेहरू कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, तो वे उन कई क्षेत्रों में निजी उद्योगों 
को कार्य करने दें, जिनको यौद्धिक या उसी प्रकार के कारणों से सरकारी कार्य के लिए 
आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे निश्चय ही दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा। 


राजस्थान सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में अजीब निर्णय! 
राजस्थान सरकार के काम करने के अजीब तरीक़े हैं एक अध्यादेश के माध्यम से 


1. पोलिटिकल डायरी स्तंभ का यह शीर्षक पाञ्चजन्य में प्रकाशित नहीं है। इसे सीधे ऑर्गनाइज़र से ही यहाँ 
अनूदित किया है। 
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40 प्रतिशत से कम अंक लानेवाले विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई से वंचित कर दिया गया 
है। अब वे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला नहीं ले पाएँगे । जो छात्र विज्ञान संकाय 
से पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें 45 प्रतिशत से अधिक अंक लाने होंगे इस निर्णय 
को तर्कसंगत करते हुए यह सोचा गया होगा कि जो छात्र कम बुद्धिमान और अप्रभावी हैं, 
वे उज्ज्वल छात्रों को हानि पहुँचा रहे हैं, इसलिए उनकी छँटनी कर दी जाए। 
इस प्रकार के छात्रों के लिए रोज़गार या प्रशिक्षण-जो भी उनके अनुकूल हो, की 
व्यवस्था नहीं की गई है । वर्तमान संदर्भ में बड़े शहरों को छोड़कर अन्य कहीं कॉलेज और 
विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। ऐसे कुछ संस्थान भी हैं, 
जो अपने छात्रों की माँगों को पूरा करने में निष्फल रहे हैं। हालाँकि सरकार ने निर्धारित 
किया है कि दाखिले प्रभागीय आधार पर नियमित किए जाएँगे। अन्य प्रभाग और ज़िलों 
के निवासियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह दोनों प्रावधान एक-दूसरे के विरुद्ध हैं। जहाँ 
संख्या कम हो वहाँ वंचित छात्रों को प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए। यह समझ से परे है 
कि जब छात्र परीक्षाएँ दे चुके हैं, उसके बाद यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया? 
पाञ्चजन्य, जून 29, 1959 
Oo 
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स संस्कृति, धर्म और राष्ट्र-ये चारों ही ऐसे शब्द हैं, जिनके साथ जीवन का 

घनिष्ठ संबंध होते हुए भी उनके बारे में देश में बहुत भ्रम फैला हुआ है। इसका 
बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जब हम इन शब्दों का कोई पर्याय विदेशी भाषाओं में 
ढूँढने का प्रयास करते हैं तो वहाँ उन तथाकथित पर्यायवाची शब्दों के पीछे जो भाव उन 
भाषाओं में खड़े किए गए हैं, उन्हें अपने देश में भी आरोपित करनें का प्रयास किया 


जाता है। इस प्रकार ये शब्द आज हमारे लिए कष्टप्रद और मतिभ्रम उत्पन्न करनेवाले 
बन गए हैं। 


राष्ट्र 

सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द की ही आजकल हमारे यहाँ प्रादेशिक राष्ट्रवाद की कल्पना 
प्रचलित हो गई है। लोग कहते हैं, जो भी यहाँ पैदा हो गया है--फिर उसके विचार चाहे 
जैसे हों--वही इस राष्ट्र का अंग माना जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सज्जन मुझे 
संसद्‌ में Weil इंडियन सदस्य श्री फ्रैंक एंथोनी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी विषयक प्रस्ताव की 
वकालत करते हुए समझाने लगे कि We इंडियन भी तो भारत के राष्ट्रीय हैं। अतः 
जिस भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, उसे क्यों नहीं हमें अपने संविधान में स्थान 
देना चाहिए? मैंने उनके उत्तर में केवल इतना ही कहा, ' 'राष्ट्रीय हैं या राष्ट्रीय होना 
चाहिए-इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। यह तो मैं मानता हूँ कि जो लोग इस रूप में 
जन्म लेते हैं, उन्हें राष्ट्रीय बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, किंतु इस बारे में मतभेद 
हो सकता है कि वे जैसे कुछ आज बने हुए हैं, उसी रूप में पूर्ण राष्ट्रीय हैं अथवा 
नहीं।”” मैंने उनसे कहा, “ आज तो वे अंग्रेज़ी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और आप 


कहते हो कि वे राष्ट्रीय हैं, अत: उनकी माँग में 
र्‌ ह CC-0. Nanaji ह. अतः इनकी मांग मान लेनी चाहिए पर यदि अपने देश में 
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रहनेवाले कुछ रोमन कैथोलिक लोगों ने रोम के पोप को, जिसे वे केवल अपना धर्मगुरु 
ही नहीं तो सब प्रकार से जीवन का केंद्र मानकर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपुरुषों को श्रेणी 
में रखने की माँग की तो? और इसी सिद्धांत का सहारा लेकर यदि कुछ लोग अपनी 
देशबाह्य निष्ठा ( Extra-Territorial loyalty ) के कारण किसी विदेशी राज्य का 
हस्तक बनकर हमारे देश में खडे हो गए तो आप उन्हें क्या कहेंगे?'' इस प्रकार 
राष्ट्रीयता के मूल तत्त्वों के बारे में आज हमारे यहाँ बहुत भ्रम है, जिनकी स्पष्ट व्याख्या 
होना राष्ट्रहित में नितांत आवश्यक है। 


धर्म 

दूसरा शब्द धर्म भी इसी प्रकार भ्रम में फँसा हुआ है। धर्म को उपासना पद्धति के 
साथ बैठाकर लोग मुसलमान धर्म के समान ही हिंदू धर्म शब्द का भी प्रयोग करते हैं। 
यह शब्द प्रयोग ठीक नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो अनेक भाव आते हैं, वे 
केवल पूजा-पद्धति तक ही सीमित नहीं हैं। बहुधा ' धर्म शब्द का अंग्रेजी पर्याय 'रिलीजन' 
शब्द को माना जाता है। किंतु इस एक छोटी सी भूल के कारण धर्म शब्द का मूल 
अभिप्राय लोप हो जाता है और उस पर 'रिलीजन' शब्द के भाव आरोपित हो जाते हैं। 
इसके कारण ही आज हमारे राष्ट्र जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो गई हैं । 


समाज 

उसी प्रकार यह समाज क्या है? समाज शब्द से क्या अभिप्राय निकलता है? 
जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, वह कहाँ से आया, कैसे बना? उसका विकास कैसे 
और कब प्रारंभ हुआ? इन सब बातों का कोई विचार न कर हम समाज शब्द का अंग्रेजी 
में अनुवाद 'सोसायटी' शब्द से करते हैं और एक क्षण के लिए भी यह विचार नहीं करते 
कि इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति, विकास और मूल भावनाओं में कितना मौलिक अंतर है। 


संस्कृति और भ्रामक कल्पना 
अंतिम शब्द है संस्कृति। इसके संबंध में सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। वह 


भ्रम यहाँ तक फैल गया है कि आजकल संस्कृति माने नाचना-गाना, 'सिनेमा-थियेटर 
अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम | आजकल सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के नाम 
से जो दल विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए भेजे जाते हैं, उनमें केवल 
नाचना-गाना जाननेवाले कलाकार ही होते हैं; कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं माना 
जाता कि वे भारतीय संगीत अथवा नृत्य को जानते ही हों । क्या यही भारतीय संस्कृति है, 
जिसका प्रचार करने हेतु एक समय भारत के संत और महर्षि दुर्लक्ष्य हिमालय को 
लाँचकर एशिया के दूर देशों में गए थे? जिसका प्रचार करने के लिए. स्वामी विवेकानंद 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


150 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय (खंड सात) 


एकाकी ही अमरीका पहुँच गए थे? आज तो ऐसा लगता है मानो प्रत्येक सिनेतारिका 
विदेशों में जाकर स्वामी विवेकानंद के महान्‌ मिशन की पूर्ति की अधिकारिणी बन बैठी 
है। यह सब क्यों हो रहा है? केवल इसलिए कि संस्कृति के बारे में हमारी कल्पनाएँ 
स्पष्ट नहीं हैं । 


संस्कृति और राष्ट्र 

अतः हम विचार करें कि संस्कृति क्या है । यह विचार इसलिए भी करना आवश्यक 
है, क्योंकि संस्कृति साधारणतया किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और कोई भी राष्ट्र 
तभी तक जीवित माना जा सकता है, जब तक उसकी आत्मा उसके भीतर विद्यमान है। 
केवल बाह्य उपकरणों से राष्ट्र जीवित नहीं रहता। राष्ट्र में रहनेवाले मनुष्य आते-जाते 
रहते हैं, उनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है। राष्ट्र को भूमि भी उन मनुष्यों के सामर्थ्य 
के अनुसार कभी उनके पास रहती है, कभी दूसरों के अधिकार में चली जाती है। इन 
दोनों के घट-बढ से राष्ट्र के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि एक बार ये दोनों 
बने रहे, पर 'संस्कृति' समाप्त हो गई तो राष्ट्र जीवन का अंत समझना चाहिए। जिस 
प्रकार आत्मा निकल जाने के पश्चात्‌ अत्यंत हट्टा-कट्टा शरीर भी किसी अर्थ का नहीं 


रहता, उसी प्रकार संस्कृति के समाप्त होने के बाद अन्य तत्त्व शेष नहीं रहें तो भी राष्ट्र 
नष्ट हो जाता है। 


राष्ट्र कब मरते हैं? 

आजकल लोग कहते हैं कि यूनान का पुराना राष्ट्र समाप्त हो गया | क्या समाप्त हो 
गया? यूनान को भूमि जहाँ की तहाँ मौजूद है, आज भी नक्शे में उसे देख सकते हैं | वहाँ 
लोग भी रहते हैं वे कोई ऐसे नहीं कि किसी भूकंप में पुराने सब लोगों के यकायक समाप्त 
हो जाने के उपरांत फिर नए सिरे से किसी दूसरी जगह से लेकर बसाए गए हों। वास्तविकता 
यह है कि उन्हीं पुराने लोगों की संतान आज भी वहाँ रहती हैं। किंतु पुरानी संस्कृति समाप्त 
हो गई, पुराने लोगों की जीवन-प्रणाली नष्ट हो गई । अत: हम कहते हैं कि यूनान का पुराना 
राष्ट्र मर गया। इसी प्रकार मिस्र मिट गया रोम का अस्तित्व नहीं बचा। अर्थात्‌ संस्कृति इतना 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व है कि उसके नष्ट होने के संपूर्ण राष्ट्र जीवन का प्रवाह खंडित हो जाता 
है। अतः उसके मूल रूप का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। 


संस्कृति शब्द की उत्पत्ति 

वैसे संस्कृति शब्द थोड़ा नया है अर्थात्‌ अपने पुराने संस्कृत वाङ्मय में यह शब्द 
नहीं मिलता। कितना नया होते हुए भी वह कम ही प्रचलित है और हिंदुस्थान में लगभग 
सभी भाषाओं में एकाध को छोड़ दिया जाए तो इस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। संस्कृति 
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शब्द नया होते हुए भी वह शब्द जिसमें इसका घनिष्ठ संबंध है, बहुत पुराना है। वह 
शब्द है संस्कार। सभी इससे परिचित हैं और थोड़ा भी व्याकरण की दृष्टि से विचार 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कारों का जो भाव और परिणाम है, वही संस्कृति 
है। मलयालम भाषा में तो संस्कृति शब्द है ही नहीं। उसके स्थान पर संस्कार शब्द का 
ही प्रयोग होता है । संस्कारों का जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उनकी मन पर जो अमिट 
छाप पड़ती है, उसी का समावेश संस्कृति शब्द में होता है । 


संस्कार 

संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जो कर्म हम करते हैं और उनका जो 
परिणाम होता है, उसे ही हम संस्कार कहते हैं। दूसरे के कर्म का हमारे मन पर जो 
परिणाम होता है, उसे भी संस्कार कहते हैं। साधारणतया संस्कार शब्द में हम बुरे 
संस्कारों को नहीं गिनते। उन्हें अलग से कुसंस्कार कहकर Yara हैं। चरित्रवान और 
रूपवान के समान ही जब हम किसी व्यक्ति को संस्कारी कहते हैं, तो उसका अर्थ यही 
है कि वह अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार अच्छे संस्कारों के परिणाम और 
भाव को ही हम संस्कृति कहते हैं व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार एवं 
गुण हैं। वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है। इनके कारण उसके चरित्र के 
अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। इस संपूर्ण चरित्र, कर्म और संस्कारों का समुच्चय 
वाचक यानी उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व में अच्छे और बुरे दोनों आ गया, इस 
पूर्ण व्यक्तित्व में से बुरे को अलग करके जो अच्छा शेष रहता है, उसको शील नाम से 
अभिप्रेत करते हैं। इन शीलयुक्त संस्कारों का परिणाम ही संस्कृति कहलाता है। 


अच्छे-बुरे की कसौटी 

किंतु अब प्रश्‍न उठता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या? देखने पर लगता है कि 
अलग-अलग मानदंड हैं । इनकी भिन्नता के कारण ही एक देश और दूसरे देश की संस्कृति 
में अंतर आ जाता है। इसी भिन्नता के परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों के छोटे से लेकर बड़े 
व्यवहार में भी भेद मालूम पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए हम अपने यहाँ नमस्कार 
करते हैं किंतु अंग्रेज किसी संस्कारी भारतीय महिला को नमस्कार करने के लिए हाथ 
आगे बढ़ाए तो कैसा लगेगा? इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर वहाँ के राष्ट्र-जीवन की 
अच्छाई-बुराई का पता चलता है । हमारे प्रधानमंत्री वैसे तो हिंदू संस्कृति पर कतई विश्वास 
नहीं करते किंतु इस देश की मिट्टी में जन्म लेने के कारण उनके मन पर कुछ संस्कार तो 
हैं ही। पिछले दिनों उनकी अमरीका यात्रा के दौरान उन्हें अमरीका में एक भोज दिया 
गया। उसके भोज में अमरीका के लगभग सभी धनी-मानी लोग एकत्र थे। एक पत्रकार 
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भी वहाँ उपस्थित था। पत्रकारों की आदत के अनुसार उसने वहाँ पर उपस्थित सभी धनिकों 
की माली हैसियत को जोड़कर हिसाब लगाना प्रारंभ किया और नेहरूजी से बोला, इस 
समय आप इतने करोड़ डॉलरों के मध्य बैठे हैं। पंडित नेहरू को यकायक यह समझ में 
नहीं आया, इतने करोड़ डॉलरों के बीच बैठने का क्या मतलब है? बाद में पत्रकार ने जब 
. स्पष्टीकरण किया तो नेहरूजी को उसकी बात बड़ी विचित्र लगी। उन्हें अटपटा लगा कि 
इस व्यक्ति ने उस सारे भोजन का मापन किया तों केवल डॉलरों में । उन्होंने हँसते हुए 
कहा, “हमारे देश में मापने का यह मापदंड नहीं है। देखने की हमारी दृष्टि दूसरी है। 
हमने अपने जीवन के आदर्श भिन्न रखे गए हैं।'' इसी दृष्टि भेद की ओर संकेत करते हुए 
ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंग्लैंड प्रत्येक चीज को पाउंड, शिलिंग, पेंस में 
बताता है तो भारत प्रत्येक बात को धर्म की भाषा में बोलता है। एक देश में कालानुसार 
अच्छे-बुरे की कल्पनाओं का अंतर होता रहता है। अतः किसी काल-विशेष में अच्छे- 
बुरे की कसौटी यही हो सकती है कि जो अपने जीवन-ध्येय की ओर बढ़ाने में साधक हो, 
वह अच्छा और जो अपने ध्येय के लिए असाधक हो, वह बुरा। छोटी से छोटी बातों के 
बारे में निर्णय देते समय भी मनुष्य को अपने ध्येय को ध्यान में रखना पड़ता है। 


जीवन-ध्येय क्या? 

अतः अब विचार करना पड़ेगा कि अपना ध्येय क्या जिसके अनुसार हम अच्छे- 
बुरे का निर्णय करें। भिन्न-भिन्न देशों की जीवन पद्धति में जो भिन्नता दिखाई देती है वह 
क्यों? कया यह परिस्थितिबश अकस्मात्‌ हो गई अथवा उसके पीछे जीवन की कोई 
ध्येयोन्मुखी प्रक्रिया है? जो ईश्वर-विश्वासी हैं, वे यह मान सकते हैं, ईश्वर की सृष्टि 
उसका योजनाबद्ध प्रयास है। उसने जो कुछ भी बनाया है, वह एक-दूसरे के पूरक के 
नाते बनाया है। यदि कोई ईश्वर को न माने तो प्रकृति में भी यह दीखता है कि यह एक 
ऐसा चक्र है, जहाँ सब एक-दूसरे के पूरक हैं। एक प्रकार से यहाँ सब लोगों के कार्य 
(Function) एक-दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र को प्रकृति, विशिष्टता 
और जीवन-दृष्टि तथा ध्येय भगवान्‌ की योजनानुसार ही निश्चित हुआ होगा। हमारे 
समाज शास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होनेवाला प्रत्येक राष्ट्र, 
प्रत्येक जाति समूह अपने जीवन में कुछ विशेषताएँ लेकर उत्पन्न हुआ है। हम यह नहीं 
मानते कि बंदर से आगे जाकर मनुष्य बना। न ही हम यह मानते हैं, स्वर्ग में आदम हौवा 
नामक स्त्री-पुरुष के जोड़े से मानव जाति उत्पन्न हुई। हम लोग तो यह मानकर चलते हैं 
कि सृष्टि के आदिकाल एवं बाद में भी जातियाँ पैदा होती रही हैं। इसका यह भी अर्थ 
नहीं कि वह करोड़ों लाखों में पैदा हों। यदि एक-दो व्यक्ति पैदा हो गए तो वही एक 
जाति का प्रतिनिधित्व और विकास करते हैं। 
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‘fafa’ 
ये जातियाँ भगवान्‌ की ओर से कुछ निश्चित ध्येय ‘Mission’ लेकर आती हैं। 
उसी के साथ भगवान्‌ ने शेष सृष्टि भी एक-दूसरे का पूरक करके उत्पन्न की। दाँत दिए 
तो अन्न भी उपजाया, दाँत नहीं तो दूध पैदा किया। बटेर पैदा की तो उसके खाने के लिए 
कीड़े पैदा किए। साँप पैदा हुआ तो उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए मेढक भी भेजे। सब 
एक-दूसरे के पूरक हैं । पता नहीं भगवान्‌ का जो यह चक्र चला, उसके साथ क्या योजना 
है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह योजना विद्यमान है । यदि सब में कवि की प्रतिभा हो तो 
संसार का क्या होगा? यदि सब नाचनेवाले ही हो जाएँ तो क्या दृश्य पैदा होगा? कहने का 
अर्थ यह है कि गुणों और प्रतिभाओं का विभाजन किया और उन्हे एक-दूसरे का पूरक 
बनाया। इसी प्रकार जातियों के बारे में है। जाति का सही पर्याय कास्ट नहीं है। प्रत्येक 
जाति भगवान्‌ के पास से कुछ विशेषता लेकर आती है। वह विशिष्ट भावना उस जाति के 
प्रत्येक मनुष्य में अल्पाधिक मात्रा में विद्यमान रहती है, जो नए लोग उसमें समाविष्ट होते 
हैं, उन्हें भी दया-धर्म के अनुसार मिलती है और उसी जातिगत वैशिष्ट्य या भावना को 
अपने यहाँ एक तकनीकी नाम ‘Fafa’ दिया गया है। यही राष्ट्र की मूल भावना है, जो 
राष्ट्र के प्रत्येक घटक में सामान्य तत्त्व (Common factor) के रूप में रहती है। यह 
जीवन की एक दृष्टि है। इसी दृष्टि के आधार पर जीवन के सुख की कल्पना की गई है। 
यदि इस दृष्टि के अनुसार सुख मिला तो जीवन सफल, अन्यथा नहीं | 
जीवन-दृष्टि की विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक राष्ट्र की सुख की कल्पना भिन्न 

है। मूलतः कौन सी प्रकृति यह भगवान्‌ के यहाँ से लेकर आया है, इसी पर उसके सुख 

का महल खड़ा होता है। इस मूल प्रकृति को चिति कहते हैं। यही राष्ट्र का केंद्रबिंदु 

(Nucleus) है। शेष सब तत्त्व इसके लिए पूरक होते हैं। इसके आधार पर जिन-जिन 

संस्कारों की सृष्टि होती है, उन सबसे एवं उन संस्कारों से बननेवाले भाव को मिलाकर 

हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात्‌ यह चिति ही परम सुख की कल्पना का आधार है। इस 

चिति की अनुभूति के लिए ही मनुष्य सब कार्य करता है। संस्कृति एक गतिमान 

(Dynamic) कल्पना है, यह वर्द्धमान है, व्यापक है तो चिति स्थायी होती है। वह 

भगवान्‌ केंद्रबिंदु Nucleus के रूप में जितनी प्राप्त होती है, उतनी ही रहती है । वह 

हम को दया-धर्म के अनुसार मिलती है, चिति के मूल ध्येय की प्राप्ति के लिए जो हम 

संस्कार डालते हैं, उन संस्कारों का भावात्मक रूप ही संस्कृति कहलाता है। यह वर्द्धमान 


है, गतिशील है । 
--पाज्चजन्य जुलाई 6, 1959 
Oo 
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प्रकृति, धर्म और संस्कृति 

“संस्कृति', व्यष्टि और समष्टि दोनों से संबंध रखती है, यद्यपि संस्कृति का भाव 
मूलतः समष्टिगत होता है । संस्कृति के माध्यम से जीवन के वैशिष्ट्य अर्थात्‌ समाज की 
आत्मा कौ अभिव्यक्ति होती है। यह सत्य है कि जिस प्रकार ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के बाद 
भी दस अंगुल बचा रहता है, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना हाने के बाद 
भी समाज का अपना अलग अस्तित्व और वैशिष्ट्य होता है। इसके साथ ही यह भी 
उतना ही सत्य है कि जब समाज क्रियाशील होना चाहता है तो उसे अपनी भावनाओं के 
प्रकटीकरण के लिए व्यक्तियों के पुरुषार्थ का ही सहारा लेना पड़ता है। आत्मा अमर है 
और शरीर नश्वर। किंतु आत्मा शरीर के द्वारा ही कोई काम कर सकती है, उसके बिना 
नहीं। उसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के बिना काम नहीं कर सकता। अत: संस्कृति 
मूलतः समष्टिगत होते हुए भी उसका संबंध व्यक्ति से आए बिना रहता नहीं । 


व्यक्ति और समाज 


अब प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्ति और समाज का परस्पर संबंध क्या? हमें 
दिखाई देता है कि व्यक्ति एक ही समय में दो प्रकार का अस्तित्व लेकर चलता है। एक 
ओर तो उसका पूर्णतया पृथक्‌ अस्तित्व है, दूसरी ओर वह समाज के अभिन्न घटक के 
रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति एक ही समय में दोनों नाते से काम करता है। वह 
व्यक्ति के नाते भी जीवन प्रकट करता है और समाज के नाते भी । इसलिए दोनों के बीच 
में योग्य संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक बात हो गई है। दुनिया के समस्त 
समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञो एवं दार्शनिकों के समक्ष यह उपस्थित है | इस बारे में भिन्न- 
भिन्न मत बने हैं। कहीं तो व्यक्ति को सर्वोपरि माना है और शेष झुमाज को उसकी 
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इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन मात्र माना गया है। अतः उनके यहाँ व्यक्ति स्वातंत्र्य 
को ही समस्त सामाजिक गठन का केंद्रबिंदु माना है। यह विचार पश्चिम का है। दूसरी 
ओर व्यक्ति का समाज से भिन्न कोई अस्तित्व माना ही नहीं। उनका मत है कि समाज 
दीक रहा तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। व्यक्ति को अपने बारे में बिल्कुल न 
सोचते हुए केवल समाज को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही खटपट करते रहना 
चाहिए। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उन्होंने उसी प्रकार विचार 
किया, जैसे किसी मशीन के पुर्जे के बारे में किया जाता है। जिस प्रकार कपड़े के थान 
का एक नमूना देखने से उसी प्रकार के सैकड़ों थान प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार 
एक व्यक्ति को नमूना मानकर उसी नमूने के आधार पर ही सब व्यक्तियों का सामूहिक 
विचार किया जाता है। उनकी दृष्टि में समूह ही प्रमुख चीज है, व्यक्ति का स्वतंत्र कोई 
अस्तित्व ही नहीं होता। 

ये दोनों विचारधाराएँ आज पश्‍चिम में चल रही हैं। एक के अनुसार व्यक्ति नगण्य, 
समाज ही सबकुछ है। दूसरे के अनुसार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। अब 
यदि दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में संघर्ष खड़ा हो जाए तब क्या हो? इसके उत्तर में कहा 
जाता है कि यह तो जीवन का स्थायी संघर्ष है, इसका कोई उपाय नहीं। इस संघर्ष में 
वही टिकेगा, जिसके पास अधिक शक्ति होगी प्रकृति का नियम है कि जो योग्यतम है, 
वह जीवित रहेगा, शेष लोग समाप्त होते चले जाएँगे। 


भारतीय कल्पना 

किंतु हमारी संस्कृति के अनुसार व्यक्ति और समाज का अभिन्न संबंध होते हुए 
भी उन दोनों की सत्ता अलग-अलग है। इसलिए हमने दोनों का विचार किया। व्यक्ति 
को आपने व्यक्तित्व की रक्षा के साथ-साथ समाज की सत्ता का भी ध्यान रखने को 
बताया। कब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है और कब उसे समाज के 
उपकरण (Instrument) के नाते काम करना पड़ता है--इन दोनों स्थितियों में मेल 
बैठाने की आवश्यकता है। इसलिए उपनिषदों में कहा है, जो इनमें से एक ही बात का 
विचार करते हैं, वे गलत रास्ते पर चलते हैं । जो लोग केवल व्यक्ति का विचार करते हैं, 
वे अंधकार को प्राप्त होते हैं तो जो केवल समाज का विचार करते हैं, वे घोर अंधकार 
को प्राप्त होते हैं । अतः हमें दोनों का ही विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि 
व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करके, उसके व्यक्तित्व का संरक्षण करके, उसे विकास 
का पूरा अवसर दे हम व्यक्ति को मृत्यु से बचाएँ, मृत्यु को जीतें और दूसरी ओर समाज 
का विचार करके हम समष्टि के आधार पर अमरता को प्राप्त करें। एक से मृत्यु को 
जीतना और दूसरे से अमरता को प्राप्त करना अर्थात्‌ इन दोनों चीजों का एक साथ मेल 
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बैठाने की दृष्टि से हम लोग विचार करें। उदाहरणस्वरूप रोटी को लें। रोटी जीवन के 
लिए आवश्यक है, पर उसका यह अर्थ तो नहीं कि रोटी खानेवाले लोग मरते नहीं । पर 
यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कि रोटी खानेवाले सब लोग एक न एक दिन मर जाते हैं, 
अत: रोटी नहीं खाऊँगा, उपवास रखना प्रारंभ कर दे तो उसका अंत क्या होगा? निष्कर्ष 
यह कि न रोटी खाने से अमरता प्राप्त होती है तो जीवित रहने के लिए रोटी खाना 
आवश्यक है, पर अमर होने के लिए शरीर से सदकर्म करना आवश्यक होता है। खाना 
व्यक्ति के शरीर को क़ायम रखने के लिए आवश्यक होता है, किंतु व्यक्ति को अमर 
होने के लिए समष्टि का सहारा लेना पड़ता है। 


प्रकृति और विकृति 

इन दोनों का मेल बैठाना आवश्यक है। दोनों का मेल बैठाना ही संस्कृति का मुख्य 
कार्य है। व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में भिन्नता रहती 
है और प्रकृति के नाते यह भिन्नता व्यक्ति-व्यक्ति में प्रवेश करती है। प्रकृति को ओर से 
प्राप्त होनेवाली सब चीज़ें--हमारा मन, शरीर, इंद्रियाँ आदि प्रकृति के अनुसार ही चलते 
हैं। प्रकृति का अपना धर्म है। मनुष्य बहुत से कर्म प्रकृति-धर्म के वशीभूत होकर ही 
करता है । संपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त प्रकृति स्वयं भी अपना काम नियम से कर रही है । चाहे 
स्वयं प्रेरणा से, चाहे ईश्वर की योजना से किंतु उसका प्रत्येक कार्य नियमपूर्वक होता है । 
उसी प्रकार मनुष्य तथा शेष जीव-जंतु भी प्रकृति का काम स्वाभाविक रूप से नियमपूर्वक 
करते जाते हैं । उदाहरणार्थ, स्वासोच्छ्वास प्राकृतिक कर्म है। उसके लिए हमें कोई 
विचार नहीं करना पडता । साँस अपने आप चलती है । साधारणतया मनुष्य प्रकृति के 
अनुसार कार्य करता है किंतु यदि कभी वह अपनी बुद्धि के अभिमान में, साधारण प्रकृति _ 
के पालन में अविचार, अतिरेक अथवा उपेक्षा कर जाता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है । 
उदाहरणार्थ, बढ़िया चीज़ को भी अधिक खा लेने से पाचनशक्ति खरांब हो जाती है । 
अतः इस अतिरेक से बचाना चाहिए। इसको ही हम “विकृति' कहते हैं। प्रकृति में जब 
किसी प्रकार का अतिरेक किया जाता है तो वहाँ पर विकृति आ जाती है। इस विकृति 
को रोकना नितांत आवश्यक बात है । विकृति को रोकना प्रकृति को ठीक-ठाक चलाए 


रखने का काम ' धर्म” करता है। 
धर्म 


धर्म विकृति को रोकता है । इसलिए संस्कृति जिस पहली सीढ़ी से चढती है, वह है 
धर्म की सीढ़ी। हमारे यहाँ कहा गया है, '' धर्म से ही प्रारंभ है तथा धर्म से धारण है । 
किसी भी समाज एवं कार्य को धारणा, उसका अस्तित्व धर्म के कारण ही बना रहता है । 
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विकृति के कारण ही सब बुराइयाँ तथा रोग आते हैं।' '' अपने यहाँ कहा गया है,'' जब 
आदमी मिथ्या आहार-विहांर करता है तो उसको रोग लग जाते हैं । यदि हमारा आहार- 
विहार ठीक रहे, हम प्रकृति के नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते जाएँ तो रोग होने 
का कोई कारण ही नहीं | फिर मनुष्य अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। अत: यह बात 
हमारे यहाँ धर्म के रूप में समझाई गई है। मनुष्य अपनी प्रकृति के समस्त नियमों का 
पालन करता रहे, एक-दूसरे के साथ ठीक प्रकार की व्यवस्था रखे, यहाँ पर वास्तव में 
धर्म आता है।'' 


समष्टिगत “धर्म” 

अब इस धर्म का दूसरा पहलू भी प्रकृति के ही अंतर्गत आता है। प्रकृति के 
अनुसार जीवन की धारणा करने के लिए कार्य करते समय अनुभव आता है कि अनेक 
कार्य ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। कई लोगों के साथ मिलकर ही वह 
कार्य हो पाता है। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य जो कुछ उत्पादन करता है, अपना पूरा समय 
उसी में लगा देता है। पर अपने अकेले के उत्पादन से ही तो जीवन की सब आवश्यकताएँ 
पूर्ण नहीं हो जातीं। किसी ने अन्न पैदा किया तो किसी ने कपड़ा। दोनों आपस में 
बाँटकर ही अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकते हैं । समाज में परस्पर सहयोग के, दान- 
प्रतिदान के, आदान-प्रदान के ऐसे अवसर पग-पग पर उपस्थित होते हैं। वास्तव में 
हमारा संपूर्ण जीवन ही इस लेन-देन के सहारे चलता है । इस लेन-देन एवं पारस्परिक 
सहयोग की व्यवस्था को ही समाज "की व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार दस लोग अपने- 
अपने व्यक्तियों की रक्षा करते हुए साथ मिलकर चल सकें, ठीक प्रकार से काम कर 
सकें, उनमें कोई टकराव न हो, इसके लिए कुछ-न-कुछ नियम बनाने ही पड़ते हैं। 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे सड़क पर मोटरों की टक्कर बचाने के लिए सड़क का 
नियम (Rule of the Road) बनाया गया है। ये सारे नियम और व्यवस्थाएँ व्यक्ति की 
अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति को अपने प्राकृतिक हितों के 
संपादन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों प्रकार के प्रयलों की आवश्यकता पड़ती 
है। अत: समाज जीवन में कुछ व्यवस्थाएँ निर्धारित करनी ही पड़ती हैं। ये समस्त 
व्यवस्थाएँ धर्म के अंदर आती हैं। इसमें कहीं भी संस्कृति नहीं आती। यहाँ तक सब 
काम धर्म के आधार पर होता जाता है। 


संस्कृति और धर्म 
किंतु जब हम अपनी व्यक्तिगत प्रकृति का विचार न करके समष्टि का ही विचार 


करते हैं, व्यक्ति की प्रकृति को समष्टि-प्रकृति अर्थात्‌ समाज का विरोधी न बनाते हुए 
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चलाना चाहते हैं, तब वास्तव में संस्कृति आती है । यह धर्म से एक पग आगे आती है। 
यह दूसरी सीढ़ी है। इसकी एक ही चिंता रहती है कि व्यक्ति की प्रकृति को समाज 
विरोधी न बनाते हुए उसे सामूहिक कर्तव्यों द्वारा कैसे स्वस्थ रखा जाए। अत: जहाँ 
व्यक्ति निज प्रकृति की कोई चिंता न करके केवल समष्टिगत एवं परार्थ भाव से कार्य 
करने को प्रवृत्त होता है, वहीं संस्कृति प्रारंभ होती है। संस्कृति के मोटे-मोटे लक्षण 
देखना ही हो तो हम कोई भी कार्य करते समय विचार करें, यह कार्य निजी स्वार्थ से 
प्रेरित तो नहीं? अगर उसके मूल में स्वार्थ नहीं है। वह संस्कृति के अनुसार कार्य हुआ। 
इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वार्थ को पूर्णतया बुरा मान लें। प्रकृति की रक्षा के लिए 
कुछ अंशों तक स्वार्थ बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में स्वार्थी शब्द वहीं ख़राब होता 
है, जहाँ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्यों के स्वार्थ को हानि पहुँचाई जाती है। यदि 
किसी के स्वार्थ को हानि न पहुँचाते हुए अपना स्वार्थ पूर्ण किया जाए तो वह बुरा नहीं। 
क्योंकि यह साधारण प्रवृत्ति है। किंतु जब हम संस्कृति का विचार करते हैं तो हमें यह 
देखना पड़ता है कि हमारे कार्य शुद्ध परार्थ भाव से हों। तभी हम कह सकेंगे कि हम 
अपने कार्य को प्रेरणा संस्कृति से पाते हैं। 

--पाज्चजन्य, जुलाई 13, 1959 

[_] 
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सरकार पर अधिकाधिक निर्भरता 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी? (पुस्तक) में 1971 में Yer: प्रकाशित 
हुआ। 


qe डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने हैदराबाद में भाषण करते हुए प्रत्येक बात या वस्तु के 

लिए सरकार की ओर देखने की मनोवृत्ति की निंदा को है। उन्होंने यह मत व्यक्त 
किया कि जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने एक विकेंद्रीकृत पद्धति की 
संस्तुति की, जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण रख सके। उन्होंने सामाजिक 
कार्यकर्ताओं से अपने प्रयास चालू रखने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें इस 
भावना का--जो स्वतंत्रता के बाद भारी पैमाने पर विकसित हुई है-परित्याग कर देना 
चाहिए कि उनका कार्य पूरा हो गया है। 

हर विचारशील व्यक्ति, जिसके मन में भारतीय जीवनपद्धति की कुछ कल्पना है, 
राष्ट्रपति के कथन से सहमत होगा। हिंदू परिकल्पना के अनुसार सरकार के अत्यंत 
सीमित कार्य हैं । इस तथ्य के अतिरिक्त कि मनुष्य से जिन चार पुरुषार्थो के पालन की 
अपेक्षा है, राजनीति उसमें से एक पुरुषार्थ का केवल एक अंग है, यह माना जाता है कि 
सरकार और प्रशासन के कार्य स्थानीय स्तर पर चलते हैं। (भारत में) केंद्रीकरण का 
लक्ष्य प्रशासन के व्यावहारिक क्षेत्र की अपेक्षा भावनात्मक क्षेत्र अधिक रहा। जबकि 
राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता की अंतरंग भावना यहाँ विद्यमान थी, वह स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करती थी। इससे न केवल 
लोग आत्मविश्वासी बने, बल्कि सभी क्षेत्रीय तथा अन्य दलों के लिए--नहीं, हर व्यक्ति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


160 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड सात) 


के लिए-पूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए हिंदुत्व अपने स्वरूप के बारे में 
इतना वैविध्यपूर्ण एवं इतना प्रचुर चित्र प्रस्तुत करता है कि किसी सामान्य पर्यवेक्षक को 
यह समन्वय और एकता से रहित प्रतीत हो सकता है। 
आधुनिक विश्व एकता को केवल अपने भद्दे यांत्रिक पहलू से देखता है। एकरूपता 
को एकता का आवश्यक लक्षण माना जाने लगा है। किसी जीवित प्राणी में उसकी 
आंतरिक एकता अपने को एकरूप ढंग से प्रकट नहीं करती | एक यंत्र एक ही क्रिया को 
बार-बार और किसी भी स्थान में दुहरा सकता है, किंतु मनुष्य उस यांत्रिक ढंग से कार्य 
करने में सक्षम नहीं है। 
यदि आज सरकार पर अति-निर्भरता की मनोवृत्ति है, तो इसके अनेक कारण हैं 
जिनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण को स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के आंदोलन में ढूँढ़ा 
जा सकता है। जब हम लोगों पर विदेशी शासक शासन चलाते थे, तब अपनी सारी 
ख़ामियों के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराने का स्वभाव हममें विकसित हो गया। तब 
राष्ट्रीय नेताओं और गाँव के Tani ने समान रूप से जनता को यह बताया कि यदि वह 
अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहती है तो विदेशी जुए को उतार फेंके। जबकि 
अंग्रेजों ने सूक्ष्म प्रचार की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा जनता पर यह छाप डालने का 
प्रयत्न किया कि उन्हें अत्यंत परोपकारी, न्यायी और दयालु सरकार प्राप्त है, राष्ट्रवादियों 
ने सदैव उसे शैतान की सरकार के रूप में चित्रित किया। उन लोगों से कहा गया कि 
उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसे सरकार से माँगें। यदि गांधीजी तथा अन्य 
नेताओं ने कुछ स्वैच्छिक सेवाएं हाथ में लीं, तो कुछ लोगों ने समानांतर सरकार को 
स्थापना का कार्य पसंद किया। 
जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की 
स्थापना को गई। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि राष्ट्रीय नेता सरकारी नियंत्रण से 
शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र रखने में विश्‍वास करते थे, यह तो सरकारी स्कूलों और 
कॉलेजों का केवल बहिष्कार करने के लिए किया गया। स्थानीय न्यायालय भी स्थापित 
किए गए, किंतु उनकी स्थापना का भी कारण कांग्रेस की यह इच्छा नहीं थी कि सारे 
विवाद स्थानीय परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार जनता द्वारा सम्मानपूर्ण ढंग से 
सुलझाए जाएँ, बल्कि उसके पीछे भी केवल ब्रिटिश प्रशासन को ठप्प कर देने का 
उद्देश्य था) जो लोग ताडी की दुकानों पर धरना देते थे, वे केवल स्वयं की सरकार की 
कामना से प्रेरित थे, ताकि वह विधान तथा मद्यनिषेध लागू कर सकें। इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि जब अपनी सरकार आई, तब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य 
पूरा हुआ मान लिया और शेष सबके लिए सरकार पर निर्भर हो गए। 
इन सब बातों को रणनीति के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। स्वतंत्रता 
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प्राप्त करना हमारा एकमेव लक्ष्य था, तब जनता में स्वतंत्रता के लिए आकांक्षा उत्पन्न 
करने के हर साधन का औचित्य था । किंतु स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ ही इस दृष्टिकोण 
में संशोधन करने की आवश्यकता थी। सरकार को सिद्धांत में और व्यवहार में अपने 
सीमित कार्यक्षेत्र के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए था। इसके विपरीत एक 
कल्याणकारी राज्य का आदर्श अपनाकर उसने लोगों को सरकार पर और अधिक निर्भर 
बना दिया। स्वैच्छिक, निजी, प्राचीन और वर्तमान संस्थाओं की उग्र आलोचनाओं के 
कारण लोग उनसे विमुख हो गए। यदि ये संस्थाएँ अवांछननीय और अकार्यक्षम थीं, तो 
नई संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए थी। समाजवाद की शपथ लेनेवाली सरकार 
जनता के साथ उत्तरदायित्व नहीं बँटा सकती । होता यह है कि जब सरकार विफल हो 
जाती है, तभी जनता को बलि के बकरे के रूप में सामने लाया जाता है। 
इस खेदजनक स्थिति के निर्माण का एक कारण और भी है। सामान्य भावना ऐसी 
है कि बिना बड़ी योजनाओं के, जिसका परिणाम केंद्रीकरण है, हम कुछ नहीं कर 
सकते | कहा जाता है कि चाहे जो हो, विश्व केंद्रीकरण की ओर दौड़ रहा है और हम 
उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। इस असहायता की भावना ने ही--यदि इसे विश्वास 
और उत्साह का अभाव न कहें तो-राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को 
हमारी सभी विकेंद्रित संस्थाओं के लिए मौत की घंटी बजा दी है। यदि हम आधुनिक 
विश्व के प्रभाव से नहीं बच सकते, और अपने लिए नए मार्ग नहीं खोज सकते, जो 
आधुनिक परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूल हों, तो हम सारे विश्व के साथ खड्डे 
में चले जाएँगे। किंतु तथ्य यह है कि विश्व का प्रभाव इतना शक्तिशाली और अपरिहार्य 
नहीं है, जितनी हम उसके बारे में कल्पना करते हैं | हम अभी भी अपने पैरों पर खडे रह 
सकते हैं और ऐसा मार्ग निकाल सकते हैं, जिसका दूसरे लोग अनुसरण करें। i 
किंतु इसके लिए जीवन के प्रति, नीतियों के प्रति और आयोजन के प्रति हमारे 
दृष्टिकोण में आमूल सुधार आवश्यक हैं। हमें उनको सीमितताओं को स्वीकार करना 
चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार को इसके लिए तैयार किया जाए-- और 
राष्ट्रपति यदि जनता को वास्तव में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस दिशा में अपने 
प्रभाव का उपयोग करना चाहिए--कि वह समाजवाद की तृष्णा का परित्याग करें और 
उसका उस क्षेत्र में, जो जनता को न्यायसम्मत और परंपरागत क्षेत्र है, सिद्धांत और 


व्यवहार में प्रवेश रोक दें। 
पाञ्चजन्य, अगस्त 4, 1959 


ð 
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नः समय से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, वह पग 31 जुलाई, 1959 को सायं 
6 बजे उठाया गया, जब राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 356 के अंतर्गत केरल 
राज्य के शासन को अपने हाथ में लेने के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। केरल तथा 
संपूर्ण भारत की जनता की माँग पूरी हो गई। उन्होंने मोरचा तो जीत लिया, किंतु युद्ध 
अभी लड़ा जाना ही शेष है। केरल का कम्युनिस्ट मत्रिमंडल समाप्त हो गया है,' किंतु 
भारत के भाग्याकाश पर कम्युनिस्ट का ख़तरा अभी मंडरा रहा है। कम्युनिस्ट सरकार 
भले ही समाप्त हो गई हो, किंतु कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी हमारे राष्ट्रीय संविधान को 
उलटने और अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के दुष्ट इरादों की पूर्ति के लिए जीवित है। विजय 
की इस वेला में जनता का हर्ष-विभोर होना स्वाभाविक है, किंतु हर्ष के उत्साह में 
वस्तुस्थिति एवं भविष्य के कठिन काल की ओर से आँखें मूँद लेना आत्मघाती होगा। 
राष्ट्रीय एकता एवं जनतांत्रिक स्वाधीनता के लक्ष्य को अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 
उनकी राह के ख़तरे अभी जड़ से उखाड़े नहीं गए हैं । केरल ने केवल यह संकेत दिया है 
कि हमारे अंदर असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं, आवश्यकता केवल उन्हें योग्य दिशा देने 
को है। यह संकेत है, यह अवसर है जिसे नेता और अनुयायी--दोनों ही समझें! अब 
जबकि शोर-शराबा शांत हो गया है, हम ठंडे मस्तिष्क से बैठकर विचार करें और 
व्यबस्थित योजना SATE | 

केरल को कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जन-भावनाओं की तीव्रता और व्यापकता 


1. केरल में कई महीनों से व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का दौर ख़त्म करते हुए केंद्र ने 31 जुलाई, 1959 को विधान 


सभा भंग कर दी तथा ई.एम.एस जंबूदिरीपाद के नेतृत्व में शासित कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल को बरखास्त कर दिया 
था, राज्य में राष्ट्रपति शासन 22 फरवरी, 1960 तक लागू रहा था। 
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ने उस धारणा का, जो कम्युनिस्ट प्रचारतंत्र ने बड़ी कुशलतापूर्वक धीरे-धीरे निर्माण को 
शी कि भारतीय जनता का बहुतांश कम्युनिज्म एवं कम्युनिस्टों की ओर आकर्षित हो रहा 
है, का भंडा फोड़ कर दिया है। तिब्बत और केरल ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
भारतीय जनता मूलतः कम्युनिस्ट विरोधी है। जनता में अज्ञान होगा, किंतु वह अपने 
राष्ट्रीय हितों को समझती है । राष्ट्रीयता एक भावना है, जो कई बार जनता के साधारण 
व्यवहार में इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। भावना जितनी श्रेष्ठ, महान्‌ और गहरी होगी, 
उतना ही वह प्रदर्शन से परे होगी। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, जब वह भावना 
अपना इतना प्रबल रूप प्रकट करती है कि नास्तिकों को भी उसके अस्तित्व को मान्य 
करना ही पड़ता है । केरल उन्हीं अवसरों में से एक था। कम्युनिस्टों के विरोध में अनेक 
शक्तियाँ सामने आई, जबकि समर्थन में बहुत कम। इस€तथ्य के बावजूद भी कि कुछ 
कतिपय संविधान-पंडितों ने कम्युनिस्ट विरोधी होते हुए भी, केरल के जन-आंदोलन के 
विरोध में अपना मत प्रकट किया एवं इस प्रकार केरल सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से 
समर्थन करने का आभास दिया, केरल मंत्रिमंडल के पतन पर आँसू बहानेवालों को 
संख्या अंगुली पर गिनी जा सकती है। जनता के सहयोग से भारत को 'लाल' बनाने का 
स्वप्न देखना निरर्थक है। जनतांत्रिक विधियों से भारत में कम्युनिस्ट सत्ता का प्रस्थापित 
होना और टिके रहना असंभव है | 


सतर्क रहने की आवश्यकला 

किंतु तब भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक शक्तियों की एकता सदैव तो नहीं बनी रह पाती | 
बे विभाजित हो जाती हैं और असावधान जनता को कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत दूध- 
दही की नदियों के आश्वासन से मोहित किया जा सकता है। और यदि कहीं एक बार वे, 
अल्पमत के ही सहारे क्‍यों न हो, सरकारी यंत्र पर अधिकार पा गए, तो वे सदैव के लिए 
टिके रहने की कूट योजना कार्यान्वित कर सकते हैं। जब तक यह कम्युनिस्ट सरकार 
किसी एकाध प्रांत में स्थापित होती है, जैसा कि केरल के मामले में हुआ, तो केंद्रीय 
सरकार जनता के उद्धार के लिए सामने आ सकती हे, किंतु यदि कहीं केंद्र पर ही उनका 
अधिकार हो गया तो? बस जनतंत्र की समाप्ति ही समझिए। हम इस आशंका की किसी 
नशेबाज़ की मानसिक ख़ुराफ़ात कहकर न उड़ाएँ। वर्तमान चुनाव प्रणाली के द्वारा यह 
आश्चर्य घटित हो सकता है। हमारे सामने पहले से ही केंद्र में 47 प्रतिशत मतों के 
आधार पर 75 प्रतिशत बहुमत प्राप्त करनेवाली सरकार विद्यमान है। और यदि हम उन 
लोगों की भी गणना कर लें, जिन्होंने या तो अपने मत का उपयोग नहीं किया अथवा 
जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिल सका है, तो यह प्रतिशत और भी नीचे चला 
जाएगा। अत: जबकि एक ओर जनता की कम्युनिस्ट विरोधी मनोरचना आशा को किरण 
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दिखाती है, दूसरी ओर हमें संतोष धारण करने का कोई कारण नहीं है । हमें प्रत्येक क्षण 
सतर्क रहना होगा, ताकि कहीं शत्रु हमारी असावधानी के क्षणों का लाभ न उठा लें। 


मूल प्रश्‍न क्या है? 

ऐसे लोग हैं, जो जनमत को ढालते भी हैं और उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और 
जो अनुभव करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को क्रानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। उनका 
तर्क है कि केरल की उथल-पुथल का तर्कसंगत निष्कर्ष है राष्ट्रपति ने भी अपने आज्ञापत्र 
में घोषित किया है कि केरल सरकार को भारतीय संविधान की धाराओं के अनुसार चलाना 
संभव नहीं है। किंतु मूल प्रश्‍न यह है कि क्या कम्युनिस्ट सरकार को कभी भी किसी 
जनतांत्रिक संविधान के अनुसार चलाना संभव हो सकता है? जो कम्युनिस्ट से, उसके 
तत्त्वज्ञान और कार्यप्रणाली से, उसके सिद्धांतों और व्यवहारों से थोड़ा भी परिचित हैं, वे 
इस प्रश्‍न का उत्तर नकारात्मक देंगे, सीधे-सादे लोग लेनिनवादियों की उलझी हुई भाषा 
के भ्रमजाल में भले ही फँस जाएँ। ' हिंदुस्तान टाइम्स” केरल के संबंध में राष्ट्रपति के पग 
के ऊपर संपादकीय टिप्पणी लिखते हुए कहता है, '“यदि इस प्रणाली (संवैधानिक संसदीय 
प्रणाली) के क्रियान्वयन के लिए सरकार और विरोध पक्ष का रहना आवश्यक ही है, तो 
यह भी उतना ही आवश्यक है कि उन दोनों के मतभेदों की जड़ में जनतांत्रिक मूल्यों की 
रक्षा एवं राष्ट्र को श्रद्धा का सर्वोच्च केंद्र मानने की मूलभूत एकता तो चाहिए ही। किंतु 
इस प्रकार को एकता से कम्युनिस्ट धारणाओं एवं उनकी अंतरराष्ट्रीय निष्ठाओं, जो राष्ट्रीय 
परिधियों से ऊपर मानी जाती हैं, की जड़ पर ही कुठाराघात हो जाएगा । प्रश्‍न यह है कि 
कया वह स्वतंत्रता जो संविधान समस्त नागरिकों को देता है, उन्हें भी दी जानी चाहिए, जो 
उसको मूलभूत मान्यताओं को ही अस्वीकार करते हैं? प्रश्‍न यह है, जिसकी उपेक्षा, बिना 
गंभीर खतरा मोल लिए नहीं की जा सकती (1 अगस्त 7 959) 


जनता आगे बढ़े 

इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी जन्म से ही संविधान की मर्यादाओं में नहीं आती | यदि 
वह जनतंत्र और संवैधानिकवाद की कसमें भी खाए, तो भी उससे अपनी घोषणाओं के 
दृढतापूर्वक पालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु क्या उन्हें भी जो इन मूल 
राजनीतिक चालबाज्ञियों से धोखा खाना चाहिए? कदापि नहीं! किंतु इसके लिए केंद्रीय 
सरकार को ओर ताकना बेकार है। वह सदा की भाँति देर से आगे बढ़ सकती है। किंतु 
तब तक जनता अपना काम पूरा कर चुकी होगी। केरल के राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास 
यह रिपोर्ट कि केरल की सरकार को संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता-भिजवाने के लिए एक जन-उभार की आवश्यकता थी। क्या वे इस रिपोर्ट को 
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कुछ मास पहले नहीं भेज सकते थे? इस बीच में ख़ास बात क्या हो गई? निस्संदेह 
अनेकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और सैकड़ों-हज़ार लोगों ने स्वयं को जेलख़ाने के 
लिए प्रस्तुत किया। इस कृत्य में कोई संविधानिकता तो नहीं छिपी हुई थी। इसका अर्थ 
है कि कांग्रेस सरकार जनता के हितों के रक्षण का सामर्थ्य खो चुकी है और उसको 
साधारण से संवैधानिक पगों को उठाने के लिए भी बाध्य करना पड़ता है। 


जनता के पास चलें 

देश में कार्य करनेवाले सभी दलों की यह मौलिक आस्था होनी चाहिए कि राष्ट्र 
हमारा सर्वोपरि श्रद्धाकेंद्र है, किंतु वर्तमान में राष्ट्रीयता के उस स्थान पर समाजवाद ने 
कब्जा कर लिया दिखता है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच एकता का यही सूत्र है, 
जिसके कारण कांग्रेस सरकारें कम्युनिस्टों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर सफलतापूर्वक 
एवं साहसपूर्वक रोक नहीं लगा पा रही हैं। इसके विपरीत कम्युनिस्ट जनता के समक्ष के 
सबसे बड़े समाजवादी बनकर आते हैं और यहाँ तक कि उनको प्राथमिकता भी दी जाती 
है। यदि हम राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और विकास करना चाहते हैं तो उन्हें सर्वोच्च स्थान 
देना होगा। तभी हम कम्युनिस्टों को उनके असली रंग में देख सकेंगे | उसके परिणामस्वरूप 
ाष्ट्रीयतावादियों के मध्य विद्यमान मतभेद, जिनका कम्युनिस्ट लाभ उठाते हैं, कम हो 
सकेंगे। यदि विभिन्न दल केरल और तिब्बत के प्रश्‍न पर एकत्र आ सकते थे तो क्या यह 
एकता स्थायी नहीं बनी रह सकती? इसके लिए केवल आवश्यकता है प्रथम वस्तु को 
प्रथम स्थान देने की । यदि राष्ट्रीयतावाद ही हमारा मुख्य आधार है तो उसे ही हमारी समस्त 
नीतियों एवं निर्णयों का एकमेव मार्गदर्शक बनाना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि हम 
समाजवाद एवं अन्य आर्थिक तत्त्व AA को दूसरा स्थान दें। क्या विभिन्न कम्युनिस्ट विरोधी 
दल यह करने को तैयार हैं? यदि नहीं तो उनका भी कम्युनिस्टों के साथ ही पतन होगा, 
क्योंकि भारतीय जनता मूलत: राष्ट्रीय है । अतः राजनीतिज्ञों की एकता की प्रतीक्षा न करते 
हुए राष्ट्रभक्तों को सीधे जनता के पास आना चाहिए और उसे संगठित करना चाहिए। 
समस्त अभारतीय सिद्धांतों के विरुद्ध जनता का सामूहिक विरोध राजनीतिक दलों को 
विभिन्‍न प्रश्नों पर एकत्र आने के लिए उसी प्रकार विवश करेगा, जिस प्रकार कि केरल 
में हुआ। अतः “जनता के पास चलो', उससे माँग की जाए कि वह कम्युनिस्टों और ढुलमुल 
ाष्ट्रीयतावादियों पर प्रतिबंध लगाए। जनता की एकता के सहारे ही बह उद्देश्य प्राप्त हो 
सकेगा, जिसे प्राप्त करने में दलीय राजनीतिज्ञ और सरकार असफल रह सकती है। 

पाञ्चजन्य, अगस्त 10, 1959 
o 
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दीनदयालजी के साथ एक घंटा 


श्री दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के महासचिव ही नहीं राष्ट्रीय 


समस्याओं के गंभीर अध्येता भी हैं। यहाँ हम केरल, स्वतंत्र पार्टी और 
आबादी पर नियंत्रण आदि मुद्दों पर उनके विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। 


a: 
ठी: 


दी: 


-सपादक, ओऑर्णनाइनर 


केरल में केंद्र के हस्तक्षेप से आप खुश हैं ? 

केरल में केंद्र का हस्तक्षेप अनिवार्य था। बस, यह कुछ समय पहले होना 
चाहिए था। 

शुरुआत में इस आंदोलन का समर्थन करने में आपने हिचक क्यों 
दिखाई ? 

क्योंकि हमें लगा था कि केंद्र को एक जन-आंदोलन के परिणामस्वरूप 
जनजीवन में विघ्न पड़ने से पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था। केरल में 
स्थिति की गंभीरता को एक जन-आंदोलन से साबित करने की आवश्यकता 
नहीं थी। 

क्या आप यह कहेंगे कि केरल की साम्यवादी सरकार अन्य जगहों की 
कांग्रेस सरकारों से भी ख़राब थी ? 

दो बुराइयों की तुलना करना कठिन होता है। परंतु जैसा कि आचार्य कृपलानी 
ने चिहित किया है, उनमें एक अंतर है। कांग्रेसी निजी कारणों से भ्रष्ट हैं। 


1. जीवतराम भगवानदास कृपलानी (1888-1982) वर्ष 1947 में शक्तियों के हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेहरू के साथ संबंधों में कटुता आने के बाद कृपलानी ने कांग्रेस का परित्याग कर दिया 
और 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापकों में से एक बने । बाद में इस दल का तथा सोशलिस्ट पार्टी 
का विलय हो गया था। यही आगे चलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। 
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साम्यवादी भ्रष्टाचार एक संगठित भ्रष्टाचार है। इसका लक्ष्य पार्टी को मजबूत 
बनाना है, ताकि पूरे देश पर साम्यवादी तानाशाही थोपी जा सके। ख़बरें हँ 
कि उन्होंने बड़ी मात्रा में फ़र्जी नामों से मतपत्रों को भर दिया है। 

कया जनसंघ किसी कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ ऐसे किसी आंदोलन 
का समर्थन करेगा ? 

यह इस पर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी ख़राब है, कौन इसे उखाड़ 
फेंकना चाहता है और क्यों | 

अगर साम्यवादी केरल में अगला चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा ? 
पहली बात तो यह है कि वह नहीं जीतेंगे। हालाँकि तार्किक तो यह है कि 
उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने ही नहीं दिया जाना चाहिए। क्या अब उन 
पर क्रानूनी प्रतिबंध लगाया जाए, यह विचार का मुद्दा है। लेकिन मैं सभी 
राजनीतिक दलों का आह्वान करूँगा कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के चरित्र का 
पर्दाफ़ाश करने के लिए हाथ मिलाएँ। उन्होंने यही आंध्र में किया और आप 
जानते ही हैं कि साम्यवादी वहाँ अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, 
परंतु बुरी तरह परास्त हुए। ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी के मत हैं, जिनकी मदद 
से साम्यवादी जीतते हैं। यह तो उन स्थानों पर उन्हें स्थापित कर देने का एक 
अन्य तरीक़ा है।इस अनुपात में उन्हें सीटें देने का मतलब उनकी लोकप्रियता 
बढ़ाना है, जो केवल कम्युनिस्टों को किसी भी प्रदेश में कब्जा प्रदान करनेवाला 
होगा। 

कितु अगर हम इस व्यवस्था को अपनाते हैं तो कांग्रेस भी कई प्रांत खो 
देगी। इसका केंद्र में भी बहुमत नहीं रहेगा। क्या यह लालच की तरफ 
नहीं ले जाएगा ? 

जनता की राय को हमेशा सच्ची और ईमानदार अभिव्यक्ति मिलनी afer | 
हम ब्रितानी चुनावी व्यवस्था नहीँ रख सकते, जबकि हमारे पास ब्रिटेन की 
दो पार्टी वाली व्यवस्था नहीं है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है 
तो स्वाभाविक परिणाम दो या अधिक लोकतांत्रिक पार्टियों का गठबंधन 
होगा। 

आनुपातिक प्रणाली बड़े बहु-सदस्यीय क्षेत्रों को अनिवार्य बना देगी 
और इससे प्रचार कठिन और महँगा हो जाएगा। 

बहु-सदस्यीय चुनाव क्षेत्र आनुपातिक प्रणाली का अनिवार्य तत्त्व नहीं है। 
एक सूची प्रणाली भी है, उदाहरण के लिए, लोग एक दल की पूरी सूची को 
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BR Sa मतों का विभाजन नहीं करेगी। 


दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड सात) 


मत देते हैं या दूसरी को। पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव का ऐलान उनकी 
पसंद के अनुसार पार्टी द्वारा हासिल मतों के आधार पर किया जाता है। 
यह तो बॉसिज्म ( एक ही नेता का हुक्म चलना ) की ओर ले जाएगा। 
हाँ, लेकिन कोई भी प्रणाली त्रुटिरहित नहीं होती । वर्तमान में मात्र 47 प्रतिशत 
मत हासिल करनेवाली कांग्रेस के पास लोकसभा में 74 प्रतिशत सीटें होना 
अलोकतांत्रिक है। इसे बदलना ही होगा। लोकतांत्रिक गठबंधन वर्तमान के 
ज़बरन बहुमत, जो कि वास्तव में अल्पमत है, के बजाय अधिक लोकतांत्रिक 
होंगे। ऐसे गठबंधनों में भागीदार पार्टियों के लिए मतों का अधिक स्वतंत्रता 
से विभाजन हो सकेगा। किसी सरकार को तब तक इस्तीफ़ा देने की 
आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि अविश्वास मत नहीं आता या बजट 
पास करने में मत विभाजन नहीं हो जाता। इसका अर्थ होगा कि मतदाताओं 
और विधायकों, दोनों के लिए अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था। 

स्वतंत्र पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? 

स्वतंत्र पार्टी को अभी भी अपनी राजनीति तय करनी है। अब तक इसने 
सिर्फ़ आर्थिक मुद्दों पर ही बात की है। उसमें भी यह पूरी तरह खुलकर नहीं 
बोली है। स्वतंत्र पार्टी स्वतंत्र उद्यमों की बात करती है। परंतु यह स्वतंत्र 


` उद्यम बड़े होंगे या छोटे? 


ये दोनों बहुत दूर तक साथ-साथ नहीं चलते। बड़े व्यवसाय सार्वजनिक 
क्षेत्रों से ज्यादा मुक्त हैं, परंतु ये छोटे उद्यमियों की तरह आजाद नहीं हैं। 
जनसंघ छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता देगा, जब तक कि बड़े उद्योग 
एकदम जरूरी न हो जाएँ। 

हम नहीं जानते कि नई पार्टी हिंदी, विदेश नीति आदि पर कहाँ खड़ी है। ये 
ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें एक राष्ट्रीय दल अपने विचार क्षेत्र से बाहर नहीं रख 
सकता। 

क्या आप स्वतंत्र पाटी के साथ चुनाव समझौते की कल्पना करते हैं? 
चुनाव समझौते चुनाव के समय के मसले हैं। इस समय इन पर कुछ भी 
'कहना बहुत जल्दबाजी होगी। . 

कया आपको स्वतंत्र पाटी प्रतिक्रियावादी पार्टी लगती है? 

नहीं, किसी के नाम रखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। हम 
मानते हैं कि स्वतंत्र पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो जनता की राय को 
सर्वसत्तावादी चलन के ख़िलाफ़ आंदोलित करेगी । परंतु मुझे उम्मीद है कि 
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जनसंख्या नियंत्रण अभियान को आप कैसे देखते हैं ? 

मैं इस पर बहुत विचार नहीं करता | 

यह डर और हार के मनोविज्ञान को जन्म देता है । पैदा होनेवाले बच्चों को 
सामान्यतः अवांछित माना जाता है । यह अस्वाभाविक है । यह आत्मघाती है। 
स्वनियंत्रण बहुत अच्छा है किंतु मौजूदा सनक कि किसी भी तरीक्रे से 
जनसंख्या नियंत्रण, जिसमें बंध्याकरण भी शामिल है, अपनाया जाए, यह 
ठीक नहीं । बेहतर जीवन स्तर स्वाभाविक रूप से और खुद ही जन्मदर को 
कम कर देगा। 

लेकिन जीवन स्तर कैसे बेहतर कर सकते हैं, जब तक आबादी का 
दबाव घटाकर देश को थोड़ा साँस लेने की जगह न मिल पाए ? 

कृत्रिम रूप से पैदाइश को सीमित किए बिना भी स्तर को बढ़ाया जा सकता 
है। इतिहास गवाह है कि जब देश आगे बढ़ा है तो आबादी और जीवनस्तर 
एक साथ बढ़े हैं। हमारी समस्या बहुत अधिक बच्चे नहीं हैं, बल्कि अति 
अल्प राष्ट्रीय भावना है। अगर हम जीवन स्तर बेहतर नहीं कर पाते तो हम 
आबादी नियंत्रण में भी सफल नहीं होनेवाले। यह स्वदेशी की भावना थी, 
जिसकी वजह से हम प्रथम श्रेणी का कपड़ा उद्योग स्थापित कर पाए। 
गांधीजी सार्वजनिक जीवन के मानकों को बदलने में सफल रहे। उनके 
समय से पहले के नेता अच्छी तरह सिले कपड़े पहनते थे। उन्होंने हाथ से 
बुने हुए खद्दर को, जिसे ख़ुद ही धोया जाता हो, जन नेताओं के लिए 
अनिवार्य बना दिया। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस नेता भी अपने बच्चों को 
aide स्कूलों में भेजते हैं। यह मानसिकता बदलनी होगी और मुझे विश्वास 
है कि यह बदलेगी | क्योंकि जनता जाग्रत्‌ है, वह अपना अधिकार माँगने जा 
रही है। 

समस्या की जड़ में देश का तीव्र विकास है। ऐसा माना जाता है कि यह 
लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हो सकता और सिर्फ़ एक तानाशाह ही यह कर 
सकता है। 

बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ एक लोकतंत्र से ही ऐसा हो सकता है, जिसमें लोग 
अधिकतम स्तर तक सक्रिय हों हंम भूल जाते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी 
जैसे तानाशाह लोकतांत्रिक विचार की लहर पर सवार होकर ही सत्ता में 
आए थे। यह अलग बात है कि उन्होंने अपनी लोकप्रियता का उपयोग 
जोखिम भरी नीतियों को लागू करने के लिए किया। भारतीय लोकतंत्र बहुत 
अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, क्योंकि यह दरअसल लोकतांत्रिक नहीं है। 
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कांग्रेस शायद ख़ुद दो या दो से अधिक तरह को सोच से संचालित है, 
क्योंकि यह ख़ुद को नष्ट कर देनेवाली बाहरी शक्तियों से प्रभावित होने देती 
है। यह राष्ट्रीय भावना को जाग्रत्‌ करने में नाकाम रही है। तिब्बत के मुद्दे ने 
दिखा दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर लोग कितने एकजुट और मजबूत हो 
सकते हैं। 

ए.आई.सी.सी. ऑफ़िस में झाँसी की रानी का बड़ा पोट्रेट लगाया गया 
है। परंतु ऐसा लगता है कि शिवाजी से वह अब भी बच रहे हैं। 

नेहरूजी विशेष रूप से प्रतापगढ़ में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने 
गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को यह समझ में आए कि संस्कृति 
और धर्म मानव प्रयासों को बेशुमार शक्ति देनेवाले इंजन हैं। बड़ी उपलब्धियाँ 
हमेशा मजबूत राष्ट्रीय भावना की ताक़त से ही हासिल की जा सकी हैं। 
राष्ट्रीय भावना के बिना आर्थिक प्रगति की बात करना ऐसा ही है, जैसे कि 
गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया जाए। हमारे देश में समस्या यह है कि 
कांग्रेस ने साम्यवाद यानी कि भौतिकवादी वर्ग संघर्ष जैसे विचारों को अपना 
लिया। इसके अतिरिक्त हम पश्चिमी विज्ञान और तकनीक के बजाय उनके 
तरीकों और मूल्यों को अधिक ग्रहण कर रहे हैं। आख़िर जब प्राचीन भारत 
अपने मूल्यों और तरीक्को के साथ महान्‌ और शक्तिशाली हो सकता था तो 
अब फिर से महान्‌ और शक्तिशाली बनने के लिए हमें इन्हें बदलने की 
आवश्यकता क्यों है? मुझे डर है कि हम भौतिक रूप से भी तब तक सफल 
नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने और अपनी जीवन शैली के प्रति सच्चे 
न हों। 

लोग साम्यवाद की तरफ़ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सभी 
चाहते हैं कि देश तेज़ी से विकास करे और साम्यवादी रूस ने तेज़ी से 
तरक्की की है। 

रूस ने अपनी वर्तमान स्थिति को हासिल करने के लिए 40 साल लगाए हैं। 
लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत इससे अधिक नहीं तो इतना तो इसी अवधि में 
हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ, अगर हम अपने देश को विकसित करने 
को प्रक्रिया के दौरान नाकाम हो जाते हैं तो विनाश होगा, विकास नहीं । 
ऊपरी तौर पर वह सोचते हैं कि धर्म और मानव समाज के अन्य स्रोतों को 
मानव समाज को बिना कोई गंभीर हानि पहुँचाए अलग किया जा सकता है। 
ऐसे विचारकों को गहरे और देर तक चिंतन करना चाहिए। उन्हें वर्षों के 
बजाय युगों के संदर्भ में सोचना चाहिए। 
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हमारी जमीनी समस्या तीव्र पूँजी निर्माण है। यह मौजूदा उपभोग को सीमित करके 

संभव है। उपभोग व्यवस्थित कठोरता से नियंत्रण में रखा जा सकता है या लोकतांत्रिक 

राष्ट्भवित की भावना से। घाटे के वित्त प्रबंधन के ज़रिए कांग्रेस का विकास का तरीक़ा 

पर्याप्त नहीं है। पहली बात तो यह कि यह ईमानदार तरीक़ा नहीं है। जनसंघ दूसरे तरीके 

के साथ है। आज स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। परंतु मुझे लगता है कि हमारी जनता की 

एक प्रवृत्ति बहुत मजबूत है। जनता की राय का पेंडुलम वापस राष्ट्रीयता की ओर लौट 
जाएगा। और मात्र यही हमें महान्‌ और शक्तिशाली देश बनने में मदद कर सकता है। 

--ऑर्गनाइज़र अगस्त 15, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

o 
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केल में समाजवादी सरकार को हटाने के लिए आंदोलन हुआ और वह सफल हो 

गया । केंद्र के हस्तक्षेप से कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल अपदस्थ हो गया, विधानसभा 
भंग कर दी गई तथा नए चुनावों का वादा किया गया है। आंदोलन से भी कठिन समय 
वहाँ को जनता के आगे है। आंदोलन में ध्येय की सुनिश्चितता थी, मार्ग स्पष्ट था, 
निशाना एक था, तीर अनेक थे, किंतु अब सबकुछ धूमिल है, राह टेढ़ी-मेढ़ी है; तीर 
एक है और निशाने अनेक। केरल की राजनीति पेचीदगी से भरी है। वहाँ के नेताओं ने 
उसे और भी उलझा दिया है। 

जहाँ तक कम्युनिस्टों का संबंध है, उनकी देश अनिष्ठा निर्विवाद है। यही सबसे 
बड़ा तथ्य था, जिसने जनता को एक ऐसा पग उठाने के लिए विवश किया। जिसकी 
संवैधानिकता में संशय चाहे न भी हो, फिर भी कम्युनिस्ट विरोधी राजाजी जैसे व्यक्ति 
को भी वह अच्छा उदाहरण नहीं लगा | हिंदू महासभा ने तो खुलेआम कम्युनिस्ट शासन 
का समर्थन और आंदोलन का विरोध किया । हिंदू महासभा के इस रुख से बहुत से 
राष्ट्रवादी दंग रह गए, अनेकों ने उसे भला-बुरा भी कहा। गाली देकर मन की भड़ास 
निकालना एक बात है तथा उन कारणों को समझना, जिसके शिकार हिंदूसभा के सावरकर 
जैसे तपेतपाए नेता बने, दूसरी बात है। ' कम्युनिस्ट और हिंदुत्व ' उपशीर्षक आंदोलन के 
समाप्त होते ही संसद्‌ सदस्य श्री मेनन ने लोकसभा में बतलाया कि केरल में एक हिंदू 
मंदिर नष्ट कर दिया गया है। कम्युनिस्ट नेता श्री गोपालन ने सरकार से पूछा कि विदेशी 
मिशनों को बाहर से कितना पैसा आया है और उसमें कैथोलिक मिशनों को कितना 
मिला है? अब प्रश्‍न होता है कि कम्युनिस्टो को हिंदू मंदिरों से इतना प्रेम कहाँ से आ 
गया? साम्यवाद की पुण्यभूमि से ईश्वर को निष्कासित कर दिया गया है। उनकी बाइबिल 
में ईश्वर और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। श्री मेनन को मंदिर गिराए जाने का दुःख 
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नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे कम्युनिज्म से उसका मेल नहीं बैठता। हाँ, उनको यह 
गिला अवश्य होगा कि यह मंदिर कैथोलिकों ने क्यों गिराया? उनको यह श्रेय क्यों नहीं 
मिला? कभी-कभी दो शिकारियों में शिकार को लेकर झगड़ा हो जाता है। उस समय 
शिकार यह समझ ले कि मुझे बेधनेवाले का प्रतिपक्षी मेरा हितैषी है तो उसकी बड़ी भूल 
होगी। शिकार होना चाहिए, इसमें मतभेद नहीं; कौन करे, यही उनके विवाद का विषय 
है। किंतु जब शिकार हतप्रभ हो जाता है, अपना आत्मविश्वास खो चुकता है तो वह एक 
से बचने के लिए दूसरे की गोद में और दूसरे से बचने के लिए पहले की गोद में दौड़ता 
है। केरल की हिंदू जनता की यही गति हुई और हिंदू सभा के नेता इसी के शिकार बने। 


केरल के हिंदू 

यह सत्य है कि केरल में कैथोलिक ईसाइयों ने वहाँ के हिंदुओं पर अनेक अत्याचार 
feu यह भी सत्य है कि वहाँ कोई हिंदू संस्था इन अत्याचारियों का सामना नहीं कर 
WE | एक समय आया था, जब केरल का हिंदू खड़ा हो गया था। सबरीमाला के पुण्य 
मंदिर में ध्वंस होने पर संपूर्ण केरल में एक व्यापक और तीव्र असंतोष और रोष व्याप्त 
हो गया था, हिंदू महामंडल के रूप में वह संघटित भी हुआ। श्री मन्नथ पद्मनाभन तथा 
श्री आर. शंकरन दोनों ने एक साथ आकर हिंदू महामंडलम की बागडोर सँभाली थी,' 
केरल के इतिहास में बह एक अभूतपूर्व अवसर था। जो केरल नायर और FST के रूप 
में ही सोचता था, वह हिंदू के रूप में सोचने लगा था। श्री मन्नथ हिंदू नेता थे, नायर नेता 
नहीं। श्री शंकरन भी soot नेता न होकर हिंदू नेता के रूप में आए। किंतु हिंदुत्व का 
ज्वार टिका नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने उनसे कहा कि वे क्यों न अंदर जाकर कांग्रेस को 
ही हिंदू बहुल बना लें। यदि वे आ जाएँ तो केरल की कांग्रेस कैथोलिक कांग्रेस न होकर 
सबकी कांग्रेस हो जाएगी। भोला हिंदू फँस गया। हिंदू महामंडल का मंडल लुप्त हो 
गया, उसके नेताओं ने कांग्रेस का साथ दिया। किंतु वे कांग्रेस को कैथोलिक प्रभाव से 
मुक्त नहीं कर पाए, हिंदू जनता हक्‍्की-बक्की रह गई, वह इतनी संगठित भी नहीं थी 
कि इस प्रकार की राजनीतिक कलाबाजी सफलता के साथ खेल पाती, फिर से एक ओर 
पुरानी जातिवाद तथा अन्य अनेकों वादों पर आधारित राजनीति चलती रही, दूसरी ओर 
कम्युनिस्टों ने हिंदुत्व की भावना का लाभ उठाकर अपना उल्लू सौधा करना प्रारंभ कर 
दिया। परिणाम हुआ साम्यवादी शासन। 


1. केरल में 1950 में ईसाई कट्टरपंथियों ने प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर पर हमलाकर उसे आग के हवाले कर दिया 
था, जिसके बाद हुए उग्र आंदोलन में जनसंघ नेताओं के साथ-साथ “नायर सर्विस सोसाइटी ' के संस्थापक 
मन्नथपद्नाभन पिल्लै (1878-1970) तथा केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन ( 'एस.एन.डी.पी) योगम के 
प्रमुख रहे आर. शंकरण (1909-1972) ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । 
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कम्युनिस्ट हिंदू नहीं 

पर कम्युनिस्ट हिंदू नहीं निकले, उन्होंने सबरीमला के ध्वंस की रिपोर्ट उपचुनाव 
के समय अवश्य प्रकाशित कर दी, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे उनका 
हिंदुत्व भावात्मक रूप से प्रकट होता, न तो उन्होंने उस मंदिर की पुन: प्रतिष्ठा के लिए 
कुछ किया और न हिंदुओं के मन में सदियों से बने अभाव को दूर करने के लिए ही कुछ 
किया, उलटे अपने शासनतंत्र का उपयोग कर सभी पुरानी परंपराओं को नष्ट करने की 
योजनाएँ बनाईं और फिर तिब्बत के समय तो वे पूरी तरह नंगे हो गए। जनसाधारण को 
भी उनकी असलियत समझ में आ गई। 


असली हल 


जनता का ज्वार फिर उठा और फिर से श्री मन्नथ उसका नेतृत्व करने के लिए 
आए, जनता सशंक थी, किंतु उन्होंने भरी सभाओं में अपनी गलती को स्वीकार किया। 
जनता ने उनका साथ दिया और वे सफल हुए। किंतु उनकी असली सफलता तो तब 
होगी जब वे पुनः उस स्थिति को ले आएँगे जो हिंदू महामंडलम बनने के समय थी। यदि 
यह हो गया तब तो वहाँ की राजनीति सुलझ जाएगी | रास्ता निकल आएगा। 

पश्चिमी एशिया के देशों की भाँति अमरीका और रूस दोनों ही अपने-अपने 
हस्तकों द्वारा केरल की राजनीति पर हावी हो रहे हैं। केरल आगे आनेवाला भारत का 
चित्र है। उन दोनों शक्तियों के करोड़ों रुपए देश में अपने हस्तक उत्पन्न करने पर लगे 
हैं। हमारे लिए दोनों ही संकट हैं । पर यदि बचना चाहते हैं तो हमें अपने सहारे ही खड़ा 
होना होगा, भारत की राष्ट्रीयता की रक्षा किसी दूसरे के सहारे नहीं, अपने भरोसे होगी। 
यह भावात्मक आधार पर विचार करने पर ही हो सकेगा। यदि कम्युनिस्ट-विरोधी या 
ईसाई विरोधी दृष्टिकोण को छोड़कर केवल भारतीय दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो हम 
देश की करोड़ों जनता में छिपी राष्ट्रीयता के बल पर सभी देशद्रोहियों का सामना कर 
सकेंगे। एक बार सुदृढ आधार पकड़ लिया तो फिर राजनीतिक गठजोड़ और दाँव-पेंच 
सभी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । 

श्री मन्नथ पद्मनाभन की ओर फिर से देश की आशाएँ लग गई हैं। देखना है कि 
सन्‌ 1951 से 1959 तक उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं | 

पाञ्चजन्य, अगस्त 77, 1959 
O 
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एक मूल्यवान सम्मति 
लोकमान्य के सपनो का भारत 


पाञ्चजन्य के 3-4 अको में एक अलभ्य ग्रथ बाल गंगाधर 
तिलक स्मारक-दैशिक शास्त्र” के कुछ अंथ 'लोकमान्य के सपनों का 
भारत” लेखमाला के अतर्गत प्रकाशित किए गए। दीनदयालजी ने 
उक्त लेखमाला के प्रकाशन का स्वागत करते हुए देशवासियों से 
अनुरोध किया कि वे इस लेखमाला का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करें, क्योंकि समाज रचना के भारतीय सिद्धातो का ही सूक्ष्म एवं 
वैज्ञानिक विवेचन करने वाली अब तक यह अकेली पुस्तक उपलब्ध 
हो सकी है। 


भाः के आध्यात्मिक चिंतन की गहराई को सभी विचारक स्वीकार करते हैं । इस 
क्षेत्र मे जिन सत्यों को हमारे मनीषियों ने खोज निकाला, उन्हें अभी तक कोई 
झुठला नहीं सका। आज के विश्‍व में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो आध्यात्मिकता की 
आवश्यकता को स्वीकार न करें, किंतु जिसने एक बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया, वह 
भारत को गुरु माने बिना नहीं रह सकता। 


वर्तमान दृश्य 
भौतिक विद्याओं के क्षेत्र में हमारी कुछ गति थी या नहीं, यह विवाद का विषय 
बना हुआ है। अधिकांश की यह धारणा है कि इस विषय में विश्व को हमारी कोई देन 


नहीं l जो कुछ कतिपुय विद्वो ने /खोजकर निकाला है, उसका vee और 
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इतिहास के विद्यार्थियों को छोड़कर वर्तमान जीवन की रचना में जुटे हुए कर्मयोगियो के 
लिए कुछ नहीं। यदि भौतिक उन्नति करनी है तो हमें पश्चिम से ही उनके पाठ लेने 
होंगे। जो राष्ट्रवादी, समन्वयवादी और पूर्णतावादी हैं, वे यह मानते हैं कि हमें पश्चिम 
at भौतिकता का भारत की आध्यात्मिकता के साथ मेल बिठाना होगा। जो एकांगी हैं, वे 
आध्यात्मिकता की चिंता न करके पश्चिम के अनुकरण में ही भारत का कल्याण मान रहे 
हैं। दोनों ही प्रकार के विचारों का परिणाम एक ही हो रहा है। समन्वय की इच्छा मन 
और वचन तक सीमित है, कर्म के क्षेत्र में उसका कोई अस्तित्व नहीं । वह कैसे हो, यह 
आज तक कोई बता नहीं पाया; कर नहीं पाया। फलत: कर्म के क्षेत्र में पश्चिम का 
अंधानुकरण ही हो रहा है। 


सत्य क्या? 

सत्य तो यह है कि जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक दो अलग-अलग टुकड़ों 
में नहीं देखा जा सकता। जिन मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की कृतियों को समाज ग्रहण करता 
है, वे एक सुसंबद्ध तथा अपनी आधारभूत चित्त-शक्ति के कारण, समन्वित जीवन के 
कारण निर्माण होती हैं । जीवनधारी प्राणी पैदा होता है, बढ़ता है। उसको इधर-उधर से 
जोड़कर मशीन या मेज़ की भाँति बनाया नहीं जा सकता। 


हमारा मार्ग कौन-सा? 

यदि हम पश्चिम के बताए मार्ग पर भौतिक क्षेत्र में नहीं चल सकते तो हमारा 
अपना कौन सा मार्ग है? यह प्रश्न अप्रत्यक्ष कर्मरत प्रत्येक व्यक्ति के सामने आता है। 
अपने मार्ग का पता नहीं होने से तथा स्वयं नया मार्ग ढूँढ़ निकालने का विश्वास न होने 


से वह भी पश्चिम के प्रचारतंत्र का शिकार बनकर अनजाने उन्हीं का अनुकरण करने 
लगता है। 


“दैशिक शास्त्र! का महच्च 

आज आवश्यकता है कि लोगों को इसका भी ज्ञानं कराया जाए कि भौतिक क्षेत्र में 
भी भारत का प्राचीन चिंतन बहुत कुछ दे सकता है। आज से चालीस वर्ष पूर्व एक 
तपःपूत तत्त्वदर्शी महात्मा श्री 108 सोंबारी बाबाजी महाराज से इन सिद्धांतों का ज्ञान 


प्राप्त कर स्व. श्री बद्रीशाह ठुलघारिया ने दैशिकशास्त्र नांम से एक पुस्तक प्रकाशित को। _ 


पुस्तक को प्रेरणा लोकमान्य तिलक के कर्मयोग-शास्त्र' से मिली। गीता के आधार पर 

कर्मयोग का प्रतिपादन कर लोकमान्य भारत की आध्यात्मिकता को निवृत्ति से प्रवृत्ति के 

1. लोकमान्य तिलक ने “गीता-रहस्य' की रचना मांडले जेल (म्याँमार) में की। इसे ' कर्मयोग शास्त्र के नाम से 
भी जाता जाता है। इस जेल में उन्होंने तो! B हिसा भोगी धी] by eGangotri 
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क्षेत्र में खींच लाए। भारतीय संस्कृति के सत्य तत्त्वों को हिमालय की कंदराओं से 
निकालकर जीवन के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत के धर्म और संस्कृति कुछ 
विचारकों, तपस्वियों, दार्शनिकों, भक्तों व संन्यासियो के ही नहीं, तो वह प्रत्येक भारतवासी, 
गृहस्थ, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, किसान, मजदूर, व्यापारी और उद्योगपति, शिक्षक 
और विद्यार्थी प्रत्येक के जीवन का प्रतिपाद्य विषय बन गए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 
को इसने अनंत शक्ति का स्रोत प्रदान किया | 


पठनीय ग्रथ 

किंतु लोकमान्य ने दर्शन दिया। व्यवहार में वे स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे थे। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा ढाँचा क्या हो, इसकी चिंता उन्होंने एक व्यवहारी व्यक्ति 
के नाते नहीं की। दैशिकशास्त्र में यह बहुत कुछ हुआ है। उसमें राष्ट्र कौ व्यवहार 
संहिता के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। लोकमान्य ने स्वयं पुस्तक की 
पांडुलिपि देखी और विषय के विवेचन को सराहना को। यह कहा जा सकता है कि 
कर्मयोग शास्त्र और दैशिकशास्त्र दोनों पूरक ग्रंथ हैं । राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह इन दोनों का अध्ययन करे। आपकी सभी समस्याओं 
के निदान और निराकरण में उससे बहुत सहायता मिलेगी। पाञ्चजन्य ने “लोकमान्य के 
सपनों का भारत' इस लेखमाला के अंतर्गत दैशिकशास्त्र के लेखक के विचारों को सुलभ 

बनाने का जो प्रयास किया है, वह स्तुत्य है। 
पाञ्चजन्यः अगस्त 24, 1959 
। [_] 
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क्या नेहरू अयूब के सामने झुकेंगे, 
जैसे उनके पूर्ववर्तियों के सामने झुके थे? 


करै में विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति 

जनरल अयूब ख़ान 1 सितंबर को नई दिल्ली में पंडित नेहरू से मिल रहे हैं। ऐसी 
बैठक न तो पहले तय थी, न ही भारत-पाक संबंध और हाल के महीनों में विभिन्न स्तरों 
पर हुई चर्चाओं में उच्च स्तरीय बैठक की माँग की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य और 
विषय भी एक रहस्य ही है। हालाँकि राष्ट्रपति ढाका के रास्ते में एक दिन के लिए नई 
दिल्ली में रुकेंगे, परंतु फिर भी यह पूरा मामला औपचारिक मुलाक़ात भर का नहीं है। 
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी राष्ट्रपति के साथ होंगे। 

पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी राष्ट्रपति के भारत विरोधी बयानों में थोड़ी नरमी 
आ रही है। भारतीय नेता, जो हमेशा ही पाकिस्तान से दोस्ताना संबंधों के इच्छुक रहे हैं, 
इस भावना के परस्पर आदान-प्रदान से कुछ आगे ही बढ़ गए हैं। परंतु पाकिस्तान की 
भाषा में बदलाव भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों के मैत्रीपूर्ण समाधान की उनकी इच्छा 
के परिचायक नहीं हैं। उनके शब्द कार्रवाई में नहीं बदलते । वित्त मंत्रियों को बातचीत में 
बँटवारे के समय के कर्ज और अन्य मुद्दों का कोई समाधान नहीं हो सका। कलकत्ता में 
हुई सचिव स्तर की हाल की बातचीत में भी कुछ प्राप्त नहीं हो सका। तुकेरग्राम पर 
गैरकानूनी ढंग से कब्जा! किया जा रहा है और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से 
1. जनरल अयूब खान ने अपने विदेश मंत्री मंजूर कादिर के साथ जवाहरलाल नेहरू से 'एक सम्मेलन के सिलसिले 


में पहली सितंबर 1959 को मुलाक़ात की । इस बात पर सहमति बनी कि द्विपक्षीय समस्याओं पर विचार विमर्श 
के लिए अविलंब उच्चस्तरीय सम्मेलन आहूत किया जाए। 


2. तुकेस्ग्राम पर 6 अगस्त, 1958 को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 
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गोलीबारी नहीं रुक रही है। 
हमारी इच्छा दोस्ताना भाषणों और मीठे शब्दों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम 


करने की नहीं है। निस्संदेह इससे तनाव कम होता है। परंतु ये आत्मसंतोष न देने लगें, या 
बेहतर संबंधों की चाह में अपने हितों की तिलांजलि न देने लगें। ऐसा पहली बार नहीं 
हुआ है कि पाकिस्तान में शक्ति के केंद्र में मौजूद लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यह 
समझते हुए कि हम इसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, उन्होंने हमेशा ऐसी परिस्थितियों 
में फँसाया है, जिनकी हमें भारी क्रीमत चुकानी पड़ी है। हमें डर है कि जनरल अयूब 
खान भी इस बार पंडित नेहरू को ठग लेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ और रियायतें ले 
लेंगे। एक बात तो तय है कि पंडित नेहरू ने इसे छुपाकर भी नहीं रखा है। भारत यह 
सहने को तैयार है कि पूर्वी पाकिस्तान में कर्नाफुली बाँध” निर्माण से इसकी कुछ भूमि 
पानी में समा जाएगी। हो सकता है कि जनरल अयूब ख़ान इस संबंध में औपचारिक 
अनुमति चाहते हों। पहले के हमारे अनुभव बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही ऐसी 
वार्त्ताओं में बगैर कुछ गँवाए लाभ प्राप्त कर ही लेता है। जिन मुद्दों को भारत सुलझाना 
चाहता है, वे हमेशा ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या उनके साथ कुछ जटिल समस्याएँ जुड़ 
जाती हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल नेहरू-नून वार्त्ता में तुकेरग्राम के सामान्य से 
मुद्दे को पठारिया जंगल के जटिल मुद्दे से जोड़ दिया गया। इसके विपरीत भारत 
जितना संभव हो सके उतना एक समान धरातल तैयार करने की इच्छा से विभिन्न मुद्दों 
से अलग-अलग निपट रहा है और यह समान धरातल हमेशा मिला है, जहाँ भारत को 
झुकना और वापस हटना पड़ा है। अगर यह दोस्ती और समझौते के क्षेत्र का विस्तार है 
तो भारत सरकार को पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि 
पंडित नेहरू अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए समझदारी से काम लेंगे और पाकिस्तानी 
राष्ट्रपति के साथ स्पष्टता और कूटनीतिक तरीक़े से बर्ताव करेंगे। अगर पाकिस्तान 
घटनाओं को पलटना चाहता है तो पहले उसे भारतीय सीमा से वापस जाने दें और भारत 
को हुए AHA को सुधारने दें। अब तक चूँकि वह आक्रामक रहा है, कोई भी वार्त्ता 
भारत के सम्मान पर दाग होगी, वह हमारे संप्रभुता के अधिकार को ख़तरे में डालेगी। 
--ऑर्गनाइज़र अगस्त 37, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[_] 


3. कप्ताई बाँध, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के रंगमती जिले में कर्नाफुली नदी पर बना हुआ है। इसका 


निर्माण 1957 में शुरू हुआ और आरंभिक चरण 1962 में पूरा हुआ था। 
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नेहरू ने हमें अवध के 
अंतिम नवाब की याद दिलाई 


are में 28 अगस्त को कम्युनिस्ट चीन के भारतीय सीमा पर अतिक्रमण पर 

चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि देश के भौगोलिक 
क्षेत्र को अंखडता की सुरक्षा के लिए उनकी दृढ इच्छाशक्ति को देश का ठोस सहयोग प्राप्त 
है। चीन की गतिविधियों को लेकर देश में उसके प्रति सार्वभौमिक रूप से विरोध की लहर 
है। यद्यपि चीन के वास्तविक उद्देश्यों की गहराई को हमारे प्रधानमंत्री अभी तक समझ 
नहीं सके हैं। देश के जनमानस की यह व्यापक और तीक्ष्ण भावना सदन में भी प्रकट हुई, 
जहाँ हर सदस्य ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चीन को चेतावनी देने में प्रधानमंत्री के 
सुर में सुर मिलाया निश्चित रूप से कम्युनिस्ट इसके अपवाद रहे | हमेशा की तरह उन्होंने 
राष्ट्र के साथ धोखा किया। हालाँकि इस बार उन्होंने शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी, 
क्योंकि इससे पूर्व उन्हें तिब्बत के मामले में अपनी वाचालता के चलते भारी नुक़सान उठाना 
पडा । इससे सबक लेते हुए उन्हें कहीं अधिक समझदार होना ही चाहिए था, लेकिन चीन 
के मामले में कहीं कोई संदेह नहीं था कि वे वास्तव में कहाँ खड़े हैं। दो दिनों तक चले 
गहरे विचार-विमर्श के उपरांत पार्टी की केंद्रीय परिषद्‌ को ओर से जारी बयान से साफ़ 
हो गया है कि उनकी निष्ठा हिमालय के उस पार के प्रति है। कम्युनिस्ट चीन के अतिक्रमण 
पर उसको निंदा करने के बजाय हिमालय सीमा के कुछ स्थानों में हाल ही में घटी दुर्भाग्यपूर्ण 
घटनाओं पर उन्होंने सिर्फ चिंता जाहिर की है। स्पष्ट रूप से वे चीन के कथन के प्रति कोई 
अविश्वास नहीं प्रकट करते जो भारत के दरवाजे पर ही गलती कर रहा है। 

कम्युनिस्ट पाटी ने यह दरशाने का भी प्रयास किया है कि ये घटनाएँ चीन की 
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सोची-समझी चाल की वजह से नहीं, वरन्‌ सीमा पर स्पष्टतया विभाजक रेखा न होने के 
चलते ही हुई हैं। जैसे यह कहना चाहते हों कि दो हज़ार मील में फैली सीमा पर इस 
प्रकार की घटनाएँ घटना स्वाभाविक है और घटनाएँ एक-दूसरे से बहुत ही दूर होती है। 
इस बात से दोनों के बीच वैचारिक साझेदारी स्थापित होती है। इसके अलावा अगर ये 
घटनाएँ सीमा की वास्तविक स्थिति को लेकर किसी 'गलतफ़हमी' या ' भ्रम” के चलते 
हुई हैं तो पेकिंग में चीन करी केंद्र सरकार के पास विरोध दर्ज कराने और उनकी ओर से 
सीमा का अतिक्रमण करने की बात स्पष्ट रूप से बताने के बाद चीनियों को पीछे हट 
जाना चाहिए था। लेकिन इसके उलट वे तो हम पर गोलीबारी करते रहे, हम पर धावा 
बोलते रहे और सीमा पर हमारी चौकियों पर हमें पीछे धकेलते रहे। यह सब करने में उन्हें 
चाउ ईन लाई सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिसने कि हमारे विरोध प्रस्तावों को खारिज 
कर दिया है। किसी भी दूसरे देश के भूभाग पर लगातार क्रन्ज्ञा करने के प्रयासों को 
'ग़लतफ़हमी' और 'अनिश्चितता' की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, बल्कि यह AA- 
समझी रणनीति का परिणाम है। इन घटनाओं के सिलसिले में बयान की भाषा विनम्र है, 
इसलिए भारत पर चीन के इस अतिक्रमण की प्रतिक्रिया की दृष्टि से यह बयान काफ़ी 
निर्दनीय है। जो लोग इन चालों के ख़िलाफ़ जनमत तैयार कर रहे हैं, उन्हें 'शांति और 
स्वतंत्रता का शत्रु' कहा जा रहा है और उनके प्रयासों की यह कहते हुए भर्त्सना की जा 
रही है कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का दुरुपयोग दोनों महान्‌ देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों 
में कड़बाहट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। 
ठीक इसी प्रकार की शब्दावली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी प्रयोग की गई 
थी, जब वह आज्ञाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे। वे कम्युनिस्टों की निगाह में “शांति 
और स्वतंत्रता के एक शत्रु' थे। तात्पर्य यह हुआ कि जो लोग देश की भौगोलिक 
अखंडता की सुरक्षा के प्रति कृत संकल्प हैं, वे स्वतंत्रता के शत्रु हैं और जो लोग देश को 
पीत साम्राज्यवादियों को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वे स्वतंत्रता के मित्र हैं। कम्युनिस्टों 
के अनुसार उनके अलावा प्रधानमंत्री सहित पूरा सदन ही और संभवत: श्री गोविंद 
मालवीय' भी स्वतंत्रता और शांति के शत्रु थे। देश के जनमानस को कम्युनिस्टों की इस 
मानसिकता का संज्ञान लेना चाहिए। 
प्रधानमंत्री के इस कथन से सहमत होते हुए कि हमें इन घटनाओं को ख़तरे को 
घंटी बाले दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, कोई भी उनसे पूछना चाहेगा कि सीमाओं की 
सुरक्षा और खोए हुए भूभाग की पुनः प्राप्ति के लिए सरकार आख़िर कौन से व्यावहारिक 
HEH उठा रही है। उत्तर-पू्वी सीमा सैन्य नियंत्रण में है। इससे उस क्षेत्र की जनता के मन 
1. गोविंद मालवीय (1902-1961) पंडित मदन मोहन मालवीय के सबसे छोटे पुत्र थे। द्वितीय लोकसभा में 
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) से सांसद थे। 
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में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सकेगी, लेकिन इसके ज़रिए सीमा पर चीनियों की 
घुसपैठ को मुश्किल से ही रोका जा सकेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने सदन को बताया है 
कि पूरी सीमा दो हज़ार मील से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, अधिकांश स्थान ऐसे हैं, 
जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, इसलिए सेना के लिए भी पूरे क्षेत्र में संपूर्ण प्रामाणिक 
निगरानी व्यावहारिक रूप से असंभव होगी, इसलिए सफल सुरक्षा चीनियों को वहाँ से 
खदेड़नेवाले हमले के ज़रिए ही संभव हो सकती है। अगर हम अपने खोए हुए भूभाग को 
पुन: प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो हमारे एक इंच भूभाग पर भी पाँव रखने के पहले 
चीनियों को सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। इतिहास में ऐसी ही घटनाओं पर दंडात्मक 
कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसकी मैं उनकी सलाह नहीं दूँगा, लेकिन हम निश्चित रूप से 
चाहते हैं कि घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए सभी उपाय किए जाएँ। 

इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान मौन है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री, ऐसे छोटे 
मामलों में जहाँ चीन हमारे ख़िलाफ़ दावे पेश कर रहा है, शांतिपूर्ण समझौता वार्त्ता का 
सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान से कम्युनिस्टों को बल मिल गया है। यह एक 
कमजोर बयान है। दो देशों में अगर कोई एक अपनी ताक़त दिखाने के पक्ष में नहीं है तो 
उनके बीच शांतिपूर्ण समझौता वार्ता से कभी भी और कहीं भी इनकार नहीं किया जा 
सकता है। लेकिन चीन ने इस मामले में ऐसी वार्ताओं से इनकार कर दिया है। अगर 
चीन मेज के सामने बैठकर मुद्दे को हल करना चाहता है तो पहले से भारत के Po 
वाली जमीन छोड़नी होगी। अगर वह ऐसा नहीं चाहता तो हमें उसे ऐसा करने के लिए 
विवश करना चाहिए। उसके बगैर कोई भी समझौता संभव नहीं है। और किसी समर्पण 
को समझौता वार्त्ता का नाम देना व्यर्थ है, जिस पर प्रधानमंत्री ज़ोर दे रहे हैं। 

यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के कमज़ोर बयानों के बाद बहादुरीपूर्ण कार्रवाई 
को जाए मैं महसूस करता हूँ कि मौजूदा स्थिति प्रधानमंत्री की आत्मसंतुष्टि का परिणाम 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऐसी किसी सख्त कार्रवाई के प्रति अनिच्छुक थे, जब तक 
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नेहरू ने हमें अवध के अंतिम नवाब की याद दिलाई 183 


लोंगजू चेकपोस्ट पर चीनियों ने 25 अगस्त को हमला किया और 26 अगस्त को उस पर 
क़ब्ज़ा कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मामले में सदन को 28 को ही विश्वास में 
लिया । यदि विपक्ष की ओर से ऐसे स्थगन प्रस्ताव न लाए जाते तो ऐसे महत्त्वपूर्ण और 
गंभीर घटनाक्रम के बारे में देश अँधेरे में ही बना रहता। ऐसा सब इस वजह से ही है, 
क्योंकि कांग्रेस सरकार की देश की सीमाओं और उनकी सुरक्षा के प्रति कोई पवित्र 
भावना नहीं है। भारतीय जनसंघ ने सदैव से ही अपनी सुरक्षा के प्रति ज़्यादा-से-ज़्यादा 
ध्यान देने की अपील की है। लेकिन उन कांग्रेस शासकों की ओर से उसे सदैव बदनामी 
ही मिली है, जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को पसंद करते हैं, जो युद्ध 
की तैयारियों और बहादुरीपूर्ण प्रदर्शन के बजाय अपने पंचशील के परिणामों पर कहीं 
अधिक आस्था रखते हैं। हम निश्चित रूप से किसी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के 
तहत युद्ध की वकालत नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का कोई भी हिस्सा एक 
भी दिन के लिए विदेशी हाथों में न रहने पाए। सुरक्षा का व्यावहारिक अर्थ यही है। 
आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई सेना अपनी ताक़त का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती 
है तो वह वास्तव में सेना बिल्कुल ही नहीं है। बजट में अधिक वित्तीय प्रावधान के ज़रिए 
देश की सुरक्षा को मज़बूत नहीं किया जा रहा है। वर्तमान समय में हमें ऐसे आयामों 
वाली सैन्य नीति की ज़रूरत नहीं है, जैसी कि अभी है, मैं विनोबा की तरह सेना को 
समाप्त करने की वकालत नहीं करूँगा, हमें ऐसी सशक्त सेना चाहिए, जो आपातकाल में 
काम आए और ऐसी रक्षा नीति चाहिए, जो मज़बूत, प्रभावी और सक्रिय हो। 
हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई? के बाद भारत की इज्जत बहुत बढ़ गई। पूरी 
दुनिया ने महसूस किया कि हमें ख़ुद को मज़बूत करना और आगे का रास्ता साफ़ करना 
आता है। लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद हमने सिर्फ शिकायत की और चीख- 
पुकार की और व्यावहारिक रूप से छोटी-छोटी घुसपैठों को भी सहन किया। हर पड़ोसी 
देश यही उचित समझता है कि जितना भी संभव हो, भारत का हिस्सा हड़प लो। वे 
भूभाग के स्वामित्व पर निगाह लगाए रहते हैं और क़ानून की सुरक्षा पंचशील के पुजारियों 
के लिए छोड़ देते हैं। अगर पंडित नेहरू वास्तव में देश की सुरक्षा के महत्त्व को समझते 
हैं तो उन्हें सरदार के तरीक्रे से काम करना होगा। 
--ओर्यनाइज़र सितंबर 7, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 


2. हैदराबाद पुलिस कार्रवाई का कोड नाम “ऑपरेशन 'पोलो' था। सितंबर 1948 में की गई सैन्य कार्रवाई में 
भारतीय सैन्य बलों ने हैदराबाद राज्य पर आक्रमण करके उसके निज्ञाम को सत्ता को समाप्त कर दिया। इसके 


बाद इस राज्य को भारतीय संघ में मिला दिया गया। 
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जनसंघ सहकारी कृषि के विरुद्ध 
20,000 गाँव सम्मेलन आयोजित करेगा 


भागः जनसंघ अखिल भारतीय स्तर पर सहकारी कृषि विरोधी त्रिसाप्ताहिक 
अभियान संचालित करने जा रहा है। महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 
ओर से सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार 1 से 21 अक्तूबर तक गाँव स्तर पर सहकारी , 
कृषि के ख़िलाफ़ सघन अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के माह भर पहले 
जनसंघ कार्यकर्ता पहले से ही गठित और सरकार के निरीक्षण में संचालित संयुक्त 
सहकारी कृषि सोसाइटियों का सर्वेक्षण करेंगे। दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय की ओर 
से 87 बिंदुओं वाली एक प्रश्‍नावली जारी की गई है और पार्टी इकाई से अनुरोध किया 
गया है कि वह हर जिले में कम-से-कम ऐसा एक सर्वेक्षण अवश्य करे। हर राज्य में 
इसके सघन अभियान के लिए कुछ क्षेत्रों का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्रों में हर 
मतदान केंद्र पर एक कृषक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और शेष क्षेत्रों में बड़े-बड़े 
गाँवों में सम्मेलन आयोजित किए जाएँगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन तीन 
सप्ताहों के दौरान देश भर में लगभग 20 हज़ार गाँव सम्मेलन आयोजित किए जाएँगे। 
सहकारी कृषि के विरुद्ध प्रचार में खाद्यान्न बाजार से संबंधित भाषणों, जुलूसों, गाँवों में 
मशाल जुलूस, गोबर से दीवारों पर लेखन, पोस्टर, पचा, पुस्तिकाओं और देशी बोली में 
गीतों को माध्यम बनाया जाएगा। 
--आर्यनाउज़र सितंबर 7, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 
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सरकार के पास कोई खाद्य नीति नहीं 


Ry तथ्य के बावजूद कि खाद्यान्न समस्या से निपटने में सरकार को क्षमता पर कांग्रेस 
और विपक्षी सदस्यों ने एक स्वर से असंतोष प्रकट किया है, संसद्‌ में खाद्यान्न पर 
चल रही बहस से कोई प्रभावी और सफल खाद्य नीति तैयार किए जाने की संभावना नहीं 
दिखती, जिससे कि देश के लाखों भूखे लोगों को अन्न उपलब्ध कराया जा सके। श्री 
अजीत प्रसाद जैन' ने पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्हें इस बात का इंतजार नहीं 
करना चाहिए था कि संसद्‌ उन पर आक्षेप लगाए, तभी पद छोड़ें। यद्यपि खाद्य मंत्री होने 
के नाते वह अपनी मध्यस्थ वाली जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, लेकिन सही तरीक़े से 
विचार किया जाए तो यह कहा जाना चाहिए कि मौजूदा संकट की जड़ों को सिर्फ एक 
मंत्रालय में ही नहीं खोजा जा सकता है। यह सच है कि खाद्य मंत्रालय इस मामले में 
विफल साबित हुआ है और समय पर उचित उपाय करने में असफल रहा है, लेकिन यह 
भी सच है कि इसकी अधिकांश असफलताओं और इसको ओर से किए गए विलंब की 
जड़ों को दूसरे स्रोतों में खोजा जा सकता है। चीनी संकट पर भी खाद्य मंत्री पर कुछ 
गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी जाँच करने, उन पर स्पष्टीकरण अथवा उचित 
कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इससे सीधे खाद्य मंत्री की निजी ख्याति 
प्रभावित होती है, न कि पूरे मंत्रिमंडल की, जो कि श्री महावीर त्यागी के अनुसार इस 
पूरे गड़बड़झाले के लिए जिम्मेदार है। 
खाद्य उत्पादन और वितरण तथा उनके मूल्य सभी एक-दूसरे से घुले-मिले मामले 
1. अजीत प्रसाद जैन (1902-1977) नेहरू मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जो इस पद पर दिसंबर 1954 


से अगस्त 1959 तक बने रहे। 
2. महावीर त्यागी (1899-1980) प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता 


सभासांसद्थे। 
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सेनानी थे और देहरादून (उत्तर प्रदेश) से प्रसिद्ध लोक 


186 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड सात) 


हैं। हम उन्हें एक-एक कर अलग-अलग हल नहीं कर सकते हैं। ये देश की सामान्य 
अर्थव्यवस्था से भी गहरे से जुड़े हैं। खाद्यान्न के मूल्यों को कम रखना संभव नहीं, 
जबकि सामान्य मूल्य स्तर बढ़ रहा हो शरी जैन ने लोकसभा में सही कहा कि ' अर्थव्यवस्था 
की जटिल प्रणाली, जिसमें हम रह रहे हैं, निश्चित रूप से माँग और आपूर्ति का अकेला 
क़ानून भर नहीं है, जिसके ज़रिए मूल्यों पर नियंत्रण पाया जा सके ।' इसके अलावा 
आयात और निर्यात की बड़ी-बड़ी नीतियाँ, बजट संबंधी नीतियाँ और वित्तीय नीतियाँ 
भी ज़िम्मेदार हैं। सरकार और सरकारी नीतियों का समर्थन करनेवाले अर्थविद्‌ इससे 
सहमत नहीं हो सकते, लेकिन सच यह है कि खाद्यान्न और जिंसों के मूल्यों में बढ़ोतरी 
सृजित धन द्वारा वित्त पोषित बजट घाटे के बढ़ने के चलते हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर 
श्री एच.वी.आर. लेंगर ने इस बात का खुलासा किया कि पिछले 10 सालों के दौरान 
भारतीय रुपए के मूल्य में 29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने इस गिरावट को 
थामने में अपनी अक्षमता भी बताई। उन्होंने कहा कि अपनी मुद्रा में स्थायित्व बनाए 
रखने का कार्य रिजर्व बैंक की अकेले की क्षमता से परे है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 
मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के निर्धारण में समन्वित प्रयायों की ज़रूरत है। इस 
प्रकार के तालमेल का अभाव ही एक के बाद दूसरे संकट के लिए ज़िम्मेदार है। 

केंद्र और प्रादेशिक स्तर पर भी आपसी तालमेल की ज़रूरत है। कम्युनिस्टों द्वारा 
लगाए गए सभी आरोपों का जवाब देते हुए श्री जैन ने खाद्यान्न वितरण के लिए पूरी 
जिम्मेदारी प्रदेशों पर डाल दी है। राजनीतिक रूप से उन्होंने डॉ. बी.सी. रॉय? को नीचा 
दिखाकर समझदारी का परिचय नहीं दिया है, विशेष रूप से तब, जबकि वह एक 
आंदोलन का सामना करने के लिए केंद्र के सहयोग की जबरदस्त जरूरत महसूस कर 
रहे थे। लेकिन संवैधानिक रूप से उन्होंने एक तथ्य सामने रखा है। पिछले वर्ष उत्तर 
प्रदेश में खाद्यान्न समस्या पर आंदोलन के समय भी इस विभाजित उत्तरदायित्व की 
दलौल दी गई थी। खाद्यान्न संकट वाले प्रदेशों और केद्र दोनों स्तरों पर कांग्रेस सरकार 
होने पर ये संवैधानिक प्रावधान दोनों ही स्तरों पर समन्वित और एकीकृत खाद्य नीति 
तैयार किए जाने के रास्ते में बाधा नहीं बनते। इसके बावजूद खाद्यान्न समस्या गंभीर हो 
गई है, क्योंकि संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अधिकरियों ने पूरे मन से और समग्रतापूर्वक 
विचार नहीं किया है। 

जहाँ एक ओर सरकार की योजनाओं और आर्थिक नीतियों को समग्रता में पुनः 
ठीक किए जाने की जरूरत है, समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए त्वरित और 
अल्पकालिक उपाय के रूप में केंद्र के स्तर पर कोई संवैधानिक संस्था स्थापित करना 


प स eS 
3. डॉ. बिधान चंद्र रॉय (1882-1962) पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वे इस पद पर 1948 से मृत्युपर्यंत 
बने रहे। 
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काफ़ी लाभदायक रहेगा । प्रादेशिक और केंद्रीय खाद्य मंत्रालयों को समाप्त कर दिया 
जाना चाहिए और इस नई संस्था को ही सभी स्तरों पर खाद्यान्न कौ खरीद और वितरण 
के लिए ज़िम्मेदार बनाया जाए। इसे खाद्यान्न के थोक अथवा खुदरा व्यापार से दूर रखा 
जाए। वास्तव में इसे पूर्व निर्धारित नीतियों अथवा विचारधारात्मक विमर्शो से परे रखा 

जाए। खाद्य ज़ोनों, जिनसे कोई लाभ नहीं हुआ है, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 
--ऑर्गनाइज़र सितंबर 7, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

[] 
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यह लेख 'पोलिटिकल डायरी” (पुस्तक), 1971 में 'सस्कृतनिष्ठ 
हिंदी क्‍यों? शीर्षक के साथ पुनः प्रकाशित हुआ। i 


tT आयोग के प्रतिवेदन' पर लोकसभा में हुई परिचर्चा से आभास मिलता है कि 
. भारत के सरकारी कामकाज तथा अंतरराज्य-संपर्क के लिए एक देशी भाषा को 
अंततः स्वीकार करने के बारे में सर्वसहमति है । चूँकि, जैसा कि संविधान द्वारा स्वीकृत 
है, केवल हिंदी ही वह भाषा हो सकती है, अत: इसके बारे में भी किसी ने शंका व्यक्त 
नहीं को। यह तर्क कि अंग्रेजी भाषा भी उतनी ही भारतीय है, जितनी उर्दू या संस्कृत, 
गणतंत्र परिषद्‌ के श्री सुरेंद्र मोहंती के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं रखा। उनका उक्त 
तर्क गणतंत्र परिषद्‌ के भूतपूर्व अध्यक्ष और संसदीय आयोग में परिषद्‌ के मनोनीत 
सदस्य स्वर्गीय प्रवीरचंद्र भंजदेव के मत के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने रिपोर्ट में 
मतविभेद का 'नोट' भी लिखकर जोड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मोहंती ने अपना 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यक्त किया है। 
` किंतु जब हम उन उपायों के बारे में और उनकी गति के बारे में विचार करते हैं, 
जिससे वह अंतिम उद्देश्य पूरा किया जानेवाला है, तो उनके विषय में भारी मतभेद 
1. सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर सिफारिश देने के लिए 1 जून, 1955 को संविधान 
के अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत बी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, आयोग 
ने 31 जुलाई, 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। 1957 में इस पर विचार हेतु तत्कालीन गृह मंत्री 


` गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया। 8 फरवरी, 1959 को संविधान के 
अनुच्छेद 344 (4) के अंतर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई। जिसके बाद सितंबर 


1959 में संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद्‌ में बहस हुई थी। हु 
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दिखाई पड़ते हैं। विवरणों के बारे में इस प्रकार का मतभेद अवश्यंभावी भी है। फिर भी, 
यदि उद्देश्य की पूर्ति करने की हमारी अभिलाषा है, तो इस साझे उद्देश्य की प्राप्ति के 
विविध पहलुओं को ये विभिन्न उपाय और साधन बल ही प्रदान करेंगे। किंतु आवश्यक 
यह है कि हम बिना किसी पक्षपात या उलझन के इस कार्य में जुट जाएँ। यह सच है कि 
कुछ समय से कुछ अहिंदीभाषी लोगों में इस प्रकार की कुछ आशंका पैदा हुई है कि 
यदि हिंदी आ गई तो अखिल भारतीय सेवाओं आदि में उनकी भरती के अवसर कम हो 
जाएँगे। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में प्रधानमंत्री के आश्वासनों से इस प्रकार की 
आशंकाएँ एवं उद्विग्नताएँ समाप्त हो जानी चाहिए। वस्तुतः जहाँ तक अखिल भारतीय 
सेवाओं में भरती का प्रश्न है, कभी भी हिंदी के ज्ञान को आवश्यक नहीं माना जाना 
चाहिए। किंतु भरती के बाद कर्मचारियों को हिंदी का कामचलाऊ ज्ञान करा देने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम सेली 
जानी चाहिए। नियमन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। 

यदि एक बार भावी नियुक्तियों के बारे में चिंता दूर कर दी जाए तो हिंदी को 
व्यवहत करने का कोई विरोध नहीं होगा। तब इसे व्यवहृत किए जाने की गति और 
पद्धति का प्रश्न नीति या सिद्धांत की अपेक्षा व्यावहारिक कार्यचालन से संबंधित होगा। 
यही वह व्यावहारिक पहलू था, जिसके कारण संविधान-सभा ने अंग्रेज़ी के स्थान पर 
हिंदी को अविलंब चालू कर देने के बाद 15 वर्ष का समय देने की व्यवस्था की थी। 
यदि वह तिथि बीत जाने के बाद भी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ हों तो संसद्‌ 'को कतिपय 
कार्यों के लिए अंग्रेज़ी को चालू रखने का अधिकार दिया गया है। हिंदी के तथाकथित 
कट्टर समर्थकों ने इन धाराओं को समाप्त करने की कभी माँग नहीं की है। उन्होंने यदि 
किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो वह था केंद्रीय शिक्षा-मंत्रालय, जो मरहूम मौलाना 
अबुल कलाम आजाद के मार्गदर्शन में इन सांविधानिक व्यवस्थाओं की उपेक्षा कर देने 
का प्रयत्न कर रहा था। नए पारिभाषिक शब्द तैयार करने की दिशा में काफ़ी काम हुआ 
है और विभिन्न विद्वानों तथा राज्य सरकारों द्वारा अब भी काम चल रहा है। उनके कार्य 
में समन्वय की आवश्यकता है। समन्वय के अभाव में एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए 
भिन्न-भिन्न हिंदी शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं। बंबई और उत्तर प्रदेश में दो नागरी 
'लिपियाँ प्रचलित हैं । इन सबसे किंकर्तव्यविमूढ़ता बढ़ती है | इसके कारण हिंदी जाननेवाले 
लोगों के लिए भी हिंदी गुह्य बन जाती है। 

यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को अपनाने की दिशा में राज्यों द्वारा को 
जा रही प्रगति को हम रोक देने के लिए नहीं कह सकते। अहिंदीभाषी राज्यों के सामने 
तो यह कठिनाई है ही नहीं। अहिंदीभाषी क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा का केवल एक 
राज्य है। इसलिए, वह, एक, दो या अधिक राज्यों के स्वभाषा-संबंधी कार्यों के बीच 
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समन्वय लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जहाँ तक हिंदी-राज्यो का संबंध 
है, समन्वय अवश्यकरणी है। साथ ही, हिंदी के अखिल भारतीय भाषा होने के कारण 
उसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दमाला को भी ध्यान में रखना है। यह केवल तभी 
संभव है, जब हम सभी भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य पारिभाषिक शब्द निर्धारित 
करने के लिए एक केंद्रीय समिति रखें। इस सीधी-सादी बात के लिए हम लोग अनेक 
वर्षों से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार इसे सरलता से कर सकती थी। आयोग ने 
भी इसके लिए संस्तुति की है। किंतु हम नहीं जानते कि सरकार इस संस्तुति को 
क्रियान्वित करेगी या नहीं। 

भारी किंकर्तव्यविमूढ़ता व्याप्त है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस दृष्टि से 
प्रधानमंत्री सबसे अधिक किंकर्तव्यविमूढ़ व्यक्ति हैं। उनका मत है कि नए तकनीकी 
शब्द तैयार नहीं किए जाने चाहिए और न गढ़े जाने चाहिए, बल्कि उन्हें क्रमिक रूप से 
विकसित होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में अपने वक्तव्य में ऐसा ही कहा। '' हिंदी 
शब्द तैयार करने और अनुवाद का 'स्लाट मशीन” जैसा काम बनावटी, हवाई, बेतुका, 
बेढंगा और हँसी कराने का उपाय है। ऐसा उपाय अपनाकर आदमी अपने को एक लोहे 
के ढाँचे में जकड़ लेगा और कुछ 'श्लोक' बोल देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा।'” 
स्पष्ट ही उनका प्रहार संस्कृत भाषा और संस्कृत विद्वानों पर है। वे संस्कृत नहीं चाहते। 
यदि हम संस्कृत का परित्याग कर दें तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नए पारिभाषिक 
शब्द तैयार करने का सामान्य आधार क्या होगा? आज अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्द 
प्रचलित हैं। यदि हम उन्हें ही चलाते रहें तो उनके ' स्थान-ग्रहण' का प्रश्न ही नहीं 
उठता। उसका अर्थ केवल कुछ सर्वनामों और क्रियाओं को बदल देना होगा, जैसा कि 
मुगलों ने फारसी से उर्दू का विकास करते समय किया था | फारसीकृत हिंदी उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं कर सकेगी, और अंग्रेज़ीकृत हिंदी भी नहीं कर सकेगी। अर्द्धशिक्षित नगरनिवासी 
उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं, परंतु उनका सरकारी या साहित्यिक कार्यो के लिए 
प्रयोग नहीं हो सकता। 

यह सच है कि अनेक विदेशी शब्द हमारी भाषाओं के पूर्णतः अंग बन गए हैं। 
उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना कोई नहीं चाहता। किंतु उनका उपयोग केवल सामान्य 
बातचीत में हल्की-फुल्की साहित्यिक रचनाओं में हो सकता है। विधि-विषयक पुस्तकों 
के लिए हमें वैज्ञानिक आधार पर निर्मित पारिभाषिक शब्दकोश चाहिए ही। हम 'जज? 
शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पर 'जुडिशियरी', ' जुडिशियल', “जजमेण्ट', 'जजशिप', 
'जुडिकेचर', 'जुडिशस', ' ऐड्जज', “ऐड्जुडिकेशन', ' प्रिजज ', “प्रिजुडिस', 'जस्टिस', 
“जस्टिशिएबल', “जस्टिशियरी', ' जस्टिफाई', “जस्टिफिकेशन', 'जस्टिफिकेटरी D 
' जस्टफाएबिलिठी , जस्टिफिकेरित, ज्यू ज्य, E, 
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*ज्यूरिट', ' ज्यूरिस्प्रुडेंस' आदि शब्दों का, जो एक ही शब्दमूल से निकले परस्पर- 
संबंधित पारिभाषिक शब्द हैं, हम प्रयोग नहीं कर सकते | यदि आप सरकारी कामकाज, 
विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य के लिए हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको 
न्यायपालिका विषयक कार्यो में उपर्युक्त सारे शब्दों का व्यवहार करना पडेगा। 'जज' 
एक ऐसा शब्द हो सकता है, जिसे लोग सामान्यतः जानते हैं, किंतु यदि हम उक्त सारे 
शब्दों का हिंदी में व्यवहार करें, तो शायद ही किसी की समझ में आए। यह डॉ. रघुवीर? 
का कोई दोष नहीं है कि उन्होंने ऐसे सभी परस्पर-संबंधित कार्यों के लिए एक ही 
संस्कृत मूल ' धातु' से शब्दों की रचना की है । कोई-कोई कुछ शब्दों से असहमत हो 
सकते हैं, किंतु जिस किसी व्यक्ति को शब्दकोश के कार्य की कुछ सही कल्पना है, वह 
इस आधार को ग़लत नहीं बता सकता। उनका उपहास उड़ाकर प्रधानमंत्री ने उस विषय 
के प्रति केवल अपनी अज्ञता ही प्रकट की है। 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि शब्द गढ़े नहीं जाने चाहिए, बल्कि सामान्य 
जनता से क्रमिक रूप से विकसित होने चाहिए। यह सच है कि सामान्य जनता द्वारा सदा 
नए शब्द प्रचलन में लाए जाते हैं, और किसी भी अन्य सजीव भाषा की तरह हिंदी में भी 
उनका प्राचुर्य है। किंतु उनमें से अधिकांश उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते, 
जिनको पूर्ति करना हिंदी को अभीष्ट है। क्या पंडित नेहरू “गवर्नर” को ' राज्यपाल' के 
बदले “लाट साहेब' और 'प्रेसिडेंट' को 'राष्ट्रपति' के बदले "बड़ा लाट के नाम से 
संबोधित किया जाना पंसद करेंगे? "लोकसभा' और 'राज्यसभा' जैसे शब्द, जो अत्यंत 
सुपरिचित हो गए हैं, क्रमिक रूप से नहीं विकसित हुए बल्कि पंडित नेहरू द्वारा उपहासित 
'स्लाट मशीन फॉर्मूले ' द्वारा गढे गए हैं। प्रारंभ में ये नाम नए और अपरिचित लगे, किंतु 
अब वे भली-भाँति सुपरिचित हो चुके हैं, मानो वे सदा से व्यवहार में चले आ रहे हों। 
ऐसे बीसियों शब्द हैं, जिनका पंडित नेहरू भी व्यवहार करते हैं और जो सामान्य जनता 
से नहीं बल्कि डॉ. रघुवीर एवं अन्य विद्वानों से ही प्राप्त हुए हैं। 
भाषा की सरलता के बारे में ही कुछ उलझन है। इस बात से कोई इनकार नहीं 
करता कि भाषा सरल होनी चाहिए। किंतु सरलता का मानदंड क्या है? उसे सर्वाधिक 
जनता की समझ में आना चाहिए। यदि यही हमारा उद्देश्य हो, तो नई हिंदी संस्कृतनिष्ठ 
होनी चाहिए। वह गांधीजी द्वारा बताई गई ' हिंदुस्तानी नहीं हो सकती | वस्तुतः गांधीजी 
2. डॉ. आचार्य रघुवीर (1902-1963) महान्‌ भाषाविद्‌, कोशकार, शब्दशास्त्री तथा भारतीय धरोहर के मनीषी थे। 
इन्होंने 4 लाख शब्दों वाले अंग्रेजी-हिंदी तकनीकी शब्दको ष के निर्माण का महान्‌ कार्य कर राष्ट्रभाषा हिंदी का 
शब्दभंडार बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर विश्व में विशेषत: एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका 
संग्रह एवं संरक्षण किया। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और दो बार (1952 व 1958) राज्यसभा के 


लिए चुने गए। नेहरू की आत्मघाती चीन-नीति से खिन्न होकर 1961 में कांग्रेस से अलग होकर भारतीय 
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ने “हिंदुस्तानी' की वकालत इसलिए नहीं को थी कि वह सरल है, बल्कि हिंदी और उदू 
को मिलाकर एक कृत्रिम भाषा के निर्माण द्वारा केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए 
की थी। किंतु वह 'हिंदुस्तानी' न कहीं बोली जाती है और न समझी जाती है। पंडित 
नेहरू की हिंदी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नहीं समझी जाती, और मौलाना आज़ाद 
को हिंदुस्तानी तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं समझी जाती थी। जिनकी पढ़ाई उर्दू में हुई है, 
वे संस्कृत पर आधारित हिंदी को सदा कठिन बतानेवाले हैं, किंतु देश के बाक़ी सब 
लोगों के लिए वह सरल होगी। गत वर्ष पंडित नेहरू ताराघर के लिए “कृत्रिम नभोमंडल' 
शब्द पर चिढ़ गए थे, किंतु वे कोई अन्य सरल शब्द नहीं सुझा सके। उनका फारसी का 
समकक्ष शब्द और भी कठिन होता। 
हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के निर्णय में कठिन 
हिंदी के प्रयुक्त होने की शिकायत की है। इस कठिन हिंदी के उदाहरण के रूप में ' अन्य 
पुरुषों के विरुद्ध आरोप हैं' को उद्धूत किया गया था। इस हिंदी के स्थान पर अभी तक 
मजिस्ट्रेट लोग “दीगर अशखास के ख़िलाफ़ इल्जाम है' लिखते रहे हैं और उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश उसे समझते रहे हैं । यदि पूरे देश में या केवल उत्तर प्रदेश में भी मत लिया 
जाए तो "कठिन हिंदी” को समझनेवालों की संख्या बहुत अधिक होना है, तो उसका 
फारसीकरण नहीं किया जा सकता। जो लोग अहिंदीभाषी जनता पर एक ऐसी भाषा 
लादने के पक्षपाती हैं, जो उनके लिए सर्वथा विदेशी है तथा जो लोग वर्णसंकर ' हिंदुस्तानी '. 
के पक्षधर हैं, उन लोगों ने तथाकथित कट्टरपंथी हिंदी वालों की अपेक्षा हिंदी को 
अधिक हानि पहुँचाई है, क्योंकि अहिंदीभाषी लोगों को इस भाषा के एक-एक शब्द को 
सीखना पड़ेगा और वह भी उस स्थिति में, जबकि उनको भाषा में उससे मिलते-जुलते 
शब्द नहीं हैं। किंतु प्रांजल संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बारे में ऐसी बात नहीं है । 
--ऑर्गनाइजर सितंबर 74, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
Oo 
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पथवंचन तो पथवंचन ही है, 
इंच-इंच या मील-मील 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी” (पुस्तक), 1971 में 'इंच-इंच या 
मील-मील” शीर्षक के साथ पुनः प्रकाशित डुआ। 


सः की भाँति प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रमण के प्रश्‍न पर अपनी स्वभावजनित दुर्बलता 
प्रदर्शित की है। जब सर्वप्रथम उन्होंने यह घोषणा की कि उत्तर-पूर्वी सीमांत की 
सीमाओं को सैनिक नियंत्रण में सौंप दिया गया है और भारत आपने क्षेत्र के एक-एक 
इंच की रक्षा करेगा, तब ऊँची आशाएँ बँधी थीं। जनता ने सोचा कि सरकार अपने 
कर्तव्य के प्रति जागरूक है, और देश की अखंडता तथा सम्मान को उसके हाथों में 
सुरक्षित माना जा सकता है । परंतु प्रधानमंत्री के बाद के वक्तव्यों ने इन सारी आशाओं परं 
तुषारापात कर दिया है। अपने मासिक पत्रकार-सम्मेलन में तथा संसद्‌ के दोनों सदनों में 
चर्चा के दौरान उन्होंने इस प्रश्‍न के संबंध में अपने दूष्टिकोणों तथा सरकार की नीति की 
सार्वजनिक अभिव्यक्ति की। इन अवसरों पर वे क्रमशः अपने पग पीछे हटाते गए। 
यद्यपि उन्होंने लच्छेदार मुहावरों का प्रयोग किया है और अपने वक्तव्य में समाचार-पत्रों 
के मोटे-मोटे शीर्षकों के योग्य कुछ दृढ मंतव्य भी प्रकट किए हैं, परंतु संपूर्ण रूप से 
उनके भाषणों के अध्ययन से निराशा ही हाथ लगती है । अपने प्रत्येक दृढ वक्तव्य के 
साथ उन्होंने उन्हें सीमित करनेवाले जिस प्रकार के वाक्यांश जोड़ दिए हैं, उनसे वह 
दृढता प्रभावहीन हो जाती है और उनका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं रह जाता। 
राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा-प्रश्‍न पर कोई वार्ता होने से पहले 
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आक्रमण-पूर्व की यथास्थिति स्थापित होनी चाहिए। किंतु लोकसभा में उन्होंने स्पष्ट 
कहा कि भारत सरकार खोए क्षेत्रों को पुन: वापस पाने के लिए चीनी सरकार से 
“ अपील' करने के अतिरिक्‍त अन्य कोई पग नहीं उठा सकती। स्पष्ट ही चीनी आक्रमण 
से पूर्व ही यथास्थिति स्थापित नहीं होने जा रही है। जबकि एक ओर प्रधानमंत्री यह 
घोषणा करते रहे हैं कि भारत अपने रुख पर दृढ है, दूसरी ओर यह कहते हुए कि दृढता 
को भी एक सीमा है, उन्होंने सहिष्णुता का परामर्श दिया है । वस्तुत: हर बात की सीमा 
होती है, किंतु दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री की सीमाएँ प्रारंभ-बिंदु पर ही स्थित हैं। किसी ने 
चीन के साथ पूर्ण युद्ध का परामर्श नहीं दिया है। किंतु क्‍या हमें केवल कुछ 
अतिक्रमणकर्ताओं को पीछे हटा देने के लिए थोड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए? 
कम्युनिस्टों ने इन आक्रामक अतिक्रमणों को छोटी-मोटी घटनाएँ बताया है। अच्छा, तब 
तो यदि भारत सरकार भी, केवल प्रत्युत्तर में, खोए क्षेत्र वापस लेने की दृष्टि से इसी 
प्रकार की छोटी-मोटी घटनाओं में संलग्न हो जाए तो उससे किसी को चिंतित नहीं होना 
चाहिए। जब मीलों भारतीय क्षेत्र पर अवैध क़ब्ज़े से चीन की पंचशील के अति महान्‌ 
एवं प्रशंसनीय सिद्धांतों से आस्था नहीँ डिगी है, तब यदि हम भी अपने अनामंत्रित चीनी 
मित्रों को हिमालय के दूसरी ओर केवल ढकेल भर देते हैं तो उसका अर्थ हमारा उस 
आदर्श से डिग जाना कैसे होगा? इसका अर्थ युद्ध नहीं होगा। इसका अर्थ युद्ध हो भी 
नहीं सकता। यदि पंचशील की रक्षा करनी है तो उसे मैकमोहन रेखा' से विपथगामी नहीं 
होने दिया जा सकता | पंचशील के शिष्टाचार की यह माँग है कि हमारे मित्रों की ओर से 
जो त्रुटियाँ हों, उनको अवश्य सुधार दिया जाए। 
यह व्यावहारिक. पग उठाने के बदले पंडित नेहरू का उस 'विवाद्‌' को हल करने 
के लिए, जिसका भारतीय क्षेत्र में चीनी सेनाओं के बढ़ आने से पहले वस्तुत: कोई 
अस्तित्व ही नहीं था, सब प्रकार के सुझाव दे चुके हैं। वे मध्यस्थता स्वीकार करने की 
सीमा तक पहुँच चुके हैं। स्मरणीय है कि पहले अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के 
प्रस्तावों को पंडित नेहरू ठुकरा चुके हैं। देश के हित और सम्मान का तक्राज़ा सीमा- 
विवाद का हल नहीं-जिसका, जहाँ तक हमारा संबंध है, कोई अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि 
चीन द्वारा सीमा के उल्लंघन की समस्या का समाधान है। 
फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री देश की क्षेत्रीय अखंडता के बारे में 
बहुत सुदृढ नहीं हैं । जब वह यह कहते हैं कि चाहे एक मील क्षेत्र हमारे पास रहता है या 
चीन को मिल जाता है तो इसका कोई महत्त्व नहीं है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय 
अखंडता के स्वरूप को समुचित और देशभक्तिपूर्ण कल्पना का उनमें अभाव है। अखंडता 


1. मैकमोहन रेखा, ग्रेट ब्रिटेन, तिब्बत और चीन के बीच हुए “शिमला समझौते ' ( अक्तूबर 1913-जुलाई 1914) 
के आधार पर निर्धारित तिब्बत और भारत के बीच की सीमांत रेखा है । 
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को भिन्न-भिन्न खंडों में नहीं मापा जा सकता। “पथ से विलग का अर्थ पथ से विलग 
है, चाहे इंच भर हो या एक मील हो”, यह जार्ज बर्नार्ड शॉन की उक्ति है, जो इस बात 
पर बल देती है कि विश्वास और विश्वस्तता के बारे में एक इंच का भी महत्त्व है। जब 
पंडित नेहरू यह कहते हैं कि वे सीमा में कुछ मील का फेरफार करने के लिए तैयार हैं, 
परंतु चीनी मानचित्र में प्रदर्शित विशाल भूखंड का नहीं, तब वस्तुत: वे एक बहुत दुर्बल 
तर्क करते हैं । जो एक मील की भी रक्षा नहीं कर सकता, वह सैकड़ों मील की रक्षा कैसे 
कर सकेगा? यह एक पुरानी कहावत है कि “पैसे की रक्षा करो, पौंड स्वयं अपनी रक्षा 
कर लेगा।'' प्रधानमंत्री के लिए इसमें कुछ शिक्षा है। यदि वे देश के क्षेत्र के बारे में इस 
प्रकार हल्के ढंग से. बात करते हैं तो वे देश की रक्षा के लिए वीर जवानों से यह कैसे 
आशा रख सकते हैं कि वे आक्रमणकारियों द्वारा अपवित्र किए जाने से पवित्र भारतभूमि 
की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर देंगे? और हम जानते हैं कि जब युद्ध का प्रसंग 
आता है, तब केवल मीलों के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र को एक-एक कण के लिए युद्ध 
करना पड़ता है। आप इंच-इंच करके जीतते हैं या हारते हैं । गत युद्ध में स्टालिनग्राड में 
रूसियों? ने हर कमरे, हर तल्ले और हर भवन में जर्मनों से डटकर युद्ध किया। महीनों 
यह युद्ध चलता रहा, तो भी जर्मन उस नगर पर अधिकार नहीं कर सके। इसके लिए 
प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए इस प्रकार के उद्गारों से कि कुछ मील का क्षेत्र इधर आ 
जाए या उधर चला जाए, इसका चीन या भारत के लिए कोई महत्त्व नहीं है, प्रेरित 
दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जहाँ तक चीन का संबंध 
है, उसने बता दिया है कि इसका उसके लिए बहुत महत्त्व है, अन्यथा वह ऐसे क्षेत्रों पर 
अधिकार ही क्यों करता, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ''ऊसर, आबादी के अयोग्य, जहाँ 
घास की एक पत्ती तक नहीं उगती'' आदि-आदि बताते हैं। 
उपूसी (\.६.F.4.) में लोंगजू पर, उत्तर प्रदेश में बाराहोती पर और कश्मीर में 

लद्दाख पर, इन तीन स्थानों पर आक्रमण हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक केवल एक पर 
ही ध्यान केंद्रित किया है। जहाँ तक लद्दाख का प्रश्‍न है, उन्होंने व्यवहारतः वह क्षेत्र 
चीन को समर्पित कर दिया है। यद्यपि आक्रमण दो वर्ष पूर्व हुआ था, प्रधानमंत्री ने 
चुनौती का सामना करने के लिए कोई व्यावहारिक पग नहीं उठाया। अपने हाल के 
IREN में भी उन्होंने इस पर ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं दरशाई है। वे सदैव दूसरे 
2. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ (1856-1950) आयरिश नाटककार थे, जिन्होंने 60 से अधिक नाटक लिखे और पश्चिमी 


थिएटर व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 

3. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में जर्मनी की हिटलर सेना ने रूस पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर 
दिया, लेकिन रूसी सैनिक और जनता ने संसाधनों का अभाव होने पर भी देशभक्ति का परिचय देते हुए जर्मन 
सेना को कड़ी टक्कर दी और हिटलर के स्टालिनग्राड कब्जा करने के सपने को चूर-चूर कर दिया था | स्यलिनग्राड 
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पक्ष को आधी से अधिक माँगें मानने के बाद समझौता-वार्त्ता आरंभ करते हैं। इस प्रकार 
की बाधाओं के कारण भारत सदा घाटे में रहता है । यदि सीमोल्लंघन की प्रत्येक घटना 
के बाद समझौतों का अर्थ हमारे लिए कुछ खोना ही है, तो कुछ वर्षों में हम अपने 
विस्तारवादी पड़ोसियों के हाथ कुछ गज्ञ या एक या दो मील नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का 
बहुत बड़ा भूखंड खो देंगे। ऐसे ' शांतिपूर्ण' समझौतों की, जो हमें हारे हुए युद्ध के समान 
ही महँगे पड़ते हैं, एक सीमा होनी चाहिए। 
दुर्बल तथा डरपोक स्वभाव यद्यपि वैसे ही श्री नेहरू की विशेषता है, तो भी इस 
प्रसंग में उनके रुख में परिवर्तन का कारण प्रत्यक्षत: चीनी रुख में कठोरता है । तिब्बत के 
बारे में भी हमने यही देखा। जब चीनी सेनाओं ने तिब्बत को पदाक्रांत किया, पंडित 
नेहरू ने उनकी इस कार्रवाई की निंदा की। उसमें उनकी प्रथम और श्रेष्ठ प्रतिक्रिया 
अभिव्यक्त हुई । किंतु जब चीनियों ने कठोर रुख़ अपनाया, तब उन्होंने दलाई लामा को 
बीच धारा में छोड़ दिया और अब उन्होने प्रकरण को संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत* करने के 
दलाई लामा के प्रयत्नों का भी विरोध किया है। स्वयं अपने देश की सीमा के बारे में भी, 
चीनियों का रुख़ कठोर हो जाने के कारण, पंडित नेहरू संघर्ष से अत्यंत भयभीत होकर 
एकदम नीचे उतर आए हैं। 
प्रारंभिक सफलता प्राप्त कर लेने के बाद रूस के मार्गदर्शन में चीनियों ने भी 
सीमाप्रश्‍न के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। किंतु उन्होंने भारत 
पर न केवल चीनी क्षेत्र पर कब्जा किए रखने का आरोप लगाया है, अपितु इन क्षेत्रों से 
उसके हट जाने की भी माँग की है। दुर्भाग्य से, इस देश में यह कोई नहीं जानता कि 
चीनियों का ठीक-ठीक किस क्षेत्र से तात्पर्य है स्पष्ट है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकारं 
अपने ही दावों के आधार पर सौदेबाजी करने का प्रयत्न करेगी | 
पेकिंग में केंद्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव में भारत में दक्षिणपंथी दलों द्वारा संचालित 
तथाकथित चीन विरोधी आंदोलन को समाप्त करने की माँग की गई है। यदि चीन की 
आक्रामक योजनाओं तथा कार्यों के विरुद्ध अपनी चिंता व्यक्त करने को चीन के विरुद्ध 
आंदोलन माना जाता है, तो कम्युनिस्टों को छोड़कर संपूर्ण भारत उसमें सम्मिलित है। 
चीन को यह बताया जाना चाहिए--यदि वह इस बात को जानता न हो कि भारत एक 
जनतांत्रिक, गैरकम्युनिस्ट देश है। यहाँ जनता को प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है 


4. 1959 में ल्हासा में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने और तिब्बत पर चीन 
के हमले के बाद दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत मुद्दे को सुलझाने की अपील की। संयुक्‍त राष्ट्र महासभा 
ने इसका संज्ञान लेते हुए 1959 में तिब्बती लोगों की रक्षा के लिए चीन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, लेकिन 
चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बड़ी संख्या में ल्हासा सहित पूरे तिब्बत में चीनी लोगों को बसाने एवं 
तिब्बतियों के उत्पीड़न का सिलसिला जारी रखा 
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और चीन की स्थिति के विपरीत, जहाँ “जनता की ' सरकार जनता का नेतृत्व करती है, 
भारत में सरकार से जनता द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसरण की अपेक्षा की जाती है। 
पेकिंग ने कम्युनिस्टों को छोड़कर सारे देश को 'दक्षिणपंथी ' बताया है। इस प्रकार उसने 
उन लोगों को कठिन स्थिति में डाल दिया है, जो अपने को वामपंथी बताने में गौरव 
अनुभव करते हैं और वामपंथी एकता के नाम पर कम्युनिस्टों द्वारा उनसे लाभ उठाने के 
उद्देश्य से उठाए गए क़दमों का शिकार बनते रहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वामपंथी 
होने का मूल्य अपने देश के प्रति विश्वासघात होता है। 
संयोग से कामरेड डांगे ने लोकसभा में अपने भाषण में 'चाइना सेंट्रल कांग्रेस' के 
प्रस्ताव के उद्देश्य एवं उसमें निहित बातों का पहले ही अनुमान व्यक्त कर दिया। किंतु 
कया यह संयोग की बात है? चीनियों द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित किए जाने के पहले से ही 
हम उनका दृष्टिकोण जानते हैं। 
--ऑर्गनाइज़र; सितंबर 21, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
o 
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लखनऊ में 30 सितबर को भारतीय जनस के महासचिव 
दीनदयाल उपाध्याय ने यह वक्‍तव्य दिया, जिसमें उन्होने त्रिसाप्ताडिक 
अभियान के उद्देश्यों की व्याख्या की। 


त्या खेदजनक है कि चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र ने 

कांग्रेस की नागपुर कार्यक्रम वाली मंशा को कार्यान्वित करने पर पुनः जोर दिया है 
कि देश में परंपरागत कृषि आधार को समाप्त कर दिया जाए। पंडित नेहरू ने सहकारी 
कृषि के प्रति अपने लगाव को पुन: दोहराया है। हम उनके आदर्शवाद पर प्रश्नचिह्न नहीं 
लगाते, लेकिन हमारा यह दृढ मत है कि यह मॉडल यथार्थ से परे है। सहयोग एक अच्छा 
सिद्धांत है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। यह कृषि कार्य संचालित करने के लिए 
उपयुक्त नहीं है और शुरू से अंत तक कोई उपयुक्त पहल नहीं है। भारतीय जनसंघ का 
विचार है कि सहकारी कृषि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। 

सहकारी कृषि सिर्फ लाखों कृषि कामगरों को बेरोजगार कर देगी, जोत यानी कृषि 
भूमि विहीन वर्ग के कृषि पर स्वामित्व को स्थिर करेगी और पूरे कृषि उत्पादन में कमी आ 
जाएगी। कृषि भूमि पर सीलिंग लागू करने से उत्पन्न अच्छे परिणामों को नष्ट कर देगी। 
भूमिहीन श्रमिक और गरीब किसान, जो जमीनो के पुनर्वितरण का उत्सुकता से इंतजार 
कर रहे थे, की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। भूमि जोतनेवाले को अपनी भूमि का स्वामी 
बनाने के बजाय कांग्रेस का कार्यक्रम हरेक किसान को अपनी भूमि से अपदस्थ करता है 
और इस प्रकार उसे मात्र मजदूरी कमानेवाला बना देता है। इसमें न तो उसे कोई सुरक्षा 
मिल पाती है और न ही समाज में उसका कोई स्थान ही सुनिश्चित हो पाता है। 
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इसके अतिरिक्त वर्तमान समय ऐसा कोई प्रयोग करने का नहीं, जो अब तक हर 
कहीं असफल हो चुका है। हमें हवाई आदर्शो पर सुविधाजनक प्रयोगों से पहले सर्वप्रथम 
विदेशी खाद्यान्न पर निर्भरता को समाप्त करना होगा और देश में समर्थ और संपन्न कृषि 
व्यवस्था बनानी होगी। 25 करोड़ लोगों के सहकारीकरण के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम के 
कार्यान्वयन के लिए सरकार के पास अपेक्षित तंत्र नहीं है और कुल मिलाकर देश इसके 
लिए.तैयार नहीं है। हमें पक्का विश्वास है कि सरकार इतने बड़े कार्यक्रम के सफलतापूर्वक 
कार्यान्वयन में कभी भी सक्षम नहीं हो सकेगी। इसके बजाय कांग्रेस की सहकारिता की 
नारेबाज़ी देश में कृषि विकास के प्रतिकूल मनोदशा तैयार कर देगी। सरकार ने पहले से 
ही उद्यमी लोगों को व्यापार और उद्योग से भयभीत कर दूर कर दिया है। सरकार को 
किसानों के बीच भी कठिनाई और अस्थिरता का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। इससे 
उत्पादन में कमी आ जाएगी। भारत में कृषि के विकास की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, 
लेकिन सरकार की यह नीति कबाब में हड्डी बनकर नुक़सान ही करेगी। 
भारतीय जनसंघ सहकारी कृषि के वास्तविक चरित्र के बारे में किसानों को जागरूक 
करने के लिए 1 से 21 अक्तूबर तक 21 दिवसीय अभियान आयोजित कर रहा है। 
जनसंघ जनता को विश्वास दिलाएगा कि सरकार का इरादा कुछ भी हो, उसकी घोषणाएँ 
कुछ भी हों, उसे किसान को अपनी भूमि से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । मैं 
उन लोगों का आह्वान करता हूँ, जो कृषि और परिवार की सुरक्षा के प्रति सजग हैं और 
जिन्हें किसान की स्वतंत्रता पर विश्वास है, कि वे सहकारी कृषि के नाम पर सामूहिकीकरण 
के विरुद्ध अभियान में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। 
ONENG अक्तूबर 5, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[1 
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कम्युनिस्ट सेना में फूट फैलाने का 
देशद्रोही प्रयास न करें 


यह लेख ऑर्गनाइजर के पोलिटिकल डायरी aH में “Gen- 
eral Thimyya Deserves to be congratulated for trying to pre- 
serve the non-political charactor of the Army” शीर्षक के साथ 
अक्तूबर 5, 1959 को प्रकाशित हुआ था। पाञ्चजन्य ने इसका हिंदी 
अनुवाद प्रकाशित किया। 


शिः मेनन कांड,' प्रथमतः अपनी सनसनीखेज प्रकृति के कारण और द्वितीय 

संसद्‌ के दोनों सदनों में काम रोको प्रस्ताव का विषय बन गया है। कारण, 
दुर्भाग्य से इस समय सार्वजनिक चर्चा और कुछ राजनीतिक दल भी अपने घृणित 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस कांड का दुरुपयोग करने के लिए प्रयत्नशील हैं | वास्तव 
में जब सेनापति ने प्रधानमंत्री के परामर्श को मानकर अपना त्यागपत्र वापस ले लिया, 
तभी इस संपूर्ण कांड का पटाक्षेप समझना चाहिए। यदि स्वभावगत मतभेदों के कारण 
कुछ रगड़ शेष रह भी गई हो, तो भी उसे सुलझाने का काम अकेले प्रधानमंत्री पर छोड़ 
दिया जाना चाहिए। ऐसे महत्त्वपूर्ण और नाजुक मामले को (इसकी नाजुकी को तो उन 
लोगों ने भी, जिन्होंने लोकसभा में इसे लेकर हंगामा खड़ा किया, उस समय स्वीकार कर 


1. जनरल के:एस. थिमैया 7 मई, 1957 को भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए। लेकिन जल्दी ही 1959 में 
तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन से हुए विवाद के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने 
थिमैया का इस्तीफ़ा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए भी राज़ी कर 
'लिया। के:एस. थिमैया 1961 में सेवानिवृत्त हुए थे। 
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लिया, जब उन्होंने इस प्रश्‍न पर विवाद समाप्त करने के लिए दोनों सदनों के गुप्त 
अधिवेशन की माँग उठाई) सार्वजनिक विवाद खड़ा कर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा 
करने में असली समस्या पर तो बादल छा जाएँगे और ऐसे प्रश्न तथा व्यक्तियों को, 
जिनका मुख्य समस्या से लेशमात्र भी संबंध नहीं है, अनावश्यक महत्त्व प्राप्त हो जाएगा। 


कम्युनिस्टों की कुटिल योजना 

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्यों द्वारा इस मामले को 
पूरी तरह निपटा दिया है, तथापि कुछ दल इस प्रश्न को जीवित रखने का प्रयास कर रहे 
हैं। केरल के बरखास्त मुख्यमंत्री श्री नंबूदरीपाद ने सेनापति द्वारा सुरक्षामंत्री के व्यवहार के 
विरोधस्वरूप त्यागपत्र दिए जाने की घटना में छिपी हुई ख़तरनाक संभावनाओं को जनता 
के समक्ष प्रकट करने के असुखद कार्यभार को अपने ऊपर ले लिया है। उन्हें इस घटना 
के भीतर भारतीय जनतंत्र के लिए खतरा छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी के एक अन्य सदस्य, श्री बी.टी. रणदिवे ने भी देश को 
भारतीय सेना के संभावित अयूबों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है।यह आश्चर्य की 
ही बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सब लोगों में से केवल नंबूदरीपाद और रणदिवे को 
जनतंत्र का मसीहा बनकर सामने आना पड़ा । केरल में जनतंत्र को प्राणघाती आघात पहुँचाने 
के बाद श्री नंबूदरीपाद देश भर में उन क्षेत्रों से जनतंत्र की रक्षा करने के लिए भटक रहे 
हैं, जहाँ से जनतंत्र को कभी कोई खतरा नहीं है। श्री रणदिवे* तो अपनी तेलंगाना नीति के 
लिए कुख्यात ही हैं । जनतंत्र के प्रति उनकी नकारात्मक निष्ठा के प्रति कभी किसी को 
संदेह नहीं हो सकता। यदि वे सरकार के इस गैर-कम्युनिस्ट स्वरूप की रक्षा के लिए 
बेचैनी प्रकट कर रहे हैं तो निश्चय ही उसके भीतर कुछ रहस्य छिपा हुआ होगा। 

प्रजा समाजवादी दल के महामंत्री, श्री एन.जी. गोरे ने कम्युनिस्टों द्वारा इन घटनाओं 
को प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के बीच संघर्ष का लक्षण बताकर सेना में फूट 
फैलाने के प्रयासों की घोर भर्त्सना की है | वास्तव में इसके पीछे देश की सुरक्षात्मक 
शक्ति को दुर्बल करने की कम्युनिस्ट योजना छिपी हो सकती है--विशेषकर उस समय, 
जबकि देश को एक कम्युनिस्ट आक्रमणकारी से खतरा है। श्री थिमैया की बदनामी और 
निंदा करने के पीछे कम्युनिस्ट चाल तथा इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। 


वास्तविक समस्या क्या है? 
किंतु अन्य तत्त्व भी इस नाजुक प्रश्‍न पर मत व्यक्त करते समय आवश्यक सावधानी 


HAE SON SH ods d i 
2. भालचंद्र त्रिम्बक रणदिवे (1904-1990) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव (1948-50) रहे, इस अवधि 


में तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष हुआ था, जिसमें इन्होंने क्रांतिकारी हिंसक बगावत को थी। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


202 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड सात) 


बरतते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हें । वास्तव में श्री वी.के. कृष्ण मेनन के व्यक्तित्व के बारे 
में उत्पन्न विवाद में सेना तथा सेनापति के नामों को घसीटना विवेकपूर्ण एवं उचित नहीं 
कहा जा सकता। श्री वी.के. कृष्ण मेनन का सरकार से संबंध रहना चाहिए अथवा नहीं, 
इसका सेनापति के त्याग-पत्र की घटना से कोई नाता नहीं है । इस घटना के बहुत पूर्व भी 
देश में यह जबरदस्त भावना विद्यमान थी कि श्री मेनन को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने 
के परिणाम बहुत भयंकर होंगे। यह तभी अनुभव किया जाने लगा था कि उनके कारण 
भारत को विदेश नीति स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित होने के बाद भी व्यावहारिकता से 
शून्य होती जा रही है। उन्होंने अनावश्यक तौर पर मित्रवत्‌ राष्ट्रों को हमारा शत्रु बना 
दिया। यह श्रेय उनके उद्गारों को ही जाता है कि उनके कारण कुछ लोगों ने हमारे बारे 
में यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि वास्तव में हम तटस्थ नहीं हैं । यह आम धारणा है कि 
उनका झुकाव कम्युनिस्टों को ओर है। इस पूर्वग्रह के कारण अधिकांश पश्चिमी राष्ट्र 
उनके शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण करते। परिणामस्वरूप वे ऐसे स्थलों पर भी 
असफल हो जाते हैं, जहाँ कम योग्यता का व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर सकता था। 
उनकी स्वभावगत दुर्बलताएँ, जिनका पं. नेहरू ने कुछ उल्लेख भी किया, लोगों से 
व्यवहार करते समय उनके मार्ग में बड़ी बाधा उपस्थित करती हैं। वास्तव में सार्वजनिक 
प्रशासन और कूटनीति के कार्य में केवल सिद्धांतों और नीतियों के शाब्दिक प्रतिपादन 
मात्र से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसमें लोगों से व्यवहार करने की विशेष कला 
लगती है। यहाँ स्वभाव का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इसके कारण किसी का 
भविष्य बन और बिगड़ सकता है। यदि उनमें कम्युनिस्ट होने की बात में कोई सच्चाई न 
भी हो, तो भी अपने स्वभाव के कारण वे निश्चित ही किसी राजनीतिक दायित्व को 
सँभालने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस पर भी पंडित नेहरू ने अब तक उनकी सेवाओं 
को अस्वीकार नहीं किया है, यह सचमुच ही एक जटिल पहेली है। भले ही कांग्रेस जनों 
ने इस प्रश्‍न को सार्वजनिक तौर पर न उठाया हो किंतु वे विरोधी पक्ष के (निःसंदेह 
कम्युनिस्टों को छोड़कर) जो श्री मेनन की पद-मुक्ति की माँग कर रहा है, साथ हैं। 


थिमैया काँड और श्री मेनन 

थिमैया कांड ने केवल इतना ही कार्य किया है कि श्री मेनन की स्वभावगत 
दुर्बलताओं का एक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने प्रस्तुत कर दिया है। किंतु इस कांड का संबंध 
संपूर्ण पुराने इतिहास से जोड़ना अनुचित होगा। इसका उपयोग श्री मेनन को टिकाए 
रखने अथवा मुक्‍त करने के लिए शस्त्र के रूप में नहीं करना चाहिए। 

जब कभी कम्युनिस्ट इस प्रश्‍न का उल्लेख करते हैं तो बे यह धारणा फैलाने का 
प्रयास करते हैं कि सैनिक और असैनिक सत्ताओं में कुछ संघर्ष पैदा हो गया है और 
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सैनिक सत्ता असैनिक पक्ष पर अनुचित दबाव डालना चाह रही है । इस प्रकार वे असैनिक 
जनमत की भावनाओं का शोषण श्री मेनन के पक्ष में करना चाहते हैं किंतु यह तथ्यों के 
साथ खिलवाड़ है। पंडित नेहरू ने लोकसभा के विभिन्न दलों के नेताओं से बात करते 
हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि असैनिक सत्ता की श्रेष्ठता को चुनौती देने का कोई प्रश्न ही 
नहीं खड़ा होता। त्यागपत्र असैनिक सत्ता को चुनौती नहीं था। वास्तव में तो प्रधानमंत्री 
जैसी असैनिक सत्ता के पास त्याग-पत्र भेजकर असैनिक सत्ता को श्रेष्ठता का सम्मान 
किया गया। यदि चुनौती देने का ही अभिप्राय होता तो फिर त्यागपत्र नहीं दिया गया 
होता। यह तो असैनिक सत्ता को मानने एवं उसके प्रति समर्पण का उदाहरण है, न कि 
असैनिक सत्ता को अस्वीकारने एवं उसके उल्लंघन का। 


काला किसके मन में डे? 

सुरक्षा सेवाओं की निष्ठा को चुनौती देना अथवा उसके बारे में भ्रम फैलाना राष्ट्र 
के साथ अपघात है। उन्होंने प्रत्येक अवसर पर योग्य आचरण किया है। उनका इतिहास 
प्रशंसनीय और गर्व करने योग्य है विद्रोह की भावना का अस्तित्व न होते हुए भी उसे 
उन पर लादना बड़ी कृतघ्नता है । यदि कोई उनके बारे में इस प्रकार सोचता है तो उसका 
एक ही अर्थ है कि कुछ न कुछ काला उसके मन में है। यह आरोप लगाया जा रहा है 
(यद्यपि प्रधानमंत्री ने उसका खंडन किया है) कि श्री मेनन राजनीतिक आधार पर 
समस्त निर्णय लेते थे और इंस प्रकार ऐसी स्थिति निर्माण कर रहे थे, जब राजनीतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक शक्ति का दुरुपयोग किया जा सके। जहाँ तक मेरा 
प्रश्‍न है, मै किसी भी सैनिक क्रांति की संभावना को अस्वीकार करता हूँ, उसका प्रयास 
चाहे जिस ओर से हो। जो ऐसी संभावना के बारे में मत व्यक्त करते हैं, वे बिना सोचे- 
विचारे विदेशी साँचों को भारतीय परिस्थिति पर लादना चाहते हैं। किंतु यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि कम्युनिस्ट कार्य प्रणाली में ऐसे पगों को अस्वीकार नहीं किया गया है। 
यदि आज कम्युनिस्ट किसी सैनिक क्रांति की संभावना की चर्चा कर रहे हैं, तो संभवतः 
उसके पीछे उनके अपने इरादों को छिपाने एवं अपनी योजनाओं की असफलता से 
उत्पन्न निराशा का भाव विद्यमान हो सकता है। यदि ये सब आरोप सत्य हैं, तो सेनापति 
को बधाई मिलनी चाहिए, न कि उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए उन्होने सेना के गैर- 
राजनीतिक स्वरूप की रक्षा करने का सराहनीय प्रयास किया है | 


श्री मेनन को पद-मुक्‍त किया जाए 
इस सबको पढ़कर कोई यह न समझे कि किसी का पक्ष लिया जा रहा है। हम यह 


उचित नहीं समझते। वास्तव में मेनन-थिमैया विवाद तो समाप्त हो चुका। राजनीतिक 
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दलों को जब-तब वे कम्युनिस्ट पार्टी या श्री मेनन का उल्लेख करें, इस घटना को बीच 
में घसीटने का आग्रह नहीं करना चाहिए। श्री मेनन एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, अत: 
उनका व्यक्तित्व सदैव विवाद का केंद्र बना रहेगा। उनके कुछ समर्थक भी होंगे और 
कुछ विरोधी भी। जहाँ तक श्री कृष्ण मेनन का संबंध है, सेना तथा सेनापतियों को बीच 
में घसीटे बिना भी उनके बारे में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें उनके पद से मुक्‍त कर 
दिया जाना चाहिए। लेकिन थिमैया कांड को यहीं गहरे दबे रहने देना चाहिए, जहाँ 
प्रधानमंत्री ने उसे गाड़ दिया था। प्रधानमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि कम्युनिस्ट के 
मन में अपने धूर्त प्रचार द्वारा सेना में फूट फैलाने का लालच बढ़ने न पाए। 

चीनी आक्रमण के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव बहुत ही 
निराशाजनक है | उसमें चीनियो से व्यवहार करने के लिए जो दृढता और निश्चिंतता चाहिए, 
"उसका सर्वथा अभाव है । उसमें केवल भले उद्गार और शुभ आशाएँ व्यक्त की गई हैं। 
यह प्रस्ताव आग्रहपूर्वक यह दावा करने में असफल रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत की 
उत्तर-पूर्वी सीमा रेखा है और चीनियों द्वारा उसके उल्लंघन का प्रतिरोध किया जाएगा। 
इसके स्थान पर प्रस्ताव में भारत के विशाल क्षेत्रों पर चीनी दावों को केवल अस्वीकार 
किया गया है और छोटे-मोटे सुधार करने की बात स्वीकार कर ली गई है। क्या इस 
प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा का उल्लेख त्यागने का कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव से कोई 
संबंध है, जिसमें भारत सरकार से माँग की गई है कि वह चीन से समझौता-वार्त्ता करते 
समय मैकमोहन रेखा पर अधिक आग्रह न करे? यदि एक बार हमने मैकमोहन रेखा के 
बारे में अपने आग्रह को त्याग दिया, तो फिर चीनी आक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए 
हमारे पास रह ही क्या जाएगा? तब समझौता वार्ता छोटे-मोटे सुधारों पर जाकर नहीं 
रुकेगी, बल्कि उसमें निश्चित रूप से भारतीय भूमि के उन विशाल प्रदेशों को भी सम्मिलित 
किया जाएगा, जिन्हें चीनी नक्शों में चीनी प्रदेश करके दिखाया जा रहा है। प्रस्ताव में 
चीनी आक्रमण की निंदा भी नहीं की गई है, इसके विपरीत प्रस्ताव में कम्युनिस्टों के 
समान इस वाक्य का प्रयोग किया गया है, “उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमांतों पर होनेवाली 
घटनाओं से'। यदि यह प्रस्ताव सरकार की भावी नीति का निर्देशक है, तो निश्चित ही 

यह कहा जा सकता है कि भारत अपनी अब तक की नीति से अलग हट रहा है। 
; पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 1959 
a 
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यः अत्यंत खेद का विषय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने चंडीगढ़ 
अधिवेशन में देश की परंपरागत कृषि व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नागपुर कांग्रेस 
के कार्यक्रम की पुष्टि की है। पंडित नेहरू ने सहकारी कृषि के प्रति अपनी निष्ठा को 
दोहराया है। हमें उनके आदर्शवाद में संदेह नहीं किंतु हमारा यह निश्चित मत है कि यह 
यर्थाथवाद से रहित है । सहकारिता एक अच्छा सिद्धांत है, किंतु उसकी कुछ सीमाएँ हैं । 
कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में जहाँ आरंभ से अंत तक व्यक्तिगत देखभाल तथा प्रेरणा की 
आवश्यकता है, सहकारिता का सिद्धांत अधिक दूर तक लागू नहीं किया जा सकता। 
भारतीय जनसंघ का मत है कि सहकारी खेती भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं . 
है। वस्तुतः घनी खेती को छोड़कर कृषि उत्पादन की वृद्धि का अन्य कोई विकल्प न होने 
के कारण बड़े पैमाने पर खेती, फिर उसके स्वामित्व का स्वरूप कुछ भी हो, सर्वथा 
अनुपयुक्त है । सहकारी खेती लाखों खेतिहर मजदूरों को बेकार कर देगी। खेती पर गैर- 
हलवाहों के प्रभुत्व को पुष्ट करेगी और उसका परिणाम कृषि उत्पादन की कमी में होगा। 
भूमि की अधिकतम मर्यादा निर्धारित करने से होनेवाले लाभ सहकारी खेती से समाप्त हो 
जाएँगे। जो खेतिहर मजदूर तथा छोटे किसान भूमि के बँटवारे की आशा लगाए बैठे हैं, 
उन्हें बड़ी निराशा होगी । जोतनेवाले को भूमि का स्वामी बनाने के बजाय कांग्रेस का सहकारी 
खेती का कार्यक्रम प्रत्येक किसान के स्वामित्व को नष्ट कर देगा और इस प्रकार उसे 
जीवन की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा से रहित एक वेतनभोगी मज़दूर बना देगा। 


विदेशों से अन्न कब तक? 
इसके साथ ही यह समय किसी ऐसे प्रयोग को करने का नहीं है, जो अभी तक 
सर्वत्र निल पडा. है) प्रकार के हवाई आदर्शो के पीछे उड़ानें भरने से पहले हमें 
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विदेशी अन्न की दासता से स्वयं को मुक्‍त करना चाहिए और अपनी कृषि व्यवस्था को 
स्वस्थ तथा विकासशील बनाना चाहिए। इस प्रकार के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए 
जिसके अंतर्गत 25 करोड़ व्यक्ति सहकारिता के सूत्र में गूँथे जाएँगे, हमारा देश अभी 
तैयार नहीं है और न सरकार के पास उसे कार्यान्वित करने के लिए योग्य तंत्र ही है। हमें 
विश्वास है कि सरकार इस विशाल कार्यक्रम को कभी भी सफलतापूर्वक संपन्न नहीं 
कर सकेगी। इसके विपरीत कांग्रेस की नारेबाजी से एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण 
बनेगा जो कृषि विकास में बाधक होगा। सरकार उद्योग तथा व्यापार में लगे हुए परिश्रमी 
व्यक्तियों को पहले ही भड़का चुकी है । सरकार को खेतिहर जनता में भी उसी प्रकार की 
अनिश्चितता तथा बेचैनी का वातावरण उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे उत्पादन घटेगा। 


भारत में कृषि के विकास की विपुल संभावनाएँ हैं, किंतु सरकार की वर्तमान नीति उसके 
लिए हानिकर सिद्ध होगी। 


जनसंघ अभियान 

भारतीय जनसंघ 1 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक संपूर्ण देश में एक अभियान संगठित 
कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को सहकारी खेती के वास्तविक स्वरूप से परिचित 
कराना और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि सरकार की घोषणाएँ तथा इरादे कुछ भी क्यों 
न हों, उसे किसान की भूमि को छीनने नहीं दिया जाएगा। मैं उन सभी व्यक्तियों से, जो 
किसान की स्वतंत्रता तथा उसके खेत की इकाई को क़ायम रखने में विश्वास करते हैं, यह 

अपील करता हूँ कि वे इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। 
-- पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 1959 
O 
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राष्ट्रीय एकता और पंडित नेहरू 


ya पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ 
अधिवेशन में बोलते हुए जनता से सब प्रकार के विच्छेद और विवादों को समाप्त 
कर एकता की अपील की, क्योंकि देश को 'एक बड़े देश से संकट उत्पन्न हो गया है।' 
उन्होंने यह माँग तब की, जब कि पंजाब कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्ञानी जैलसिंह ने 
तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बोलते हुए सरदार प्रताप सिंह कैरों पर अधिनायकवादी 
प्रवृत्ति का आरोप लगाया। निश्चित ही प्रधानमंत्री सरदार कैरों पर लगाए गए आरोपों से 
झुँझला गए और उन्हें “बडे देश के A’ का आधार लेकर एकता की दुहाई देनी पडी | 
राष्ट्रीय एकता सदैव ही वांछित है, और जब देश के समक्ष बाह्य संकट हो, तब तो इस 
एकता के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा देशद्रोह ही मानी जाएगी। अत: हम 
प्रधानमंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर इस माँग को दुहराते हैं और विश्वास करते हैं कि 
देश के सभी जन भारत की अस्मिता को आँच पहुँचानेवाले शत्रुओं के विरुद्ध सुदृढ, 
सबल और सक्षम राष्ट्रीय मोरचा बनाने में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे। 

किंतु राष्ट्रीय एकता के लिए आह्वान करना एक बात है और उसके लिए वह व्यवहार 
उत्पन्न करना, जिसमें वह एकता संभव हो सके, दूसरी बात है । जहाँ तक अपील का प्रश्न 
है, नेहरूजी बराबर यह अपील करते आ रहे हैं, किंतु क्या कारण है कि देश की राजनीति 
में प्रधानमंत्री के नाते तथा स्वातंत्र्य आंदोलन के जननेता के नाते उनका अप्रतिम स्थान होते 
हुए भी उनकी अपील का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता? देश में पिछले दस वर्षो में विघटन 
और विच्छेद बढ़ा है और कांग्रेस में तो वह पराकाष्ठा पर जा पहुँचा है । निश्चित ही पंडित 


मि सन ee स्या 

4. ज्ञानी जैल सिंह, 1956 से 1962 तक राज्यसभा सदस्य रहे, संसद्‌ में उन्होंने कई बार पंजाब के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों पर राज्य में तानाशाही प्रवृत्ति अपनाने का आरोप लगाया था। 
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नेहरू के शब्द अप्रभावी रहे हैं, उनका जादू समाप्त हो गया है देश के शासन की बागडोर 
जिस व्यक्ति के हाथ में है और जिसे भीतर और बाहर सभी लोग भारत का एकमेव नेता 
मानते हों,.उसकी यह स्थिति होना आश्चर्य का विषय तो है ही, चिंता का भी कारण है। 
उन्हें नेता का स्थान तो प्राप्त है, किंतु वे नेतृत्व नहीं कर पा रहे। 

यह स्थिति ठीक नहीं। इसमें परिवर्तन करना होगा। किंतु जनता के मन में ge 
उपस्थित हो गया है। उसमें से बह मार्ग नहीं निकाल पाती। नेता यदि नेतृत्व नहीं करता 
तो उसे बदल दिया जाए, यह साधारण तर्क दिया जा सकता है । यह प्रजातंत्र की पद्धति 
और भावना के अनुरूप है। किंतु देश नेहरूजी को बदलने के लिए तैयार नहीं। इसकी 
कारणों की मीमांसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह उन्हीं के नेतृत्व में चलना 
चाहता है तो फिर जिस बात की वे माँग करते हैं, उसे पूरा HU यह भी वह नहीं करना 
चाहता। क्योंकि नेहरूजी की बातों में आज उसे अपने हृदय को भावनाओं का प्रतिबिंब 
नहीं दिखाई देता। चाहे जिस प्रश्‍न को लें, आज जनसाधारण की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं 
तथा नेहरूजी की नीतियों में भारी अंतर आ गया है। वे राष्ट्र के नेता हैं, किंतु उनकी 
नीतियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान की झलक नहीं दिखती। 

आर्थिक क्षेत्र में जनता चाहती है पूर्ण रोजगार और जीवन की आवश्यक वस्तुओं 
की सुलभता, किंतु पिछले वर्षों में दोनों ही दुर्लभ होती जा रही है। नेहरूजी ' समाजवाद 
“ के नारे से लोगों की भूख मिटाना चाहते हैं। थोड़ी-बहुत देर तक उनका मन बहल भी 
जाता है, किंतु जब भूख के थपेड़ों से व्याकुल रोज़ी के लिए दर-दर भटकता हुआ व्यक्ति 
वास्तविकता की आँख में आँख मिलाता है तो उसका समाजवाद काफूर हो जाता है। 
Fens, टैक्सों का बोझा, भ्रष्टाचार और अनाचार से त्रस्त जनसाधारण को नेहरूजी कौ 
योजनाओं के लुभावने चित्र अधिक देर तक कल्पना जगत्‌ में नहीं विचरने देते। कश्मीर 
के प्रश्‍न पर जनता चाहती थी, संपूर्ण कश्मीर की मुक्ति औरं भारत के साथ एकोकरण। 
किंतु नेहरूजी संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता और अब्दुल्ला को सहारा देते रहे | देश ने कुछ 
दिन विश्वास रखा, किंतु जब देखा कि दोनों ही धोखा दे गए, तो उसकी झुँझलाहट मन- 
ही-मन नेहरूजी पर बरस पड़ी। राष्ट्र की माँग थी पुर्तगालियों को भारत से खदेड़कर 
गोवा, दमन, दीव की मुक्ति । संपूर्ण देश में आंदोलन हुआ, तरुणों ने गोलियाँ खाने के लिए 
सीना तान दिया, हजारों बंदी हुए, अनेकों हुतात्मा हुए। नेहरूजी ने पुर्तगालियों को भला- 
बुरा कहा। जनता नेहरूजी को जय के नारे दिल से लगाने लगी । किंतु पुर्तगालियों से भारत 
की भूमि को मुकत कराने के स्थान पर जब नेहरूजी ने शांतिपूर्ण वार्त्ता से ही समस्त अंतरराष्ट्रीय 
प्रश्नों को सुलझाने और कभी भी बल प्रयोग न करने की घोषणा की तो सारी जनता धड़ाम 
से she मुँह गिर पड़ी। लोगों को लगा, मानो उनके साथ बड़ा भारी विश्‍वासघात किया 
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और पाकिस्तान के साथ संबंधों की तो कहानी लंबी है। हर समय देश ने एक 
चाहा और नेहरूजी ने दूसरा ही किया। समझौते हुए, परंतु उनसे भारत के हितों का 
संरक्षण नहीं हुआ। आक्रमण हुए, किंतु उनका निराकरण नहीं किया गया | हिंदुओं को 
पूर्वी बंगाल में सब प्रकार प्रताड़ना हुई, निर्मम हत्याएँ हुई, अत्याचार और हिंसा की होली 
खेली गई। देश के खून ने उबाल खाया। किंतु नेहरूजी ने शांति की दुहाई दी। लोग 
दुःशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण देखते हुए भीम की भाँति निर्जीव से बैठे रहे। 
और अब आई चीन की बारी | उसने तिब्बत को हड़प लिया। तिब्बत को दिए गए 
संपूर्ण आश्वासन भंग कर दिए गए, संधि की पवित्रता दुरभिसंधि के कारण संदिग्ध हो 
गई। श्री दलाई लामा देश छोड़कर भारत भागे। नेहरूजी ने उनका स्वागत किया, चीन 
को फटकार लगाई । देश को लगा, नेहरूजी के द्वारा चालीस करोड़ की भावनाएँ मुखरित 
हो उठी हैं। किंतु जब नेहरूजी ने श्री दलाई लामा को शरण देने के अतिरिक्त तिब्बत के 
मामले में और कुछ भी करने से इनकार कर दिया तो देश फिर अवाक्‌ सा नेहरूजी की 
ओर देखने लगा। किंतु चीन तिब्बत तक नहीं रुका। उसने भारत के दरवाज़े पर भी 
धक्का लगाया। और हमें पंचशील के सुरा में मदहोश जानकर भारत की पवित्र भूमि पर 
कई स्थानों पर बलात्‌ अधिकार कर लिया। नेहरूजी हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा 
लगाते-लगाते एक बार भाई के इस अतिक्रमण पर बौखला उठे । उन्होंने दृढता से भारत 
के अधिकार की रक्षा की तथा विदेशी आक्रमण के प्रतिकार की घोषणा की। भारत की 
जनता के स्वाभिमान का कुछ समाधान हुआ। पराक्रम को बाँछें खिल sot राष्ट्रीयता 
को बौर आ गया । किंतु दूसरे ही क्षण जब नेहरूजी ने घोषणा की कि हम चीनी आक्रांताओं 
को हटाने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसा लगा मानों बसंत के नए अंकुरों पर 
उपल वृष्टि हो गई। 
पिछले बारह वर्षों के स्वाभिमान शून्यता और अपमान के जीवन ने जनता के मन 
में घोर नास्तिकता उत्पन्न कर दी है। उसकी किसी भी विषय में श्रद्धा नहीं रही। घोर 
अनास्था-अविश्वास आज चारों ओर व्याप्त है। फलतः वह नेहरूजी के शब्दों को 
सुनकर ताली बजा देती है, थोड़ी देर का रस ले लेती है, किंतु उनके अनुसार वह चल 
नहीं पाती उसकी स्थिति आज कवि सम्मेलनों के श्रोताओं अथवा नाटक के दर्शकों की 
सी हो गई है। समाजवाद, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पंचशील आदि को घोषणाओं का 
उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके मन की दिशा और इन घोषणाओं का 
मार्ग एक ओर नहीं। . 
जब तक नेहरूजी अपनी नीतियों में परिवर्तन करके उनका राष्ट्रीय भावनाओं के 
साथ ताल-मेल नहीं बिठाते, तब तक वे राष्ट्र की सच्ची एकता का निर्माण नहीं कर 
पाएँगे। बिना उसके जब वे एकता की माँग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो इसे भी 
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वे एक नारा बना देना चाहते हों तथा अपनी यथार्थवादी नीतियों को राष्ट्र के मत्थे थोपने 
के लिए ' बडे देश का संकट' का हौवा खड़ा करते हैं। बड़े देश के संकट का यदि उन्हें 
भान है, तो बजाय अपने सहयोगियों को अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के, 
उन्हें दबाकर सबको साथ लेकर चलने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जहाँ ऐसे संकट 
आते हैं, वहाँ उनका मुक्राबला करने के लिए राष्ट्रीय सरकारें बनती हैं । भारत में भी ऐसी 
सरकार बननी चाहिए, इस प्रकार का सुझाव श्री देब प्रसाद घोष और आचार्य कृपलानी 
ने रखा। किंतु कांग्रेस अपने को राष्ट्रीयता का ठेकेदार मानती है तथा 48 प्रतिशत मत 
लेकर भी शत-प्रतिशत के प्रतिनिधित्व का दावा करती है। अत: पंडित नेहरू ने इस 
प्रस्ताव को मजाक में उड़ा दिया। जाने दीजिए। कम-से-कम कांग्रेस में तो सबको 
मिलाकर चला जाए। किंतु नहीं, वहाँ भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, “जो उनकी 
नीतियों से मतभेद रखते हैं, वे कांग्रेस छोड़कर चले जाएँ।'' अर्थात्‌ राष्ट्रीय एकता का 
व्यावहारिक रूप होगा अधिनायकवाद। अधिनायकवाद अनेक बार किसी हौवे का डर 
बताकर ही पनपता है । यहाँ चीन हौवा नहीं, वह सबका संकट है, किंतु आज प्रधानमंत्री 
उसका उपयोग केवल 'हौवा' के नाते ही कर रहे हैं। उसके संकट की प्रतीति तो 
संभवतः आज भी उन्हें नहीं हो रही। कम-से-कम व्यवहार में तो ऐसा नहीं दिखता। 
जब राष्ट्रीय एकता की बात की जाती है तो उसका आधार भी निश्‍चित किया जाता 
है। यदि यह एकता “बड़े देश का संकट' के कारण है, तो निश्‍चित है कि वे लोग जिनकी 
निष्ठा उस बड़े देश के प्रति ही है, इस एकता के अंग नहीं बन सकते। वे तो उसे पुष्ट 
करने के स्थान पर अंदर से उसे नष्ट ही करेंगे। क्या पंडित नेहरू का कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रति रुख़ इस नीति का परिचायक है? आज जब चीन को सेनाएँ भारत की सीमा पर 
खड़ी हों और कई जगह उसका अतिक्रमण भी कर चुकी हों, जब भारत की कम्युनिस्ट 
पार्टी उस आक्रमण के संबंध में देश में भ्रम उत्पन्न कर रही हो तथा जनता का ध्यान 
हटाने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन कर रही हो, जब बंगाल का हिंसात्मक आंदोलन? 
चीनी सेनाओं को तैयारी का आधार लेकर किया गया हो, कम्युनिस्टों की सेल मीटिंगों में 
कलकत्ता स्थित चीनियों ने भाग लिया हो, उस समय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े- 
बड़े नेताओं को चीन जाने की अनुमति देना भारत सरकार की किस नीति का द्योतक है? 
निश्‍चित है कि वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन सरकार के बीच के गठबंधन को 


2. प. बंगाल में जनता ने बाज़ार में खाद्यान्नों की कमी और बढ़ी हई क्रीमतों के चलते जमांदारों, जमाखोरों और 
कांग्रेस शासन के विरुद्ध 1959 में व्यापक खाद्य आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन वाम दलों ने इस आंदोलन की 
दिशा बदल अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। 31 अगस्त को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में 
लगभग तीन लाख लोगों को एक विशालसभा हुई। जुलूस पर हुए पुलिस दमन से 80 लोगों की जानें गईं, तीन 
हज़ार से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 
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राष्ट्रीय एकता के लिए संकट नहीं मानते | किंतु भारत की जनता कम्युनिस्टो के संबंध में 
इतना नासमझी का दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार नहीं। वह तो इतना ही निष्कर्ष 
निकालेगी कि जब पंडितजी की कथनी और करनी में अंतर है, तो संभवत: उनके कहने 
का कोई दूसरा ही अर्थ होगा। 
आज की इस स्थिति में बदलाव करना होगा और यह पंडितजी के हाथ में है। वे 
अपने को प्रजातंत्र का अनुगामी मानते हैं । अत: SS जनता की भावनाओं को समझना 
चाहिए। अब तो यह कहने के लिए भी गुंजाइश नहीं कि जनता उनके सामने अपने मन 
की बात साफ़-साफ़ नहीं कहती। समाचार-पत्रों (जिन्हें वे गाली दे चुके हैं) तथा 
विरोधी दलों ने तो जनभावना से उन्हें अवगत कराया ही है, किंतु अब तो कांग्रेस के 
सदस्य भी पार्टी मीटिंग में ही नहीं, dag और अन्यत्र नेहरूजी के सामने जनता की 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार की नीति की आलोचना करते हैं । नेहरूजी 
इस आलोचना को राष्ट्रीय एकता की दुहाई देकर दबाने के स्थान पर यदि अपनी नीतियों 
को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करें, तो वे निश्चित ही उस एकता का सूजन कर 
सकते हैं । उनके लिए राष्ट्रीय तत्त्वों के प्रति सहिष्णुता तथा राष्ट्रविघातक तत्त्वों के प्रति 
दृढता की नीति अपनानी होगी। आज तक पंडितजी केवल उनके प्रति ही सहिष्णु रहे हैं, 
जो किसी-न-किसी प्रकार गड़बड़ करके उनके लिए मुसीबत उत्पन्न कर रहे हैं । यह 
कार्य जो राष्ट्र हितैषी है, वे कर नहीं सकते, किंतु राष्ट्र विघातकों को इसमें कोई हिचक 
नहीं । पंडितजी को शक्ति का यह मापदंड बदलना होगा। शक्ति गड़बड़ करने को क्षमता 
में नहीं, जनता की एकता में है। पिछले बारह वर्षो की इस नीति से केवल राष्ट्रविरोधी 
तत्त्वों को ही बढ़ावा मिला है। आज जबकि देश के सामने संकट उपस्थित है, यदि 
उसकी गंभीरता को समझकर पंडित नेहरू आपनी नीतियों और व्यवहार की दिशा में 
तनिक भी सही परिवर्तन करते हैं, तो देश को जनता उनके साथ चलने में पीछे नहीं 
रहेगी । और उसमें जो एकता पैदा होगी, उसके सहारे न हम केवल “बड़े देश' के हौसले 
पस्त कर देंगे अपितु देश के नवनिर्माण में भी लंबे और जल्दी क़दम डाल सकेंगे। 
पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 1959 
oO 
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जनसंघ पर प्रतिबंध लगाने का 
समाचार निरा प्रचार स्टंट 


फर्रुखाबाद में 2 अक्तूबर को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में श्री 
लाल बहादुर शास्त्री के बयान पर दीनदयालजी द्वारा दिया गया प्रेस 
वक्तव्य। 


सा है कि श्री लालबहादुर शास्त्री ने फर्रुखाबाद में बताया है कि भारत सरकार 

सांप्रदायिक संघटनों, जिनमें उन्होंने जनसंघ का भी उल्लेख किया है, पर रोक 
लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। केरल में कांग्रेस-मुसलिम लीग गठबंधन के 
संबंध में प्रश्नों का उत्तर देते हुए आपने यह रहस्योद्घाटन किया। चूँकि विभिन्न पत्रों में 
अलग-अलग समाचार छपे हैं, अत: श्री शास्त्री ने सचमुच क्या कहा, इसका अंदाज़ा 
लगाना कठिन है। किंतु मैं ऐसी किसी संभावना की कल्पना नहीं करता, जिसमें जनसंघ 
पर रोक लगाई जा सके, जब तक कि भारत सरकार कोई दुस्साहस ही न कर बैठे। सत्य 
तो यह है कि श्री लालबहादुर शास्त्री ने हिम्मत के साथ केवल चुनाव हित से किए गए 
मुसलिम लीग के साथ के समझौते को स्वीकार करने के स्थान पर उसे अर्थहीन और 
निराधार caf से उचित ठहराने का असफल प्रयत्न किया है। इसमें वे उन राष्ट्रवादी 
संस्थाओं को भी घसीट लाए हैं, जिनसे उन्हें इस नीति की कठोर आलोचना का भय था। 

कांग्रेस केरल में मुसलिम लीग अथवा ( श्री शास्त्री के अनुसार) 22 लाख मुसलमानों 
के साथ समझौता करते समय यह भूल गई कि केरल में मुसलमानों से अधिक हिंदुओं 
को कम्युनिस्टो के प्रभाव से मुक्त करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की मुसलमान और 
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ईसाई संप्रदायवादियों के साथ गठजोड़ की नीति ने ही वहाँ के हिंदुओं को साम्यवादी 
शिविर में धकेल दिया था। आज जबकि कम्युनिस्ट पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं, कांग्रेस 
ने सभी राष्ट्रीय शक्तियों का कम्युनिस्ट विरोधी मोरचा बनाने के स्थान पर सांप्रदायिक 
आधार पर सीटों के बँटवारे की अपनी पुरानी नीति को ही अपनाया है। यह नीति केरल 
में तथा अन्यत्र भी कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वों को हानि पहुँचाएगी। जब चीनी विस्तारवादियों 
के बाह्य आक्रमण का तथा भारत में कम्युनिस्टों के आंतरिक विध्वंसात्मक कार्रवाइयों 
का संकट उपस्थित हो, उस समय जनसंघ जैसे संगठन, जिसने कम्युनिस्टों की योजनाओं 
का भंडां-फोड़ किया, उनका डटकर विरोध किया तथा राष्ट्रीय एकता के लिए जनता 
को जांग्रत्‌ किया, पर रोक लगाने की बात करना दुश्मन के हाथ में खेलना है। किसी 
कम्युनिस्ट सहयात्री से (जिनकी कांग्रेस में कमी नहीं) इस प्रकार के वक्तव्य की आशा 
की जा सकती थी। किंतु श्री शास्त्री से, जो विचारों में प्रौढ़ता तथा गंभीरता के लिए 
प्रख्यात हैं, इसकी आशा नहीं थी। मुझे यह भी विश्वास है कि उनमें इतनी समझदारी है 
कि वे केंद्रीय सरकार के सभी विषयों के प्रवक्ता बनने का दायित्व अपने ऊपर नहीं ले 
सकते | ऐसा लगता है कि यथार्थता के स्थान पर सनसनीदार समाचार भेजने की इच्छा ने 
संपूर्ण वक्तव्य को अतिरंजित कर दिया है। यह चुनाव का एक हथकंडा भी हो सकता 
है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नगरपालिका चुनावों में जनसंघ ही कांग्रेस को करारी टक्कर | 
देनेवाला है। 

अत: जनता को जनसंघ पर प्रतिबंध की आशंका रखंने का कोई कारण नहीं है। 
देश में प्रजातंत्रीय राष्ट्रवादी विचारधारा इतनी प्रबल है कि वह सरकार को कोई ऐसा 


ग़लत पग नहीं उठाने देगी। 
URANA, अक्तूबर 12, 1959 
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जनसंघ के लिए मत 
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मत होगा 


qi को अपने मत का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक, न्यायपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग 
से करना चाहिए। मत को किसी के व्यक्तिगत मामले के तौर पर नहीं देखा जाना 
चाहिए, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में। और ऐसे में मतदान का प्रयोग ग़लत 
नहीं होगा अथवा मत को बरबाद होने से बचाया जा सकेगा | इस जनतांत्रिक अधिकार के 
प्रयोग में अगर आप जाति, समुदाय और धर्म को महत्त्व प्रदान करते हैं तो आप कभी भी 
ऐसे प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाएँगे, जो अपने स्वार्थपूर्ण हितों से ऊपर उठकर 
आपकी सेवा कर सके। 
जहाँ तक स्वच्छता, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का सवाल है, 
एक या दूसरी पार्टी के मत में ज्यादा अंतर मुश्किल से ही होना चाहिए। लेकिन वे लोग 
जो टीम भावना और ज़िम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं, वे ही इन कार्यक्रमों को वास्तव 
में व्यावहारिक रूप से सफल बना सकते हैं। जहाँ तक निर्दलीयों का सबाल है, वे साथ 
में काम करने का दावा नहीं करते । उनमें से हर एक अपने आप में एक दुनिया है। वे सिर्फ 
इतना भर करते हैं कि अपने निजी लाभों के आधार पर सदैव परिवर्तनशील समूहों का अंग 
बन जाते हैं। अगर अव्यवस्था और उथल-पुथल से आप देश की राजनीतिक जिंदगी को 
बचाना चाहते हैं तो उन्हें वापस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और पूर्व-कांग्रेसियों 
द्वारा गठित अन्य दल इस मामले में इनसे बेहतर नही हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर 
साथ-साथ चलने और निस्स्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की क्षमता खो चुके हैं। 
भारतीय जनसंघ अपनी प्रत्याशियों की पहली अर्हता उनकी टीम भावना को मानता है। 


जहाँ ट्विसदस्यीय चाव सेज हैं, सपय SPAR OLS wR Ae वे कैसे 
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अपना प्रचार कर रहे हैं। कृपया जन-संघ के उन प्रत्याशियों को मत न दीजिए जो सिर्फ़ 
अपने लिए आपका मत माँग रहे हों, उनके अन्य सहभागियों को भूल जाइए। 
राष्ट्रीय एकता का सवाल दूसरे समूह के हितों पर ध्यान देने की भावना से जुड़ा है। 
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और पी.एस.पी. ने सिर्फ़ अपने दलीय हितों को ध्यान में 
रखते हुए केरल में मुसलिम लीग के साथ चुनावी गठबंधन कर पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों 
की अवमानना की है। जहाँ एक ओर वे जोर-शोर से सांप्रदायिकता की भर्त्सना करते हैं, 
व्यवहार में वे उसी को सदैव बढ़ावा देते हैं। वे सिर्फ़ सांप्रदायिक तरीक़े से ही विचार 
और कार्य कर सकते हैं। यहाँ भी पी.एस.पी और लीग के पूर्व सदस्यों के बीच कोई 
गोपनीय सांठ-गांठ प्रतीत होती है। अन्यथा वे पी.एस.पी. के कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों 
का ब्यौरा कैसे दे सकते हैं। राष्ट्रवादी लोगों को इस घटनाक्रम पर गंभीरतापूर्वक विचार 
करना चाहिए। 
कम्युनिस्ट भी विघ्न डालने की योजना बना रहे हैं। यह देश उनकी आंतरिक 
वास्तविकता को पहचान चुका है, विशेष रूप से कम्युनिस्ट चीन द्वारा भारत की सीमाओं 
के अतिक्रमण के बाद | इसके बावजूद यह आश्चर्यजनक है कि वे जनता के पास जाकर 
मत माँगने का साहस कर पा रहे हैं। कम्युनिस्टों को मत देने का सीधा मतलब कम्युनिस्ट 
चीन को मत देना है। किसी भी नागरिक को इन पंचमांगियों के झांसे में नहीं पड़ना 
चाहिए और उन्हें मत देकर उनका भावी सहभागी भी नहीं बनना चाहिए 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक शक्तियों को अपने-अपने बगों को संगठित करना होगा। मैं 
महसूस करता हूँ कि जनसंघ इन चुनावों के दौरान ऐसी सभी शक्तियों को एकजुट कर 
सकेगा और देश के अंदर और बाहर रहे शत्रुओं को दिखा देगा कि राष्ट्रवादी भारत 
अपनी सुरक्षा और अखंडता के समक्ष किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी 
तरह से सक्षम है। हर कहीं इन चुनावों के परिणामों पर जनता गहराई से नजर रख रही है 
और जीवन के भारतीय आधार और जनतंत्र की सुरक्षा में खड़ी सभी शक्तियों को 
जनसंघ की विजयश्री से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 
--ऑर्गनाइज़र अक्तूबर 72, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
oO 
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55 
हिमालय के दक्षिणावर्ती सभी cer 
संयुक्‍त सुरक्षा नीति अपनाएँ 


यह ऑर्गनाइकर के स्थायी स्तंभ 'पोलिटिकल डायरी” में छपे 
आलेख का पाञ्चजन्य में प्रकाशित हिंदी अनुवाद ÈI 


gar वर्तमान में भारत को अकेले ही चीनी आक्रमण का सामना करना पड रहा है, 

तथापि हिमालय के दक्षिण में स्थितं सभी राज्यों को कम्युनिस्ट चीन के दुष्ट इरादों 
के बारे में भ्रम में नहीं रहना चाहिए। चीनी मानचित्र में भूटान और पाकिस्तान के कुछ 
भागों को पहले ही चीनी प्रदेश के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। जहाँ तक नेपाल का 
संबंध है, वहाँ भी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जनता में सब तरफ चीन समर्थक भावना फैलाने 
में सतत व्यस्त रहे हैं। नेपाल-चीन सीमा पर चीनी फौजों का भारी मात्रा में जमाव भी हो 
रहा है। साथ ही, नेपाली क्षेत्र में चीनी जासूसों के घुसने एवं आपत्तिजनक साहित्य का 
वितरण करने की भी कुछ घटनाएँ घर चुकी हैं। अत: यह सचमुच विस्मयकारक है कि 
इन दोनों हिमालयी राज्यों ने भावी ख़तरों की गंभीरता को अब तक नहीं पहचाना है। 
अन्यथा क्योंकर नेपाल और भूटान के प्रधानमंत्री भारत और चीन के झगडे में तटस्थ रहने 
की घोषणा करते? 

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री वी.पी. कोइराला ने काठमांडू में एक पत्रकार सम्मेलन में 
कहा बताते हैं कि भारत-चीन सीमा विवाद में नेपाल तटस्थता की नीति का अवलंबन 
करेगा और मैं भी नहीं जानता कि भारत के चीन के विरुद्ध आरोप सही हैं अथवा उसका 
दूसरा पक्ष ठीक है। 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJR, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिमालय के दक्षिणावर्ती सभी देश संयुक्‍त सुरक्षा नीति अपनाएँ 217 


भूटान के प्रधानमंत्री ने, यंद्यपि भारत-भूटान संधि' के अंतर्गत भूटान की सुरक्षा 
और विदेशी मामलों का दायित्व भारत पर है, तथापि न केवल भारत-चीन सीमा विवाद 
में भूटान की तटस्थता पर ज़ोर दिया, बल्कि मैकमोहन रेखा के अस्तित्व एवं वैधानिकता 
की जानकारी से भी इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि चीन हमारा शांतिप्रिय 
एवं शक्तिशाली पड़ोसी है। अतः भूटान इस झगड़े में भारत का समर्थन कर चीन को 
` अप्रसन्नता को मोल लेने का साहस नहीं कर सकता। i 

ये समाचार चिंताजनक हैं। दोनों समाचारों की भाषा और स्वरों में आश्चर्यजनक 
समानता के कारण उन्हें किसी अगर-मगर के नियम का परिणाम समझकर यों ही टाला 
नहीं जा सकता। चीन का विदेश-विभाग इन छोटे-मोटे हिमालयी राज्यों को अपने चंगुल 
` में फाँसने और इस प्रकार भारंत को झगड़े में एकाकी करने में व्यस्त दिखता है। हमने 
चीनी आक्रमण एवं अतिक्रमण की समस्या के (जिसका कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश 
बहुत पहले से सामना करते रहे हैं) प्रति उदासीन बना दिया है । अन्यथा कम्युनिस्ट चीन 
का विस्तारवाद दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए समान संकट है । नेपाल 
के रुख पर पंडित नेहरू को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वही रुख है, जिसे 
पंडित नेहरू लाओस के मामले में अपना चुके हैं । उन्हें “जैसा को तैसा ' प्रत्युत्तर प्राप्त हो. 
रहा है। चीनियों का पंचशील की अपेक्षा कूटनीति में ज्यादा विश्वास है। वे एक देश को, 
जिससे उनका झगड़ा होता है, छोड़कर अन्य देशों को तटस्थ बनाने का प्रयास करते रहे ` 
हैं। अब तक उन्होंने भारत को तटस्थ बनाए VE, अब वे वही चाल नेपाल और भूटान 
के साथ खेल रहे हैं। 

किंतु क्या नेपाल और भूटान को भी उसी अदूरदर्शी नीति का अनुसरण करना 
चाहिए, जिस पर भारत चलता रहा है? क्या वे यह अनुभव नहीं कर पाते कि यदि चीन 
भारत जैसे विशाल देश के साथ की गई पंचशील और स्थायी मित्रता की घोषणाओं का 
पालन नहीं कर सकता, तो क्या जब कभी उसकी इच्छा इन देशों को झपटने की होगी, 
उनको दिए गए पवित्र आश्वासनों को भंग करने में झझकेगा? वे चीन के प्रति विश्‍वास 
प्रकट कर एवं अपनी तथाकथित तटस्थता का प्रदर्शन कर भारत की जनता कौ सहानुभूति 
को खोना पसंद कर निश्चित ही भयंकर जाल में फॅस रहे हैं। यह उनके लिए आत्मघाती 


सिद्ध होगा। 


सत्य यह है कि हिमालय के दक्षिणवर्ती समस्त क्षेत्र को सुरक्षा अविभाज्य है और 


po ogre oa कन आळी 
1. 1947 तक भूटान ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, जिसकी विदेश नीति का संचालन भारत के अधीन था। 1949 में 
भारत-भूटान मैत्री संधि के तहत भारत ने भूटान की वह सारी जमीन लौटा दी, जो अंग्रेजों के अधीन थी, भूटान 
इस बात पर सहमत हुआ कि विदेश नीति के मामले में भारत उसकी मदद करे, साथ ही रक्षा क्षेत्र और आर्थिक 


विकास में भी भारत की अहम भूमिका रहे। 
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परस्पर संबद्ध है । कोई भी देश दूसरे पर आए हुए संकट की उपेक्षा करने का साहस नहीं 
कर सकता। यदि भारत पर किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया तो क्या 
नेपाल अपनी स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा कर पाएगा? ब्रिटिश शासन के काल में 
जब पश्चिम को ओर से विदेशी आक्रमण हुआ था तो नेपाल अपनी स्वतंत्रता को 
नाममात्र के लिए बचा पाया था। यदि आक्रमण उत्तर की ओर से हुआ, तो स्थिति उससे 
भी ख़राब हो जाएगी। हिमालय युगों पुराना प्रहरी रहा है, न केवल भारत और तिब्बत के 
बीच में बल्कि नेपाल और तिब्बत के बीच में भी | यदि चीनियों ने एक बार हिमालय की 
सत्ता का उल्लंघन कर दिया, तो उससे भारत और नेपाल दोनों को ख़तरा उत्पन्न हो 
जाएगा। आज झगड़ा भारत के साथ हो रहा है, किंतु यदि यह नेपाल के साथ हुआ होता, 
तो हम उसमें भी बराबर रुचि लेते। उस स्थिति में हमारे लिए तटस्थता की घोषणा करना 
व्यावहारिक हो ही नहीं सकता था। भारत और नेपाल भले ही उसके प्रशासन और 
कूटनीतिक संबंधों का स्वरूप कुछ भी हो, प्राकृतिक मित्र है। उन्हें साथ ही तैरना या 
डूबना होगा। 
नेपाल के ही बारे में क्यों, हम तो पाकिस्तान के अंदर और उसके विरुद्ध घटनेवाली 
बातों के प्रति भी उपेक्षावृत्ति अपनाकर नहीं चल सकते। आज भले ही पाकिस्तान एक 
स्वतंत्र राज्य हो, हमने भले ही अविभाजित भारत के खंड-खंड कर डाले हों, किंतु हम 
प्रकृति के तथ्यों की उपेक्षा और विभाजन नहीं कर सकते। यदि पाकिस्तान की स्वतंत्रता 
का अपहरण हो जाता है, तो भारत अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा नहीं कर सकेगा। यही 
कारण था कि जब पाकिस्तान ने अमरीका के साथ सैनिक गठबंधन किया, तब भारत को 
अत्यधिक चिंता पैदा हुई। इसी दृष्टि से जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के 
संयुक्त सुरक्षा का प्रस्ताव रखा, तो वह प्रस्ताव सूझबूझ का और इस देश की ऐतिहासिक 
परंपराओं के अनुकूल था। किंतु हम उसका स्वागत नहीं कर सके, क्योंकि वह पाकिस्तान 
की किसी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने 
को सच्ची इच्छा से प्रेरित नहीं था, अपितु उसके पीछे उन विदेशी सूत्रं की प्रेरणा थी, जो 
भारत की तटस्थता को नीति को उलटना चाहते हैं। यदि पाकिस्तान ने अमरीका से 
सैनिक गठबंधन? न किया होता, तो इस प्रस्ताव पर अच्छी प्रकार गंभीर विचार किया 
जाता। हमारे आंतरिक डाँचे और व्यवस्थाएँ कुछ भी क्यों न हों, किंतु परंपरागत भारत 
को, न कि संवैधानिक भारत को, उन सबके विरुद्ध जो उसके किसी भी अंश की ओर 
दुष्ट-दूष्टि उठाते हैं, चट्टान की भाँति एक सुदृढ और ठोस खंड बनकर खड़ा होना 
2. पाकिस्तान ने अमरीका के साथ 1954 में Mutual Defence Assistance Agreement पर हस्ताक्षर किया, 


जिसके तहत पाक सैनिक प्रशिक्षण के लिए अमरीका गए तथा अमरीका ने रावलपिंडी में Military Assis- 


tance Advisory CONDON 
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होगा। यह अनुभूति विभिन्न स्वतंत्र देशों में रहनेवाले समस्त नागरिकों को कर लेनी 
चाहिए। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब इस अनुभूति के अभाव में हमने 
स्वयं को दुर्बल पाया और हमें विदेशी दासता के सम्मुख मस्तक नवाना पड़ा। इतिहास 
की पुरानी भूलों को न दोहराएँ, इसी में हमारा कल्याण है। 
कुछ समय से कम्युनिस्ट पार्टी ने श्री दलाई लामा के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया है । 
वे जनता के मन पर यह धारणा जमाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत और चीन के मध्य 
वर्तमान संघर्ष का मूल कारण भारत में तिब्बती नेता का अस्तित्व है। श्री ए.के. गोपालन? 
ने गुवाहटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दलाई लामा की गतिविधियों पर प्रतिबंध 
लगाया जाना चाहिए, और उन्होंने तर्क दिया कि भारत और चीन को मित्रता का मूल्य 
दलाई लामा को चीनी सरकार को सौंप दें तो हमारी सीमाओं का सब झगड़ा सुलझ 
जाएगा। यह तर्क देकर कम्युनिस्ट पार्टी जनता को गुमराह कर रही है और चीन के 
वास्तविक इरादों के बारे में भ्रम फैला रही है। चीनी मानचित्र दलाई लामा के भारत 
आगमन से बहुत पूर्व ही प्रकाशित कर दिए गए थे । भारत को सीमा पर प्रथम अतिक्रमण 
सन्‌ 1954 में हुआ, तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दलाई लामा को 
भागकर भारत आना पड़ेगा। कम्युनिस्ट जो प्रारंभ से चीन के ख़तरे की भयानकता पर 
परदा डालने का प्रयास करते रहे हैं, जनता की दूष्टि को उधर से हटाने के लिए दलाई 
लामा की उपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। 
सत्य तो यह है कि तिब्बत के साथ हमारे विश्‍वासघात के कारण ही चीन को 
हमारी भूमि पर अपना मनगढ़ंत दावा करने का साहस हो सका। दलाई लामा जिस 
उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, बह न केवल भारत को प्रिय है, बल्कि उसके निजी 
हित में भी है। हम चीन की मित्रता चाहते हैं, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों की बलि देकर 
नहीं। उस मित्रता की रक्षा दलाई लामा पर प्रतिबंध लगाकर नहीं, बल्कि चीनी 
आक्रमणकारियों की गतिविधियों पर रोक लगाकर ही हो सकती है। और यदि हम चीनी 
आक्रमण की चुनौती का सफल प्रतिरोध करना चाहते हैं, तो हमारे लिए कम्युनिस्ट 
गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक हैं, न कि दलाई लामा कौ गतिविधियों पर। 
पाञ्चजन्य, अक्तूबर 12, 1959 
[ml 


3. ए.के. गोपालन (1904-77) कम्युनिस्ट नेता, जो केरल के कासरगोड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे । 
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पंडित नेहरू चीन के 
सामने समर्पण कर रहे हे! 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी? (पुस्तक), 1971 में 'चीनी आक्रमण 
और भारत सरकार? शीर्षक के साथ पुनः प्रकाशित हुआ था। पाञ्चजन्य 
में प्रकाशित उसका हिंदी अनुवाद। 


"प्रधानमंत्री श्री नेहरू के चीनी प्रधानमंत्री के नाम अंतिम पत्र को, यद्यपि उसमें भी 

अनेक कमियाँ रह गई हैं, पहले सब पत्रों से अच्छा कहा जा सकता है | उसका स्वर 
दृढ था और अधिकांश तर्क स्वस्थ तथा भौगोलिक तथ्यों, ऐतिहासिक रिकार्ड, संधियों 
एवं परंपराओं पर आधारित थे। इसके द्वारा पहली बार चीनियों को निस्संकोच भाषा में 
बताया गया कि जब तक वे पूर्वी लद्दाख तथा नेफा' की लांगजू एवं अन्य भारतीय चौकियों 
पर अवैध अधिकार जमाए रहेंगे, तब तक सीमा-विवाद के बारे में कोई समझौता वार्त्ता 
प्रारंभ नहीं की जाएगी | उक्त पत्र में भाषा और ' अन्य स्थानों ' जिनमें चीनी घुस आए हैं, 
के बारे में जो कुछ अस्पष्टता और ढिलाई शेष रह गई है, उसे भी दूर किया जा सकता था, 
यदि पत्र को तैयार करते समय कुछ अधिक पीड़ा और सतर्कता बरती गई होती | संभवतः 
अक्साई चिन क्षेत्र, जहाँ चीनियों ने एक सड़क बनाई है--से चीनी अधिकार को हटाने की 
माँग का उल्लेख जान-बूझकर छोड़ दिया गया है । उससे कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुँचने 
के लिए बाध्य हो जाता है कि भारत सरकार इस क्षेत्र पर अपने दावे को प्रतिपादित करने 


1. नेफा का तात्पर्य उत्तर-पूर्व सीमांत प्रांत (North-East Frontier Agency) से है, 1972 में इसका नाम अरुणाचल 
प्रदेश हो गया। । 
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के लिए इच्छुक नहीं है। यह सचमुच चक्कर में डालनेवाली बात है। 
किंतु प्रधानमंत्री की नवीनतम घोषणा ने, कि भारत चीनियों द्वारा अब तक अधिकृत 
भूमि को मुक्त कराने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा' उक्त पत्र के समस्त अच्छे 
प्रभाव को समाप्त कर दिया है । पंडित नेहरू समझते हैं, जिस समय समस्या को राजनीतिक 
हल खोजा जा रहा है, उस समय 'सैनिक' पग उठाना अनुत्तरदायित्वपूर्ण होगा। यदि 
' अनुत्तरदायित्व' शब्द ' निष्क्रियता और समर्पण' का ही पर्याय हो, तो पंडित नेहरू को 
पूर्णतः उचित माना.जा सकता है। किंतु वास्तव में आक्रमणकारियों को बलपूर्वक पीछे 
खदेड़ देना ही उत्तरदायी व्यवहार है, न कि अनुत्तरदायी | चीनियों ने धोखे से तो हमारी 
चौकी लांगजू पर क़ब्ज्ञा जमा लिया है। सच में तो उन्होंने वहाँ हमारे प्रहरियों को 
बलपूर्वक दबाकर चौकी पर अधिकार जमाया। यदि पंडित नेहरू उसे हमारे अपने 
प्रयतो के द्वारा वापस लेनें के लिए कटिबद्ध नहीं हैं तो उनका चीनियों को यह चेतावनी 
देना बिल्कुल निरर्थक है कि आगामी आक्रमणों का प्रतिरोध किया जाएगा। उनके शब्दों 
का समस्त बल उसी समय समाप्त हो गया, जिस समय उन्होंने पहले से आक्रमण का 
शिकार बने हुए क्षेत्र की रचना के लिए बल प्रयोग के विचार को त्यागने की घोषणा कर 
दी। यह तर्क कि ऐसा करने से युद्ध छिड सकता है, संसार भर में “समर्पण और नत' होने 
के समस्त उदाहरणों के विरुद्ध स्थायी तर्क रहा है। यदि कल चीन अतिक्रमण की और 
घटनाएँ करता है तो क्या पंडित नेहरू अपनी चेतावनी के अनुसार उक्त चुनौती का 
सामना करने के लिए भारत की सैनिक शक्ति का उपयोग करेंगे? इससे भी तो युद्ध छिड़ 
जाएगा। क्या वह अनुत्तरदायी तरीके से व्यवहार करना नहीं होगा, जो किसी “प्रौढ़ और 
“बड़े' देश को शोभा नहीं देगा? र 
- पंडित नेहरू ने 'राजनीतिक' और 'सैनिक' समझौतों जैसे शब्दों का प्रयोग किया 
है, मानो इन दोनों का एक-दूसरे का कोई संबंध ही न हो। अनेक बार सैनिक पग ही 
राजनीतिक समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि यह क़ानूनी समझौते का मामला 
होता तो स्थिति भिन्न ही होती। हमने किसी क़ानूनी अदालत में शिकायत नहीं की है। 
जिस स्थिति में मामला अदालत के विचाराधीन होने के कारण हमारी ओर से किसी भी 
पग का उठाया जाना अनुचित माना जा सकता था। शायद हम राष्ट्रीय क़ानूनों को 
अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का हल खोजते समय भी लागू करने लगे हैं । हमने अपनी उत्तरी 
सीमाओं पर अपनी सेना की नियुक्ति यह जानकर ही की कि उसकी उपस्थिति का 
प्रभाव चीनी दुस्साहस को रोकने की दिशा में अनुकूल होगा। लांगजू पर पुनः अधिकार 
जमाकर हम यह प्रदर्शित कर देते कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के प्रति सचमुच 


गंभीर हैं। | 
यह समझना बड़ा कठिन है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को यह घोषणा करने की 
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सुबुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई । वास्तव में, इस मामले में श्री वी.के. कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री 
से पहले पग उठा लिया प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विचार प्रकट होने के पूर्व ही वे 
अमरीका में यह घोषणा कर चुके थे। क्या श्री मेनन ने अपनी निजी योजना के अनुसार 
प्रधानमंत्री के दृढ स्वरों को नीचे लाने की दृष्टि से अपनी मर्यादाओं के बाहर जाकर यह 
घोषणा करने में अशोभनीय जल्दी की कि भारत अपनी विजित भूमि की पुन: प्राप्ति के 
लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा? और प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षामंत्री की, जो विदेशी 
आक्रमणकारी सेनाओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना ही देश की रक्षा करने पर विश्वास 
रखते हैं, वाणी को दोहराना पड़ा। भारत सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? 
प्रधानमंत्री या श्री वी.के. कृष्ण मेनन? इस मामले में श्री मेनन ने हमारी चीन-नीति को 
केवल दुर्बल बनाने का कार्य किया है और अपने भाषण के द्वारा चीन को आश्वासन दे 
दिया है कि भले ही भारत की ओर से बड़े विरोधपत्र आते रहें, किंतु उसे घबराने का 
कोई कारण नहीं है। 
उक्त पत्र तथा हमारी बात की घोषणाओं में परस्पर-विरोधी स्थिति अपनाई गई है। 
हम सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम केवल छोटे-मोटे 
सुधार करने को तैयार हैं, क्योंकि भारतीय भूमि के विशाल Gel पर चीनी दावों को 
अनुचित कहकर हमने ठुकरा दिया है। जहाँ तक छोटे-मोटे सुधारों का संबंध है, चीन 
का किसी समझौते के लिए उत्सुक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह पहले ही ऐसे 
क्षेत्रों पर अधिकार जमा चुका है, जिन्हें यदि सीमाओं के निर्धारण का कोई वैज्ञानिक 
प्रयास किया गया, तो उसे छोड़ना पड़ सकता है। जो कुछ वह पहले ही अपने अधिकार 
से कर चुका है, उसे खोने की वह क्यों इच्छा करे, विशेषकर तब, जबकि उसे यह पता 
है कि उसे इस अधिकार से वंचित करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा? 
जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम पहले ही तामदीन को उन्हें सौंप चुके हैं, क्योंकि पंडित 
नेहरू के कथनानुसार यह मैकमोहन रेखा के दूसरी ओर स्थित है। अत: चीन को 
समझौता वार्त्ता करने से कुछ अधिक प्राप्त नहीं होने जा रहा है और वार्त्ता न करने पर 
उसके पास से कुछ छिनने नहीं जा रहा है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी वकालत 
करते ही हैं । तिब्बत के साथ निरंतर विश्‍वासघात करके हम चीनी पक्ष का अनुसरण कर 
ही रहे हैं। हमारे आंतरिक मामलों में हमारे चीन-समर्थक और राष्ट्रद्रोही तत्त्वो को पूर्ण 
स्वतंत्रता दे रखी है। ये ताकतें मैकमोहन रेखा को मान्यता देने एवं चीन को आक्रमणकारी 
कहने से इनकार करती हैं। भारत-चीन मित्रता के नाम पर हमारे न्यायसम्मत राष्ट्रीय 
हितों की बलि देने और यहाँ तक कि हमारी भूमि के विशाल खंडों को चीन को सौंप देने 
को वकालत कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, अराजकता की स्थिति निर्माण कर 
रहे हैं और राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर बना रहे हैं । इन परिस्थितियों में क्या रह जाता है, 
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जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को हमसे समझौता करने के लिए और हमारे क्षेत्रों पर से 
अधिकार हटाने के लिए विवश करे? हो सकता है, वह निकट भविष्य में हमारी सीमाओं 
का और अतिक्रमण न करे | हो सकता है, वह समय की प्रतीक्षा करे और अनुकूल समय 
पर आघात करे। j 
पंडित नेहरू ने कहा है कि 'चीन और भारत के बीच सीमा-विवाद को सुलझाने 
के लिए पर्याप्त अवधि की आवश्यकता पड़ सकती है।' स्वाभाविक ही, इस पूरी अवधि 
में तनाव बना रहेगा और हमारी सेनाओं की उत्तरी सीमाओं की रक्षा तथा निगरानी के 
लिए सक्रिय रहना होगा। यह सतत तनाव, निश्चित ही शांति के प्रयासों में बाधक सिद्ध 
होगा। संपूर्ण उत्तरी सीमाओं पर सेना की नियुक्ति का अर्थ होगा स्थायी व्यय | शीघ्र हल 
निंकलना हमारे हित में अत्यावश्यक है। हम इस मामले को किसी भावी तिथि के लिए 
भी स्थगित नहीं कर सकते। स्पष्ट ही, यह तभी संभव हो सकता है, जब हम चीन पर 
कुछ दबाव डाल सकें और उसे गैर-क़ानूनी अधिकार के क्षेत्रों से हटने के लिए विवश 
कर सकें | विरोधपत्र तथा भाषण न तो पुर्तगाल को गोवा छोड़ने के लिए विवश कर सके 
और न पाकिस्तान को तुकेरग्राम खाली करने को। मुझे यह दिखाई दे रहा है कि भारत 
सरकार ने अपने विरोध के द्वारा हमारी भूमि पर चीनी अधिकार के तथ्य को मान्यता दे 
दी है। उसके औपचारिक विरोध-पत्रों से किसी भावी सरकार को इन क्षेत्रों की दृष्टि से 
सहायता मिल सकती है। जहाँ तक वर्तमान सरकार का प्रश्‍न है, उसे तो वास्तव में 
शीघ्रातिशीघ्र भारत के मानचित्र से मिटा ही दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के गरम-गरम 
भाषण और ऊँची शब्दावली का उद्देश्य केवल जनता को बहलाने और उसे उसकी 
हानि का विस्मरण कराने को निमित्त मात्र होता है। 
कई लोगों की काल्पनिक उड़ानों को संयुक्त महाराष्ट्र समिति के चीनी आक्रमण 
संबंधी प्रस्ताव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की फूट और “टीटोवाद” के जागरण के 
संकेत दिखाई पड़ने लगे हैं। किंतु कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य कार्यालय से प्रसारित श्री 
WU, डाँगे? के बक्तव्य को पढ़कर उन्हें अपनी भूल सुधार करने के लिए विवश होना 
पड़ा होगा। इस वक्तव्य के अनुसार संयुक्त महाराष्ट्र समिति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री में 
निष्ठा व्यक्त करके एवं कुछ भले उद्गारों को व्यक्त करने के अतिरिक्त कहीं भी 
कम्युनिस्ट नीति से मतभेद प्रकट नहीं करता। वह चीन को आक्रमणकारी घोषित नहीं 
करता। यही स्थल है, जहाँ कम्युनिस्ट शेष देशवासियों से भिन्न और चीन-समर्थक नीति 


_ पा... 
2. रीटोवाद, जोसिप ब्रोज़ टीटो के नाम पर संचालित साम्यवादी विचारधारा है। वह सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ 

यूगोस्लाविया के नेता थे। टोटोवाद का तात्पर्य यूगोस्लाविया में संचालित विशेष साम्यवादी शासन प्रणाली से है । 
3. श्रीपाद अमृत डॉग (1899-1991) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और बंबई दक्षिण-मध्य 


. लोकसभा से सांसद थे। 
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का अनुसरण कर रहे हैं । जबकि संपूर्ण राष्ट्र यह अनुभव करता है कि आक्रमण किया 
गया है, कम्युनिस्ट ऐसा अनुभव नहीं करते | 
अब जबकि बंबई राज्य का पुनर्विभाजन होने के निकट है,* कम्युनिस्ट संयुक्त 
महाराष्ट्र समिति की लोकप्रियता का लाभ उठा लेना चाहते हैं। अतः उन्होंने अपनी 
मूलभूत नीति में कोई परिवर्तन किए बिना नीतिवश समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया। यह समिति के अन्य अंगभूत इकाईयों का कार्य है कि वह यह निर्णय करें कि वे 
अपना शोषण कम्युनिस्टों के द्वारा होने दें अथवा नहीं । वे कम्युनिस्टों में परिवर्तन लाने में 
सफल नहीं रहे हैं । ये आज भी उतने ही राष्ट्रद्रोही हैं, जितने पहले कभी थे। समिति का 
प्रस्ताव जनता के मस्तिष्क में कुछ भ्रम उत्पन्न करता है । प्रजा समाजवादी दल एवं अन्य 
दल तथा कम्युनिस्टों के अंतर पर और भी कुहरा छा गया है, जबकि प्रस्तावकर्ताओं का 
वास्तविक उद्देश्य जनता के समक्ष और भी स्पष्ट रूप में इस मामले पर इन दोनों पक्षों 
के अंतर को प्रकट करना था। समय आ गया है, जब समिति के तात्कालिक स्वरूप को 
ही भंग किया जाए, ताकि राष्ट्रीय शक्तियों की अधिक ठोस एकता को स्थापना का 
उद्देश्य प्राप्त हो सके | महाराष्ट्र को भारत की स्वतंत्रता और एकता के विरुद्ध कम्युनिस्टों 
का आधार नहीं बनने देना चाहिए। 
पाञ्चजन्य, अक्तूबर 19, 1959 
o 


4. 1 मई, 1960 को बंबई महाप्रांत का भाषाई आधार पर पुनर्विभाजन करते हुए गुजरात व महाराष्ट्र दो अलग- 
अलग राज्य बना दिए गए। 
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हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ 
विदेशी और अव्यावहारिक हैं 


धर्म आधारित राष्ट्रीय योजना तैयार करने की ज़रूरत 
पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना को सुधारा जा 
रहा है और नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा सचिवालय के वातानुकूलित 
कमरों में उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस की योजना उप समिति ने भी 
पिछली गरमी में ऊटी, समुद्र तल से 7500 फीट ऊपर, में इससे संबंधित एक सम्मेलन 
का आयोजन किया था। ऊटी को पहाड़ी पर्यटन स्थल की रानी माना जाता है, जिसके 
चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता विद्यमान है और जहाँ प्रकृति ने स्वयं को बहुरंगी स्वरूप में 
अभिव्यक्त किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे वातावरण में सम्मेलन में भाग 
लेनेवालों के विचार यथार्थपरक होने के बजाय कहीं अधिक काल्पनिक और व्यावहारिक 
होने के स्थान के पर कहीं अधिक काव्यात्मक हो गए हों। जबकि आम आदमी मैदानों में 
पसीना बहानेवाली गरमी में कठिन श्रम करके दो जून की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से 
ही कर पाता है। ऊरी की स्फूर्तिदायक और ठंडी जलवायु में मज़े के साथ विचार-विमर्श 
किया कि माँग और आपूर्ति के बीच कितना भी भारी अंतर हो, योजना आधारित उत्पादन 
इतना.अवश्य ही होना चाहिए जो लगातार बढ़ रही जनसंख्या की माँग पूरा कर सके। 


ये कांग्रेसी योजनाएँ हैं, राष्ट्रीय योजनाएँ नहीं. 
योजना आयोग ने अपने प्रस्तावों से संबंधित अभी तक कोई औपचारिक घोषणा 


` नहीं की है, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की पिछली बैठक के बाद सिर्फ़ एक हवाई प्रेस 
विज्ञप्ति जारी की हैं। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को योजना उप समिति ने . 
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योजना प्रस्तावों की काफ़ी बातों का खुलासा किया है। सरकार और कांग्रेस के बीच जो 
संबंध है और जिस प्रकार इन दोनों की गतिविधियों को कुछ लोगों के एक ही समूह 
द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है 
कि कांग्रेस की ओर से तैयार मोटी रूपरेखा को व्यापक रूप से योजना आयोग ही पूरा 
करेगा। इसके अलावा योजना आयोग के उप चेयरमैन श्री टी.टी. कृष्णामचारी सहित 
कई सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। यह बात भी संज्ञान में ली जानी चाहिए कि 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री यू.एन. ढेबर योजना उप समिति के अध्यक्ष हैं और अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव श्रीमन्‌ नारायण भी योजना आयोग में काम कर 
रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय योजना यानी आम आदमी की योजना को तैयार किया जा रहा 
है। दूरगामी परिणामों वाले क्रांतिकारी फैसले संसद्‌ अथवा सर्वदलीय संसदीय समिति 
को बगैर विश्वास में लिए ही किए जा रहे हैं और किसी दिन यह योजना देवदूत की 
भाँति उतरेगी जिसे गौरवान्वित किया जाएगा और उसका स्तुति गायन होगा। लोगों को 
बगैर इसमें किसी संसोधन अथवा पुनर्सरचना का अवसर प्रदान किए इसे स्वीकार और 
कार्यान्वित करने के लिए कहा जाएगा, भले ही यह उनकी आकांक्षाओ और आवश्यकताओं 
के अनुरूप न हो। इस प्रकार योजना का निर्धारण नीचे से न होकर उसे ऊपर से थोपा जा 
रहा है और ऐसी योजना के लिए प्रधानमंत्री सभी दलों को सहयोग देने के लिए कह रहे 
हैं। श्री के.ए. दामोदर मेनन' ने कुछ दिनों के लिए मेलजोल का सुझाव दिया है। समिति 
-ने भी ऐसी ही पवित्र इच्छा व्यक्त की है, जब उसने कहा कि 'सम्मेलन में इस बात पर 
ज़ोर दिया है कि योजना के कार्यान्वयन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त जनता की इसके 
प्रति समझदारी और इसका सहयोग है। इसे हासिल करने के लिए योजना के प्रारूप पर 
सर्वदलीय विचार विमर्श की संभावना खोजे जाने और राष्ट्रीय योजना मोरचा गठित 
करने का सुझाव दिया गया था, जो योजना के संदेश को पूरे देश में जन-जन तक 
पहुँचाएगा और इसके कार्यान्वयन में जनता का सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित 
करेगा ।' स्पष्टतया कार्यान्वयन में सहयोग माँगा जा रहा है, न कि इसे तैयार करने में । 
कांग्रेस को सहयोगियों और सलाहकारों की नहीं बल्कि प्रचारकों और पिछलग्गुओं की 
ज़रूरत है। कांग्रेस इन निर्णयों में सहभागियों को नहीं चाहती, कांग्रेस चाहती है कि 
सहयोगी सिर्फ़ इसे कार्यान्वित करें, जो भी उनके लिए निर्णय ले लिए गए हैं। पिछली दो . 
पंचवर्षीय योजनाओं की ग़लती की पुनरावृत्ति की जा रही है। 


योजनाएँ आती-जाती रहती हैं, लोग दर्शक बने रहते हैं 
लेकिन अकेले सर्वदलीय विचार विमर्श योजना को राष्ट्रीय नहीं बनाएगा। महत्त्वपूर्ण 


1. के.ए. दामोदर मेनन (1906-1980) केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। 
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बात यह है कि मुद्दों पर तकनीकी, औपचारिक और राजनीतिक माध्यमों के ज़रिए 
अधिकतम सहमति स्थापित की जाए। इससे निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। जहाँ तक 
जनता के सभी वर्गों की सहंभागिता का सवाल है, इससे उन्हें अपने विचार प्रकट करने 
की अनुमति मिलती है और इससे अनावश्यक आलोचना पर भी अंकुश लगता है। इससे 
विपक्ष को दायित्ववान बनाकर बाधाओं को दूर किया जा सकता है, लेकिन इससे और 
अधिक सहयोग नहीं मिल सकता। यह उपाय रोकथामपरक तो है, लेकिन सर्जनात्मक 
नहीं । इससे असहयोग में तो रोक लग सकती है, लेकिन सहयोग प्राप्ति संभव नहीं होगी। 
हमें सक्रिय सहयोग की ज़रूरत है, सभी का ऐसा सहयोग जो लगातार बढ़ता रहे। 
इसलिए नहीं कि काम इतना बड़ा है कि एक अकेला दल उसे पूरा नहीं कर सकता है, 
बल्कि इसलिए कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में 
जनता की वास्तविक सहभागिता, सक्रिय और सचेत दिलचस्पी की ज़रूरत होती है। 
अगर ठोस आर्थिक विकास करना है तो जो स्वयं को सशक्त समझते हैं, उन्हें स्वयं 
चुनौतीपूर्ण कार्यकलापों को सँभालना चाहिए। यहाँ अपना प्रतिनिधि बनाकर काम चलाना 
संभव नहीं है। इसके अलावा एक स्वतंत्र देश में राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना 
किसी के लिए भी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का अंग है। अगर आप राष्ट्र के निर्माण 
में योगदान करने में-असफल हो जाते हैं तो आपकी सामाजिक जिंदगी भी समाप्त हो 
जाती है। हमें चिंता यह होनी चाहिए कि कैसे एक सामाजिक जागरूकता पैदा की जाए, 
जिससे हर नागरिक योजना की सफलता के लिए कार्य करने का इच्छुक हो और जो ऐसा 
न करे, उसे शर्मिदगी महसूस हो कि वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। यह समस्या है, जिसका 
निदान सर्वप्रथम खोजना ज़रूरी है। अगर ऐसा किया जाता है तो जनता और विभिन्‍न 
राजनीतिक दल योजना के कार्य के लिए स्वयं आगे आएँगे, भले ही कांग्रेस पहले की 
तरह सत्तावादी और आत्मकेंद्रित बनी रहे। 
हमारे योजनाकार योजनाओं के बारे में आवश्यक मनोविज्ञान सृजित करने में असफल 
साबित हुए हैं। वे आंतरिक तंतु को पकड़ पाने में असफल रहे हैं। योजनाओं के बारें में 
कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है। लोग यह नहीं सोचते कि योजना के लिए काम करना उनका 
पवित्र कर्तव्य है और वे इसके लिए कोई कष्ट सहें। योजनाएँ घोषित की जाती हैं और 
उनके लिए संस्थान निर्मित कर दिए जाते हैं, लेकिन लोग उनको उदासीन भाव से देखना 
जारी रखते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो उनका उपयोग अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के 
लिए करें और इस प्रकार योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य विफल हो जाता है। इन नई 
स्कीमों और नए संस्थानों को लोग ऐसे देखते हैं, जैसे उन्हें दास बनाने के उपक्रम हों । 
निष्प्राण संस्थान हमारे उद्देश्य को सफल नहीं बना सकते हैं। वे समाज को सुव्यवस्थित 
करने sare ara स्थापित करने के बजाय उसे असंगठित और नष्ट कर देते हैं। 
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ये योजनाएँ यही सब कर रही हैं। सरकार उत्पादन और राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी के रूप 
में योजनाओं की उपलब्धिओं का बखान भौतिक और वित्तीय आंकड़ों में करती है, लेकिन 
जनता अपने जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक संकटग्रस्त पाती है। अगर 10 
उपलब्धियाँ रहती हैं तो 100 असफलताएँ भी जुड़ी रहती हैं। इसलिए असफलताओं का 
पलड़ा सफलताओं को तुलना में अधिक भारी हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप चौतरफा 
. कुंड का माहौल है। हमें प्रतीत होता है कि हम मानवद्वेषियों का देश बन गए हैं। आम 
आदमी भविष्य के प्रति सभी उम्मीदों को खो चुका है। वह यह नहीं महसूस करता कि 
उसका भाग्य बेहतर होगा | संपन्न भविष्य का वादा करनी वाली योजनाएँ उसके लिए व्यर्थ 
हैं। अगर कोई दानी है तो वह उन योजनाओं का सिर्फ़ उपहास उड़ाता है। 


समाजवाद एक आरोपित आदर्श है 

ऐसी परिस्थितियों में तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं, 
जो जनता के सक्रिय सहयोग के बगैर सफल नहीं हो सकते हैं। सहकारी कृषि और 
प्रशासन का विकेंद्रीकरण भावी योजना के दो पहलू हैं। उनके सफल कार्यान्वयन में 
सहयोग को बात तो दूर, लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अगर वे ठीक भी हों तो 
भी वे उन्हें अपनी शांतिपूर्ण और निर्मल ग्रामीण जिंदगी में अवांछित घुसपैठिए की तरह 
देखते हैं, भले ही उनके गाँव गिलहरियों और धूल से भरे हों या कि बीमारी से ग्रस्त हों। 
ऐसी cart के प्रति हम जनता के मन में उत्साह का संचार कैसे कर संकते हैं? 

मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के विस्तार में नहीं जाऊँगा। अगर सर्वप्रथम आधारभूत 
मामलों पर निर्णय हो जाता है तो निवेश लक्ष्य और योजनागत प्राथमिकताएँ तो बाद में 
आते हैं। इन सवालों का जवाब विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। योजना पर हमारा अधिकांश 
विचार विमर्श द्वितीयक मामलों पर केंद्रित रहता है। हम यह निश्चय करने का कभी 
प्रयास नहीं करते कि समग्र आर्थिक गतिविधि के पीछे आख़िर हमारा उद्देश्य क्या है। 
निवेश लक्ष्य, अगर उन्हें मनमाने तरीक़े से निर्धारित नहीं किया जाता है, इस पर निर्भर 
करते हैं कि उनका बोझ सहने की हममें क्षमता कितनी है और साथ ही बहुत हद तक पूरी 
योजना को लेकर हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर लोग उद्देश्यों को 
हासिल करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, वे कितनी भी राशि का बोझ वहन कर सकते हैं, 
उनके लिए कोई भी त्याग इतना बड़ा नहीं है जो वे न कर सकें | इसके विपरीत अगर वे 
सामने पेश किए गए उद्देश्यों से सहमत नहीं हैं तो एक तिनका भी उनकी कमर तोड़ने 
के लिए पर्याप्त है। मुहावरे की भाषा में इसका अंत सिर्फ़ यहीं नहीं होगा। 

ऐसा कहा जा सकता है कि यह उद्देश्य पहले से ही तय हो चुका है। क्या कांग्रेस 


ने समाजवादी समाज और कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का लक्ष्य नहीं रखा है? क्या 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
का प्रयास नहीं किया है? यह सत्य है कि प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी गतिविधियों को एक 
वैचारिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं यह He कि इस तरीक़े से 
राष्ट्रीय आदर्श तय नहीं किए जाते हैं। वे किसी एक व्यक्ति के हवाई और काल्पनिक 
उद्गारों पर निर्भर नहीं होते हैं, चाहे वे कितने ही उच्च और महान्‌ हों । यही कारण हैकि 
वे आदर्श सिर्फ़ अंधाधुंध हाथ चलानेवाले भर ही रहे हैं। वे जनता में नई भावना का संचार 
करने में असफल रहे हैं । जनता ने उनमें अपना सहयोग नहीं दिया है । अगर हम भीमकाय 
योजनाएँ सामने रखते हैं तो उनके आदर्शो को हासिल करने के लिए अधिकांश जनता का 
उन्हें समझना अत्यावश्यक है, लेकिन वर्तमान में वह योजनाओं का मतलब ही नहीं समझ 
पाती है। और जो इन्हें समझने का दावा करते हैं, वास्तव में मतिभ्रम के शिकार हैं। आदर्शो 
की इन शब्दावलियों की कोई ठोस परिभाषा न तो उपलब्ध है और न ही स्वीकार की गई 
है। हर समाजवादी की अपनी अलग परिभाषा है। जहाँ एक ओर कम्युनिस्ट सर्वहारा की 
तानाशाही द्वारा निर्देशित और नियंत्रित समाजवादी राज्य में कार्य करने को वरीयता देते हैं, 

हिंदू महासभा हिंदू समाजवाद को पसंद करती है। इन दोनों के बीच में सभी प्रकार के 
समाजवाद हैं। यहाँ तक कि नव गठित स्वतंत्र पार्टी, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री भी बड़े 
उद्देश्यों वाली पार्टी कहते हुए कर चुके हैं, के अध्यक्ष प्रोफेसर एन.जी. रंगा ने समाजवादी 
आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। समाजवादियों को इस भारी 
भीड़ में कांग्रेसी समाजवाद कहाँ खड़ा है। इसे पता लगा पाना वैसा ही है जैसे भूसे में सुई 

खोजना है। वास्तव में एक लेखक ने महत्त्वपूर्ण बात कहीं है-- यह एक अस्पष्ट इच्छा है, 

न कि ठोस धारणा।' यह चाँद के लिए लालसा है, न कि व्यावहारिक आदर्श | यह गरीबों 

की इच्छा है, उसके लिए जो उनके पास नहीं है और इसलिए हर कोई गरीब है। तमाम 

परिसंपित्तयों के बावजूद वह यही सोचता है कि अभी भी ऐसा कुछ है, जो उसके पास 
होना चाहिए और उसके पास नहीं है। तात्पर्य यह कि हर व्यक्ति के लिए समाजवाद अलग- 

अलग है। इसलिए हर कोई समाजवादी की भाँति प्रदर्शन कर रहा है। मतिभ्रम को छोड़िए, 

इन नारों ने जो मानसिकता तैयार की है, उससे त्याग, आत्मसंयम और सेवा भावना पैदा 

नहीं होती, जो किसी योजना को सफल बनाने के आवश्यक गुण हैं बल्कि आत्मोन्नतिं, 

'विलासिता और निष्क्रियता की ओर ले जाती है। 


जनता धर्म चाहती है, समाजवाद नहीं 

समाजवाद हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुकूल नहीं है। हमने चीजों को देखने 
का अपना तरीक्रा विकसित किया है, आदर्श जीवन के बारे में हमारी अपनी धारणा है। 
इस आदर्श की प्राप्ति के लिए हम लोगों से उनकी इच्छापूर्वक और प्रसन्नता से काम 
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करवा सकते हैं। पुरानी कहावत है कि हम घोड़ी को पानी तक तो ले जा सकते हैं, 
लेकिन हम उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। 

हम लोगों के सामने सिर्फ़ आदर्श पेश कर उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। उन्हे 
महसूस कराना होगा कि यह लक्ष्य संघर्ष करने लायक-है। यह उनका लक्ष्य होना चाहिए 
और इसे उनके समक्ष ऐसी भाषा में पेश किया जाए, जिसे वे समझते हों। 

ऊटी में जितने भी एकत्र हुए, उनमें इस बात को सिर्फ़ डॉ. सम्पूर्णानंद२ ने अपने 
नोट में पेश किया। वे लिखते हैं, 'दूसरे दिन कार्य समिति ने तिब्बत पर एक संकल्प 
पारित किया। इसमें कुछ ऐसी बातों का ज़िक्र है, जो पुरातन काल से हमारे पास हैं और 
हमारी चेतना का अंग बन चुकी हैं। यह संदर्भ प्रशंसायोग्य है। में महसूस करता हँ कि . 
अगर हम राष्ट्र को उन बातों के आधार पर संबोधित करें, जो जीवन के प्रति संपूर्ण 
दृष्टिकोण के आधारभूत तत्त्व हैं, हमें सफलता मिलेगी । लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जिसकी 
उन्हें जरूरत है। वे देखेंगे कि उनके सामने कुछ ऐसा है, जो जीने लायक है, संघर्ष करने 
लायक है और ज़रूरी हुआ तो उसके लिए मरा भी जा सकता है।' 

लेकिन डॉ. संपूर्णानंद खुले रूप में उन बातों को बताने में संकोच अनुभव करते हैं, 
जो “हमारे पास पुरातन काल से आई हुई हैं और हमारी चेतना का अंग बन गई हैं।' 
सामान्य शब्द धर्म के लिए लोग बमुश्किल ही इस लंबे और छद्यावृत संदर्भ को समझ 
पाएँगे। संभवत: उन्होंने अपने दिकभ्रमित धर्मनिरपेक्ष मित्रों को परेशानी से बचाने के लिए 
इस शब्द के प्रयोग से स्वयं को बचाना चाहा। इसके बावजूद अगर वास्तव में वे आम 
आदमी से अपील करना चाहते हैं, एक ख़ास उद्देश्य के प्रति समर्पण की नई भावना का 
उसमें संचार करना चाहते हैं, उसके अंतर्निहित गुणों को जाग्रतू करना चाहते हैं, राष्ट्र के 
भौतिक विकास के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का परिष्करण भी करना चाहते हैं, उन्हे 
धर्म के इस आधार को उसकी समग्रता में स्वीकार करना चाहिए | यह काफ़ी उपयोगी भी 
होगा। यह धर्म के वास्तविक उपयोग के प्रयास का मामला होगा। मार्क्सवादी भौतिकवादियों 
ने जो भी कहा हो, धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। जो ऐसा प्रयास करेंगे, असफल 
हो जाएँगे। नारेबाजी से आस्था नहीं पैदा होगी, जो धर्म का मूलतत्त्व है। इसके लिए दृढ़ 
निश्‍चय, धर्म के शाश्वत मूल्यों के प्रति गहरी आस्था, इसके सत्य स्वरूप की आंतरिक 
समझ, सभी व्यापक सिद्धांतों की समझ और इसे व्यवहार में लाने की वास्तविक इच्छा 
को आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी भी सफल योजना के लिए यह पूर्व शर्त है। 
लेकिन वर्तमान शासकों के लिए इसे पूरा करना बहुत कठिन है। कांग्रेस में बहुत से लोग 
हैं, जो इस आवश्यकता को समझ सकते हैं और उसके अनुसार क़दम उठा सकते हैं, 


2. डॉ. संपूर्णानंद (1891-1969) वर्ष 1954-1960 तक उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे हे 
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लेकिन संगठन के तौर पर वह इसके लिए समर्थ नहीं है। संगठन के अधिकांश शीर्ष 
लोगों के लिए धर्म का नाम ही अभिशाप है। क्या वे दीर्घकाल से स्थापित और पोषित 
अपने पूर्वग्रहों को छोड़ पाएँगे? 


टॉयनबी की समझदारीपूर्ण सलाह 

जब एक बार हम अपनी योजना के निर्धारण का दार्शनिक आधार परिवर्तित कर 
देगें तो आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में फिर से तैयार करना कठिन नहीं. 
होगा। क्योंकि धर्म के लिए हमें विदेश जाकर प्रेरणा, निर्देशन और उनके कार्यकलापों के 
उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सहायता भी हमारे लिए सीमित उपयोग 
की ही होगी | वर्तमान में हमारी योजनाओं में स्वदेशी तत्त्व बहुत कम है। सिर्फ़ विचार ही 
नहीं, अपितु धन और भौतिक पदार्थ भी, जिनके ज़रिए विचारों पर व्यावहारिक रूप से 
अमल किया जाता है, विदेश से उधार लिए जाते हैं। हर बार जब हम अपने प्रतिनिधि 
मंडल विदेश भेजकर घन और विचारों की भीख माँगते हैं, हमें कठिन परिस्थिति का 
सामना करना पड़ता है। हमने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है कि वे हमें कराधान से 
लेकर प्रौढ़ शिक्षा तक सभी मामलों में भारतीय भाषाओं में सलाह दें। लोकसभा के 
मानसून सत्र में खाद्यान्न पर हुई चर्चा के दौरान इस पद्धति पर श्री महावीर त्यागी” ने 
सरकार को उचित सलाह दी है कि वह चीन और जापान के बजाय अपने प्रतिनिधि 
मंडल जनता और गाँवों में किसानों के पास भेजे, अगर वह वास्तव में जानना चाहती है 
कि देश में कृषि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। लेकिन सरकार जनता के पास जाने और 
उससे सीखने में शर्म महसूस करती है। वे हमेशा से ही लोगों को यह बताते रहे हैं कि 
क्या करना है, अब वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें बताएँ कि क्या करना है। 

प्रौद्योगिकी का सवाल मूलभूत नजरिए से अनिवार्यः संबद्ध है। यद्यपि पश्चिमी 
अर्थशास्त्र के संदर्भ में हमें पश्चिमी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके बावजूद मैं 
चाहता हूँ कि इस सवाल को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए। अगर 
एक बार हम यह समझ लें कि हमारी संस्कृति संरक्षित होनी चाहिए, हम विदेशी प्रौद्योगिकी 
के आयात का लोभ भूल जाएँगे । जो लोग हमारी संस्कृति और विदेशी प्रौद्योगिकी के 
संश्लेषण की वकालत करते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध इतिहासकार टॉयनबी का निम्न 
कथन काफी ज्ञानवर्धक होगा। ; 

“प्रौद्योगिकी जीवन की सतह पर काम करती है, और इसलिए यह व्यावहारिक 
लगता है कि किसी विदेशी प्रौद्योगिकी को अपना लिया जाए और यह जोखिम भी न हो 
कि आप अपनी ही आत्मा को अपनी आत्मा कहने में सक्षम न रह जाएँ। यह धारणा कि 


3. महावीर त्यागी प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति के अध्यक्ष थे। 
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एक विदेशी तकनीक अपनाने में आप मात्र एक सीमित देनदारी अपने सिर पर लेते हैं, हो 
सकता है एक मिथ्या आकलन हो। सच यह प्रतीत होता है कि एक संस्कृति पैटर्न में 
सभी विभिन्‍न तत्त्वों का एक दूसरे के साथ एक आंतरिक संबंध होता है और इसके 
कारण जब कोई अपनी ही पारंपरिक प्रौद्योगिकी को छोड़ देता है और किसी विदेशी 
प्रौद्योगिको को अपना लेता है तो, जीवन की तकनीकी सतह पर आए इस परिवर्तन का 
प्रभाव सतह तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि धीरे-धीरे गहराई में नीचे तक अपना रास्ता 
तब तक बनाता जाएगा, जब तक आपके सांस्कृतिक गढ़ के बाहरी कवच में विदेशी 
प्रौद्योगिकी के प्रवेशकारी छिद्र से, धीरे-धीरे करके, आपकी पारंपरिक संस्कृति पूरी तरह 
से बाहर न हो जाए।' 

; सत्य यह है कि प्रत्येक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पैटर्न एक जीवंत संपूर्ण होता है, 
जिसमें सभी भाग पारस्परिक निर्भर होते हैं, जिस कारण अगर किसी भी हिस्से को उसकी 
स्थापना से बाहर धकेल दिया जाता है तो अलग हुआ हिस्सा और क्षत-विक्षत हो चुका 
पूर्ण दोनों उस व्यवहार से अलग ढंग से व्यवहार करने लगते हैं, जो व्यवहार वे पैटर्न के 
बरक़रार रहने पर करते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति का खाद्य दूसरे का विष हो 
सकता है, और एक परिणाम यह है कि एक बात दूसरी बात की ओर ले जाती है। यदि 
एक संस्कृति से एक तिनके को खरोंच कर निकाल दिया जाता है और एक विदेशी सामाजिक 
काया में शामिल करा दिया जाता है तो इस अलग-थलग तिनके की प्रवृत्ति यह होगी कि 
वह अपने बाद उसी विदेशी सामाजिक काया में, जिसमें उसे जोड़ा गया है, सामाजिक 
प्रणाली के अन्य घटक तत्त्वों को खींच लाए, जिस सामाजिक प्रणाली में वह तिनका सहज 
महसूस करता है और जिसमें से उसे जबरन और अस्वाभाविक ढंग से अलग कर दिया 
गया है। टूटे हुए पैटर्न की प्रवृत्ति स्वयं को उस विदेशी परिवेश में पुनर्गठित करने की होती 
है, जिसमें उसका एक घटक कभी प्रवेश करने में सफल रहा हो। 


अर्थव्यवस्था मनुष्य केंद्रित होनी चाहिए, न कि मशीन केंद्रित 

योजनाकर्ताओं ने जब विदेशी तकनीक की नकल का रास्ता चुना, तब उन्होंने या तो 
इस महत्त्वपूर्ण सवाल पर ध्यान नहीं दिया है या फिर उन्होंने संस्कृति के विदेशी ढाँचे के 
पक्ष में फैसला किया है। लेकिन अभी तक सामान्यतया लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए 
हैं। स्वतंत्रता के पहले या बाद में जिन उद्योगों ने भी विदेशी मॉडल अपनाया, वे भारतीय 
अर्थव्यवस्था के सही मायने में जीवंत अंग नहीं बन सके हैं। वे कुछ बड़े शहरों तक सीमित 
हैं और इसलिए जनता की सामान्य जिंदगी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जो लोग काम 
करने के लिए शहर गए, वे अपनी ग्रामीण जड़ों से कभी भी विच्छिन्न नहीं हुए। 

वे शहर सिर्फ़ कमाने के लिए जाते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि एक 
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समयावधि के उपरांत वे अपनी वास्तविक ग्रामीण जिंदगी जीएँगे। लेकिन अब जबकि 
गाँवों में भी दूरगामी चरित्र वाले परिवर्तन शुरू किए जा रहे हैं, हम प्रौद्योगिकी के इस 
सवाल से बचकर नहीं निकल सकते हैं। अगर हम गाँवों का भौतिक विकास चाहते हैं, 
हम चाहते हैं कि वे भारतीय संस्कृति के युगों से चले आं रहे मूल्यों का परित्याग न करें 
तो हमें उत्पादन के पश्चिमी तरीक़ों को लागू करने से पहले दुबारा विचार करना चाहिए। 
एक बार ग़लत क़दम उठा लेने के बाद इसे वापस खींच पाना आसान नहीं होगा। 

प्रौद्योगिकी को सामान्य वैज्ञानिक विकास और ज्ञान समझने की भूल करना उचित 
नहीं है। ज्ञान पर किसी एक देश विशेष का एकाधिपत्य नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की 
साझी विरासत और गौरवपूर्ण संपत्ति है। लेकिन उस वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग उत्पादन के 
तौर-तरीक़ों को तय करने के लिए जिस तरह से किया जाता है, वह हर देश में भिन्न- 
भिन्न होगा। यह सिर्फ़ उस देश विशेष में उसकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करेगा अपितु 
वहाँ के रीति-रिवाजों, सामाजिक दृष्टिकोण, परंपराएँ और लोगों के सांस्कृतिक मूल्यों 
पर भी कहीं अधिक निर्भर होगा। क्योंकि उत्पादन सिर्फ़ मशीन के ज़रिए ही नहीं होता है, 
इसमें मनुष्य भी शामिल होता है। उसके बारे में निर्वैक्तिक तरीक्रे से विचार करना उचित 
नहीं है। वह सिर्फ़ उत्पादन का माध्यम भर नहीं है बल्कि सभी प्रकार के उत्पादन का 
लक्ष्य भी है। हम उसकी उपभोग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं। 
आर्थिक गतिविधि अगर मनुष्य को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकती तो उसका कोई 
मतलब नहीं है। और कोई भी अपने प्राकृतिक एवं स्वजातीय परिवेश से उखड़कर सुखी 
कैसे हो सकता है। उसके भौतिक परिवेश में कोई भी परिवर्तन जो उसे अपनी संस्कृति से 
परे धकेलता है, उसे सुखी नहीं बना सकता है। ऐसे सभी उत्पादन के कारक मनुष्य के 
अनुकूल होने चाहिए। यह एक ऐसे देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, जहाँ किसी की 
गरिमा और समाज में उसके सही स्थान की पहचान की जाती हो, जहाँ कि उसे होना 
चाहिए | यह उसके मताधिकार के प्रयोग से सुनिश्चित किया जाता है, जो उसके सार्वजनिक 
अधिकार का स्त्रोत और निर्धारक है। अगर उसे इस कार्य को प्रभावी और विवेकपूर्ण ढंग 
से पूरा करना है तो उसे उसके आर्थिक उद्देश्यों के प्रति कमतर मनुष्य के रूप में जीवन 
जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए (हर देश को मानव के अपने मानक पता 
हैं।) उसकी वैयक्तिकता और उसके व्यक्तित्व को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 


भारत और पश्चिम में अंतर 
मानव व्यक्तित्व अविभाज्य रूप से समग्र है। विभिन्न विज्ञानों ने अपने अध्ययनों 
को मानव अस्तित्व के कुछ विशेष पहलुओं तक सीमित रखा है, लेकिन जब मनुष्य जीवन 
जीता है, तब वह एक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक मनुष्य के रूप में 
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नहीं बल्कि सामान्य रूप से एक मनुष्य के रूप में जिंदगी जीता है। उसके हर निर्णय का 
एक ध्येय है, जाने-अनजाने उस पर उसके अस्तित्व के सभी पहलुओं का एकीकृत रूप 
में प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी आजीविका कमाने के प्रयास में 
वह अपने सभी गुणों का पूरा और सक्रिय प्रयोग करने में समर्थ होता है। एक जाति की 
संस्कृति उन लोगों को पीढ़ियों का दृष्टिकोणगत परिणाम है जो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन 
जीने के प्रयास में अपने सभी गुणों की सक्रिय भूमिका निर्वहन करने में सक्षम रहे हैं। 
गतिशील होने के कारण संस्कृति का विकास होता है, लेकिन इसे परिवर्तित नहीं किया जा 
सकता है। यह मानदंड प्रदान करती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति यह तय कर पाता 
है कि क्या वह वास्तव में मानव की ज़िंदगी जी रहा है। यह उसकी सभी गतिविधियों को 
दिशा और अर्थवत्ता प्रदान करती है। तकनीक को संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। 
पश्चिम के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी के जो भी लाभ रहे हों, यह हमारे सांस्कृतिक 
ढाँचे के अनुकूल नहीं है। हमारे लिए परिवार एक मूलभूत इकाई है। इसके माध्यम से हम 
अपना जीवन जीते हैं और सभी दायित्वों को पूरा करते हैं। ऐसा तंत्र जो परिवार को नष्ट 
करता है, हमारे अनुकूल नहीं है। पश्‍चिम अलग-अलग भागों में जिंदगी जीता है। वे रविवार 
को ईसाई हो सकते हैं और साप्ताहांत के दिनों में गैर-ईसाई हो सकते हैं। हम अलग- 
अलग नहीँ जी सकते हैं। हम इसके अभ्यस्त नहीं हैं। पश्चिम में मनुष्य मशीन का मात्र 
एक पुर्जा बन गया है। वह उस मशीन का दास बन गया है, जो उसकी सेवा के लिए खोजी 
गई थी। वहाँ भी लोग इस तकनीक के ख़तरनाक प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। अगर वे 
इन्हें झेलकर जीवन जी पा रहे हैं तो एक कारण यह है कि ये प्रभाव धीरे-धीरे बड़े हुए हैं 
और लोगों ने उनके साथ तालमेल बैठाना सीख लिया | पिछली कई शताब्दिओं के दौरान . 
उन्होंने प्रदत्त राजसी राजनीतिक शक्ति का लाभ उठाया है, उससे भी उन्हें इसकी शक्ति 
मिली है। उन्होंने इससे पहले किसी पूर्ण विकसित दर्शन आधारित सामाजिक जिंदगी नहीं 
जी है। उन्होंने बिल्कुल नई प्रकार की जिंदगी में प्रवेश किया और इसे वैसे ही स्वीकार कर 
लिया जैसे प्राप्त किया था। हमारा मामला इससे भिन्न है। हमारे पास न तो कोई औपनिवेशिक 
साम्राज्य था और न ही इस मामले में परंपराविहीन अनुभवरहित लोग थे.| इसके अलावा 
हमारे योजनाकर्ता ऐसी क्रांति मात्र कुछ वर्ष में ही पूरी करना चाहते हैं, जिसे पूरा करने में 
पश्चिम को तीन शताब्दियों से भी ज्यादा का समय लगा। पहले से ही पुराने नवाबों को 
समस्याएँ हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में 
असंतुलन और असहिष्णुता है। हमारी योजनाएँ अजीब और अव्यावहारिक हैं। 


सरकार जनता को असफल-:क्ररती है 
पिछले दस सालों के दौरान उधार की सामग्री के आधार पर काफी प्रयोग कर लिए 
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हैं। हमें वाद-विवाद की कला को किसी बहस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो कुछ 
भी सतह पर है, वह मात्र पराजय है। हमें इसे खुलकर स्वीकार करना चाहिए और हमने 
जनता के साथ जो भी ग़लती की है, उसे पूरी आस्था के साथ सुधारना चाहिए। हमें 
राजनीतिक शब्दजाल, विदेशी मुहावरा, आधुनिकता के प्रति सनक, जो कि पश्चिमवाद 
का पर्याय बन गई है, छोड़ना होगा। कोई भी एक संपूर्ण मानक ऐसा नहीं है, जो सभी 
देशों पर, यह तय करने के लिए कि वे आधुनिक हैं या फिर मध्यकालीन, समान रूप से 
लागू होता हो। हर राष्ट्र का अपना पैमाना है। हमें स्वयं अपना आकलन करना होगा। 
अगर हम पूरे साहस और दृढता के साथ धर्म के आधार पर राष्ट्र से अपील कर 
सकें, जनता अवश्य ही उस दिशा में समुचित क़दम उठाएगी । यह धर्म रीति-रिवाजों अथवा | 
आचार-व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों से बहुत अलग है। जब भी ऐसा आह्वान किया गया 
है, जनता समय की माँग से Hen मिलाने में कभी पीछे नहीं रही | उन्होंने कभी शंकर, 

. रामदास और दयानंद” को असफल नहीं किया | उन्होंने गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी 
को कभी असफल नहीं होने दिया। उन्होंने गांधी और तिलक के आह्वान पर उचित क़दम | 
उठाया। अब वे हमें फेल क्यों होने देंगे, जबकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। ऐसा आह्वान उन्हें 
सक्रिय करेगा और उनमें नई आशा का संचार करेगा । यह पुराने संस्थानों में नए जीवन का 
संचार करेगा, जिन्हें हमने अपने दिकभ्रमित उत्साह में बहुत ही आक्रोशपूर्ण ढंग से नष्ट 
करने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे आह्वान से जहाँ जरूरी होगा, नए संस्थान भी निर्मित 
किए जाएँगे। तब राष्ट्र सर्वाधिक समर्पित तरीक़े से अपनी पूरी ऊर्जा को आर्थिक और 
सामाजिक जीवन के युगों पुराने महल को नष्ट करने के बजाय उन्हें सुधारने और उनके 
पुननिर्माण में लगाएगा। ऐसा क्या है, जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। करोड़ों लोग, 
जिन्हें आज भोजन और कपड़े उपलब्ध कराने के लिहाज से बोझ के समान प्राणी के रूप 
में देखा जाता है और जो ईर्ष्यालु कामगारों में परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें एक आस्था और 
मिशन की भावना से ओत-प्रोत किया जा सकेगा। हमारी सभी समस्याओं के समाधान के ` 
लिए एक राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण चाहिए | जनता को मानवीय और राष्ट्रीय योजना 

. की जरूरत है। क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना इस उम्मीद पर खरी उतरेगी? 

—ऑर्गनाइजर अक्तूबर 37, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
: Oo 


4. यह संकेत जगतगुरू शंकराचार्य, समर्थगुरु रामदास और स्वामी दयानंद सरस्वती कौ ओर है। 
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qe यद्यपि मूलत: भावात्मक है, तथापि उसके विरोधात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति 
यदा-कदा होते हुए भी इतनी प्रबल है कि जन-साधारण ही नहीं, बड़े-बड़े विचारक 
भी उसकी वास्तविकता को भूल जाते हैं। एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच संघर्ष से 
उत्पन्न युद्ध और उसकी विभीषिका से वे इतने पीडित हैं कि उससे बचने के लिए वे राष्ट्र 
और राष्ट्रीय भावना को ही अवांछनीय और अशुद्ध बताकर समाप्त कर देना चाहते हैं। 
किंतु यह सिर में दर्द होने पर सिर को ही फोड़ देने के समान होगा। आँखों को वासना का 
मूल मानकर सूरदास ने आँखें फोड़ ली थीं। आज विश्व के अनेक विचारक सूरदास बनना 
चाहते हैं। जीवन और आँख का भावात्मक संबंध उन्हें नहीं सूझता। 


पारस्परिक संघर्ष का भूत 

सृष्टि के विकास की जीवन संघर्षात्मक कल्पना सम्मुख रखने के कारण पश्चिम के 
विद्वानों को जगत्‌ की हर इकाई संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। उनके अनुसार दो या 
अधिक इकाइयों में मेल तथा तज्जनित नवीन निकाय का अस्तित्व भी अन्य बलवतर शक्ति 
के साथ संघर्ष करने के लिए होता है । डार्विन' ने प्राणिशास्त्र का, हेगेल? ने दर्शन का तथा 
मार्क्स? ने इतिहास का विवेचन इसी आधार पर किया। नीत्शे' की जिन कल्पनाओं की 
परिणति हिटलर के नाज्ञीवाद में हुई, उसका मूल इसी सिद्धांत में है। पूँजीवादी अर्थशास्त्र 


1. चार्ल्स डार्विन (1809-1882) ने जीवों के ' क्रमिक विकास सिंद्धांत' का प्रतिपादन किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
‘SIRS ऑफ स्पीशीज़' में प्रजातियों की उत्पत्ति का वर्णन है । 

2. जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हीगेल (1770-1831) ने अपनी कृति ' प्रपंचशास्त्र' और “न्याय के सिद्धांत ' में दर्शन 
के नए आयामों को उद्घाटित किया है। 


3. कार्ल हेनरिख मार्क्स (1818-1883) ने “द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' का प्रतिपादन किया। 'वर्ग-संघर्ष' का सिद्धांत 
मार्क्स के ' वैज्ञानिक समाजवाद” का मेरुदंड है । 


. 4. फ्रेडरिक नीत्शे (1844-1900) जर्मनी का दार्शनिक, जिनकी मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद के विकास 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ये प्रमुख रूप से अतिमानव की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। 
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इस संघर्ष और प्रतियोगिता के सिद्धांत को ध्रुव सत्य और वैज्ञानिक तथ्य मानकर चलता 
है। इसी संघर्ष को सामुदायिक एवं संगठित स्वरूप देकर एक वर्ग को समाप्त कर वर्ग- 
विहीन समाज की कल्पना लेकर साम्यवाद चला है। ये सब राष्ट्र को संघर्ष के साधक 
अथवा बाधक के रूप में देखते हैं । जो राष्ट्रीयता के हामी हैं, वे इसलिए कि वे जो संघर्ष 
करना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रीय भावना उनकी सहायक होती है, और जो राष्ट्रीयता को 
मिटा देना चाहते हैं, वे केवल इसलिए कि जिस आधार पर विश्व संघर्ष की वे कल्पना 
करते हैं, उससे राष्ट्रीयता बेमेल है तथा हानि पहुँचा सकती है। 


संघर्षात्मक विवेचन के आधार पर संघर्षविहीनता कैसे? 

प्रश्चिम के इस दर्शन की उत्पत्ति का आधार ईश्वर और शैतान के बीच चलनेवाली 
ईसाई कल्पना में हो सकता है। शैतान के चंगुल से बचकर ईश्वर की शरण में जाने के 
लिए जैसे ईसाई संप्रदाय की निर्मिति हुई, वैसे ही रक्षात्मक और विभेदात्मक आधार पर 
मानव की अन्य संस्थाओं की, जिनमें राष्ट्र भी आता है, सृष्टि हुई है। 

जिस सहयोग, प्रेम और एकात्मता की आकांक्षा लेकर ये विचारक प्रयत्नशील हैं, 
जीवन का यह दर्शन उससे मेल नहीं खाता | संघर्षात्मक विवेचन के आधार पर संघर्ष- 
विहीन समाज की निर्मिति नहीं हो सकती यदि मानव का अथवा प्राणिमात्र का मूल 
स्वभाव ही संघर्ष है, उसकी प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा दूसरे को निगलकर खुद जीने की 
है, तो हम उसे दूसरे के लिए जीना और प्रेम नहीं सिखा सकते । यदि प्रेम और सहयोग 
का कोई आधार होगां भी, तो वह किसी प्रबलतर शत्रु के सम्मुख अपनी दुर्बलता और 
पराजय के भान से उत्पन्न होगा। यह अस्थायी होगा। इससे मानव में सद्भाव, त्याग, 
सेवा, सहिष्णुता, अनुशासन आदि जिन गुणों की निर्मिति होगी, वह एक नीति के तौर पर 
होगी। वे उसे मनुष्य या समाज के जीवन का अंग नहीं बना पाएँगे। दूसरों के साथ 
ईमानदारी के समान ही वे गुण रहेंगे। आपस में ईमानदारी बनाए रखने के लिए इन ठगों 
को कोई-न-कोई शिकार सदैव अपने सम्मुख रंखना होगा। यदि ठगने के लिए कोई न 
बचा, तो फिर वे एक-दूसरे को ही ठगने लगेंगे। आज पश्चिम के राष्ट्रों के सम्मुख यही 
संकट उपस्थित है | यदि वे अपने विरोधियों और शत्रुओं को अपने मस्तिष्क से निकाल 
दें, तो स्वत: ही समाप्त हो जाएँगे। उनकी एकता का आधार टूट जाएगा और यदि.वे इसी 
विरोधात्मक आधार पर चलते हैं तो उनके मानव की एकता और शांति आदि के लुभावने 
नारे कभी साकार नहीं हो सकते । राष्ट्रीयता उनके लिए सचमुच गले में फँसी हुई हड्डी | 

` के समान हो गई है। वे उसे-छोड़ भी नहीं सकते और बनाकर रखते हैं तो उसके जाल में 

अधिकाधिक फँसते जाते हैं। 


स्वार्थो का मडल : f- 
दुनिया के देशों के राजनीतिज्ञ राष्ट्रीयता को समाप्त करने का आत्मघाती प्रयत्न नहीं 
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कर सकते | इसलिए आज तो वे विश्व की एकता की आकांक्षा को केवल अपने-अपने 
राष्ट्र के स्वार्था की पूर्ति तथा दूसरे के स्वार्थो के विनाश के लिए कैसे उपयोग किया जाए, 
इसी का विचार कर रहे हैं। फलतः संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी दो शिविरों में बँट गई 
है। एक-दूसरे से संघर्ष की तैयारी हो रही है। उसके लिए ही प्रजातंत्र और साम्यवाद के 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है। 


नवीन दर्शन चाहिए 

यदि हम चाहते हैं कि विश्व संहार और विनाश से बचे, तो हमें इस स्थिति को 
बदलना होगा। राष्ट्र को बदलने की आवश्यकता नहीं | वह बदला नहीं जा सकता। हमें 
तो जीवन का दर्शन बदलना होगा | सृष्टि के विकास की सही विवेचना करनी होगी । पश्चिम 
के खगोलशास्त्री कॉपर्निकस के पूर्व टॉलेमी के ही सिद्धांत को अकाट्य सत्य मानकर 
चलते थे। तब तक पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता था। बाद में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 
घूमने लगी। आज पश्चिम को ऐसे किसी क्रांतिकारी दर्शन की आवश्यकता है। ईश्वर 
और शैतान के द्वैत के स्थान पर अद्वैत का ज्ञान कराना होगा। यह जगत्‌ संघर्षात्मक नहीं, 
तो सृजनात्मक है। बीज वृक्ष के रूप में संघर्ष के लिए नहीं तो अपने स्वत: के साक्षात्कार 
के लिए प्रकट होता है, उसके जीवन का उद्देश्य किसी का विनाश नहीं तो किसी के लिए 
अपने आपको समर्पित कर देना है । संपूर्ण सृष्टि एक-दूसरे को सहयोग देती हुई चल रही 
है। इसका आधार संघर्ष नहीं सहयोग है | पंच-महाभूत इसलिए एकत्र नहीं आते कि उन्हे 
मिलकर किसी से संघर्ष करना है, अपितु इसलिए कि वह उनकी प्रकृति है, उसी के द्वारा 
वे सृष्टिकर्ता को इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं । यदि हम विकासवादी हैं तो सृष्टि के सृजन 
का नियम हमें स्वीकार करना चाहिए, विसर्जन या संहार का नहीं । यदि संपूर्ण सृष्टि में, 
सभी प्राणियों की चेतना में किसी एक शक्ति की प्रेरणा और इच्छा काम कर रही है तो वह 
निश्‍चित विधायक है, निर्माणात्मक है, एकात्मक और भावात्मक है, विनाशक और विभेदक 
नहीं | अभी प्रलयकाल नहीं । सर्जन की वेला में प्रलय का नियम कैसे चल सकता है? 


संघर्ष-वृत्ति से मुक्त भारतीय कल्पना 

भारत ने राष्ट्रीयता को भी संपूर्ण जगत्‌ और जीवन की विवेचना के आधार पर इसी 
भावात्मक रूप में देखा है । हमारी राष्ट्रीयता दूसरों से संघर्ष और उनके साथ प्रतियोगिता 
पर जीवित नहीं रही। समय-समय पर ऐसे संघर्ष आए हैं, किंतु उनकी राष्ट्रमानस पर कोई 
गहरी छाप नहीं । हाँ, राष्ट्र-जीवन की विकृति को समाप्त करने के लिए जो घर में संघर्ष 
करने पड़े, उनका प्रभाव बहुत गहरा È राम-रावण और महाभारत के युद्ध परायों से नहीं. 
अपनों के साथ ही हुए। उन्हें हम भुलाए से भी नहीं भूल सकते। 
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राष्ट्र : भगवती प्रकृति की योजना 

हमारी दृष्टि में राष्ट्रों का आविर्भाव किसी ऐतिहासिक संयोग के कारण नहीं, अपितु 
दैवी प्रकृति की मूल योजना के कारण है । कोट्यावधि मानव राष्ट्र के रूप में किसी कृत्रिम 
उपाय से एकत्र नहीं आ सकते | उनके जीवन की एकसूत्रता, मातृभूति के प्रति समान प्रेम, 
समान शत्रु-मित्र भाव तथा उस सबसे बढकर जीवन की इतिकर्तव्यता के संबंध में समान 
भाव किसी बाह्य प्रचारतंत्र के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते । राष्ट्र-जीवन में दिखनेवाली 
समानताएँ किसी अंतर्निहित चेतनतत्त्व की अभिव्यक्ति मात्र हैं ये राष्ट्र के लक्षण है, कारण 
नहीं । पश्चिम के विद्वान्‌ लक्षणों को कारण मानकर कृत्रिम रूप से राष्ट्र-निर्माण कौ कल्पना 
करते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत वर्साय की संधि ने यूरोप में ऐसे कई राष्ट्र उत्पन्न करने 
का प्रयत्न किया | किंतु दूसरे विश्वयुद्ध ने बता दिया कि उनका प्रयत्न असफल रहा | हरिद्वार 
के एक कुंभ मेले में भारी भीड़ देखकर एक अमरीकी यात्री ने स्व. पं. मदन मोहन मालवीय 
(वे उस समय जीवित थे) से पूछा कि इस मेले के लिए प्रचार में कितना व्यय हुआ होगा 
और कौन-कौन से उपाय अपनाए गए | मालवीयजी ने पंचांग खोलकर जिस स्थान पर ' कुंभ 
पर्व' का उल्लेख था, वह दिखाते हुए कहा, “हमारा यही प्रचार है, और इस एक लाइन 
के छापने में क्या खर्च हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा लें।' अर्थात्‌ कुंभ पर्व 
जैसे अनेक पर्व और त्यौहार राष्ट्र के अस्तित्व के परिणाम हैं, कारण नहीं । 


विश्वात्मा और राष्ट्रात्मा 1 

जीवात्मा के समान राष्ट्रात्मा के स्थायित्व एवं उसके विश्वात्मा के साथ अभिन्न 
संबंधों के आधार पर ही हम उनके विकास की वह धारा निश्चित कर सकेंगे, जो विरोधात्मक 
न होकर विधायक होगी। सेना की एक टुकड़ी की उन्नति तथा उसके कर्तव्यों की सही 
पूर्ति संपूर्ण सेना द्वारा निर्धारित योजना में से अपने लिए निश्चित कार्य का योग्यतम संपादन 
ही है। आर्थिक दृष्टि से विभागीय और क्षेत्रीय तज्ञता (Specialisation) के सिद्धांत का 
प्रतिपादन करनेवाले पश्चिम के दार्शनिक ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र सर्वसत्ता 
की ओर से एक विशेष मिशन लेकर पैदा हुआ है। उसका यह मिशन दूसरों के लिए 
विनाशक नहीं, सृष्टि के परिपालन में सहायक ही हो सकता है। इस कार्य की पूर्ति में 
अपनी संपूर्ण शक्तियों को लगा देना ही उस राष्ट्र के विकास का सर्वोत्तम और एकमेव 
साधन है। राष्ट्रों की इस विशेषता को मिटाकर सबको एक मानवता के नाम पर एक ही 
साँचे में ढालने का प्रयत्न करना जीवन के नियमों के अज्ञान का द्योतक है। 


ठ्य को संधि, प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में 28 जून, 1919 को जर्मनी और गठबंधन देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, 
अमरीका, रूस आदि) के बीच में हुई थी ।इसके बाद पराजित जर्मनी को अपनी भूमि के एक बडे हिस्से से हाथ 
धोना पडा, दूसरे राज्यों पर क़ब्ज़ा करने की पाबंदी लगा दी गई, उनकी सेना का आकार सौमित कर दिया गया 
और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। आगे चलकर यह द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बनी | 
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संघर्ष विकृति का परिणाम 
अपने-अपने निश्चित कार्य के लिए उत्पन्न राष्ट्र यदि कभी टकरा जाते हैं तो वह 
उनके विकार का द्योतक है, अपने जीवनोद्देश्य की विस्मृति का परिणाम है तथा मानव 
के लंबे और विविध इतिहास में अपवादस्वरूप ही है। रोज हज़ारों मील दौड़नेवाली रेलगाडियों 
में कभी-कभी होनेवाली टक्कर चिंता का विषय हो सकती है, किंतु उससे हम उनके दिन 
प्रतिदिन के विधायक कृत्य को आँखों से ओझल नहीं कर सकते, न हम यह मानकर चल 
सकते हैं कि दौड़नेवाली रेलगाड़ियों का उद्देश्य ही एक-दूसरे से टकराना या संघर्ष करना 
है। टक्कर को रोकने का मार्ग प्रत्येक रेलगाड़ी के संचालक को अपने उद्देश्य एवं संचारण 
के नियमों के संबंध में अधिक सावधान तथा सतर्क करना ही है। सभी राष्ट्रों का सह- 
अस्तित्व संभव ही नहीं, अपरिहार्य है। किंतु यह सह-अस्तित्व दो पहलवानों का, जब 
तक जूझते नहीं, तब तक खम ठोकते रहने का सह-अस्तित्व नहीं हो सकता। सी-सॉ 
(See-Saw) पर बैठे हुए दोनों बच्चों के सह-अस्तित्व से भी इसकी तुलना नहीं की जा 
सकती । यह तो इंद्रधनुष के सातों रंगों जैसा सह-अस्तित्व है, जिसमें प्रत्येक अपने व्यक्तित्व 
को बनाए रखते हुए भी संपूर्ण के सौंदर्य में अपना योगदान देता है । चित्र की प्रत्येक रेखा 
का अपना महत्त्व है उनके कारण चित्र है और चित्र के कारण प्रत्येक रेखा की सार्थकता 
है। जो वक्ररेखा मनुष्य के चित्र में कान की आकृति का आभास देती है, वही अन्यत्र कोई 
दूसरा रूप धारण कर सकती है अथवा अर्थहीन सिद्ध हो सकती है। हम न तो उसकी 
वक्रता को मिटा सकते हैं और न उसे संपूर्ण चित्र से अलग करके रख सकते हैं । दोनों में 
ही उसका विनाश है। राष्ट्र भी जब अपनी इंस विशेषता और पूरकता का ज्ञान कर सह- 
अस्तित्व का विचार करेंगे, तभी एक सुंदर संसार का सृजन कर सकेंगे। l 
यह तभी संभव है, जब हम संघर्ष के स्थान पर सहयोग को जीवन का सत्य दर्शन 
मानकर चलें। भारत अपने राष्ट्र-जीवन को इसी आधार पर व्यतीत करता आ रहा है । 
पश्चिम से संपर्क में आने पर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए यहाँ भी पश्चिमी राष्ट्रीयता 
के आधार पर विरोधात्मक राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्न आरंभ EU | किंतु उनको सफलता नहीं 
मिली । इस प्रकार राष्ट्र-जागरण जल बुदबुदवत्‌ ही सिद्ध हुआ। हाँ, उसने राष्ट्र-मानस में 
कुछ विकृतियाँ अवश्य उत्पन्न कर दी है, जिनका हमें शोधन करना होगा । आज दिखनेवाली 
प्रांतीयता, जातिवाद, गुटबंदी आदि की भावनाएँ उसी जीवन-दर्शन का परिणाम हैं । उन्हें 
मिटाने के लिए कभी-कभी एकरूपता थोपने के प्रकृति-विरुद्ध प्रयत्न किए जाते हैं । जीवन 
की दिशा का ज्ञान होने पर प्राणशक्ति का संचार होते ही ये विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ स्वतः 
समाप्त हो जाएँगी। आइए, हम अपने एकात्मक एवं विधायक राष्ट्र के निर्माण के इस 
` प्रयत्न में जुट जाएँ; धारणात्मक होने के कारण यही हमारा और विश्व का धर्म है। इसी से 
हम कल्याण की ओर अग्रसर हो सकेंगे। — पाञ्चजन्य, अक्तूबर 37, 1959 
Oo 
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हमारी सांस्कृतिक एकता* 


Gi के रचयिता ऋषियों से लेकर आज तक के समस्त आचार्या ने राष्ट्र का गुण- 
गान किया। सभी देवताओं और तीर्थो के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया गया। 
आचार-विचारों की एकता निर्माण करने का प्रयास किया गया | विभेदों को मिटाने के 
लिए समय-समय पर सुनियोजित प्रयत्न किए गए। 
राष्ट्रत्व के विकास में स्वदेश का महत्त्व सबसे अधिक होता है। हम भारतीयों द्वारा 
आदिकाल से ही अपनी संपूर्ण मातृभूमि के दर्शन का प्रयत्न किया गया। अंतःप्रकृति का 
बाह्य प्रकृति पर प्रक्षेप करते हुए अपने हृदय की अव्यक्त श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए 
जब वैदिक ऋषि गा उठता है-- 
इमे मे गाङ्गे यमुने सरस्वति, शुतुद्रि सती संचता परूष्ण्या। 
असिवन्या मरद्रवृधे वितस्तयार्जीकीये श्रुणुह्या सुषोमया॥ 
तब उस राष्ट्र भवित की कल्पना को एक स्थूल स्वरूप मिल जाता है; राष्ट्र की 
आत्मा का आधार स्वरूप मातृभूमि का चित्र आँखों के सम्मुख आ जाता है। परावर्ती 
सभी आचार्यों ने इसी चित्र को अपनी आँखों के सामने रखा है। 
किसी भी मत अथवा संप्रदाय के माननेवाले क्यों न हों, उनके सम्मुख हिमालय से 
लेकर कन्याकुमारी तक, आसिंधु-सिंधुपर्यंत भारत का चित्र रहता था। प्रत्येक संप्रदाय के 
आचार्यो ने यही प्रयत्न किया कि उनके संप्रदाय के लोग संपूर्ण भारत को पवित्र AM | 
इतना ही नहीं, भारत की इस एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकें, इसके लिए प्रत्येक 
संप्रदाय में तीर्थ-यात्रा की पद्धति प्रचलित हुई। ये तीर्थ तो संपूर्ण भारत के एक छोर से 
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लेकर दूसरे छोर तक बिखरे हुए हैं। सूर्य के बारह मंदिर, गणपत्यों के अष्ट विनायक, 
Val के बारह ज्योर्तिलिंग, शाक्तों के इक्यावन शवित क्षेत्र तथा वैष्णवों के अगणित 
तीर्थक्षेत्र संपूर्ण भारत में बिखरे पड़े हैं। इन विस्तृत पुण्य-क्षत्रों के होते हुए प्रांतीयता की 
संकुचित भावना का प्रवेश असंभव ही था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दक्षिण-यात्रा ने 
उत्तर-दक्षिण का जो गठबंधन किया, वह जन-साधारण के आचार-विचार और भावना 
में अटूट हो गया। महाभारतकार ने इसी एकता को दिखाने के लिए एक बार नहीं तो दो- 
दो, तीन-तीन बार भारत का एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अत्यंत भावुकतापूर्ण वर्णन 
किया है | पुराणकारों ने भारत को भूमि के कण-कण को पवित्रता का गुणगान किया है। 


पारस्परिक सह्ययोग 


« प्रत्येक मत और संप्रदाय के सम्मुख तो संपूर्ण भारत का चित्र रहा ही तथा उसमें से 
प्रत्येक वैदिक परंपरा की रक्षा करते हुए मातृभूमि की यशोवृद्धि का प्रयत्न करता भी रहा, 
किंतु इस प्रकार एक ही ध्येय को लेकर कार्य करनेवालों में पारस्परिक सहयोग और 
' एकता की भावना के निर्माण की आवश्यकता का भी समय-समय पर अनुभव किया 
जाता रहा। भिन्न-भिन्न संप्रदायो और मतों के बीच समन्वय की वृत्ति के विकास का 
श्रीशंकराचार्य प्रभृति युग-पुरुषों द्वारा जो सद्प्रयास किया जाता रहा, वह भी इसी भावना 
से अनुप्रेरित था। 
इस समन्वयात्मक कार्य में भारत की एकता और अखंडता का पूरा-पूरा ध्यान रखा 
गया। इस प्रकार ऊपर-नीचे दाएँ.-बाएँ चारों ही ओर एकता का प्रसार हुआ। ताने-बाने के 
समान एक भावना-सूत्र को फैलाकर मानो एक वस्त्र का निर्माण किया गया | भिन्न-भिन्न 
संप्रदायों के तीर्थ-क्षेत्र संपूर्ण भारत में ताने के समान फैले हुए थे तो उनमें चार प्रमुख 
तीर्थ-क्षेत्रों को छाँटकर उनको सब संप्रदायों के आदर और श्रद्धा का स्थान बना दिया। 
हिमालय के हिमाच्छादित शिखर पर अवस्थित बद्रीनाथ की यात्रा सब प्रांतों और संप्रदायों 
के लोगों के जीवन की कामना रही है । महोदधि और रत्नाकर दोनों ही जहाँ माता के चरण 
प्रक्षालन करते हैं, वहाँ श्री रामेश्वरम्‌ के दर्शन करने को जितनी श्रद्धा से शैव जाते हैं, 
उससे भी अधिक श्रद्धा से वैष्णव गंगोत्तरी का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं । जगन्नाथ 
का भात, पूछो जात न पाँत' कहकर जिस प्रेम और श्रद्धा से श्रीजगन्नाथजी का प्रसाद पाते 
हैं, बह तो राष्ट्रीय संगठन के लिए संजीवनी का काम करता है। बड़े-से-बड़े शाक्त भी 
द्वारकापुरी में जाकर अपनी श्रद्धा के रकतकण भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण के चरणों में अर्पित 
कर स्वयं को धन्य समझते हैं । इसी प्रकार पुराणकारों ने जब कहा कि 
अयोध्या-मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका। 
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तब वे सांप्रदायिक भावना से बहुत ऊँचे उठकर राष्ट्रीय धरातल से विचार कर रहे थे। ये 
सातों पुरियाँ मानो भारतीय राष्ट्र के मर्मस्थल हों, उसको सभ्यता और संस्कृति के केंद्र 
हों। एक-एक के साथ अतीत की इतनी घटनाओं का संबंध है कि उनकी स्मृति मात्र से 
अपना संपूर्ण इतिहास चलचित्र की भाँति आँखों के सामने से गुजर जाता है। इतना ही 
नहीं, भारत-भूमि में कहीं भी कोई स्थान मिला, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य हमारी हत्तंत्री 
के तारों को झंकृत करके हमारे अंतःकरण में कोमल एवं उच्च भावों को सृष्टि करता हो 
अथवा जिस स्थान का संबंध हमारे पूर्व पुरुषों, हमारे आदर्श एवं आराध्य राम और कृष्ण 
अथवा किसी भी महापुरुष के साथ हो, जिससे हमारे राष्ट्रीय इतिहास का घटना-चक्र 
हमारे मनश्चक्षु के सम्मुख खिंच जाए, बस उसी स्थान को तीर्थ का स्वरूप मिल गया, 
वहाँ यात्राएँ प्रारंभ हो गईं, मेले लगने लगे और ये मेले और यात्राएँ हमारे जीवन का अंग 
बन गईं। हृदय की जो श्रद्धा आज भी लाखों-करोड़ों लोगों को सब प्रकार का कष्ट 
झेलकर माघ में ठिठुरते जाडे में कुंभ के मेले में स्नान करने को प्रेरित करती है, उसका 
स्रोत बहुत गहरा है। उस महात्मा का राष्ट्र कितना आभारी होगा, जिसने यह श्रद्धा 
निर्माण करनेवाले संस्कारों की नींव डाली? ये कुंभ के मेले क्या हैं, मानो घूमते-फिरते 
राष्ट्रीय विद्यालय हों, राष्ट्रीय सम्मेलन हों जो कि भारत के चार प्रमुख स्थानों-हरिद्वार, 

प्रयाग, उज्जयिनी और नासिक के प्रति तीसरे वर्ष होते रहते हैं। लाखों की संख्या में 
साधु-संन्यासी वहाँ आते हैं और करोड़ों को संख्या में जनता एकत्र होकर उनके दर्शन 
और उपदेशों से अपने हृदय के कल्मष को धोकर जीवन के पावित्र्य का अनुभव करती 
है। जहाँ सभी संप्रदायों के लोग इस प्रकार प्रति तीसरे वर्ष एकत्र होते रहते हैं, वहाँ भारत 
की समन्वयात्मक जलवायु में एकात्मकता का निर्माण हुए बिना रह ही नहीं सकता। 


राष्ट्रीयता-पोषक संस्कार 
अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भी यह राष्ट्रीयता की भावना पुष्ट होती रही, 
इसके लिए दैनिक आचरण में भी राष्ट्र-भावना के पोषक संस्कारों का समावेश कर दिया 
गया था। प्रातः उठते ही, भूमि पर चरण रखते ही, अत्यंत विनीत भाव से हिंदू माता को 
नमस्कार करता हुआ कहता है-- 
समुद्र बसने देवि, पर्वतस्तनमण्डले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम्‌ क्षमस्व मे॥ 
वही संपूर्ण भारत का चित्र और उसके सम्मुख हृदय की संपूर्ण श्रद्धा ही मानो 
छलकी पडती हो | फिर जो प्रातः स्मरण करता हो, वह तो एक के बाद एक अपने पूर्वजों 
का स्मरण करते हुए उनके समान बनने की अभिलाषा मन में करता है। उस प्रातः स्मरण 
में प्रांत और संप्रदाय की संकुचित भावना का स्थान नहीं है, वहाँ तो शत-प्रतिशत विशुद्ध 
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राष्ट्रीयता को ही भावना है। स्नान करते समय अथवा संकल्प के लिए जल लेकर जब 
हम कहते हैं-- 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेस्मिन्‌ सनिधि pe 


तब भारत को समग्र पवित्र नदियों का आह्वान कर लेते हैं । इन्हीं नदियों के समान 
ही सात वन और सात पर्वत, चार सरोवरों को जो कि संपूर्ण. भारत में फैले हुए हैं, हमने 
अपने जीवन के महत्त्व का स्थान दिया है। 


समन्वयकारक उपासना 

समस्त संप्रदायो के लोगों में एकता स्थापित करने के लिए ही हमारे यहाँ त्रिमूर्ति 
को कल्पना कौ गई, जिसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परब्रह्म के भिन्न 
स्वरूप हैं शैव और वैष्णवों में किसी भी प्रकार का विरोध न रहे, इसीलिए तो पुराणकारों 
ने शिव और विष्णु को एक-दूसरे का भक्त बना दिया। शिव यदि विष्णु की उपासना में 
लीन तथा विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा को धारण किए हुए हैं तो विष्णु के 
अवतार राम भी बिना शिव को आराधना किए हुए तथा श्रीरामेशवर के मंदिर की स्थापना 
किए हुए अपनी विजय-यात्रा में आगे नहीं बढ़ते। अपने वरदान के कारण जब शिवजी 
भस्मासुर और रावण जैसे राक्षसों से संत्रस्त होते हैं, भगवान्‌ विष्णु ही उनकी सहायता 
को दौड़ते हैं। गणपति और शक्ति का तो भगवान्‌ शिव से कौटुंबिक संबंध जोड़ दिया है। 
इस प्रकार सब संप्रदायों के आराध्य देवों को एक-दूसरे से संबंधित करके हमारे पुराणकारों 
ने पारस्परिक प्रेम और सौजन्यता का बीज बोया है। श्री शंकराचार्य ने तो ' पंचायतन' को 
पद्धति चलाकर इस संबंध को और भी सुदृढ कर दिया। इसके अनुसार प्रत्येक पाँचों 
देवताओं--विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति और सूर्य की पूजा करता है । इस समन्वयात्मक 


प्रवृत्ति और सहिष्णुता की वृत्ति का ही परिणाम है कि भारतीय सदा से प्रेम और सौहार्द 
से रहते आए हैं। 


कर्म-भकित-ज्ञान का समन्वय 

कर्म, भक्ति और ज्ञान की तीनों धाराओं का भी समन्वय हम पाते हैं । भगवान्‌ कृष्ण 
ने स्वयं ही गीता में इन तीनों का सुंदर समन्वय कर दिया था और गीता का इस युग में 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था। स्वयं शंकराचार्य ने अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और 
भक्ति का सुंदर समन्वय किया | उन्हीं के प्रयत्नों के कारण प्रस्थान-त्रयी को मान्यता प्राप्त 
हो गई। प्रस्थान-त्रयी को महत्त्व देकर जहाँ एक ओर वेद-विरोधी दुराग्रह से मुक्ति पा 
ली, वहाँ वेदों को आत्मा को भी उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता के ज्ञान द्वारा जीवित Tar! 
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सम्राटों के सत्प्रयास 

भारत की इस अखंडता और एकता को स्थूल स्वरूप देने के लिए एक के बाद 
एक सम्राट्‌ हुए, जिन्होंने एकच्छत्र चातुरंत साम्राज्य स्थापित किए। सम्राट्‌ चंद्रगुप्त' से 
लेकर हर्ष” और पुलकेशी? तक अनेकानेक सप्राटों ने भारत की इस एकसूत्रता को बनाए, 
रखने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, भारत के एक-जीवन को मानो संसार के सामने 
प्रकट करने के लिए जब-जब उत्तर में विदेशियों का आघात हुआ हो, तब-तब केवल 
उत्तर ही नहीं, दक्षिण को भी मर्मांतक पीड़ा पहुँची। सिर पर चोट लगते ही जैसे संपूर्ण 
शरीर की शक्तियाँ प्रतिकार करने को उद्यत हो जाती हैं, उसी प्रकार उत्तर में शक और 
हूणों के आक्रमणों का प्रतिरोध दक्षिण से आनेवाले शकारि विक्रमादित्य” और यशोधर्मना 
की शक्तियों ने किया। इस प्रकार सुख और दुःख, जय और पराजय, वैभव और पराभव 
में जो एकता और अभिन्नता प्रकट की गई, उसने हमारे राष्ट्र को एक जीवन के सूत्र में 
संगठित कर दिया। > 


साहित्यकारों के प्रयास 

हमारे साहित्यकारों ने भी राष्ट्र की इस एकात्मता को ही वाणी का परिधान पहनाकर 
जन-समाज के सम्मुख उपस्थित किया | रामायण और महाभारत हमारे राष्ट्र के साहित्य 
की अमूल्य संपत्ति बन गए। भगवान्‌ राम और कृष्ण का चरित्र आदर्श के रूप में राष्ट्र के 
सामने उपस्थित हुआ। इसके जीवन में हिंदू समाज ने अपनी हृदय की भावनाओं का 
व्यक्तिकरण पाया। हमारे साहित्यकारों ने भी राष्ट्र की श्रद्धा के इन केंद्रों के प्रति अपनी 


SS AE PANE 
1. चंद्रगुप्त मौर्य (शासनकाल 322 ई.पू. से 298 ई.पू.) कौ गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। 
इन्होंने आचार्य चाणक्य की प्रेरणा तथा उनकी कुशल रणनीति से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा पूरे भारत 
को इसके अधीन लाने में सफ़ल रहे। 
2. गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजा हर्षवर्धन (शासन 606 ई.-647 ई.) ने अराजकता को समाप्त 
कर राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी। धर्मों के विषय में उदार नीति, विदेशी यात्रियों का सम्मान, प्रति पाँचवें वर्ष 
विशाल धार्मिक समारोह कर सर्वस्व दान की प्रवृत्ति, साहित्य और कला का पोषण उनकी विशेषताएँ थीं। चीनी 
यात्री हेनसांग ने इनकी बड़ी प्रशंसा कौ, कवि बाणभटूट ने उनकी जीवनी हर्षचरित में उन्हें चतुः समुद्राधिपति 
एवं सर्वचक्रवर्तिनाम धीरयेः' उपाधि से अलंकृत किया। 
पुलकेशी द्वितीय (शासनकाल 609 ई.-642 ई.) चालुक्य वंश का सबसे महान्‌ सम्राट्‌ था, जिसने दक्षिण भारत 
पर एकछत्र राज किया। ` 
चंद्रगुप्त द्वितीय (शासनकाल 380-415 ), गुप्त राजवंश का सर्वाधिक शौर्यवान व पराक्रमी राजा, जिन्होंने 
गुजरात-काठियावाड के शक राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला 'शकारि विक्रमादित्य' की पदवी धारण की थी, 
इनके शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग' कहा जाता है। 
यशोधर्मन (शासनकाल 520-545) छठी शती के द्वितीय चरण में मालवा प्रांत के स्थानीय शासक से आगे 
बढ़कर यशोधर्मन पूरे उत्तरी भारत पर छा गया, उस समय विदेशी हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर 
पड़ने लगा था, तब इन्होंने अपने पराक्रम से 528 ईसवी में हूणों को परास्त कर भारत में उनका विस्तार रोका था। 


> 
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श्रद्धा के दो फूल चढ़ाकर आत्मसुख का अनुभव किया तथा जनता की इस श्रद्धा को 
अमन बनाया। साहित्यकारों के प्रयलों के परिणामस्वरूप ही संपूर्ण देश में वेदवाणी 
संस्कृत, देवी भारती का समान रूप से आदर होने लगा। भारत की प्रांतीय भाषाएँ प्राकृत 
होते हुए भी संस्कृत हमारी राष्ट्र-भाषा बनकर हमारे विचार-विनिमय, भावना-प्रदर्शन, 
पवित्र संस्कार तथा ज्ञान-विज्ञान के प्रकार का साधन बनी और सबने इसके कलेवर को 
समान रूप से पुष्ट किया। 


नीतिकार और स्मृतिकार 

हमारे नीतिकार और स्मृतिकारों ने भी हमारी इस एकता की भावना को बढ़ाने में 
बड़ी सहायता Ht महर्षि चाणक्य ने जहाँ एक ओर “पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराट्‌” के 
प्राचीन आदर्श को सत्यसृष्टि में परिणत करने के लिए सम्राट्‌ चंद्रगुप्त को प्रेरित किया, 
वहाँ दूसरी ओर राजनीति और अर्थशास्त्र के गूढतम नियमों की रचना करके राष्ट्र की 
एकसूत्रता बनाए रखने का प्रबंध कर दिया। कौन अपना है और कौन पराया, इसका 
ठीक-ठाक ज्ञान भी राष्ट्रत्व की भावना के लिए द्योतक होता है और फिर परायों से 
विजित होकर न रहने को भावना तथा अपने जीवन को बनाए रखने का आग्रह तो इस 
भावना को और भी पुष्ट करता है। हम अपने नीति-साहित्य में यह भावना सर्वत्र पाते हैं। 
जब महर्षि चाणक्य ने घोषणा की कि 'नत्वेवार्यस्य दास्य भाव:', तब मानो राष्ट्र का 
स्वाभिमान ही पुकार उठा था | दासत्व की कल्पना के पीछे राष्ट्रत्व के अस्तित्व का भाव 
तथा दासत्व से घृणा में राष्ट्र का स्वाभिमान अंतर्निहित है। हमारी यह भावना बराबर बनी 
रही है कि हम स्वयं अपने स्वामी बनें और ईश्वरदत्त देश आर्यावर्त में हम स्वतंत्रतापूर्वक 
रह सकें। यह एक ऐसी भावना है, जो राजनीतिक है और भौगोलिक भी। इसके अनुसार 
लोग आरंभ से ही समझते रहे हैं कि आर्यावर्त में हिंदुओं का ही राज्य होना चाहिए। 
इसका उल्लेख मानव धर्म-शास्त्र (2, 22, 23) तक में है और यह भावना पतंजलि“ के 
समय से मेधातिथि' (आक्रम्याक्रम्य न चिरंतत्र म्लेच्छा: स्थातारो भवन्ति) और बीसलदेव 
तक बराबर लोगों के मन में जीवित रही है। आर्यावर्त यथार्थ पुनरीय कृतवान तत्त्वज्ञं ने 
अत्यंत पुष्ट किया। मनुस्मृति में तो संपूर्ण भारतवर्ष का वर्णन करके इसको पुण्यभूमि के 


6. पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे। ये योगसूत्र के रचनाकार हैं, जो भारत के छह दर्शनों 
(ज्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत) में से एक है। इन्होंने तीन प्रमुख ग्रंथों “योगसूत्र, अष्टाध्यायी पर 
भाष्य और आयुर्वेद” की रचना की। 

7. न्यायदर्शन के मूल रचयिता गौतम मेधातिथि हैं, “चरकसंहिता N मिलनेवाला न्याय दर्शन मेधातिथि गौतम द्वारा 
प्रतिपादित न्याय दर्शन है। इनका उल्लेख महाभारत, भासकृत प्रतिमा नाटकम्‌ जैसे ग्रंथों में मिलता है। 

8. 'बीसलदेव पश्चिमी राजस्थान के राजा थे। नरपति Ales द्वारा रचित “वीसलदेव रासो' में इनकी वीरता की 


गाथाओं का वर्णन है। 
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नाम से अभिहित किया है तथा शेष संपूर्ण को मलेच्छ कहा है। “भारतं नाम तद्वर्ष भारती 
यत्र सन्ततिः ' जैसे वाक्य भारत देश और उसके जन-समूह की आत्मा का ही दिग्दर्शन 
कराते हैं । इसी संतति का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है-- 
एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन;। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ ; 
और इस पुरुस्थान के योग्य चरित्र की महत्ता प्राप्त करने के निमित्त जब अपने 
नियमों की रचना की तो संपूर्ण देश ने अपने मन में महत्त्वाकांक्षा लेकर उन नियमों का 
एक सा पालन किया। भारत की संपूर्ण जनता ने अपने आचार-विचारों को स्मृतिकारों के 
मापदंड से नापा और एकता के ढाँचे में ढालनेवाले इन संस्कारों को अपने जीवन में 
स्थान दिया। परिणामत: संपूर्ण भारत में एक रीति-नीति, एक नियम, उपनियम और एक 
व्यवहार की सृष्टि हुई। इन्हीं नीतिकारों ने हमारी ग्राम पंचायतों को जन्म दिया, जिनका 
स्वरूप संपूर्ण भारत में एक सा था, जिन्होंने ऊपर के शासन में परिवर्तन होते हुए भी 
भारतीय आत्मा की स्वतंत्रता और एकात्मता को बनाए रखा। 
इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र की आत्मा का सर्वांगीण विकास हुआ तथा वह 
अत्यंत बलवती बनी। भारतवर्ष के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैला हुआ संपूर्ण 
हिंदू समाज, समान विचारधारा एवं समान कर्तव्य से समन्वित होकर, जीवन की एकरसता 
से परिपूर्ण होकर एक सांस्कृतिक आधार पर अखंड राष्ट्रीयता के पक्के रंग में रँग गया। 
इन्हीं acti के परिणामस्वरूप देश की जो एक राष्ट्रीयता परिपक्व रूप में प्राप्त हुई, वह 
पीछे के राजनीतिक पराजय के काल में भी अक्षुण्ण बनी रही। ईसा को आठवीं शताब्दी 
के प्रारंभ में अरब से जो एक आँधी उठी थी, उसने यूनान, मिस्र, स्पेन और फारस आदि 
बड़े-बड़े राष्ट्रों को सदा के लिए उड़ा दिया, परंतु भारतवर्ष में आकर वह समुद्र-तट के 
एक कोने से टकराकर लौट गई। इसके पश्चात्‌ के आक्रमणकारियों को भी सारे समाज 
ने एकमत से अपना शत्रु माना और उनसे देश को मुक्त करने के प्रयत्न स्थान-स्थान पर 
चलते रहे। यही नहीं, आज के युग में भी वही संस्कृति हमारे हृदय में जाग रही है। 
“हिंदू? शब्द का उच्चारण करने के साथ ही एक हिंदू का दूसरे हिंदू के रक्‍त के बिंदु-बिंदु 
से मानो तादात्म्य हो जाता है। इसी अखंड राष्ट्रीयता का आज हमें पुनः आह्वान करना 
होगा और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक एवं सेतुबंध से हिमाचल के सारे उपांगों तक विस्तृत 
भारत-भूमि को गौरव तथा स्वाभिमान प्राप्त कराने के लिए अपने त्यागपूर्ण एवं कर्मठ 


पूर्वजों के प्रयलों को परंपरा को अपनाना होगा। 
पाञ्चजन्य, अक्तूबर 37, 1959 
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60 
लद्दाख A गश्ती पुलिस पर चीनी हमला 


हाः ही में चीनी सेना का लद॒दाख में भारतीय पुलिस गश्ती दल पर हमला और 
उसके बाद पेकिंग के बयान से चीन के आक्रामक इरादों के बारे में कोई संदेह 
नहीं रहा। चीनी सरकार के स्थिर रवैये पर सी.पी.आई. नेताओं के प्रचारात्मक और 
सोचे-समझे बयान भी आए हैं। सीमा मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के तौर-तरीक्रे निकालने 
के बजाय चीनी अवैध रूप से दावे वाले पूरे क्षेत्र में भौतिक नियंत्रण हासिल करने.को 
नीति का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार मात्र विरोध-पत्र भेजने की प्रक्रिया 
जारी किए हुए है। पूरे देश में इन शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के चलते चीन के लिए दोस्ती 
और सद्भावना का कोई वातावरण नहीं है। इसके बजाय व्यापक रूप से क्षोभ की 
भावना व्याप्त है, लगातार संदेह बढ़ रहा है और जवाबी कारवाई की माँग भी की जा रही 
है। सरकार इस राष्ट्रीय भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा के 
मामले में सरकार द्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायित्व और आपराधिक उपेक्षा पर जनता पहले से 
आश्चर्यचकित है। एक बहादुरीपूर्ण और प्रभावी नीति की ज़रूरत है, जिसके जरिए चीनी 
घुसपैठियों को भारतीय सीमाओं से परे धकेलते हुए खोए हुए भूभाग को पुनः प्राप्त किया 
जा सके। ऐसी नीति के माध्यम से ही देश की स्वतंत्रता और अखंडता की सुरक्षा के लिए 
सरकार की क्षमता और निश्चयात्मकता के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा किया जा 
सकेगा। (चीन के ख़िलाफ़) निष्क्रियता अपनाने के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय मामलों में नई 
समस्याएँ पैदा होने से संबंधित काल्पनिक भय पर खोखले तर्को से जनता को अब छला 
नहीं जा सकता है। अगर चीनी हमारा भूभाग स्वयं खाली नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ 
बल का प्रयोग किया जाना चाहिए । इससे बड़े पैमाने पर कोई अंतरराष्ट्रीय टकराव पैदा 
होने की आशंका नहीं है। इसके विपरीत निष्क्रियता, तुष्टीकरण अथवा विस्तारवादी 
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रणनीति को रोकने की अक्षमता से दुनिया भर में जो प्रतिक्रिया होगी, उससे एशिया कौ 
शांति और हमारे स्वतंत्र संप्रभु अस्तित्व के लिए ख़तरा पैदा होगा । हमारी गुटनिरपेक्ष 
नीति की यह ज़रूरत है कि हमारे देश के किसी भी हिस्से में दोनों गुटों में किसी के भी 
प्रभाव और भौतिक नियंत्रण का हम सफलता पूर्वक सामना करें। | 

मैं यह भी महसूस करता हूँ कि चीन के साथ राजनयिक संबंध जारी रखने से कोई 
उपयोगी उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 
का आक्रामक चीन सरकार के साथ वैचारिक एवं अन्य प्रकार का गठबंधन है। ऐसी 
रिपोर्ट है कि भारत में चीन के जासूस काम कर रहे हैं। सरकार को ऐसे तत्त्वों से निपटने 
के लिए सही समय से सख्त क्रदम उठाने चाहिए। आपातस्थिति को देखते हुए सी.पी.आइ. 
पर क्रानूनी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जिससे कि यह पार्टी अपनी पंचमांगी 
गतिविधियों के जरिए भारत की सुरक्षा को कोई नुकसान न पहुँचा सके। 

सी.पी.आई. के अंदर कथित मतभेद सिर्फ दिखावे के हैं, ताकि भारत को जनता 
को धोखा दिया जा सके | उनकी मूलभूत निष्ठा भारत माता के प्रति नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय 
साम्यवाद के प्रति है। भारतीय जनता को ऐसी चालों से दिवभ्रमित नहीं होना चाहिए। 

पिछले साल भर से पश्‍चिम बंगाल सरकार जनसंघ कार्यकर्ताओं को परेशान कर 
रही है। उन पर ऊल-जलूल और झूठे आरोप लगाकर ग़लत तरीक़े से पकड़ रही है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि पुलिस विभाग सरकार को गुमराह कर रहा है और जनसंघ को इस रूप 
में पेश कर रहा है, जैसे वह हिंसक तौर-तरीक्रों पर ही आमादा है। निश्चित रूप से तथ्य 
यह है कि हमारे सरकार के साथ कोई भी मतभेद हों, राष्ट्रीय राजनीतिक मुदूदों पर हम 
गैर जनतांत्रिक और हिंसक तरीक्रों के पूरी तरह से विरुद्ध हैं। मुझे लगता है कि सरकारी 
तंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं, जो जनसंघ के विकास और उसकी वैधानिक कार्यप्रणाली को 
विफल करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा पार्टी के संगठन में जुटे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं 
को ही निशाना बनाकर परेशान किया जाता है। मैं इन चालों को सख्त भर्त्सना करता हूँ। 
सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर वह इन तुच्छ चालों में शामिल नहीं है तो इन मामलों 
की गहराई से जाँच करे और यह सुनिश्चित करे कि एक मान्यता प्राप्त प्रमुख राजनीतिक 
दल की गतिविधियों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो पाए। 

कल मैंने हावड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। चौतरफा भारी 
ROH हुआ है। हालाँकि कई सोसाइटियों द्वारा राहत कार्य जारी है, लेकिन परिस्थिति 
की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत ही अपर्याप्त है। लोगों को कपड़ों, विशेष रूप 
से साड़ी, ईधन, केरोसिन, चारा, धन और नष्ट हो चुकी झोंपड़ियों को फिर से बनाने के 
लिए भवन निर्माण सामग्री की जरूरत है। में लोगों से अपील करता हूँ कि वे संकट में 
पडे हुए अपने भाइयों को कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु अपना-अपना योगदान दें। यह 
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भी मेरे संज्ञान में आया है कि सरकार ने अभी तक स्कूल के शुल्क और भू-राजस्व को 
माफ़ करने का आदेश जारी नहीं किया है। 

लोगों में ऐसी भावना है कि मौजूदा विनाश प्रकृति की अनिश्‍चितता के कारण नहीं 

बल्कि दामोदर और इसकी सहायक नदियों पर बने बाँध की कुछ दोषपूर्ण योजना के 

चलते हुआ है और इस प्रकार यह समस्या स्थायी रूप से सालाना समस्या बन सकती है। 

अगर ये आशंकाएँ निराधार हैं तो सरकार को इन आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 

क्रदम उठाना चाहिए या फिर वह जनता को आश्वस्त करे कि बाँध के कथित दोषों को 

दूर कर दिया जाएगा। 

NEANG नवंबर 7, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

o 
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के में राजनीतिक दल, विशेष रूप से पी.एस.पी. और कांग्रेस, पिछले 10 वर्ष के 

इतिहास से कोई सबक सौखे नहीं प्रतीत होते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही धीरे- 
धीरे राज्य में जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। यही तथ्य है, जिसने कि पिछले आम 
चुनाव के बाद की सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में कम्युनिस्टों के उत्थान में नकारात्मक 
भूमिका अदा की। जनता ने सकारात्मक रूप से कभी भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाही। 
इसलिए उसने सीधी कारवाई का सहारा लिया। लेकिन जनता की उम्मीदों और पसंद के 
विपरीत पाँच स्वतंत्र निर्वाचित उम्मीदवारों की मदद से कम्युनिस्टों ने सरकार बना ली। 
यह कहने की जरूरत नहीं कि सभी नेता, यहाँ तक कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन के बाद 
भी, लगातार यही दोहराते रहे कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल ने शुरू या 
प्रायोजित नहीं किया था बल्कि जनता की ओर से ही संचालित था। अगर राजनीतिक 
दल इसमें शामिल हुए तो इसलिए कि उनके लिए स्वयं को इससे बाहर रखना आत्महत्या 
जैसा ही था, क्योंकि आंदोलन बहुत लोकप्रिय था और उनके बगैर भी इसे सफल तो 


होना ही था। 


कांग्रेस, पी.एस-पी. और एम-एल- की सांप्रदायिक राजनीति 

लेकिन अब जबकि कम्युनिस्ट सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है और राज्य में 
आम चुनाव निकट ही हैं, ये दल जनता को भूल गए प्रतीत होते हैं। जनता की मानसिकता 
को समझने और उसका विश्लेषण करने के प्रयास के बजाय वे अब चुनावी गठबंधन 
स्थापित करने, सीटों का मोलभाव करने और लूट के माल के बँटवारे में लग गए हैं। 
पी.एस.पी. और कांग्रेस राज्य में अपनी साख पूरी तरह से गँवा चुके हैं। जनता ने उनका 
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शासन देखा और उनसे संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए गठबंधन के बाद शासन का नया ढाँचा 
जो वे पेश करनेवाले हैं, उनकी नीतियों और नेताओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार से नए 
होने की संभावना गायब है। यह नई बोतलों में पुरानी शराब भी नहीं होगी। ऐसी भी 
अफवाह थी कि राज्य में दोनों दलों के पुराने मुख्य कर्ता-धर्ताओं को राज्य के बाहर कहीं 
ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी और मतदाताओं के समक्ष उनकी पसंद के बिल्कुल नए प्रत्याशी 
पेश किए जाएँगे। लेकिन सत्ता और संपत्ति ने पुराने नेताओं को उनके पूर्व पदों पर ही 
काबिज रखा है। अब जबकि कम्युनिस्टों के विरुद्ध लोकप्रिय आंदोलन के चलते वे यह 
महसूस कर रहे हैं कि उनकी जीत आसान हो गई है, ऐसे में वे अपने Hen वापस खींचने 
और नवागंतुकों के लिए मैदान खाली छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। अब वे कांग्रेस, पी.एस.पी. 
और मुसलिम लीग के संयुक्त मोर्चे के रूप में चुनाव जीतने का संघर्ष कर रहे हैं। 
लेकिन यह संयुक्‍त मोर्चा परिस्थिति की चुनौती का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। 
कम्युनिस्टों को विजय की उम्मीद नहीं है, इसलिए नहीं कि राजनीतिक दलों के बीच 
एकता का अभाव है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इनमें कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, 
जो जनता की भावनाओं पर खरा उतरता हो। अधिकांश लोग मूलभूत रूप से राष्ट्रवादी 
है। लेकिन उन्हें कभी भी सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। केरल के राजनीतिक 
घटनाक्रम पर लिखते हुए कोई भी जाति और क्षेत्र की बात करेगा जैसे नायर और 
एजहावा आदि। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि केरल की राजनीति सिर्फ़ सांप्रदायिक 
है। यह निष्कर्ष इस बात को दरशाता है कि हिंदू समाज व्यवस्था के वास्तविक चरित्र को 
समझने में भारी भूल की गई है। जैसे कि हम समाज संस्थानों की अंतर्निहित एकता को 
समझने में असफल हो गए हैं। कांग्रेस और पी.एस.पी. ने इस विश्लेषण को अपनी 
नीतियों का आधार बनाकर सदैव सांप्रदायिक तरीक़े से ही व्यवहार किया है। इन नीतियों 
ने लोगों का दिल जीतने के बजाय इन संगठनों में सिर्फ़ लोगों की ही अदला-बदली की 
है। ऐसे लोग लगातार दलों की खोज में रहे, एक के बाद दूसरा, वह जो कि उनकी 
आंतरिक आवश्यकता को पूरा कर सके। जनता का बाहरी और दृश्यमान आवरण मुख्य 
रूप से जाति आधारित है, ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योकि जनता ही स्पष्ट रूप में 
अपनी इस आंतरिक चेतना के प्रति मुखर नहीं है, जो वास्तव में शुद्ध राष्ट्रवाद है। जब भी 
कभी ऐसे मौके आए, यह आंतरिक चेतना मुखरित हुई है। लेकिन सामान्य रूप से एंक 
दबी हुई भावना के तौर पर यह जनता के मस्तिष्क के अचेतन और अवचेतन स्तर पर 
विद्यमान है। इसे चेतन स्तर पर लाने के लिए कुछ मनोविश्लेषण की जरूरत है। इससे 
उन्हें काफी संतोष मिल जाएगा और राज्य में स्थिरता आएगी। 
. सच्चाई यह है कि देश भर में और विशेष रूप से केरल में कांग्रेस और पी.एस.पी. 
को राष्ट्रीय GAAS प्राक के. चुक्ती है VRE व्लो,सैद्धांतिक रूप से 
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राष्ट्रवाद के शत्रु हैं, जनता की इस भावना का चतुराई से अपने हित में लाभ उठा रहे हैं। 
वे कांग्रेस और पी.एस.पी. की कमजोरी लाभ उठा रहे हैं। इन संगठनों ने इस बार भी 
अपने तौर तरीक़ों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके विपरीत, मुसलिम लीग के साथ 
गैर-सैद्धांतिक गठबंधन के चलते उन्होंने राष्ट्रवादी लोगों के मन में गहरा संशय पैदा कर 
दिया है। यह इन दलों को लाभजनक दिख रहा होगा, लेकिन राष्ट्रवाद इस प्रकार के 
लाभ से अपना सामंजस्य नहीं बैठा सकता है। 


मन्नथ पझनाभन की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह 

श्री मन्नथ पद्मनाभन, जिन्हें कम्युनिस्ट सरकार को बाहर करने का श्रेय जाता है, ने 
इस प्रकार के गठबंधन के विरोध को उचित ठहराया है। उन्होंने इन दलों के चुनाव 
गठबंधन के तरीक़ों पर अपना असंतोष प्रकट किया है। निश्चित रूप से वे इस चरमबिंदु 
तक नहीं जाते कि इन दलों को चुनाव से बाहर करने की बात कहें, यद्यपि उन्हें पिछले 
आंदोलन जैसा ही लोकप्रिय समर्थन हासिल है, उन्होंने सिर्फ़ यह सुझाव दिया है कि 
विभिन्‍न दलों के बीच कागज में निर्वाचन क्षेत्रों के बँटवारे के बजाय उस निर्वाचन क्षेत्र में . 
सर्वोत्तम प्रत्याशी खंडा किया जाए, जो वहाँ सर्वसम्मति से स्वीकार्य हो, भले ही वह 
किसी भी दल का हो और जरूरी नहीं कि ये गठबंधन हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा 
ही करे। सदस्य दलों को तब अपने टिकट देने की स्वतंत्रता रहेगी। इससे राज्य में 
सर्वात्तम लोगों का एक वैकल्पिक प्रत्याशी मंडल तैयार हो सकेगा। कम्युनिस्टों के लिए 
निश्चित रूप से उनसे मुकाबला करना कठिन होगा। 

लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के त्रिवेंद्रम संवाददाता के अनुसार इस प्रस्ताव को 
अव्यावहारिक और धोखेबाज माना जा रहा है। राजनीतिक दल यह महसूस कर रहे हैं 
कि इससे तो धीरे- धीरे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस फॉर्मूले पर अमल में 
कुछ व्यावहारिक दिकक्तें पेश आ सकती हैं, लेकिन वे ऐसी नहीं कि उनसे पार न पाया 

जा सके। यह वास्तव में उससे कम कठिन होगा, जिसे उत्पन्न करने के लिए कथित 

संयुक्‍त मोर्चा प्रयास कर रहा है। लेकिन जब इन राजनीतिक दलों के नेता यह देखते हैं 
कि यह फॉर्मूला लागू होने से चुनाव से उनका सफ़ाया हो जाएगा तो वे अप्रत्यक्ष रूप से 
यह स्वीकार करते हैं कि सर्वोत्तम लोग तो मैदान में हैं ही नहीं। उनकी आशंका 
वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन जनता की आशंकाएँ भी यथार्थपरक ही हैं। अगर श्री 
पद्मनाभन के फॉर्मूले का तात्पर्य राजनीतिक दलों का धीरे-धीरे अस्तित्व समापन है तो 
कांग्रेस, मुसलिम लॉग और पी.एस.पी. फॉर्मूले का मतलब पुराने, अक्षम और अलोकप्रिय 
शासन की वापसी होगी, जो जनता को अवसाद और कम्युनिस्टों की गोद में फेंक देगा। 
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अपवित्र गठबंधन के बजाय 
मन्नथ का नेतृत्व अधिक महत्त्वपूर्ण 

श्री मन्नथ के फॉर्मूले को स्वीकार न करने के पीछे इन राजनीतिक दलों द्वारा दूसरी 
दलील भी दी जाती है। वे कहते हैं कि इससे तीन प्रमुख गैर-कम्युनिस्ट दलों द्वारा 6 
सप्ताह पहले बनाई व्यवस्था निरस्त हो जाएगी, जिसे अखिल भारतीय स्तर के नेताओं के 
बीच समझौता कर उनकी उपस्थिति में उनकी मंजूरी से बनाया गया। इस दलील का 
खास महत्त्व नहीं है। सर्वप्रथम, इस व्यवस्था ने जनता की आकांक्षाओं का जवाब नहीं 
दिया है। यह गठबंधन सार्थक सिद्धांतों को नहीं अपना सकता है बल्कि सभी सिद्धांतों 
को इसने हवा में उछाल दिया है। ऐसा असैद्धांतिक गठबंधन लाभ की जगह हानि ही 
पहुँचाएगा, सिर्फ़ केरल में ही नहीं बल्कि देश में अन्यत्र भी । इसका मतलब होगा 
मुसलिम संप्रदायवाद का पुनरुत्थान | इसका मतलब केरल की सरकार को एक सांप्रदायिक 
संधि के हवाले कर देना होगा। दूसरे, इसने केरल की बदली हुई परिस्थितियों पर विचार 
नहीं किया है। 1957 की स्थिति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का मतलब 
पिछले तीन साल के विकास को दरकिनार करना है। अब नई ताक़तें उठ खड़ी हुई हैं और 
नए गठबंधन स्थापित हो गए हैं। यह गतिशील स्थिति का स्थिर समाधान है। और अंत 
में, श्री मन्नाथ पद्मनाभन के व्यक्तित्व, उनकी इज्जत और उनकी शक्ति का पूरी तरह से 
तिरस्कार है। यही कारण है कि उन्हें विदेश जाने के लिए मनाया गया और इस बीच इन 
दलों ने हडबड़ी में जल्दी से ऐसा समझौता कर लिया। 

श्री मन्नथ निस्स्वार्थी कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसे कुचलने के लिए उनके पास 
अपनी कुल्हाड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन वे निश्चित रूप से धोखे को पहचान सकते हैं 
और केरल की जनता और राष्ट्र के हित में इस अपवित्र गठबंधन को मान्यता देने से 
वैधानिक रूप से इनकार कर सकते हैं। वह उन प्रत्याशियों को अपना समर्थन कैसे दे 
सकते हैं, जिन्हें वह सर्वोत्तम और जनता के लिए सर्वाधिक स्वीकार्य नहीं मानते। आंदोलन 
के समय उन्होंने जनता को भरोसा दिया था कि वे जनता से पुराने सड़े हुए माल को मत 
देने के लिए नहीं कहेंगे। अगर उन्हें अपने वादे को निभाना है तो उन्हें जनता को विकल्प 
देना होगा। साख गँवा चुके राजनीतिक दल यह नहीं कर सकते, उन्हें बाहर किया जाना 
चाहिए। श्री मन्नथ ने कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने से पहले इन दलों 
का इंतजार नहीं किया। वे स्वयमेव आगे बढ़े और जनता उनके साथ चल पड़ी तथा 
राजनीतिक दलों ने उनका अनुसरण किया। जब जनता उनके साथ है, उन्हें उन लोगों की 
ओर निहारने को आवश्यकता नहीं है, जिन्हें जनता पसंद ही नहीं कर रही है। केरल की 
जनता सदैव से ही द्विविधाग्रस्त रही है। अगर मन्नाथ अपने पाँव वापस खींचते हैं तो यह 
पुराने चुनावों की पुनरावृत्त [हो जाएगी । उन्हें आगे आना चाहिए और जबता को राष्ट्रविरोधी 
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कम्युनिस्टों के स्थान में स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी विकल्प देना चाहिए। पैबंदकारी भर से 
काम नहीं चलेगा। कमजोर, सांप्रदायिक, स्वार्थी और उप-राष्ट्रीय लोगों के कंधों पर 
बंदूक रखकर कम्युनिस्टों से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस और पी.एस.पी. 
नेतृत्व कम्युनिस्टों को नहीं रोक सकता। अगर उन्हें अपने रास्ते जाने की अनुमति दी गई 
तो वे भविष्य में भी उन्हें रोकने में समर्थ नहीं होंगे। श्री मन्नथ' पर भारी दायित्व है। 
जनता उनकी ओर निहार रही है। मैं मानता हूँ कि वह जनता को असफल नहीं होंने देंगे। 
--ऑर्गनाइज़र नवंबर 7, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

o- 


e 2. 3 र 
4. मन्नथ पद्मनाभन पिल्लई (1878-1970) केरल के स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक थे। वह नायर सेवा 


समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हँ । 1949 में पद्मनाभन त्रावणकोर विधान सभा के सदस्य बने। 
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उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को 
बताया गया कि चीन भारत को 
स्वतंत्र करेगा 


सी.पी.आर्ड. पर आरोप 

भारतीय जनसंघ के महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि भारतीय 
कम्युनिस्ट देश में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस बात 
का प्रचार कर रहे हैं कि लाल चीन हमें स्वतंत्र करने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। वे 
यू.पी. के ग्रामीणों को बता रहे हैं कि चीन के भारत पर आधिपत्य के बाद उनके कष्ट 
समाप्त हो जाएँगे। 

मैं यह बात पूरे दायित्वबोध के साथ कह रहा हूँ। मेरी सूचना मेरे विश्वस्त कार्यकर्ताओं 
द्वारा मुझे दी गई रिपोर्टो पर आधारित है। 

वर्तमान स्थिति पूरी तरह से यह माँग करती है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध 
लागू कर देना चाहिए। भारत को चीनी क्रब्जञे वाले अपने भू-भाग को खाली कराने के 
लिए सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। रक्षा मंत्री का पद किसी और समर्थ व्यक्ति को दिया 
जाना चाहिए, जो इस ओर पूरा ध्यान दे सके, जिसका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि और आचरण 
विवादों में न रहा हो, जिस प्रकार के विवादों ने संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत मुद्दे पर भाषण 
देने पर मौजूदा रक्षा मंत्री को लपेट लिया। रक्षा नीतियाँ तैयार करने के लिए कम्युनिस्ट 
पार्टी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं का सम्मेलन जल्द से जल्द आयोजित 
किया जाना चाहिए। चीन पर प्रधानमंत्री की नवीन घोषणा जनता में उत्साह का संचार 
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नहीं करेगी, जब तक कि चीनी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए दृढ और लाभकारी 

कार्रवाई नहीं की जाती। सीमा पर चीनी क्रब्जे वाले क्षेत्रों के निर्जन होने पर सैन्य 

कार्रवाई की कठिनाई संबंधी उनके बार-बार के बयानों ने हर क़ौमत पर भारत की 
अखंडता की सुरक्षा के प्रति उनकी मानसिक तैयारी का भंडाफोड़ दिया है। 

--द टाइम्स ऑफ इंडिया; नवंबर 8, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

m 
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भारतीय क्षेत्र ख़ाली किए बिना 
कोई संधि-वार्त्ता न हो 


दिल्‍ली में 6 नवंबर, 1959 को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में 
दीनदयालजी का वक्‍तव्य। 


सुरक्षा के प्रश्‍न पर राष्ट्रवादी शक्तियाँ संगठित हो जाएँ 

चीनी आक्रमण के संबंध में प्रधानमंत्री की भाषा में जो तनिक कड़ापन आया है, 
उससे जनता में तब तक भरोसा और उत्साह उत्पन्न नहीं हो सकता, जब तक उसके 
साथ चीनी आक्रामकों को भारतीय सीमा से बाहर धकेलने के लिए दृढ और प्रभावी 
कार्रवाई भी न की जाए। जिस भाँति अब तक वह चीनियों द्वारा बनाए गए क्षेत्रों के उजड़े 
होने तथा सेनाओं के वहाँ आने-जाने की कठिनाई आदि का उल्लेख करते रहे हैं, उससे 
केवल यह प्रकट होता रहा है कि वह स्वयं इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं 
हैं कि हर मूल्य पर देश की अखंडता की रक्षा की जाए। जहाँ ये बातें देश की मनोभावनाओं 
से पूर्णतः बेमेल हैं, वहाँ दूसरी ओर इनसे चीनी आक्रमण को प्रोत्साहन और स्वयं अपने - 
में हतोत्साह और देश को रक्षा के लिए शासन की इच्छा तथा क्षमता के संबंध में 
अविश्वास उत्पन्न हुआ है। अब भारत-चीन संबंध का प्रश्न प्रमुखत: सामरिक हो गया 
है । अत: अब जब कि भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए सेना लगा दी गई है, चीन 
के साथ वार्त्ता किए जाने की चर्चा उस समय तक के लिए पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए, 
जब तक कि अधिकृत क्षेत्र मुक्त नहीं हो जाता। चीन के साथ दौत्य संबंध भी विच्छेद 
कर देने चाहिए। 
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जनसंघ का सुझाव 

यह संतोष का विषय है कि कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर शेष सभी ओर से कम्युनिस्ट 
आक्रमण को उठकर मुकाबला करने की दृढ आवाज़ एक स्वर से उठ रही है । प्रधानमंत्री 
को स्वयं आगे बढ़कर समस्त राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करने को दिशा में पग उठाना 


चाहिए और ऐसी प्रतिरक्षा नीति निर्धारित करनी चाहिए कि जो वास्तव में राष्ट्र की भावनाओं. 


की पूर्णतः प्रतिनिधि हो। जनसंघ का सुझाव है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त अन्य 
सभी दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाए। 


योग्य रक्षा मंत्री की नियुक्त हो 

जनता में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि अब सरकार वास्तव में यथार्थवादी 
और दृढ प्रतिरक्षा नीति अपनाने के लिए तैयार है, यह आवश्यक है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय, 
किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो पूर्ण समय दे सके और जिसका व्यक्तित्व उन 
विवादों से मुक्त हो, जो पिछले इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर भी कृष्ण 
मेनन के संबंध में चल रहे हैं। हाल में तिब्बत के प्रश्‍न पर राष्ट्र संघ में कृष्ण मेनन के 
व्यवहार से उस बात की पुष्टि ही हुई है कि वह दूसरे देशों के सामने भारतीय दृष्टिकोण 
और जनमत को रख सकने के अयोग्य हैं। हम इस समाचार का भी उल्लेख करना 
चाहेंगे कि श्री कृष्ण मेनन 11 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं तथा 16 को लोकसभा प्रारंभ 
होने से पूर्व वापस चले जाएँगे। में समझता हूँ कि हमारी संसद्‌, राष्ट्रसंघ में अपने 


प्रतिनिधि के अधिक विनयपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार की अधिकारिणी है | प्रतिरक्षा _ 


मंत्री को ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर पर जब कि स्वयं उनके मंत्रालय से संबंधित नीतियों का 
प्रश्न सामने हो, लोकसभा के सम्मुख आने से बचना नहीं चाहिए। अतः मैं अनुरोध 
करता हूँ कि प्रतिरक्षा मंत्री महोदय के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाए, जिससे लोकसभा 
प्रत्यक्ष सुन सके | । 


कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगे 


'एक साम्यवादी देश की ओर से आक्रमण होने के कारण देश की सुरक्षा और शांति _ 


के लिए हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पाटी भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने न 
केवल खुले रूप में चीन का समर्थन किया है, वरन्‌ राष्ट्र विरोधी कारवाइयाँ भी कर रही 
है। उसका तथाकथित आपसी मतभेद जनता को भुलावे में डालने की एक चाल मात्र है। 
सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उनकी तेज काररवाइयों के समाचार आ रहे हैं। आपत्तिजनक 
साहित्य भी बाँटा जा रहा है। कलकत्ता के खाद्य आंदोलन के दिनों में झगड़ों के समय 
चीनियों द्वारा कम्युनिस्टों की बैठकों के सामने भाषण करने के भी समाचार हैं। इसी 
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भाँति कानपुर में भीड़ को हिंसात्मक रूप में उभाड़ने में भी उनका बड़ा हाथ है। यह सब 
आक्रमणकर्ताओं की सहायता के लिए देश में अराजकता उत्पन्न करने को उनकी योजना 
का पूर्व अभ्यास मात्र है। यद्यपि भारतीय जनसंघ यह नहीं चाहता कि सामान्य समय में 
संस्था संघठन के मूलभूत अधिकार पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए, परंतु वर्तमान 
संकट-काल में, कम्युनिस्ट पार्टी को पंचमांगी गतिविधियों और षड्यंत्रों को रोकने के 
लिए, उन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। 
-- पाञ्चजन्य, नवंबर 16, 1959 
o 
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पी.एस.पी.- एक उद्देश्यविहीन दल 
हरियाणा फ्रंट-एक राजनीतिक चाल 


प्र सोशलिस्ट पार्टी के बंबई सम्मेलन ने संगठन का सिर्फ़ द्वैधचरित्र ही उजागर 

किया है। दल के नेताओं ने कांग्रेस के साथ वैचारिक और नीतिगत मतांतरों के 
चाहे जो भी दावे किए हों, तथ्य यह है कि अधिकांश सदस्य जो कांग्रेस के उच्च पदों पर 
थे, आम चुनाव में टिकट पाने में असफल रहने अथवा दल के अंदर ही हार जाने के 
चलते इस दल में शामिल हो गए हैं। अगर उनमें कोई एक चीज समान है तो वह है 
कांग्रेस के साथ असंतुष्टि की भावना। इसलिए वे पहला अवसर कांग्रेस में ही प्राप्त करने 
के उत्सुक थे, aed कि कांग्रेस में ऊँचा पद प्रदान किया जाए लेकिन बाद में उनके 
दृष्टिकोण में कुछ बदलाव हुआ, जो नीतिगत मामलों में कोई आधारभूत मतांतर की 
वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस की तेजी से बढ़ रही अलोकप्रियता की वजह से हुआ। 
कांग्रेस का टिकट अब चुनाव में सफलता की गारंटी नहीँ रहा। कुछ स्थानों पर तो इसे 
एक दायित्व के रूप में भी देखा जाता है। बहुत से वक्ताओं ने यह बात सामने रखी, 
जिन्होंने कांग्रेस के साथ सहयोग के विचार का विरोध किया। उनके अनुसार चुनावी 
रणनीति की माँग कांग्रेस के साथ निकटतर संबंध क्रायम करना नहीं है। जिनको निगाह 
सिर्फ़ चुनावों में ही है, जो पाली बदलने और पार्टी के लेबेल बदलने में तनिक भी 
प्रायश्चित्त नहीँ करते, वे अपनी भूमिका तय करने में अपनी चुनावी संभावनाओं को 
सदैव बहुत महत्त्व देते हैं। 

यद्यपि पी.एस.पी. भी अपने सदस्यों की चुनावी जरूरतों को पूरा करने में असफल 
हो गई है। चुनावों में उनकी लगातार पराजय ने पार्टी सदस्यों में कुंठा और कलह व्याप्त 
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हो गई है। रजत जयंती सम्मेलन में उनके सभी विचार-विमर्शो में कुठा छाई रही | अशोक 
मेहता' और एस.एम. जोशी? यह महसूस करते हैं कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के 
अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने इंसे नेहरू के बाद कांग्रेस के 
बिखरने और शक्तियों के नए गठबंधन बनने तक स्थगित करने की सलाह दी है। उन्हे 
उम्मीद है कि उस समय पी.एस.पी. सभी समाजवादियों का एक साझा मंच बनेगी, क्योंकि 
80 प्रतिशत कांग्रेसी समाजवादी नहीं बल्कि समाजवाद विरोधी हैं। औसत कांग्रेसियों के 
बारे में उका आकलन सच है, लेकिन यह मामला पी.एस.पी. के साथ भी है। जब एक 
सुहानी सुबह एक अकेले व्यक्ति की घोषणा पूरे कांग्रेस संगठन को समाजवादी नहीं बना 
सकती तो कोई एक अचानक पी.एस.पी. में शामिल होकर समाजवाद के जोश से कैसे 
ओतप्रोत हो सकता है, जबकि उसे पता है कि कांग्रेस का टिकट उसे नहीं मिला है। यह 
उम्मीद करना व्यर्थ है कि ऐसे लोग जनता में आत्मविश्‍वास की भावना जाग्रत्‌ कर सकेंगे 
. और समाजवादी ताक़तों को एकजुट कर सकेंगे | कुछ लोगों ने पी.एस.पी. में आस्था प्रकट 
को है और उम्मीद जताई है कि यह एक विपक्षी दल के रूप में उभरेगी । लेकिन उनकी 
उम्मीदें व्यर्थ है। यह मज़बूत विपक्ष के रूप में नहीं उभर पाएगी, क्योंकि इसमें दल के 
आधारभूत तत्त्वों को ही कमी है, मतलब ठोस वैचारिक आधार का अभाव है। इसका 
समाजवादी आदर्शो के लिए आचरण और बगैर उनके पूरे प्रभावों को जाने समाजवादी 
नारे लगाने से सिर्फ़ कम्युनिस्टों को मदद मिली है, जिनका दल हर क्रीमत पर विरोध 
करना चाहता है। यह भी काफ़ी आश्चर्यजनक है कि श्री जयप्रकाश एक ही समय पर 
समाजवाद और सर्वोदय दोनों की कसमें खा सकते हैं। वे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में नए दलों के 
विचार को खारिज करते हैं और ठीक उसी समय पी.एस.पी. को यह सलाह देते हैं कि वह 
स्वतंत्र पाटी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखे | इससे लोग भ्रम का शिकार होंगे, क्योंकि 
उनके और कांग्रेस के कथन में मुश्किल से ही कोई अंतर दिखाई पड़ता है। वैचारिक रूप 
से कांग्रेस और पी.एस.पी. अलग-अलग नहीं हैं । उनके चुनावी घोषणा-पत्रों में विषयवस्तु 
और कार्यक्रमों के ब्योरे में कोई अंतर नही है, बल्कि सिर्फ़ भाषिक अंतर है। जहाँ एक 
ओर कांग्रेस इन-इन चीजों को करने का दावा करती है, पी.एस.पी. मात्र यह शिकायत 
करती है कि इन कार्यक्रमों पर अमल नहीं किया जा सका है। 
पी.एस-पी. नेतृत्व अत्यधिक दुविधाग्रस्त प्रतीत होता है। सहयोग करें अथवा न 
करें, उनके सामने यही सवाल है। वे इस मुद्दे का समाधान स्पष्ट रूप से कांग्रेस में 


1. अशोक मेहता (1911-1984) समाजवादी राजनीतिक थे। ये 1959-1963 के दौरान प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 
अध्यक्ष रहे। 
2. श्रीधर महादेव जोशी (1904-1989) सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलानेवाले प्रमुख व्यक्तियों में | 
गिने जाते हैं। ये संयुक्त महाराष्ट्र समिति के महासचिव भी रहे। 
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वापस जाने की घोषणा करते हुए कर सकते हैं। सिर्फ़ इसी Han से कुछ हद तक 
भारतीय राजनीति की मौजूदा अराजक स्थिति कम हो सकेगी और विशेष सिद्धांतों और 
कार्यक्रमों के आधार पर गठबंधन स्थापित हो सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 
पी.एस.पी. के लोग पैदायशी रूप से ऐसे बहादुरीपूर्ण फैसले करने में अक्षम हैं। जनता 
उनको पहचानने से इनकार करते हुए उन्हें सही स्थान पर रख सकती है। 
बंबई महाप्रांत के पुनर्गठन के मुद्दे को फिर से शुरू करने के प्रयासों ने सत्ता के 
भूखे तुच्छ राजनीतिज्ञों को सभी प्रकार की हास्यास्पद माँगों को रखने के लिए प्रेरित 
किया है। इन माँगों को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में उठाया गया है, 
जिसमें विशाल धरना देने की माँग भी की गई। इस माँग के समर्थकों ने दिल्ली के साथ 
चारों ओर स्थित पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों को मिलाकर एक राज्य 
बनाने की माँग रखी है। अगर इसके आधार पर नया राज्य बनाया जाता है। विभिन्न 
ज़िलों में उलट-पुलट और जोड़ को केंद्र में कोई शहर निर्धारित करते हुए संभव बनाया 
जा सकता है। एक समय था जब भारत में अनेक रियासतें थीं। अगर श्री शेर सिंह पुराने 
इतिहास को याद कर सकते हैं, जब हस्तिनापुर आसपास के क्षेत्रों की राजधानी था, में 
उन्हें ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ कि मथुरा और आगरा या कोई अन्य बड़ा शहर किसी 
न किसी राज्य की राजधानी हुआ करते थे। अगर हम महाभारत के दिनों की याद करें तो 
हमें दिल्‍ली को विशाल हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की राजधानी बनाना चाहिए 
और एकात्मक शासन लागू किया जाए जो धर्मराज युधिष्ठिर ने स्थापित किया था। 
अलग-अलग भागों में बँट रहे देश के लिए इतिहास के कुछ उदाहरण सामने रखने का 
कोई औचित्य नहीं है। यह भी आश्चर्यजनक है कि यू.पी. स्वतंत्र पार्टी के नेता श्री 
एस.के.डी. पालीवाल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने की सहमति दे दी। उन्होंने उस 
पार्टी के उद्देश्य को नुक़सान पहुँचाया है। स्वतंत्र पार्टी के नेताओं को यह बात स्पष्ट 
करनी चाहिए कि वे सभी प्रकार की उन माँगों का समर्थन करेंगे, जो इन राज्यों से छोटे 
भू-भागों को काटकर निकालने और मंत्री बनने के लालच को संतुष्ट करती हों। अगर 
पालीवाल और शेर सिंह यू पी. और पंजाब में मंत्री बनने की सभी उम्मीदें खो चुके हों, 
तो इसके लिए विशाल हरियाणा में सपना देखना बेकार है। श्री पालीवाल ने इस माँग के 
समर्थन में भाषा, प्रशासन, राष्ट्रीय हित और जनमत जैसी बातों पर बल दिया। कौन सा 
भाषिक सादृश्य उन्हें इस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, जो वर्तमान समय में गठित राज्यों में 
नहीं है। हिंदी ही यहाँ बोली जाती है और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान 
के अन्य भागों में भी हिंदी ही बोली जाती है। भाषा के आधार पर विशाल हरियाणा की 
माँग करना हास्यास्पद है। ऐसा प्रतीत होता है कि आंदोलन के संगठनकर्ताओं ने वास्तविक 
इरादों को छिपाने के लिए इसे आवरण की तरह इस्तेमाल किया है। 
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यह माँग पंजाब के हितों को नुक़सान पहुँचाएगी। लोग महसूस करते हैं कि प्रोफेसर 
शेर सिंह और अन्य लोग मास्टर तारा सिंह के हाथों खेल रहे हैं। अकाली नेता सिख राज्य 
को अपनी माँग के पक्ष में सिखों को मूर्ख बनाने में असफल हो गए हैं, इसलिए अब 
काट-छाँट कर पहले से ही छोटा किए जा चुके वर्तमान पंजाब के विभाजन की माँग के 
जरिए उसके हाथों को मजबूत करना धोखेबाजी होगी। अगर हरियाणा गठित किया जाता 
है तो जो कुछ बचता है, वह वही है जो मास्टर तारा सिंह चाहते हैं, यानी सिख सूबा । श्री 
शेर सिंह पंजाब को एकता को नष्ट कर रहे हैं। हिंदी आंदोलन के समय महान्‌ त्याग 
करते हुए पूरे पंजाब के लोगों ने वह भावनात्मक एकता अर्जित की जिसे अंग्रेज और 
उनके एजेंट लगातार नष्ट करने का प्रयास करते रहे हैं। हिंदी आंदोलन के संगठनकर्ता 
इस बात को शिकायत करते रहे हैं कि सरकार ने आंदोलन को समाप्त करते समय जो 
गंभीर आश्वासन दिया था, उसे न पूरा कर उन्हें धोखा दिया है। विशाल हरियाणा के लिए 
पूरी जिम्मेदारी श्री शेर सिंह और उनके साथियों पर है। सरकार उनको आसानी से 
दरकिनार कर सकती है, अगर उसे पता हो कि उनमें एकता का अभाव है। यह महसूस 
करने का भी कारण है कि लोगों ने आंदोलन में भागीदारी कुछ परोक्ष उद्देश्यों से की 
थी। यह उसी तरह से है, जैसे मास्टरजी पंजाबी की वकालत कर रहे हैं, जबकि उनका 
उद्देश्य अपनी सोच पर आधारित सूबे का गठन है। उन्हें पंजाब की भौगोलिक सीमाओं 
के विस्तार का स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए या ऐसे ही किसी और सुधार का जो इसे 
अधिक लोकप्रिय और प्रबल बनाए। अगर शेर सिंह को हिंदी से प्रेम है तो उन्हें यह तथ्य 
नहीं भूलना चाहिए कि यह भाषा उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है, जिन्हें वह 
अपनी प्रस्तावित योजना में बाहर रखना चाहते हैं। मास्टर तारा सिंह और प्रोफेसर शेर 
सिंह इस आधार पर अपनी माँगे पेश कर रहे हैं कि पंजाब एक द्विभाषी राज्य है, जब 
द्विभाषी बंबई राज्य का विभाजन किया जा रहा है, तो ऐसे में पंजाब के feast अस्तित्व 
को जारी रखने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है। लेकिन दोनों ही यह बात भूल रहे हैं 
कि पंजाब उसी रूप में द्विभाषी नहीं है, जिस रूप में बंबई राज्य है। पंजाब में भाषिक 
जोनों को चिह्नित कर पाना भौतिक रूप से असंभव है। राज्य पुनर्गठन आयोग 
(एस.आर.सी.) ने इस मामले की पड़ताल करते हुए पाया कि हिंदी और पंजाबी दोनों ही 
भाषाओं के पंजाब में कोई निश्चित भूभाग नहीं है। सचर क्षेत्रीय फॉर्मूले ने राजनीतिक 
आधार पर इन क्षेत्रों को चिहित करने की पहल की, लेकिन बुरी तरह से असफल हो 
गया। उसकी व्यापक रूप से आलोचना Fe | वह किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। 

यह उचित समय है कि सरकार बंबई राज्य पर अपने निर्णय को घोषित करते हुए 
इस बात को घोषित करे कि कहीं भी मौजूदा व्यवस्था को भंग करने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी। मैं भी पंजाब के लोगों से अपील करूँगा कि वे इन भटकानेवाली चालों के 
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शिकार न हों, विशेष रूप से उस समय जबकि एक आक्रांता द्वारा हमारी स्वाधीनता और 

अखंडता को जबरदस्त रूप में चुनौती दी जा रही है। इन माँगो के समर्थकों को यह भी 

ध्यान में रखना चाहिए कि अपने विचारों को व्यक्त करने का गलत समय चुनकर उन्होंने 

मात्र राष्ट्रवादी ताक़तों के संदेह पर मुहर लगा दी है, अगर वे राष्ट्र की कठिनाइयों को 

अपने लिए अवसर मानते हैं और अपनी माँगों के लिए आग्रह करते हैं तो राष्ट्रीय हित में 
उन्हें लोग अभयदान नहीं देंगे। ऐसी माँगों को तुरंत ही ख़ारिज कर देना चाहिए। 

--आर्गनाइज़र; नवंबर 76, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

, o 
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चीन आक्रांता है, 
उससे समझौता नहीं किया जा सकता; 
देशद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी पर 
प्रतिबंध लगाया जाए* 


आः का चीन पहले का चीन नहीं रहा है। यह चीन तो लाल चीन है। आज का 
चीन दूसरों को खाना चाहता है। चीन तिब्बत पर चढ़ आया और हमने इस बारे 
में चेंबरलेन की तरह काम किया । जिस प्रकार चेंबरलेन' ने स्विट्रजरलैंड को हिटलर के 
हवाले कर दिया और बाद में हिटलर ने स्विट्रजरलैंड को हड़प लिया, ठीक उसी प्रकार 
पं. नेहरू ने तिब्बत के सवाल पर चेंबरलेन का काम किया है। तिब्बत हमारे देश की 
सुरक्षा को दीवार था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतिहास को धोखा देकर तिब्बत को 
चीन का अंग बताया, जिसके कारण तिब्बत पर चीन ने अधिकार करके वहाँ के लोगों के 
खून से होली खेली, किंतु फिर भी हम चुप रहें, यह नहीं हो सकता । चीन ने तिब्बत को 
हड्पने के बाद आज भारत की लगभग 350 मील भूमि पर आक्रमण करके अधिकार 
जमा लिया। इस सवाल पर हमारे प्रधानमंत्री ने दृढता से चीन को यह कहा था कि 
लोंगजू तथा हमारी तमाम भूमि खाली करो, तभी आपकी और हमारी बातचीत हो सकती 
है। परंतु हमारे देश के रक्षामंत्री श्री कृष्ण मेनन ने इस पत्र के पहुँचने के साथ ही 
* देखें परिशिष्ट-४], पृष्ठ 3101 i 
1. आर्थर नेविल चेंबरलेन (1869-1940), ब्रिटिश कंजर्वेटिव राजनेता, जो मई 1937 से मई 1940 तक यूनाइटेड 
किंगडम के प्रधानमंत्री रहे । इन्होंने म्यूनिख समझौते (1938) के तहत चेकोस्लाविया के भौगोलिक क्षेत्र सुडेटन 


लैंड को जर्मनी में विलय की अनुमति दी थी । डून Š ; 
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कम्युनिस्टों के प्रति वफादारी बताने के लिए यह कहा था कि लोंगजू को लेने के लिए 
हम सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मेनन ने यह सिद्ध कर दिया कि हम 
कम्युनिस्टों को चाहते हैं-और मेनन ने यू.एन.ओ. में तथा अन्य स्थानों पर जो भी 
विचार दिए हैं, उनमें चीन का पक्ष लिया है। इस कारण यह साबित हो चुका है कि मेनन 
कम्युनिस्ट हैं, अतः हमें ऐसे देशघातक व्यक्ति को तुरंत पद से हटाना चाहिए। 


सेनाओं को अवसर मिले 

आज चीन हमारे ऊपर आक्रमण करके व हमारे जवानों को मारकर समझौते की 
यह बात कर रहा है कि दोनों देशों की सेनाएँ साढ़े बारह-बारह मील पीछे हट जाएँ। इस 
सुझाव को यदि नेहरूजी ने मान लिया, तो हो सकता है कि हमें यह आजादी जो मिली 
है, उसे खोना पड़े, क्योंकि चीन तो पहले से ही हमारे देश में साढ़े बारह-बारह मील घुस 
आया है। इसलिए चीन की तो हटने में कोई हानि नहीं है। यदि हानि है तो हमारी । अतः 
जनसंघ का स्पष्ट मत है. कि हमारी तमाम भूमि को चीन ख़ाली करे, तभी समझौते को 
बात हो सकती है। अपना भ्रमजाल फैलाकर चाऊ एन लाई हमें फँसाना चाहता है। 
इसलिए हमें चाहिए कि यदि चीन हमारी सीमाएँ खाली करने के लिए तैयार नहीं होता, 
तो हमारी सेनाओं को अवसर देखकर चीन को खदेड़ देना चाहिए। 

आज देश को विदेशी मुद्रा की काफ़ी कमी होने के कारण हमारे देश के व्यक्तियों 
को पुर्जे खरीदने के लिए आज्ञाएँ जारी नहीं हो पाती हैं, किंतु देशद्रोही कम्युनिस्टों को हर 
समय बाहर जाने के पासपोर्ट कैसे मिल जाते हैं? श्री अजय घोष का तो इलाज भी 
दुनिया के किसी अन्य देश में न होकर मॉस्को में ही होता है। उन्हें तो मॉस्को जाने की 
बीमारी लगी हुई है । भारत के कम्युनिस्ट चीन के एजेंट बनकर देश में दंगे कराने पर तुले 
हुए हैं। अतः देशहित का तक़ाज़ा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा 
ऐसे ख़तरे के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को पंचशील की बातें छोड़कर सच्ची तटस्थ 
नीति को अपनाना चाहिए और तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट कर देश की सुरक्षा 


की बात करनी चाहिए। 
पाञ्चजन्य, नवंबर 23, 1959 


o 
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66 
नेहरू द्वारा संसद्‌ की अवमानना 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी? (पुस्तक), 1971 में 'सरकार जनता 
का विश्वास करे” शीर्षक के साथ पुनः प्रकाशित हुआ। 


BH कया और समझौता वार्त्ता के बारे में चीनी प्रस्ताव के प्रति भारतीय रुख 
बताते समय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संसद्‌ की उपेक्षा कर दी है। श्री चाऊ 
एन-लाई का पत्र 7 नवंबर को मिला और उसका उत्तर नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूत 
को 16 नवंबर को, जिस दिन संसद्‌ की बैठक आरंभ हुई, सौंप दिया गया। यदि उत्तर 
देने में इतना विलंब किया जा सकता था-क्योंकि प्रधानमंत्री प्रारंभ में कई कार्यक्रमों में 
व्यस्त थे और इस कारण भी कि उन्होंने अपना जन्मदिन देहरादून में, जनता से दूर मनाने 
का निश्चय किया--तो उसे कुछ दिन और रोका जा सकता था, ताकि जनता के प्रतिनिधियों 
को अपने मत से सरकार को अवगत कराने का अवसर मिल जाता। 
यह कहने कौ आवश्यकता नहीं कि हाल के कुछ परिवर्तनों के बावजूद इस प्रश्न 
पर राष्ट्र कौ भावनाओं और सरकार की नीति में भारी अंतर रहा है। कोई भी जनतांत्रिक 
सरकार जनता को उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकती, विशेषत: एक ऐसे प्रश्‍न पर, 
जिसमें हर प्रयास और पूर्ण राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है । किंतु भारत सरकार 
अनवरत रूप से जनता की बात सुनने से इनकार करती आ रही है। इसके स्थान पर 
सरकार संसद्‌ के सामने 'जो भाग्य में लिखा होगा, वही होगा' की भावना के साथ जाने 
कौ तैयारी दिखा रही है। 
यही वह रुख़ है, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। न केवल 
विरोधी पक्षों ने, अपितु कांग्रेस संसदीय दल ने भी इस नीति का विरोध किया है और 
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ठीक ही विरोध किया है। कांग्रेस सदस्यों ने सरकार को क्षमा न करते हुए उसकी 
और अयथार्थ चीनी-नीति की प्रकट आलोचना की है। कांग्रेस संसदीय दल 
की निजी बैठकों में तो नीति-निर्माताओं पर और भी तीखा प्रहार 'किया गया है। संसद्‌ 
अधिवेशन के प्रथम दिन की पार्टी की बैठक तो अभूतपूर्व तूफानी रही। यहाँ तक कि 
पंडित नेहरू भी आलोचकों को चुप नहीं करा सके। वह बैठक प्रेस के लिए खुली नहीं 
थी और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों को बैठक में हुई बातों को, विशेषत: प्रधानमंत्री के 
भाषण को, प्रकट न करने की शपथ दिलाई गई थी। ऐसा विश्‍वास किया जाता है कि 
प्रधानमंत्री ने यह धमकी भी दी कि यदि उनकी नीति का समर्थन नहीं कियागया तो वे 
त्यागपत्र दे देंगे। बताया जाता है कि एक अमरीकी संवाददाता के साथ टेलीविजन-भेंट 
में उन्होंने अपने मत को व्यक्त भी कर दिया है । उनका मत था, “मेरे लिए और देश के 
लिए यह अच्छा होगा कि मैं प्रधानमंत्री-पद का परित्याग कर दूँ।'' 
फिलहाल मैं इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री के संभावित या चर्चित अवकाशग्रहण 
के पूर्वग्रह की चर्चा करना नहीं चाहता। किंतु इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर नेतृत्व और जनता 
के बीच बढ़ रहे मतभेद की उपेक्षा करना या उसे कम करके आँकना अपने ही लिए 
घातक होगा। किसी नीति के सही या गलत होने के बारे में सदैव तर्क-वितर्क किया जा 
सकता है, किंतु वाद-विवाद से युद्ध नहीं जीता जाएगा। केवल जनता की निष्ठा और दूढ 
निश्चय के द्वारा ही सिर पर खड़ी विकट स्थितिजन्य विपत्ति और परीक्षा की घड़ी से 
उबरा जा सकता है। यदि सरकार की तथाकथित ' सही ' नीति राष्ट्रीय संकल्प को दुर्बल 
करती है या इससे उसके नैतिक बल का हास होता है, तो फिर 'गलत' क़दम उठाना ही 
बेहतर होगा। अंतिम विश्लेषण में जनता का निर्णय सदैव ठीक होता है और वही 
जीतेगी । हमें अपनी श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता की झूठी भावना से अभिभूत होकर जनता की 
अवज्ञा और उसका अनादर नहीं करना चाहिए। 
यदि सरकार चीन-नीति के निर्धारण में मार्गदर्शन के लिए जनता की ओर मुडे तो 
वह न केवल स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगी, बल्कि वह इस अवसर का 
उपयोग राष्ट्रीय एकता निर्मित करने के लिए भी कर सकती है, जिसमें गत दस वर्षो से 
क्षीणता के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यह भले ही यूरोप के बारे में कहा गया हो कि 
राष्ट्र युद्ध में जीवित रहते और शांति में मरते हैं, पर यह विश्व भर के देशों पर खरा 
उतरता है। यह सच है कि भारत में हम जनता में सामान्य राष्ट्रीयता एवं सोद्देश्य जीवन 
की भावना को प्लावित करने के लिए संस्कृति और धर्म के शाश्वत तत्त्वों पर सदा ही 
अधिक निर्भर रहे हैं, किंतु इधर विदेशी कल्पनाओं और आदर्शो में वृद्धि के साथ वह 
मौलिक एकता एक दृश्यमान और सामान्य रूप से समझ में आनेवाली अभिव्यक्ति नहीं 
पाती | आज राजनीति मुख्यतः क्षेत्रीयता, वर्गवाद और व्यक्तित्व-प्रधान हो रही है । संकट 
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के समय में इन पर आधारित भावनाओं को सरलता से दूर किया जा सकता है | किंतु यह 
आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता के आह्वान के उपरांत भी कांग्रेसी 
लोग राष्ट्रीय प्रश्नों की अपेक्षा गुटबाज़ियों में ही अधिक व्यस्त हैं। उनके लिए चीनी 
आक्रमण का कोई महत्त्व नहीं। चीनियों को देश से निकाल बाहर करने के बदले, यह 
दल के चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वियों को उखाड़ फेंकने के लिए अधिक उत्सुक हैं । इसका 
मुख्य कारण यह है कि वे सरकारी नीति-निर्माण में सहभागी होने की भावना से वंचित 
हैं। वे यदि सरकारी नीति का समर्थन करते हैं, तो उसका कारण यह नहीं हैं कि उन 
नीतियों के ठोस होने के बारे में उनंका दृढ विश्वास है, बल्कि उसका कारण है, उनकी 
असहायता एवं रणनीति । यह आवश्यक है कि इस मानसिक जडता को दूर किया जाए 
और पूरे राष्ट्र को सक्रिय बनाया जाए। उससे हमें अविलंब विजय प्राप्त होगी । इसे पूर्ण 
करने के लिए बहुत प्रयास या विशाल योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक 
केवल यह है कि सरकार और प्रधानमंत्री जनता को विश्वास में लेना सीखें और जनतंत्रीय 
सांस्थानिक व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की उपेक्षा न करें। 
—ऑर्गनाइज़र;, नवंबर 23, 1959 
o 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


67 


चीन के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई जाए 


कलकत्ता में आयोजित पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलंन में भारतीय 


जनसंघ के महामंत्री पं. दीनदयाल उपाध्याय ने संवाददाताओं के 
प्रश्नों के उत्तर में जनसंघ की चीनी सीमा अतिक्रमण संबंधी नीति 
पर प्रकाश STON | कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर। 


प्रश्न : 


उत्तर 


प्रश्‍न : 
के पक्ष में हैं? 


` उत्तर : हाँ। 


आपने अपने वक्तव्य में एक ओर तो यह बताया कि चीन ने भारत के ; 
जिस भूखंड को अपने अधिकार में ले लिया है, उसे मुक्त कराने के . 
लिए भारत को सैनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए दूसरी ओर 
आपने कहा कि इससे व्यापक संघर्ष की संभावना नहीं । इन दोनों बातों 
में संगति कैसे बैठ सकती है ? 


: मैने कहा है कि व्यापक संघर्ष की संभावना नहीं है। व्यापक से मेरा तात्पर्य 


विश्व युद्ध जैसी स्थिति से है। सामान्य युद्ध तो होगा ही। लेकिन यदि हमने 
चीनी आक्रमण और उसकी साम्राज्य लिप्सा को रोकने के लिए कोई सुदृढ 
नीति नहीं अपनाई तो चीन भारत के अधिकाधिक भूखंड को हड़पता जाएगा। 
इससे समस्त एशिया की शांति ख़तरे में पड़ जाएगी। चीनी आक्रमण हमारे 
देश की सार्वभौमिकता को चुनौती है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमें 
इसका मुँहतोड़ उत्तर देना चाहिए। 

क्या वर्तमान स्थिति में आप चीन के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ देने 
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प्रश्‍न 
उत्तर 


प्रश्‍न 


उत्तर 


प्रश्‍न 


उत्तर 


प्रश्‍न 
उत्तर 


प्रश्‍न 


उत्तर 
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: चीनी आक्रमण के प्रतिकार के लिए आप क्या तरीक़ा अपनाना चाहते हैं? 
: सर्वप्रथम भारत अपने कूटनीतिक संबंधों का विच्छेद करे, अधिकृत क्षेत्रों 


को ख़ाली करने की माँग करे, यदि चीन स्वेच्छा से ख़ाली करने के लिए 
तैयार न हो तो सैनिक शक्ति का प्रयोग करे तथा चीन को अपनी सीमा से 
खदेड़ दे। सरकार के इस प्रकार के प्रयत्न का, जो प्रत्येक भारतीय की 
भावना के अनुकूल है, जनता द्वारा हार्दिक स्वागत किया जाएगा। 


: क्या आप रूस के साथ भी कूटनीतिक संबंध तोड़ने के पक्ष में हैं ? 
: नहीं, हम रूस या अन्य किसी भी कम्युनिस्ट देश के साथ कूटनीतिक संबंध 


तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हम तो केवल उसी देश से कूटनीतिक संबंध तोड़ने 
के पक्ष में हैं, जो हमारी सार्वभौमिकता पर आघात करता है। 


: यदि चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो क्या भारत के कम्युनिस्ट 


उनका साथ देंगे ? 


: मेरा मत है कि वे निश्‍चित रूप से उनका साथ देंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से दें, 


चाहे परोक्ष रूप से। 


: क्या आप चाहते हैं कि साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगाया जाए? 
: वैसे साधारण स्थिति में तो संविधान में उल्लिखित संस्था और संगठन बनाने 
“के मौलिक अधिकार का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, किंतु असाधारण स्थिति 


में मौलिक अधिकार को सीमित करना आवश्यक हो जाता है। कम्युनिस्टों 
की हाल की गतिविधियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे 
देश को सुरक्षा को खतरा है, अतः इस पर प्रतिबंध अवश्य लगना चाहिए। 


: साम्यवादियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ तथा उनका विदेशी राष्ट्रों से 


गठबंधन तो कोई नई बात नहीं है, फिर क्या आप साम्यवादी दल पर 
हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं? 


: Well केवल आकस्मिक एवं असामान्य परिस्थितियों, में जब किसी दल के 


कार्यो द्वारा देश की सार्वभौमिकता को खतरा उत्पन्न हो जाए, तभी प्रतिबंध 
लगाने को आवश्कयता होती है। साधारण स्थिति में साम्यवादियों की जो 
गतिविधियाँ रहती हैं, उनका मुकाबला जन-जागरण के द्वारा भी किया जा 
सकता है, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा करना कठिन है। अगर यही आक्रमण 
किसी गैर-कम्युनिस्ट देश के द्वारा किया जाता, तो शायद प्रतिबंध लगाने की 
आवश्यकता नहीं पड्ती। कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा इन दिनों सरकार का साथ 
देने की जो बातें को जा रही हैं, वे छलपूर्ण हैं । जनता को उनके धोखे में नहीं 
आना चाहिए। चीनी आक्रमण कम्युनिस्टों के अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक 
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प्रश्‍न 
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प्रश्‍न 
उत्तर 


प्रश्‍न : 


1. श्री भाऊ जुगादे, भारतीय जनसंघ 


चीन के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई जाए 273 


अंग है। कोई भी कम्युनिस्ट इसका कभी विरोध नहीं कर सकता | 


, अभी पाकिस्तान द्वारा जो समान सुरक्षा नीति का सुझाव चीनी आक्रमण 


का विरोध करने के लिए रखा गया है, उसके बारे में आपका क्या मत 


है? 


: यदि यह प्रस्ताव स्वतंत्र रूप से आता है, तो इसका स्वागत करना चाहिए, 


किंतु यदि इसके यदि पीछे कोई चाल हो, तो उस पर विचार किया जाना 
चाहिए। मेरे विचार में इसके पीछे विदेशियों की कोई चाल हो सकती है। 
यह तो निर्विवाद है कि हमारी सुरक्षा नीति हमारे पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी 
है, अतः हमारी इन देशों के साथ समान सुरक्षा नीति होनी चाहिए। 


: चीन के आक्रमण के विरोध में क्या आप चाहते हैं कि हमें पश्चिमी गुट 


में मिल जाना चाहिए? 


: नहीं, हम आंग्ल-अमरीकी या कम्युनिस्ट किसी भी गुट में मिल जाना पसंद 


नहीं करेंगे । हमारा तटस्थता की नीति में विश्वास है। भारत को स्वतंत्रता की 
रक्षा तटस्थ रहने में ही हो सकती है । हम गैर-कम्युनिस्ट हैं, इसका अर्थ यह 
नहीं कि हमें दूसरे गुट में शामिल हो जाना चाहिए। यदि भारत किसी भी गुट 
के साथ मिलता है, तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देगा। 


: साम्यवाद विरोधी होने के कारण क्या आप पूँजीवाद का समर्थन 


करते हैं? 


: नहीं । साम्यवादी एवं पूँजीवादी दोनों व्यवस्थां में दोष हैं। दोनों में सत्ता 


केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जबकि हम सत्ता के 
विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं। राज्यसत्ता एवं अर्थसत्ता के विकेंद्रीकरण 
से ही हमारे देश की जनता खुशहाल हो सकेगी । हमें स्वतंत्र नीति 'को अपनाना 
चाहिए, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल और प्राचीन परंपरा पर आधारित हो। 


: स्वतंत्र दल के बारे में आपका क्या विचार है ? 
: इसके बारे में अभी विस्तारपूर्वक कुछ कहना संभव नहीं, क्योंकि देश की 


विभिन्न समस्याओं के बारे में अभी इसको नीतियाँ प्रकाशित नहीं हुई हैं। 
हाँ, इसकी एक बात हमें अच्छी लगती है और वह है, इसका कम्युनिस्ट 


विरोधी रुख। 
श्री जुगादे' की गिरफ़्तारी के विषय में सरकार ने चार्ज ( आरोप ) लगाए 


हैं? 


च के पश्चिम बंगाल में पदाधिकारी थे, 1977 में अस्वस्थ होने के कारण ये अपने 


कार्यक्षेत्र से वापस महाराष्ट्र में अकोला जिले के अचलपुर गाँव आ गए थे । 
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उत्तर : सभी झूठे और तर्कशून्य चार्ज हैं। सरकार ने कहा है कि वो हिंसात्मक ढंग 
से सरकार को उलटने के लिए भाषण देते थे तथा मीटिंगें (बैठकें) करते थे। 
पर सरकार ने जिन मीटिंगों का उल्लेख किया है, वे मीटिंगें कभी हुई ही 
नहीं, अगर हुई होतीं तो हम यही सोचते कि संवाददाता ने भाषण का कोई 
ग़लत अर्थ लगा लिया होगा। हमारा सरकार के साथ कितना भी मतभेद क्यों 
न हो, R सरकार को उलटने के लिए हम कभी भी हिंसात्मक तरीक्रे काम 
में नहीं ला सकते। ऐसी स्थिति में हमें संदेह है कि पश्चिम बंगाल में कुछ 
ऐसे राजनीतिक तत्त्व काम कर रहे हैं, जो जनसंघ जैसी शांतिपूर्ण एवं वैधानिक 
तरीक्रों से काम करनेवाली संस्था को कुचल देने की कुचेष्टा कर रहे हैं। 
पाञ्चजन्य, नवंबर 23, 1959 
Oo 
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पोलिटिकल डायरी 


68 
फोर्ड फाउंडेशन और गोहत्या 


यह लेख 'पोलिटिकल डायरी” पुस्तक; 1971 में पुनः प्रकाशित 
हुआ। 


Ye आलोचना और द्रष्टव्य विफलता के पश्चात्‌ भी सरकार ऐसे विषयों में भी 

परामर्श और मार्गदर्शन के लिए विदेशी स्रोतों पर ही निर्भर बनी हुई है, जिनको हमें 
स्वयं पर्याप्त जानकारी है और जिनमें अन्य कोई नई जानकारी प्राप्त होने की संभावना 
तक नहीं है। जब कभी कोई समस्या खड़ी होती है, वह सदा किसी विदेश को एक 
प्रतिनिधिमंडल भेज देती है या 'रिपोर्ट' (प्रतिवेदन) देने और संस्तुति करने के लिए 
विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है। ये संस्तुतियाँ अपने आप में चाहे कितनी ही 
अच्छी हों, परंतु यह निश्चित है कि उनमें संबंधित समस्याओं के बारे में समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण नहीं होता। विशेषज्ञों के बारे में साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि वे अपने 
विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों का अवमूल्यांकन कर देते हैं या उनकी पूर्णतः 
उपेक्षा ही कर देते हैं। यदि वे विशेषज्ञ विदेशी हुए, तो उन्हें उन लोगों तक के बारे में 
कोई ज्ञान नहीं होता, जिनको वे परामर्श देते हैं। यदि उनका प्रतिवेदन किसी प्राविधिक 
(तकनीकी) विषय से संबंधित हो, तब तो शायद उसके क्रियान्वयन में कोई बड़ी 
कठिनाई नहीं हो सकती, किंतु यदि कोई ऐसा विषय है, जिनमें असंख्य लोगों की ओर 
व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता हो, तब वे अपने कार्य में निश्चित ही विफल होंगे, 
क्योंकि उन्हें स्थानीय रीति-रिवाजों का घनिष्ठ ज्ञान नहीं होता। भारत में कृषि-उत्पादन 
के विषय में फोर्ड फाउंडेशन दल की रिपोर्ट ' में उक्त कमी विद्यमान है। 

हम उस दल के पूरे प्रतिवेदन की समीक्षा करना नहीं चाहते, किंतु हम भारत को 
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पशु-समस्या से संबंधित उसकी संस्तुतियों पर विचार करेंगे । उक्त विशेषज्ञ दल ने भारत 
में पशु-धन में अधिकाधिक कमी करने का परामर्श दिया है । इस संबंध में अनुपयोगी 
(?) पशुओं को हत्या के अतिरिक्त इसने निम्नांकित उपाय भी सुझाए हैं-- 

(क) पशुओं पर कर : कुछ उपयुक्त छूट के साथ पशुओं पर क्रमिक कर- 
निर्धारण, ताकि ऐसे पशुओं का पालन-पोषण उनके स्वामियो के लिए एक 
आर्थिक बोझ बन जाए और उनकी संख्या तथा खाद्यान्न-पूर्ति में संतुलन 
रहे। 

(ख) प्राकृतिक सेवा के लिए रखे गए सभी साँड़ों को अनिवार्य रूप से घेरकर 
अकेले रखना। 

(ग) प्रजनन के लिए जिन युवा साँड़ों की आवश्यकता नहीं है, उनका विधानत: 
बधियाकरण 

(घ) अतिरिक्त गायों और बछियों का अनिवार्य बंध्याकरण 

(ङ) पशुओं को खुले में चराने की प्रथा बंद करने के लिए विधान बनाने के औचित्य 
के बारे में छानबीन : पशुओं को अनिवार्य रूप से फार्मो के अंदर रखने की 
व्यवस्था से पशुओं की संख्या को नियंत्रित रखने में सहायता मिलेगी। 

इन संस्तुतियो में निश्चित रूप से भारत में गाय के सामाजिक-आर्थिक महत्त्व की 
उपेक्षा की गई है। यद्यपि उस दल ने यह मान्य किया है कि भारत में गाय के बारे में एक 
ऐसी सशक्त भावना है, जिसे पाश्चात्य लोग अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी उसने मार्ग 
से हटकर कुछ पाश्चात्यानुरागी और इसलिए (कहने की आवश्यकता नहीं) राष्ट्रीय 
भावनाविहीन भारतीयों के मत के आधार पर, जिनको उस दल ने व्यापक रूप से उद्धृत 
किया है--गोहत्या के पक्ष में परामर्श दिया है। श्री मौरिस जिंकिन' ने अपनी कृति 
' स्वतंत्र एशिया के लिए विकास' (Development for free Asia) में इस विषय में 
ठीक ही लिखा है-- 

"यदि हिंदू का यह विश्वास है कि गाय की हत्या इतना घोर पाप है कि उसके 
कारण उसे अगले जन्म में पशुयोनि में पैदा होना पड़ेगा तो यह सुझाव देना, जैसा कि 
अर्थशास्त्री लोग बहुधा दिया करते हैं कि दूध देने की दृष्टि से बूढ़ी गाएँ, जो खाती हैं, 
उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, बिल्कुल असंगत है। क्योंकि यह तर्क उतना ही बेकार है, 
जितना उपनगरों में रहनेवाली किसी अंग्रेज गृहिणी से यह कहना कि उसे अपने कुत्ते का 
परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह इतना मांस खा जाता है कि उससे ब्रिटेन का 
भुगतान-संतुलन बिगड़ता है 1” 

1. मौरिस जिंकिन, ब्रिटिश राज में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे, इन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास पर दो 
पुस्तकें Asia and the West ( 1950) और Development for Free Asia (1956 ) लिखीं 1 
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ऐसी प्रबल भावना होते हुए भी अर्थशास्त्रियों ने, विशेषकर उन अर्थशास्त्रियों ने, 
जिन्होंने हिंदू समाजशास्त्र के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन नहीं किया है, बार-बार 
गोहत्या की संस्तुति करने का दुस्साहस किया। उनकी संस्तुतियाँ अवास्तविक होने के 
कारण अपना सारा प्रभाव खो देती हैं और हमारी समस्याओं के लिए ऐसे विशेषज्ञों को 
नियुक्त करना केवल धन और शक्ति का अपव्यय ही है। 
यह केवल भावना का ही प्रश्न नहीं है, जिसके कारण हिंदू का गाय के प्रति इतना 
लगाव है। गाय भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। विदेशी आगंतुक या विदेशों 
की यात्रा करनेवाले हमारे देश के लोग भी इस तथ्य को अनायास भुला देते हैं । किंतु हम 
भारतवासी जानते हैं कि गाय के बिना हमारी कृषि विनष्ट हो जाएगी। लगभग एक सौ 
वर्ष से भी अधिक समय से बिना किसी वैधानिक बाधा या नियमन के पशु-हत्या 
अनवरत रूप से चल रही है। यदि कसाई की छुरी के समक्ष गाय का अस्तित्व अभी तक 
बना हुआ है, तो उसका कारण उसका आर्थिक महत्त्व है। और जो लोग गोहत्या पर पूर्ण 
प्रतिबंध की माँग करते हैं, वे भी वैसा आर्थिक आधार पर ही करते हैं । हमारे पशुधन के 
हास के कारण देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है। यदि हम उसका पुनर्निर्माण 
चाहते हैं तो हम उसके आधार पर पुननिर्माण करके ही वैसा कर सकते हैं। कृषि- 
विकास की योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है, यदि वे गाय और बैल को उनका मुख्य 
स्थान नहीं देती, जो उन्हें सदा से प्राप्त रहा है। 
फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञ दल ने हमारे बैलों की स्थिति का अनुभव किया है। 
उसने लिखा है, “भारत के बैलों ने अपनी शक्ति, गति और सहनशीलता के लिए 
विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त की है। उन्नत जाति (नस्ल) के भारवाही पशु कृषि-कार्य के 
मुख्य आधार बने रहेंगे!” फिर भी, भूमि पर इतना अधिक दबाव है कि कृषि-कार्य के 
बैकल्पिक साधनों का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। विभिन्न आकार के खेतों 
में, जोताई-आवश्यकता और संचालन-लागत, दोनों दृष्टियों से छोटे ट्रैक्टरों की उपयुक्तता 
के बारे में जाँच की जानी चाहिए। 
वस्तुतः इस संस्तुति के रूप में दल का भीतरी मंतव्य प्रकट हो गया हैं। अमरीकी 
उद्योग अपने उत्पादनों के लिए बाजार पाने का प्रयत्न कर रहा है । जब तक बैलों से खेतों 
की जुताई होती है, तब तक भारत में ट्रेक्टरों का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए बैलों 
को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि भारतीय कृषक के पास यंत्र का सहारा लेने के 
अतिरिक्त दूसरा विकल्प न रह जाए। यह हमें अंग्रेजों का स्मरण दिलाता है, जिन्होंने 
हमारे बुनकरों के हाथ काट डाले, ताकि मैनचेस्टर और लंकाशायर के वस्त्र-कारखाने 
अबाध गति से चल सकें। पशुधन इसलिए बेकार है, क्योंकि वह भारत में अमरीकी 


उद्योग की प्रगति के मार्ग में बाधा है। 
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विशेषज्ञ दल के तर्क इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि भूमि से प्राप्त उत्पाद के लिए 
मनुष्य और पशु के बीच प्रतियोगिता है। उन विशेषज्ञों ने मनुष्य को बचाने के लिए 
पशुओं की हत्या का परामर्श दिया है। हम यहाँ इस प्रश्‍न पर विचार नहीं करने जा रहे हे 
कि इस प्रकार कौ प्रतियोगिता विद्यमान है या नहीं। एक बात हम अवश्य कहेंगे कि 
निर्माण के प्रतियोगिता-सिद्धांत का भारतीय समाजशास्त्रियों ने समर्थन नहीं किया है। 
हमारा मत है कि प्रतियोगिता नहीं, सहयोग ही निर्माण का नियम है। यदि किसी त्रुटिवश 
उस सहयोग में कुछ अस्त-व्यस्तता आ गई हो तो सभ्यता का समावेश उस सहयोग की 
स्थापना करने में ही है। यदि देश में मानव और पशुधन के बीच ऐसी प्रतियोगिता 
विद्यमान है, तो दोनों को परस्पर पूरक बनाकर, न कि इनमें से किसी एक को मारकर, 
उस प्रतियोगिता का उन्मूलन करने की आवश्यकता है। हमारा मत है कि प्रकृति at 
अवज्ञा करने कौ अपेक्षा उसके अनुसरण द्वारा स्थिति में सुधार करना सदा ही अच्छा और 
सरल भी होता है। 
--आर्यगनाइज़र नवंबर 30, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[_] 
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पीतांबर दास 
भारतीय जनसंघ के नए अध्यक्ष 


दीनदयालजी का सूरत में दिया गया प्रेस बयान, 7 दिसंबर, 
1959 | 


UF जनसंघ के नए अध्यक्ष श्री पीतांबर दास बन गए हैं। पैनल में चार नाम थे, 
उनमें से तीन ने अपने नाम वापस ले लिए। उनमें से एक पदमुक्त हो रहे 66 
वर्षीय जनसंघ अध्यक्ष श्री देव प्रसाद घोष थे, जो लगातार चार वर्ष तक इस पद पर बने 
रहे। 
श्री पीतांबर दास, 52 वर्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा में जनसंघ समूह के पुराने नेता 
हैं। उन्हें आज अगले साल के लिए भारतीय जनसंघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 
नए अध्यक्ष नागपुर में जनवरी में होनेवाले जनसंघ के अगले सत्र में पदभार ग्रहण 
करेंगे और नई केंद्रीय कार्यपरिषद्‌ का गठन करेंगे। 
--ऑर्यनाइज़र दिसंबर 14, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 
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बंबई महाप्रांत का विभाजन 


जाए एक ओरे केंद्रीय गृह मंत्री यह उचित नहीं मानते कि सरकार बंबई महाप्रांत के 

विभाजन के लिए संसद्‌ को विश्वास में ले, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने इसकी 
घोषणा के लिए अहमदाबाद में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के मंच को उचित माना। 
उन्होंने कहा कि अब यह लगभग तय हो गया है कि बंबई महाप्रांत का विभाजन दो प्रमुख 
भाषिक क्षेत्रों में कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यसमिति ने भी इसी आशय का प्रस्ताव 
स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने भी गंभीरतापूर्वक यह उम्मीद जताई है कि यह विभाजन 
सहज तरीक़े से, बगैर दुर्भावना के और आपसी सहमति के आधार पर पूरा किया जाएगा। 
प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि इस बारे में अंतिम निर्णय सभी प्रभावित पक्षों की 
सलाह से और उनकी सलाह के बाद ही किया जाएगा। लेकिन अभी जिन पक्षों को 
विचार विमर्श लायक माना गया है, वे सिर्फ़ कांग्रेसी लोग ही हैं। यहाँ तक कि अहमदाबाद 
की घोषणा भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 9 सदस्यीय समिति के आधिकारिक 
फ़ैसले के आधार पर कर दी गई, जबकि कांग्रेस समिति और कांग्रेस के दूसरे अंग अपने 
इच्छित लक्ष्य को उपलब्धि का उत्सव बनाने में ही व्यस्त थे। 

समाचार-पत्रों को रिपोर्टो के आधार पर मैं पहले भी इसी स्तंभ के जरिए कांग्रेसी 
चालों के ख़तरनाक परिणामों को स्पष्ट कर चुका हूँ कि कैसे वह अकेले ही इस सवाल 
का समाधान निकाल रही है और अन्य सभी दलों और यहाँ तक कि राज्य विधानमंडलों 
और संसद्‌ को उपेक्षित किया जा रहा है। अब संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भी अपना 
विरोध जताया है। इस समिति के महासचिव श्री एस.एम. जोशी ने बंबई में एक सार्वजनिक 
सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विभाजन से जुड़े मामलों को सभी पक्षों के साथ 
विचार विमर्श और समझौते के आधार पर तय किया जाना चाहिए। कांग्रेस अकेले ही 
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सारे निर्णय कर रही है। समिति उनका विरोध करेगी | 
अगर समिति विरोध करती है, इस विरोध की तीव्रता जो भी हो, प्रधानमंत्री को 

सहज और आपसी सद्भाव से मामले के समाधान की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस 
इस भ्रम में पड़ी प्रतीत होती है कि जब दो राज्य बन जाएँगे, विपक्ष के लिए कोई 
आंदोलन संचालित कर पाना संभव नहीं होगा। संभवतः वे यह बात भूल रहे हैं कि 
आंदोलनों को किसी खास बात के बजाय मुख्य रूप से कांग्रेस के विरोध और उससे 
मोहभंग की मूल भावना से बल मिलता है। और जब विपक्ष किसी समाधान का पक्षकार 
नहीं है तो आंदोलन के मुद्दे खोज लाना बहुत आसान होगा । इस विशेष मामले में दांग 
क्षेत्र ने आंदोलन शुरू करने के लिए काफ़ी जमीन तैयार कर दी है। गुजरात को दांग के 
प्रस्तावित हस्तांतरण के विरुद्ध विधान सभाकक्ष के समक्ष एक प्रदर्श आयोजित किया 
जानेवाला है। जब मोरारजी देसाई ने तापी नदी में उकाई बहूउद्देशयीय परियोजना की 
आधारशिला रखी, श्री पी.के. अत्रे ने एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। श्री अत्रे' की 
शिकायत यह थी कि बाँध के पानी के लिए अधिकांश जमीन महाराष्ट्र के पश्चिमी 
खांडेश की उपयोग में लाई जाएगी, जबकि सिंचाई सुविधा गुजरात के ज़िलों को दी 
जाएगी | गुजराती-मराठी भावना, जो एक बार पूरे क्षेत्र में माहौल दूषित कर चुकी है, के 
फिर से फैलने की आशंका है और इसका दुरुपयोग स्थानीय तत्त्व अपने स्वार्थो को पूरा 
करने के लिए करेंगे। सरकार को पुरानी अशोभनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के 
लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपने 

दल के लाभों की परवाह अधिक है। वे एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से किसी समस्या का 

समाधान नहीं कर सकते। 

दांग और उकाई के अलावा और भी कई असंतोष के कारण होंगे, क्योंकि अभी 

तो ब्योरा तैयार किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस काम में बंबई सचिवालय 

लगा हुआ है। यहाँ तक कि अगला बजट भी दो राज्यों के लिए अलग-अलग तैयार 

किया जा रहा है। इससे ऐसे मुद्दे प्राप्त होंगे जो विचार-विमर्श योग्य होंगे और उनमें 

आंदोलन खड़ा करने के तत्त्व निहित होंगे । उदाहरण के तौर बंबई शहर के खर्च से बचे 

हुए राजस्व में हिस्सेदारी का मामला पहले से ही मौजूद है। अधिकारियों की नियुक्तियाँ 

और उनको पदासीन करने के मामले में भी जनता में विभाजन पैदा होगा। विदर्भ में 

महाराष्ट्र विरोधी भावना पैदा करने में बहुत हद तक अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। असंतोष 

और आलोचना का समाधान हमेशा अनुदान देना नहीं होता, कोई भी उनमें कमी कर 


aa SS स पता 
1. प्रह्मद केशव अत्रे ' आचार्य अत्रे' (1898-1969) प्रमुख मराठी लेखक, कवि, शिक्षाविद्‌ थे, जो 1956-60 के 
दौरान संयुक्त महाराष्ट्र समिति के सदस्य भी रहे। 
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सकता है। अगर सरकार अब भी जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेती है तो नये राज्यों 

के गठन की गति आसान हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर संयुक्त महाराष्ट्र समिति और 

महागुजरात परिषद्‌ के बीच दांग क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से कुछ सहमति बनी है। 
जब सरकार किसी सिद्धांत के बजाय संबंधित क्षेत्र के लोगों के बीच अधिकतम समझौतों ` 

के आधार पर नए राज्यों के गठन पर विचार कर रही है, सरकार उनके साथ मिलकर 

काम क्यों नहीं करती। 

--आर्गनाइज़र; दिसंबर 27, 1959 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

ðo 
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भारत A खाद्यान्न बढ़ाने के लिए | 
छह सूत्री कार्यक्रम 


3T? तक भूमि-सुधारों का उद्देश्य खेतिहर को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देना 
रहा है | कृषक-स्वामित्व के आधार पर बनी भूमि-व्यवस्था प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के 
अनुकूल तथा आर्थिक दृष्टि से बहुफलदायी है । परंतु योजना को सहकारी खेती का रूप 
देना गलत है | इसका अंतिम परिणाम खेती का सामूहीकरण होगा, जिससे किसान एक खेतिहर 
मजदूर मात्र रह जाएगा। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेरणा नष्ट हो जाएगी तथा 
अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से जहाँ भूमि-शुभ-अनुपात घनी 
खेती के अतिरिक्त और कोई पर्याय न छोड़ता हो, बड़े पैमाने के खेत अधिकतम उत्पादन 
नहीं दे सकेंगे । 


यंत्रीकरण नहीं 

जनसंघ स्वामी-कृषि पर आधारित भूमि-व्यवस्था का हामी है तथा कृषि के यंत्रीकरण 
को भारत की आज की अर्थ-व्यवस्था के अनुपयुक्त समझता है । वह अधिकतम जोत के 
निर्धारण की आवश्यकता को स्वीकार करता है | इस मर्यादा का निर्धारण करते समय हमें 
कृषि भूमि तथा कृषि योग्य बंजर की उपलब्धि, ग्राम-समाज की क्षमता तथा आवश्यकताएँ, 
विभिन क्षेत्रों में भूमि विकास की संभावनाओं एवं सुविधाओं में भेद, कृषेतर क्षेत्रों में रोज़गार 
के अवसर तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का विचार करना होगा। यह मर्यादा अच्छी 
सिंचाई की तीस एकड़ अथवा उसके बराबर की भूमि, जिसमें कम-से-कम 6,000 रुपए 
वार्षिक शुद्ध आय हो सके, होनी चाहिए। आज के संविधान के प्रावधानों के अनुसार बड़े- 
बड़े भूमिधरों को मर्यादा से अधिक की ज़मीन की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी | अतः शासन 
को कोई व्यावहारिक पग उठाने के पहले इसके वित्तीय पहलू कां विचार कर लेना चाहिए। 
नए खेतिहरों को जो कि कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार भूमिहीनों की सहकारी समितियाँ 
होंगी, प्राप्त भूमि पर खेती करने के लिए साधन जुटाने के हेतु भी धन देना होगा। यह सब 
भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा। यह नया वित्तीय बोझ उनके बूते के बाहर का होगा | बक़ाया 
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ज़मीन पर यदि सहकारी खेती करनी हो, तो एक बडे पैमाने पर प्रशासनिक एवं संघठनात्मक 
व्यवस्था भी करनी होगी | केवल क़ानून बनाकर संस्थाएँ खड़ी करने से काम नहीं चलेगा। 
उनके लिए ईमानदारी, समाज-निष्ठा, निस्स्वार्थ सेवा की वृत्ति, प्रशासनिक सौकर्य तथा भारत 
के लाखों गाँवों में रहनेवाले जनों को प्रेरणा दे सकने में समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता होगी। 


व्यावहारिक सुझाव 
सिद्धांत पक्ष को यदि छोड़ भी दें तो भी व्यावहारिक दृष्टि से भूमि-सुधारों की 
निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए-- 
1. भविष्य में भूमि की प्राप्ति की अधिकतम मर्यादा निश्चित कर देनी चाहिए। 
2. खेतिहरों को जोतने के अधिकार का स्थायित्व देकर उन्हें निश्चित मूल्य पर, जिसका 
भुगतान किश्तों में हो सके, जमीन को ख़रीदने की सुविधा देनी चाहिए | ऐसे किसानों 
से कोई लगान नहीं लिया जाना चाहिए। 

. अधिकतम जोत से अधिक जमीन वाले भूमिधरों को कहा जाए कि वे तीन वर्ष के 
अंदर अपनी THA ज़मीन को बेच दें। ज़मीन ख़रीदने के इच्छुक व्यक्तियों को 
सहकारी एवं अन्य बैंकों से रुपया उधार देने की व्यवस्था की जाए। जमीन के मूल्य 
को किश्तों में चुकाने की भी सुविधा हो। 

. संपूर्ण गाँव के पुनर्नियोजन की स्कीम बनाकर चकबंदी शुरू की जाए। 

. ऋण, विक्रय आदि के लिए सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएँ। 


w 


n A 


कठिन कार्य 

यदि भूमि खंड बडे होते हैं, तो किसी प्रकार का भी स्वामित्व हो, उन्हें लाभकर बनाने 
के लिए यंत्रों का उपयोग करना ही होगा । अत: को-ऑपरेटिवों के कारण यंत्रों का उपयोग 
आवश्यक हो जाएगा और परिणामत: देहातों में बेकारी बढ़ेगी । इसलिए करोड़ों भूमिहीन 
मज़दूरों के पुनर्वास की जो संभावना दरशाई गई है, उससे भी बढ़कर सामूहिक खेती के 
कारण अन्य करोड़ों मज़दूर बेकार हो जाएँगे। आज किसान तथा भूमिहीन मज़दूर के पास 
भले ही कम काम हो, परंतु कल तो वे बेकार ही हो जाएँगे। औद्योगीकरण की गति न तो 
इतनी तेज़ है और न आगामी वर्षों में इतनी तेज़ होगी कि उसके कारण इतने अधिक लोगों 
को काम मिल सके। अतः परंपरागत यंत्रों को ही अच्छे परिणाम के हेतु सुधारकर उनके 
द्वारा ही घनी खेती करना एकमात्र हल है। 

किसान के स्वामित्व पर आधारित पारिवारिक कृषि खंड से ही सर्वाधिक उत्तम परिणाम 
हो सकते हैं। कृषि, जो कि एक चेतन पद्धति है, औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठन व्यवस्था 
को लागू करना संभव नहीं है। 


¬ पाञ्चजन्य, दिसंबर 28, 1959 
(m) 
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परिशिष्ट- 


बेरूबारी हस्तांतरण के विरुद्ध लोकसभा के 
समक्ष विशाल प्रदर्शन 


महामंत्री दीनदयालजी नेतृत्व करेंगे 

भारतीय जनसंघ की ओर से बेरूवाड़ी यूनियन के पाकिस्तान को हस्तांतरित किए 
जाने के विरुद्ध संसद्‌ के सामने प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया है । अप्रैल के प्रथम 
सप्ताह में, जिस समय कि आशा है कि इस संबंध का विधेयक लोकसभा में आएगा, 
उस समय यह प्रदर्शन किया जाएगा और उसका नेतृत्व जनसंघ के महामंत्री पं. दीनदयाल 
उपाध्याय करेंगे। इस निश्चय की घोषणा जनसंघ के उत्तर भारत क्षेत्र के मंत्री प्रोफेसर 
बलराज मधोक ने एक वक्तव्य में की है। प्रो. बलराज मधोक का वक्तव्य निम्न प्रकार 
हैं-- 
“' पाकिस्तान द्वारा नेहरू-नून समझौते के सतत तोड़े जाने के पश्चात्‌ भी समझौते 
के कार्यान्वयन और तदनुसार बेरूबारी और अन्य भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले 
करने के लिए लोकसभा विधेयक लाने के निश्चय पर सरकार के अड़े रहने से सभी 
राष्ट्रवादी पक्ष चिंतित हैं। बंगाल विधान सभा ने स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध किया है 
तथा संसद्‌ में भी विरोध किया गया है। इसमें दलशत्रुभाव रखनेवाले आक्रामक पाकिस्तान 
को भारतीय-भूमि हस्तांतरित किए जाने और वहाँ आकर बसे विस्थापितों को एक बार 
फिर उजाड़ने के नियम और नैतिकता का ही केवल प्रश्न नहीं है, अपितु इसके साथ 
संपूर्ण भारत के सम्मान और सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बँधा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान 
ने तुकेरग्राम और लक्ष्मीपुर को ख़ाली न करके और उल्टे करीमगंज से लगी सीमाओं पर 
लगातार आक्रमण करके समझौते का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। वास्तव में हमारे 
स्वाभिमान और हितों का तक़ाज्ञा तो यह है कि आक्रामक को तुष्ट करने के प्रयास 
बिल्कुल बंद कर देने चाहिए और अपने आक्रामक इरादों से पाकिस्तान को बाज रखने 
के लिए शीघ्र प्रभावी पग उठाने चाहिए। केवल इसी प्रकार सीमा पर बसे लोगों के उस 
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स्वाभिमान और आत्मविश्वास को वापस लाया जा सकता है, जो सरकार की वर्तमान 
` नीति के कारण नष्ट हो चुका है। 
सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ ने ही नेहरू-नून समझौते की ख़तरनाक संभावनाओं की 
ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया था। संतोष का विषय है कि हमारी चेतावनी बेकार 
नहीं गई और आज सभी विचारधारा के व्यक्ति और पक्ष और विशेष रूप से बंगाल, 
आसाम के लोग जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, समझौते की अहितकर संभावनाओं 
को समझते जा रहे हैं। परंतु दुःख है कि प्रधानमंत्री पं. जवाहरलालजी नेहरू, जो संभवत: 
स्वत: को देश से भी बड़ा मानते हैं, इसे भी अपने सम्मान का प्रश्न बना बैठे हैं और 
पाकिस्तान को भारत का भूभाग दिए जाने के लिए संसद्‌ में विधेयक लाने पर उतारू हैं। 
अत: इस देशभक्तिशुन्य कार्य के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए जनसंघ ने यह 
निश्चय किया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, जब यह विधेयक लोकसभा में लाया 
जाए, उस समय संसद्‌ के सामने विशाल प्रदर्शन किया जाए, जिसका नेतृत्व भारतीय 
जनसंघ दल के महामंत्री पं. दीनदयालजी उपाध्याय करेंगे।'' 
--पाज्चजन्य; मार्च 9, 1959 
o 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट-॥ 


जनसंघ कार्यपरिषद्‌ ने उचित सीलिंग और 
मुक्‍त कृषि का समर्थन किया 


भा तीय जनसंघ की कार्य परिषद्‌ ने आचार्य देव प्रसाद घोष की अध्यक्षता में 30, 
कवीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली में विचार विमर्श शुरू किया। इसमें पूर्व 
उदारवादी नेता श्री एम.आर. जयकार और गणतंत्र परिषद्‌ के नेता प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव 
सांसद को श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गवासी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए समिति ने 
खड़े होकर एक मिनट का मौन रखा। समिति के प्रस्ताव में श्री जयकार के समाज सुधार 
क्षेत्र में किए गए काम, राजनीतिक जागरूकता पैदा करने, स्वतंत्रता के संघर्ष और शिक्षा 
के प्रसार से संबंधित योगदान को रेखांकित किया गया और कहा गया कि उन्होंने 
लोकमान्य तिलक की परंपरा को आगे बढ़ाया है। श्री भंजदेव कौ मृत्यु पर प्रस्ताव में 
कहा गया है कि जनसंघ ने एक महान्‌ मित्र खो दिया-है। 
समिति ने पार्टी के कार्य और हर राज्य की सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमि के संबंध 
में प्रादेशिक सचिवों की रिपोर्टों को सुना। जम्मू और कश्मीर को लेकर आई रिपोर्ट ने 
इस बात पर संतोष जताया कि भारत सरकार और कश्मीर सरकार दोनों ही अब जनसंघ 
के दृष्टिकोण के साथ सहमत होने की स्थिति में आ गए हैं और भारत के चुनाव आयोग 
और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर कश्मीर को उसके अंतरगत लाया 
जानेवाला है और साथ ही परमिट प्रणाली भी समाप्त को जानेवाली है। 
पंजाब के सचिव यज्ञदत्त शर्मा ने हाल के नगर निगम चुनावों के बारे में विवरण 
प्रस्तुत किया और कहा कि जनसंघ ने 9 नगर निगमों में बहुमत अर्जित किया है। इसके 
साथ ही उन्होंने बेटरमेंट लेवी आंदोलन, अकाली गतिविधियों और मास्टर तारा सिंह के 
कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखा। 
अखिल भारतीय कार्यकर्ता कैंप का आयोजन 28 जून से 6 जुलाई के बीच करने 
का निर्णय लिया गया जैसा कि दो साल पहले बिलासपुर में हुआ था। अस्थायी तौर पर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


290 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड सात) 


इसका स्थान पूना निर्धारित किया गया | 

कुल 30 में से 22 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया । प्रमुख उपस्थित लोगों में 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय (महासचिव) सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद, जगनाथ 
राव जोशी (कर्नाटक), प्रोफेसर वेंकटा राव (कर्नाटक), एम. परमेश्वरन (केरल), 
यू डी. पाटिल सांसद (महाराष्ट), जी.एम. ठाकुर (आंध्र), नारायण द्विवेदी (बिहार), 
एस.एन. बोस (बंगाल), कृशन लाल एम.एल.सी.(पंजाब), श्री पीतांबर दास 
एम.एल.सी.(यू.पी.), प्रोफेसर बलराज मधोक (दिल्ली), वैद्य गुरुदत्त (दिल्ली), सुंदर 
सिंह भंडारी (राजस्थान) और कैप्टन केसब चंद्रा (पंजाब) थे। 

समिति ने सहकारी कृषि पर विस्तार से विचार किया और निम्न निर्णय लिए। 


कृषि पुनर्गठन के बारे में 7 सुझाव 

इस साल (1959) के जनवरी माह में अपने नागपुर सत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा 
पारित कृषि सांगठनिक ढाँचा प्रस्ताव ने जनसंघ के उस पूर्वाभास और आशंका को 
मज़बूत किया है, जो उसने दिसंबर में बंगलौर सत्र के दौरान पारित प्रस्ताव में व्यक्त की 
थी। इस प्रस्ताब में कहा गया था कि कांग्रेस की. मंशा किसानों की भूमि पर उनके 
स्वामित्व के दावों को किनारे करने और सहकारी कृषि की ओर हाँकने की है। 

इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, क्योंकि ' जोतनेवाले 
कौ ही भूमि' का नारा लगाकर उसने किसानों में उम्मीद की भावना जगाई थी। अब 
कांग्रेस का प्रस्ताव कहता है कि सीलिंग के बाद बची हुई भूमि असमियों और भूमिहीन 
किसानों को नहीं वितरित की जाएगी बल्कि इसे पंचायत के पास रखा जाएगा। पंचायत 
को सहकारी कृषि क्षेत्र बनाने हैं, जिसके सदस्य भूमिहीन किसान बनेंगे और अपनी 
साझी भूमि के लिए काम करेंगे) 

कांग्रेस के प्रस्ताव में एक व्यर्थ की दिक्भ्रमित करनेवाली बात कही गई है कि 
सहकारी खेतों में सदस्यों के नाम पर भूमि में संपत्ति अधिकार बरक्ररार रखा जाएगा। 
लेकिन खेती से संबंधित दस्तावेजों में संपत्ति अधिकारों को इस प्रकार दर्ज किया जाना 
एक तमाशा है, क्योंकि ऐसे अधिकार रखनेवालों को अपनी भूमि में मालिक बनने से 
रोका गया है। उन्हें अपने जीवन की योजना के अनुकूल और कृषि के प्रबंधन आदि के 
पूरे अधिकार नहीं दिए गए हैं। 

वास्तविक प्रभाव में सहकारी खेत रूस और चीन में द्वितीय स्तर के उत्पादन 
एकत्रीकरण केंद्रों से बहुत भिन्न नहीं हैं। कम्यून से पहले की व्यवस्था यही थी। 

जनसंघ को समूचे कृषिगत सांगठनिक ढाँचे को लेकर कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव के 


विरुद्ध अपने विरोध को बार-बार प्रकट करना है। इस प्रस्ताव की वकालत प्रधानमंत्री 
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भी जोरदारी और सख्ती से कर रहे हैं । जनसंघ ने घोषित किया है कि सभी प्रकार की 
कृषि गतिविधियों को देहातों में सिर्फ़ सहकारी ढाँचे के हवाले कर देने से भूमि पर 
किसानों के स्वामित्व का आदर्श हासिल नहीं हो पाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जनतंत्र की 
नींव तैयार करने की संभावना हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। यह समूची भारतीय परंपरा 
के ख़िलाफ़ है जो कि वैयकितिकता और निजी स्वतंत्रता पर आधारित है। इसके अंतर्गत 
ही भूमि पर स्वामित्व और प्रबंधन के अधिकार निजी तौर पर व्यक्ति के पास रहे हैं। 
इसमें स्वस्थ स्वहित और सामाजिक योगदान के धर्म का तालमेल दिखता है। हर घर 
अपने आप में पूरी तरह से सक्षम होता है, सरकार को कर चुकाता है और विभिन्न प्रकार 
के दान करता है। सहकारी व्यवस्था में सदस्य के पास अधिकार बहुत कम या फिर 
बिल्कुल ही नहीं रहते हैं और वह सिर्फ़ श्रमिक बनकर रह जाता है। 
कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया है कि पूरी तरह से सहकारी व्यवस्था लागू करने के 
पहले सेवा सहकारी संगठन स्थापित की जाएँगी। इससे देश की कृषिगत स्थिति को 
सँभाला नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रस्ताव के अनुसार ऐसे सहकारी संगठन लगभग तीन 
साल की अवधि में सहकारी कृषि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जनसंघ सेवा सहकारी संगठन 
के लाभजनक योगदान. को स्वीकार करता है, क्योंकि ये सहकारी संगठन उत्पादन की 
मार्केटिंग, ख़रीद, ऋण देने, एकीकृत वित्तीय संसाधनों के जरिए छोटे किसानों के लिए 
बड़े-बड़े काम करने के लाभ प्रदान करने जैसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये संगठन स्वतंत्र 
किसानों के सहायक कार्य हैं। इनके जरिए स्वतंत्र किसानों को सहकारी खेतों में मज़दूरी 
कमानेवाले श्रमिकों में परिवर्तित करने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 
सहकारी कृषि पर कांग्रेस की योजना से व्यापक विभीषिका सामने आने की 
आशंका है। इससे स्वतंत्र छोटे किसानों का वर्ग नष्ट हो जाएगा। कृषि कार्य में लगी पूरी 
जनसंख्या मज़दूरी कमानेवाले श्रमिक के रूप में होगी, सरकार पर ही काम, आजीविका 
और हर सुविधा के लिए निर्भर रहेगी। यह ऐसी बात पर जिस पर जनसंघ धीरज रखते 
हुए विचार नहीं कर पाता है। इसलिए यह महसूस करता है कि देहातों में ऐसी व्यवस्था 
के ख़िलाफ़ एक व्यापक प्रचार अभियान तुरंत संचालित किया जाए, जिसके दो पहलू 
होंगे, पहला, ग्रामीण समितियों का संगठन और दूसरा किसानों को जागरूक करना | इस 
अभियान में सहकारी कृषि, कृषि पर ग्रामीण पंचायतों के स्वामित्व और सहकारी संगठनों 
के माध्यम से भूमि प्रबंधन के संबंध में कांग्रेस के प्रस्ताव के दूरगामी और ख़तरनाक 
प्रभावों का खुलासा किसानों के सामने किया जाए। हर कहीं किसानों को उनके आनेवाले 
भाग्य के बारे में बताया जाए जिससे कि असाध्य सामाजिक विभीषिका से बचा जा सके। 
भूमि सुधार जैसे मूलभूत परिवर्तन के मामले में किसी पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण से 
असहमत होते हुए जनसंघ इस बात पर जोर देता है कि इसके एकीकृत सुधार कार्यक्रम 
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का प्राथमिक उद्देश्य खेती का रकबा बढ़ाते हुए आर्थिक स्वामित्व तैयार करना है। इस 
प्रक्रिया से भू-स्वमित्व को एक स्थान पर लाने के उपाय होंगे और प्रशासनिक सुधार की 
एक अकेली स्कीम में उनके विखंडन को रोका जा सकेगा। 
जनसंघ जमीन के उचित किराए की प्रक्रियाओं का समर्थन करता है और असमियों 
के लिए भूमि के उपयोग की एक निश्चित अवधि की भी माँग करता है। जनसंघ के 
अनुसार उनकी कृषि के लिए राज्य सहायता के सभी उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि 
उत्पादन में सुधार की सहायता के लिए उन्नत बीजों, ऋण, उर्वरकों और कृषि विस्तार 
सेवाओं आदि से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 
उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के त्वरित उद्देश्य के लिए 
तुरंत ही कुछ HH उठाने की जरूरत है; इसके लिए ऊसर भूमि के सुधार के लिए तुरंत 
कार्यक्रम संचालित किए जाएँ और भू-स्वामित्व के पुनर्वितरण पर ध्यान दिया जाए, 
ताकि छोटे किसानों का रकबा बढ़ सके और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। इस 
उद्देश्य के लिए सीलिंग लागू करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि जनसंघ कांग्रेस की स्कीम 
में तय की गई सीलिंग सीमा से सहमत नहीं है। इस स्कीम में सीलिंग की सीमा को सिर्फ़ 
3600 रुपए की आय की उपज माना गया है। 

जनसंघ के अनुसार भू-स्वामित्व की सीलिंग को लगभग बेहतर सिंचाई वाली 30 
एकड़ ज़मीन, जिनमें धान को फसल होती हो, रखना चाहिए। अगर जमीन पूरी तरह से 
सिंचित न हो तो जमीन की स्थिति को देखते हुए इस रकबे को बढ़ाया जा सकता है। 
सीलिंग में उपज आय को कम से कम 6000 रुपए से 10,000 रुपए सालाना कर दिया 
जाना चाहिए। 

पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों से अलग जनसंघ निम्न व्यावहारिक प्रक्रियाओं के सुझाव देता 
है, जिन्हें सरकार को तुरंत स्वीकार करना चाहिए : 

1. भविष्य में किए जानेवाले भू-अधिग्रहण पर सभी राज्यों में तुरंत ही सीलिंग 
घोषित की जाए। 

2. असामियों के लिए खेत जोतने-बोने की अवधि को सुनिश्चित किया जाए 
और सभी राज्यों में भूमि का उचित किराया तय किया जाए, खासतौर पर 
उन राज्यों में, जहाँ अभी तक इसे तय ही नहीं किया गया है। 

3. आसमियों और भूमिहीन किसानों की सहायता के लिए विशेष स्कीम संचालित 
को जाए। राज्य उन्हें जरूरत के आधार पर अतिरिक्त भूमि खरीदने में 
सहायता करे अथवा उनके पास की जमीन पर उन्हें पूरे अधिकार दिए जाएँ। 

4. कृषि श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी निर्धारित की जाए। 

5. सौलिंग सीमा से ज्यादा ज़मीन वाले भू-स्वामियों को बची हुई जमीन 
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ज़रूरतमंद किसानों को बेचने के लिए तीन साल की अवधि दी जाए। भूमि 
खरीदने के इच्छुक किसानों को किस्तों में पैसा अदा करने को पूरी सुविधा 
दी जाए। इसके लिए उन्हें सहकारी सोसाइटियों अथवा भूमि रहन पर रखनेवाले 
बैंकों अथवा सरकार की ओर से धन उपलब्ध कराया जाए। 

6. लाभप्रद भू-स्वामित्व के विकास के लिए व्यापक योजना अविलंब लागू को 
जाए, जिससे किसान की भूमि के बिखराव को रोकते हुए उसे एक स्थान पर 
लाया जा सके। 

7.  भू-स्वामियों की सुविधा के लिए सेवा सहकारी संगठन स्थापित किए जाएँ, 
जो किसानों के उत्पादन की मार्केटिंग, विभिन्न चीजों की ख़रीद, उनके क्रर्ज 
और अन्य सेवाएँ जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए क्रर्ज आदि प्रदान 
करें, aud कि किसान कोई भी कार्य अपनी जमीन के लिए ही कर रहा हो। 
इन सहकारी संगठनों पर अधिकारियों या पार्टी कार्यकर्ताओं का वर्चस्व न 
हो | ज्यादा अधिकारी सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या सोसाइटियों 
पर संचालन बोझ बढानेवाली नहीं होनी चाहिए। 


पाकिस्तान से अमरीकी करार अत्यंत ग़लत सलाह आधारित 

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए दोनों के बीच 
हुए क़रार को लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं। इसका प्रभाव यह है कि मुफ्त में प्राप्त 
अमरीकी हथियारों से उत्तेजित पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यवहार में लगातार उग्र 
होता जा रहा है और भारतीय सीमाओं पर लगातार घुसपैठ और हमलों को हद तक चला 
गया है। इन तथ्यों से अमरीकी इरादों के बारे में भारत में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण छवि बनी है, 
जबकि अमरीका ने औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि उसको सहायता 
भारत के विरुद्ध प्रयोग करने की नहीं बल्कि सिर्फ कम्युनिस्टों की आक्रामकता को 
रोकने के लिए है। 

उसके बाद से पाकिस्तान में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं । पिछले अक्तूबर से पाकिस्तान 
सैन्य तानाशाही के अधीन है और संविधान को समाप्त कर दिया गया है। वहाँ जनतंत्र का 
कोई चिह्न नहीँ बचा है। हालाँकि सिर्फ़ कुछ ही दिन पहले अमरीका और पाकिस्तान के 
बीच क़रार हुआ है, जिसमें वादा किया गया है कि पाकिस्तान के प्रति आक्रामकता के 
मामले में यह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी | पाकिस्तान कहता है कि यह सहायता 
सिर्फ़ कम्युनिस्ट आक्रामकता के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि किसी भी तरफ से आक्रामकता के 


ख़िलाफ़ उपलब्ध होगी | समझौते की भाषा द्विअर्थी है। 
भारतीय जनसंघ गहराई से खेद प्रकट करता है कि पाकिस्तान में जनतंत्र की 
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समाप्ति और विशेष रूप से भारत में पाकिस्तान के हमले और भारत के प्रति उसके 
शन्रुताभाव के बावजूद अमरीका पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग की नीति जारी रखे 
हुए है। भारतीय जनता स्वाभाविक रूप से इसे भारत के प्रति स्पष्ट रूप से गैर-दोस्ताना 
कार्य की संज्ञा दे रही है। इसी के अनुरूप जनसंघ भी महसूस करता है कि अमरीका 
भारत को खतरा पहुँचा रहा है, जो अब व्यावहारिक रूप से पूर्व में जनतंत्र का एक मात्र 
गढ़ है। भारत अपने हृदय में जनतंत्र को भावना को भली प्रकार से सँजोए रहता है और 
दुनिया में जनतंत्र को सुरक्षा चाहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनसंघ अमरीका 
को इस नीति को अत्यंत गलत सलाह पर आधारित मानता है। 


बेरूबारी नहीं जाएगा 

सितंबर 1958 से जब नेहरू-नून समझौता हुआ था, जनसंघ सार्वजनिक रूप से 
इस बात का खुलासा करने के प्रयासों में सक्रिय रहा है कि यह कुटिलता से भरा है और 
भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर है। यह उत्साहजनक है कि इस दिशा में जनसंघ 
के प्रयास काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, इतने कि लगभग दलगत भावनाओं से परे इस 
समझौते के ख़िलाफ़, विशेष रूप से बेरूबारी संघ (जलपाईगुड़ी जिले में, पश्चिम बंगाल) 
के पाकिस्तान को हस्तांतरण के विरुद्ध सर्वसम्मति बन गई है। लेकिन यह खेदजनक है 
कि जनता द्वारा इसकी निंदा किए जाने और पश्चिम बंगाल विधानमंडल द्वारा बेरूबारी के 
हस्तांतरण प्रस्ताव को एक राय से निरस्त किए जाने के बावजूद भारत सरकार इसी 
प्रस्ताव पर बल दे रही है और नेहरू-नून समझौते के प्रावधानों को वैधानिकता प्रदान 
करने के लिए संसद्‌ में विधेयक पेश करने की तैयारी में है। 

जनसंघ भारत सरकार से यह आग्रह करता है कि वह नेहरू-नून समझौते को 
वैधानिकता प्रदान करनेवाले प्रस्तावित विधेयक को तुरंत त्याग दे। अगर सरकार इसको 
छोड्ने में असफल रहती है और संसद्‌ के समक्ष विधेयक ले आती है तो जनसंघ सभी 
सांसदों से आग्रह करता है कि वे इस विधेयक को बाहर फेंक दें, क्योंकि यह राष्ट्र हितों 
के विरुद्ध है। 

इसी के अनुरूप-जनसंघ कार्य समिति अपने प्रादेशिक प्रतिनिधियों से आग्रह करती 
है कि वे नेहरू-नून समझौते (बेरूबारी संघ हस्तांतरण सहित) के विरुद्ध जनमत तैयार 
करने के लिए सभी क़दम उठाए। इसके लिए हर संसदीय क्षेत्र में बैठकें और सम्मेलन 
आयोजित किए जाएँ। साथ ही समिति पश्चिम बंगाल जनसंघ से विशेष रूप से आग्रह 
करती है कि वह इसके विरुद्ध बेरूबारी के निवासियों को संगठित करे, ताकि वे सभी 
शांतिपूर्ण तरीकों से इसके हस्तांतरण का प्रभावी विरोध कर सकें, क्योंकि प्रस्तावित 
हस्तांतरण से सीधे तौर पर यहीं के लोग प्रभावित होंगे। 
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प्रतिक्रियावादी नया कर 


केंद्रीय बजट 1959-60 पर विचार करते हुए कार्य समिति खेद व्यक्त करती है कि 
वित्त मंत्री ने बजट तैयार करते समय न तो देश की आर्थिक स्थिति पर विचार किया और 
न ही पिछले अनुभव से ही कुछ सीखा। जनता पर भारी कर बोझ को कम करने के 
बजाय लगभग 20.70 करोड़ रुपए के बोझ वाले नए जिंस कर और प्रस्तावित कर दिए 
गए हैं। इसे पूरे मामले का भयावह पक्ष यह है कि ये कर खाँड्सारी, डीज़ल ऑयल, 
मोटर टायर और आर्ट सिल्क पर लागू किए गए हैं। यह क़दम उठाते हुए राजस्व संग्रह 
बढ़ाने पर उतना नहीं, जितना कि बड़े उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया 
है। यह सरकार की ओर से लघु एवं कुटीर उद्योगों की सहायता करने संबंधी घोषित 
नीति के अनुरूप नहीं है। समिति सरकार से आग्रह करती है कि पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार 
करे और इन प्रस्तावों को रद्द कर दे। 

विभिन्न विभागों के अनुपयोगी व्यय को कम करने और अर्थव्यवस्था को लाभ 
पहुँचाने के बारे में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यह साज़िशपूर्ण है कि रक्षा व्यय कम हो 
गया है, खासतौर पर उस समय जबकि भारत विदेशी आक्रामकता से मुक्त होने का दावा 
नहीं कर सकता है। सरकार ने निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की 
दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया है, जबकि उनकी जीवन लागत बढ़ गई है। समिति अपने 
पूर्व सुझाव को दोहराती है कि 2000 रुपए प्रति माह से ज़्यादा के वेतन वाले अधिकारियों 
को इस सीमा के आगे की आय की बराबर राशि वाले नेशनल प्लान बांड प्रदान किए 
जाने चाहिए। यह आवश्यक है कि बजट में आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने 
के लिए मौजूदा करों के पूरे संग्रह और व्यय में कमी करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। 
बजट घाटे के वित्तपोषण पर ज्यादा बल देने से हमेशा ही मुद्रास्फीति पैदा होती है, जिस 


पर हर क़ीमत पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। 
--ओर्यनाइज़र मार्च 23, 1959 


(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
ð 
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परिशिष्ट्या 


जनसंघ ने कश्मीर परमिट प्रणाली की 
समाप्ति का स्वागत किया 


ena से आवाजाही के लिए अभी तक लागू परमिट प्रणाली को समाप्ति उस राज्य 
की जनता कौ भारत के साथ भावात्मक एकता स्थापित करने की दिशा में आगे का 
क़दम है। श्री बख्शी गुलाम मोहम्मद, जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री ने वादे को पूरा कर 
दिया है। यद्यपि उन्होंने यह क़दम काफ़ी विलंब से उठाया है, क्योंकि यह वादा उन्होंने 
1953 में तब किया था, जब भारतीय जनसंघ और प्रजा परिषद्‌ ने अपना आंदोलन वापस 
लेने का फैसला किया था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने 
परमिट प्रणाली की ज़रूरत और उसकी वैधानिकता को चुनौती दी eit उन्होंने कश्मीर में 
बगैर परमिट के प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के नागरिक के नाते उनके 
पास बगैर किसी बाधा के देश के किसी हिस्से में जाने का पूरा अधिकार है। उनके 
उदाहरण का अनुसरण सैकड़ों सत्याग्रहियों ने किया जिन्होंने उसी तरह बगैर परमिट के 
कश्मीर में प्रवेश किया। यद्यपि आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बीच नहीं हैं, यह 
उनके बलिदान की वजह से ही है कि घटनाक्रम बदल गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 
नेतृत्व में जम्मू व कश्मीर धीरे-धीरे भारत से दूर जा रहा था, अब बख्शी गुलाम मोहम्मद 
के मुख्यमंत्रित्व में मातृभूमि के निकट आ गया। 

जहाँ एक ओर मैं उनके इस वीरतापूर्ण निर्णय के लिए उन्हें बधाई देता हं और साथ 
उनसे आग्रह करता हूँ कि वह कश्मीर की जनता को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समान 
अधिकारों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करें। इसके लिए कश्मीर को सर्वोच्च 
न्यायालय और चुनाव आयोग के अधिकार की परिधि में लाना होगा और लोकसभा में 
प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान प्रभावी करना होगा। ऐसे भेदभावपरक प्रावधान शेख़ अब्दुल्ला 
की अलगाववाद की नीति और पूर्ण सत्ताशाही की याद दिलाते हैं। वह कभी भी बख्शी 
जैसे राष्ट्रवादी नहीं बन सके। 


--आर्गनाइज़र; अप्रैल 6, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 
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| परिशिष्ट 


केरल और जनसंघ 


कम्युनिस्ट सरकार त्यागपत्र दे: राष्ट्रपति शासन लागू डो 

कालीकट | केरल जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी ने निम्न प्रस्ताव.पारित कर केरल 
के कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध जन-आंदोलन का स्वागत किया है और उसे अपना 
समर्थन प्रदान किया है-- विकि क tS 

“यह तर्क कि वैधानिक उपायों से चुनी गई सरकार को आंदोलन के सहारे नहीं 
हटाना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग अप्रजातांत्रिक होगा, '' वर्तमान परिस्थिति से मेल नहीं 
खाता। विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में तो उसे उठाना ही व्यर्थ है। कम्युनिस्टों 
का जनतंत्र में आस्था प्रकट करना महज़ एक दिखावा और क्षणिक नीतिमात्र है। उनके 
` इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी 
प्रकार के उपायों का अवलंबन करने में संकोच नहीं करते। तिब्बत के प्रश्न पर उनकी 
नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे राष्ट्र के व्यापक हितों से भी ऊपर अपने दलीय 
हितों को महत्त्व देते हैं। अतः उनका शासन पर बने रहने का प्रत्येक दिवस प्रदेश में 
उनकी राष्ट्र-विरोधी पंचमांगी गतिविधियों को प्रबल करने में सहायक होगा। हमें जनतंत्र 
और राष्ट्रीयता के संदर्भ में कम्युनिस्टों को अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अपेक्षा 
बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण से देखना होगा। केरल जनसंघ यह अनुभव करता है कि 
कम्युनिस्टों का सत्तारूढ़ होना एक महान्‌ राष्ट्रीय दुर्घटना है और उन्हें प्रथम अवसर का 
लाभ उठाकर ही गद्दी से हटाना प्रत्येक राष्ट्रभक्त का पुनीत कर्तव्य है। 


सब एक हों 

“किंतु साथ ही जनसंघ विभिन्न जातियों के मध्य, जो परिस्थितियों वश एकत्र 
आने के लिए विवश हुई हैं, छोटे-छोटे प्रश्नों जैसे पिछड़ी जातियों को संरक्षण के नाम 
पर विद्यमान कलह और असहिष्णुता को देखकर तीव्र पीड़ा पहुँच रही है, जबकि शत्रु 
राष्ट्र भी परस्पर आदान-प्रदान की नीति का अवलंबन करते हुए पाए जाते हैं। यह बहुत 
ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद दृश्य है कि केरल की भगिनी जातियाँ एक-दूसरे को सुविधा 
न देते हुए लड़ने पर उतारू हैं। जनसंघ जनता के सब वर्गों से विशेषकर तथाकथित 
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विकसित जातियों से-अपील करता है कि वे पारस्परिक संघर्ष और विद्वेष को टालने 
के लिए सौहार्द और अंतःकरण कौ विशालता का परिचय दें। वे यह ध्यान रखें कि 
उनका एक भी शब्द या कार्य दूसरी जातियों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाए। राज्य में 
कम्युनिस्ट तानाशाही के नित्य वृद्धिंगत अधिनायकवादी खतरे का प्रत्यक्ष सामना करने 
की घडी में ठोस एवं संगठित विरोध का निर्माण ही प्रथम आवश्यकता है | 


कम्युनिज्म विरोधी अभियान 

'' जनसंघ कार्यकारिणी अपनी समस्त शाखाओं को निर्देश देती है कि वे जनता के 
समक्ष जनसंघ के दृष्टिकोण पहुँचाएँ, कम्युनिज्म के खतरे का परदाफ़ाश करें और बताएँ 
कि किस प्रकार कम्युनिस्ट शासन राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संसदीय लोकतंत्र और जनता की 
शक्ति तथा एकता के लिए ख़तरनाक है. और केरल के कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति के 
लिए देशव्यापी आंदोलन का स्वागत एवं समर्थन करती है ।'' 


श्री परमेशवरन का लेख 

केरल प्रदेश जनसंघ के मंत्री श्री सी. परमेश्वरन ने एक लेख लिखकर (ऑर्गनाइजर 
में प्रकाशित) केरल में राष्ट्रपति शासन की माँग निम्न शब्दों में की है-- 

यह असंभव नहीं है कि केरल की जनता आज की परिस्थितियों में जबकि केरल 
सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी की सम्मिलित शक्तियाँ उसे कुचलने पर तुल गई हैं, 
अंततोगत्वा अहिंसा से हटाने के लिए विवश हो जाएँ और उसके आंदोलन का भी वही 
भाग्य हो, जो 1942 के कांग्रेस आंदोलन का हुआ था। यह न तो भारत के राष्ट्रीय हितों 
के अनुकूल है और न ही उनके अपने मानवी हितों के कि केरल की जनता कम्युनिस्ट 
कुशासन के समक्ष सिर झुकाती रहे। न ही केंद्र की राष्ट्रीय सरकार के लिए यह उचित 
और न्याययुक्त होगा कि वह केरल की जनता की लोकप्रिय माँग की उसी प्रकार उपेक्षा 
करती रहे, जिस प्रकार पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों की जनता के साथ किया था। 
केरल को जनता उस स्थिति में क्या करे, जब वह जान चुकी है कि इस बीमारी का 
इलाज करने के प्रभावी मार्ग उसे उपलब्ध नहीं है और जो कुछ उसने अपनाए हैं, वे 
निष्फल हो चुके हैं? क्या वह कुशासन को समाप्त करने के लिए क्रांति का मार्ग अपनाए 
अथवा इतिहास को गति को प्रतीक्षा करते बैठे। अनेक लोगों के मत में केरल की नित्य 
बिगड्ती हुई स्थिति का एकमेव उपाय केंद्र सरकार के पास ही है। भारत सरकार अपना 
पग उठाए, अति शीघ्र उठाए और बहु प्रतीक्षित परिवर्तन को शीघ्र लाए। वास्तव में यही . 
आज केरल की जनता को हार्दिक प्रार्थना है। 

केंद्रीय सरकार द्वारा केरल को जनता की उपेक्षा-उसके चाहे जो कारण हों--स्थानीय 
अथवा विदेशी-भारत के हित में तो है ही नहीं, वह मानवी भी नहीं कही जा सकती। 
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अटलजी का वक्तव्य 

संसद्‌ सदस्य एवं जनसंघ के मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निम्न वक्तव्य 
प्रकाशनार्थ किया है- 

u अंफमाली में पुलिस की गोली वर्षा से, जिसमें 5 व्यक्ति मर गए तथा अन्य 38 
घायल हो गए, केरल की स्थिति और भी बिगड़ गई है। कम्युनिस्ट सरकार द्वारा गोलीवर्पा 
की खुली अदालती जाँच की माँग को ठुकराया जाना कांग्रेस के इन आरोपों को बल 
प्रदान करेगा कि गोली वर्षा पूर्व नियोजित तथा अकारण थी। गोली चलाने से पहले 
चेतावनी नहीं दी गई ।'' 


दो मापदंड 

श्री बाजपेयी ने आगे कहा है, ''जिस पार्टी (कम्युनिस्ट) ने कांग्रेसी राज्यों में कहीं 
भी और कंभी भी हुई गोली वर्षा की अदालती जाँच की माँग करने का नियम बना लिया 
है, वह केरल में अपने ही मंत्रिमंडल के संबंध में अलग मापदंड से काम ले-शायद इस 
आधार पर कि वहाँ मृत व्यक्ति दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद के एजेंट मात्र थे। क्या वे भारतीय 
नागरिक नहीं थे? इससे एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो कम्युनिस्ट पार्टी 
द्रुतगति से अपना समर्थन खोती और अपने लड़खड़ाते शासन को बनाए रखने के लिए । 
अधिकाधिक बल प्रयोग करने पर उतारू है अथवा वह जान-बूझकर ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न कर देना चाहती है कि जिसमें केंद्र के लिए केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने 
के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न रह जाए और जिसका लाभ उठाकर कम्युनिस्ट केंद्रीय 
हस्तक्षेप का हौवा खड़ा कर अपने को राजनीतिक शहीद घोषित कर सकें ।'' 


गृहयुद्ध के कगार पर 

आपने आगे कहा है कि विरोधी आंदोलन के दूसरे दिन ही हिंसा की घटना से 
यद्यपि कांग्रेस ने उसे सही मार्ग पर रखने के लिए एक दिन पूर्व ही आंदोलन प्रारंभ कर 
दिया था, सभी शांतिप्रेमियों और लोकतंत्रवादियों को आघात लगा है। दूसरी ओर हिंसा 
का हिंसा से मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकने के 
लिए तैयार जनता-इससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें केरल गृहयुद्ध के 


कगार तक पहुँच जाए। 
_ —पाञ्चजन्य, जून 22, 1959 
(m! 
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तिब्बत को स्वाधीनता दिलाना 
भारत का नैतिक दायित्व 


जनसंघ कार्यसमिति के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 

पूना, 28 जून। आज प्रातः भारतीय जनसंघ को केंद्रीय कार्यकारिणी ने दो प्रस्ताव 
पारित किए, प्रथम केरल की स्थिति के बारे में और दूसरा तिब्बत पर चीनी आक्रमण 

संबंधी। अब कार्यसमिति की दूसरी बैठक 5 जुलाई को होगी। आज सायं से अखिल 

` भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन आचार्य देव प्रसाद घोष की अध्यक्षता में प्रारंभ हो 
गया। पूना नगर जनसंघ के प्रधान एवं पूना नगर निगम के उपमेयर श्री जी.पी. भागवत ने 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया। यह सम्मेलन 7 जुलाई तक चलेगा। 

दोनों प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं : ` 


तिब्बत 

गत मार्च मास से तिब्बत पर चीनी आधिपत्य स्थापित करनेवाले अधिकारियों के 
लज्जाजनक Heal ने सम॑स्त संसार, विशेषकर भारत, क्योंकि वह तिब्बत का निकटतम 
पड़ोसी है और उसके साथ हमारे युगों पुराने घनिष्ठ संबंध हैं, के जनमत को भारी 
आघात पहुँचाया है। वास्तव में इस सबका बीजारोपण 10 वर्ष पूर्व 1950-51 में ही हो 
चुका था, जब कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत को शस्त्रो के भय से आंतकित कर दिया था : 
दलाईलामा की सरकार पर बलपूर्वक एक समझौता लाद दिया था, जिसके अंतर्गत 
तिब्बत पर उसकी सत्ता जम गई और उसे नाममात्र की स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। 
भारत ने उस समय भी तिब्बत पर बलातू अधिकार का विरोध किया था, किंतु बहुत 
दुर्बलतापूर्वक और उस दुर्बल विरोध को चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने घृणापूर्वक 
झिड़क दिया था। उसके बाद जो कुछ हुआ, वह इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 1954 में भारत 
में चीन के साथ एक संधि हुई । यह संधि ' पंचशील समझौते ' नाम से विख्यात है | इसके 
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अंतर्गत भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। तिब्बत स्थित 
भारतीय चौकियों एवं अन्य वस्तुओं तथा समस्त भारतीय अधिकारों, जिनका वह अर्द्ध 
शताब्दी से उपभोग कर रहा था और जो सुरक्षात्मक कारणों से भारत के. हित में अति 
आवश्यक थे, को तिब्बती सरकार को न सौंपकर चीनी आधिपत्य स्थापित करनेवाले 
अधिकारियों को सौंप दिया गया। 


1956 में 

आगे चलकर कर 1956 में जब चीनी अधिकारियों ने तिब्बत पर अपने शिकंजे को 
और अधिक कड़ा किया, तो दलाई लामा इतने परेशान हो गए कि वे भारत चले आए। 
किंतु उसी समय कम्युनिस्ट चीन के प्रधानमंत्री भी भारत आए और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री. 
को वचन दिया कि तिब्बत की स्वायत्तता का आदर किया जाएगा और तिब्बत के 
आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन तथा संस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया 
जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने दलाई लामा तक 'यह .आश्वासन पहुँचाया और उनकी 
प्रार्थना पर ही दलाई लामा तिब्बत वापस लौटक॑र गए। 


चीनी अत्याचार: 
किंतु इन समस्त. आश्‍्वासनों को अब रदूदी की टोकरी में फेंक दिया गया है और 
तिब्बत का कम्युनिस्टीकरण पूरी तौर पर प्रारंभ हो गया है। तिब्बत की सामाजिक 
अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त कर दी गई है। उसकी धार्मिक संस्थाओं और मठों को ध्वस्त 
एवं अपवित्र किया गया है, करोड़ों चीनी “हान' लोगों को तिब्बत में लाकरं बसाया गया 
है, ताकि तिब्बती अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक हो जाएँ। स्थिति इतनी असह्य हो गई 
है कि तिब्बत के शांतिप्रिय, निरुपद्रवी एवं धार्मिक वृत्ति के वासियों को चीनियों के 
विरुद्ध विद्रोह को पताका उठानी पड़ गई है और चीनी उनके इस राष्ट्रीय विद्रोह को 
निर्मम कत्लेआम के द्वारा कुचल देने का प्रयास कर रहे हैं। दलाईलामा को भारत में 
- शरण लेने के लिए बाध्य होना पडा है। उनके पीछे-पीछे हज़ारों तिब्बती चीनी आतंक के 
भय से भागकर भारत में आ गए हैं। भारतीय जनमत का आदर करने के लिए भारत 


सरकार ने उन्हें शरण देने का उचित कार्य किया है। 


हमारी घुटनाटेक नीति $ 
अत: यह स्पष्ट है कि तिब्बत को जिस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, 


उसको लाते में भारत अपने दायित्व से बच नहीं सकता। वास्तव में यह प्रधानमंत्री नेहरू 
के मार्गदर्शन में अपनाई गई भारत सरकार को घुटनाटेक और अदूरदर्शी नीति का ही 


परिणाम है कि कम्युनिस्ट चीन को तिब्बत में आक्रमक नीति अपनाने का प्रोत्साहन. 
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मिला। इस नीति ने ही आज भारत की अपनी सीमाओं पर एक विशाल सैनिक एवं 
आक्रामक शक्ति को ला बैठाया है, जिससे भारत की सुरक्षा को ख़तरा है। 


उपाय 

भारतीय जनसंघ अनुभव करता है कि भारत का यह नैतिक दायित्व है कि वह 
तिब्बत संबंधी अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित्त एवं निराकरण करे। अत: भारत को 
शीघ्र ऐसे प्रभावी पग उठाने चाहिए, जिनसे तिब्बत में चीनी आक्रमण को रोका जा सके, 
उसकी सेनाएँ वहाँ से वापस बुलाई जाएँ और तिब्बत को उसकी स्वाधीनता पुन: प्राप्त 
हो। 

तदनुसार भारतीय जनसंघ सुझाव देता है कि भारत स्वयं सयुक्त राष्ट्र संघ में 
तिब्बत के प्रश्‍न को उठाए। वास्तव में, नौ वर्ष पूर्व जब चीन तिब्बत पर चढ़ आया था, 
तिब्बत का प्रश्न सयुक्त राष्ट्र संघ मे उठाया गया था, किंतु भारत की प्रार्थना और अनुरोध 
पर उस प्रश्‍न को टाल दिया था। अब क्योंकि चीन ने तिब्बत की स्वतंत्रता की रक्षा के 
अपने वचन को भंग कर दिया है और उसके शब्दों का कोई मूल्य शेष नहीं बचा है, 
भारत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न को उठाए। 

भारत को एशिया के स्वतंत्र राष्ट्रों (जो कम्युनिस्ट चक्र के बाहर हैं) से तिब्बत पर 
चीनी आक्रमण के मसले को लेकर संबंध प्रस्थापित करना चाहिए, ताकि वे तिब्बत की 
स्वतंत्रता प्राप्ति के महान्‌ कार्य में पूर्ण सहयोग दे सकें। तिब्बत पर चीनी आक्रमण से 
पूर्वी एशिया में भय व्याप्त हो गया है। लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि यह आक्रमण 
चीन की साम्राज्य विस्तार की महत्त्वाकाक्षाओं की पूर्ति की दिशा में केवल प्रथम पग है। 
एशिया के स्वतंत्र राष्ट्रों का विरोध का सम्मिलित स्वर संभवत: कम्युनिस्ट चीन के 
महत्त्वाकांक्षी एवं दुर्दम्य शासकों पर कुछ प्रभाव डाले और वे अपनी लुटेरी कार्रवाइयों 
पर कुछ रोक लगाएँ। इस अंतिम घड़ी में शायद चीन एशियाई जनमत का कुछ आदर 
करेगा। 

इस बीच दलाई लामा को भारत में राजनीतिक स्तर पर तिब्बत की स्वतंत्र सरकार 
के नाते कार्य करने को पूर्व सुविधा दी जानी चाहिए। यदि तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए 
प्रयास करना है और उसे प्राप्त करना है तो केवल उन्हें शरण देने और विवशतापूर्वक 
अलग रहकर केवल आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य करने देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 
उन्हें भारत में तिब्बत की स्वाधीनता के महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने का 
अवसर मिलना चाहिए। 

अंत में, अन्य सब पहलुओं की उपेक्षा कर.दें, तो भी भारत की अपनी सुरक्षा और 
हित की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि चीन तिब्बत से अलग हट जाए और तिब्बत 
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एक स्वतंत्र राष्ट्र बने । अतः प्रत्येक दृष्टि से भारत को तिब्बत को स्वाधीनता की प्राप्ति 
के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। 


केरल  - 

1956-57 के गत आम चुनाव में केरल असेंबली के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रत्याशियों को लगभग 35 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और विधानसभा की आधे से कम सीटें 
प्राप्त हुई । बाद में 5 स्वतंत्र सदस्यों को मंत्री पद एवं अन्य आकर्षणों का प्रलोभन देकर 
कम्युनिस्टों ने अपने साथ कार्य करने के लिए बुला लिया। इतने पर भी कम्युनिस्ट 
सरकार बहुत ही अल्प बहुमत 127 सदस्यों के सदन में केवल 2 का बहुमत के सहारे 
कार्य करती रही। इस अनिश्चित ढंग से सत्तारूढ़ होने के बाद से कम्युनिस्ट अपनी 
परंपरा के अनुसार सही-ग़लत प्रत्येक संभव उपाय से राज्य में अपनी पार्टी की जड़ों को 
मज़बूत बनाने में व्यस्त रहे । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने संविधान का भी 
अपने पार्टी हितों के अनुकूल दुरुपयोग एवं शोषण किया। पार्टी के कोष को भरने के 
लिए राज्य में भ्रष्टाचार का बड़ी मात्रा में अवलंबन किया गया, पुलिस का नैतिक पतन 
करने का प्रयास हुआ, स्वंतत्र अधिकारियों को पंगु बनाया गया, प्रच्छन्न शिक्षा विधेयकों 
आदि के द्वारा शिक्षा की जड़ों में ही ज़हर भरने की चेष्टा हुई आदि-आदि। 


अपूर्व जन-आंदोलन 

अब स्थिति ऐसी सीमा पर पहुँच गई है कि उसे सहन करना असंभव हो गया है। 
परिणामस्वरूप केरल में श्री मन्नथ पदमनाभन के नेतृत्व में जन-उभार का ऐसा अभूतपूर्व 
दृश्य निर्माण हो गया है कि उसकी दूसरी सानी जीवित स्मृति में देखने-सुनने में अब तक 
नहीं आई है। जनता के सब वर्ग--हिंदू, मुसलमान और ईसाई--सब राजनीतिक दल 
(निस्संदेह कम्युनिस्टों को छोड़कर) इस समय कम्युनिस्ट कुशासन से मुक्ति पाने के 
संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खडे हो गए हैं। केरल में जनजागरण की यह लहर बहुत 
ही स्वस्थ लक्षण है । इससे पता चलता है कि मानव मस्तिष्क के स्वतंत्रता की तड़प और 
राष्ट्रीयता की भावना कभी समाप्त नहीं हो सकती। भारतीय जनसंघ केरल के जन- 
आंदोलन का स्वागत करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका पूर्ण समर्थन एवं 


सहयोग करने को तत्पर है। 


कम्युनिस्ट दमन 

12 जून, जिस दिन आंदोलन का औपचारिक तौर पर श्रीगणेश हुआ था, से अब 
तक एक पखवाड़े में अनेक बातें घट चुकी हैं। कम्युनिस्ट सरकार आंदोलन को समाप्त 
करने के लिए दमन को अपना रही है, बिना किसी पूर्व उत्तेजना के कई स्थानों पर शांत 
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नागरिकों पर अधाधुंध गोलीवर्षा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोग घायल 
हुए हैं, और इन अमानुषी गोलीकांडों की जाँच की न्यायत्व माँग को कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री 
द्वारा ठुकरा दी गई है। किंतु ये सब उपाय जनता को आतंकित कर झुकाने में जो कि 
उनका मूल उद्देश्य था- असमर्थ रहे हैं। प्रत्यक्षतः सामान्य प्रशासन भंग हो चुका है 
और सविधान यहाँ उचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है । अतः इस परिस्थिति में 
जनसंघ अनुभव करता है कि भारत सरकार को इस दृश्य को केवल मूकदर्शक बनके 
नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्थिति तेजी से अराजकता की ओर बढ़ रही है, बल्कि इस 
संबंध में गंभीर ध्यान देकर योग्य पग उठाना चाहिए | 
यह स्पष्ट है कि केरल सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। सच तो यह है कि 
उसमें अपने दो वर्षों के कुशासन के द्वारा जनता द्वारा उसको सौंपे गए विश्वास के प्रति 
घात किया है। इस दृष्टि से देखने पर केरल की कम्युनिस्ट सरकार के सम्मुख एक ही 
जनतांत्रिक एवं सम्मानजनक मार्ग खुला है कि वह तुरंत त्यागपत्र दे दे और यदि इच्छा 
हो, तो जनता का समर्थन नए सिरे से प्राप्त करे। 
--पाउ्चजन्य, जुलाई 6, 1959 
m 
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परिशिष्ट-य 


पूना में जनसंघ का अध्ययन शिविर 
एक संक्षिप्त प्रतिवेदन 


3 में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक से यहाँ आए क़रीब दो सौ कार्यकर्ताओं 
ने इस समागम को कई अर्थों में यादगार बना दिया है। संगठन के सभी महत्त्वपूर्ण 
कार्यकर्ताओं के अलावा इस समागम में अध्यक्ष आचार्य घोष, उपाध्यक्ष श्री पीतांबर 
दास, कप्तान केशवचंद्र, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष एवं सांसद, यथा सर्वश्री अटल बिहारी 
वाजपेयी, उत्तम राव पाटिल, प्रेमजी भट्ट आसार और शिवदीन, राज्य विधान सभाओं के 
विधायक सर्वश्री यादवेंद्र देव दुबे (उत्तर प्रदेश), कृष्णलाल (पंजाब), जगदीश प्रसाद 
माथुर (राजस्थान), वीरेंद्र कुमार सकलेचा (मध्य प्रदेश) और जम्मू-कश्मीर के श्री 
सहदेव सिंह जैसे अनुभवी महानुभावों एवं कई नगर निकायों के सभासद व कमिश्नर भी 
शामिल थे। दूसरी ओर गाँवों और क़सबों से आए ज़मीन से जुड़े कई कार्यकर्ता भी थे। 
सहभागियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए विभिन्‍न प्रकार के विषय दिए गए। 
यद्यपि इस बार विचार के केंद्र में शुद्ध रूप से लोक वित्त एवं राष्ट्रीय आय के बारे में 
जनसंघ की अवधारणा तथा भारत के औद्योगिक विकास को रखा गया। इसके पश्चात्‌ 
विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया गया। इस चिंतन शिविर की निर्देशकीय चेतना (विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि 
अध्यक्ष महोदय को शिविर के बीच में ही केरल के लिए रवाना होना था) स्वाभाविक 
रूप से भारतीय जनसंघ के महासचिव पं. दीनदयाल उपाध्याय पर टिकी थी, जिन्हें बहुत 
ही कम उम्र में बहुत व्यापक अनुभव का धनी माना जाता है। उनके विचारों की गहनता, 
अध्ययन की व्यापकता तथा दृष्टि की स्पष्टता वास्तव में बेजोड़ है। 
भारतीय जनसंघ के बारे में कहें तो यही वह राजनीतिक दल है, जिसमें ऊर्जा की 
दृष्टि से यौवन है, अपने भविष्य के प्रति आत्मविश्वास एवं परिपक्वता है, कार्यप्रणाली 
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में कुशलता, सुसंबद्धता एवं अनुशासन है और ज्यादातर आर्थिक समस्याओं के निराकरण 
की दृष्टि से मौलिक विचार रखता है। तब आज क्या किसी को उसको नेतृत्व क्षमता पर 
कोई संदेह है । नहीं, कदापि नहीं। आज नहीं तो कल उसी का है। 


दैनिक कार्यक्रम 

सुबह होने से पूर्व ही दिन की शुरुआत हो गई। शिवमंगल कार्यालय और रास्ता 
मंगल कार्यालय के दोनों छात्रावासों में, जहाँ प्रतिनिधिगण ठहरे हुए थे। अपनी नित्य 
क्रियाओं से निवृत्त होकर सभी प्रतिनिधिगण प्रात: ठीक 7.30 बजे राष्ट्रीय गीत की सभा 
में शामिल होने के लिए आ चुके थे। वंदेमातरम्‌ के ठीक पश्चात्‌ हल्का नाश्ता परोसा 
गया और इसके बाद 08.00 बजे पहली पारी की शुरुआत हुई। यह पारी बीच में कुछ 
संक्षिप्त अंतरालों के साथ दोपहर के भोजनावकाश तक चली। दोपहर के भोजन के 
पश्चात्‌ 03.00 बजे दूसरी पारी शुरू हुई, जो सायं 5.30 बजे तक चली। 

नियमानुसार प्रथम पारी देश को अर्थव्यवस्था के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं के 
विवेचन को समर्पित थी। इस प्रकार जो पहला विषय लिया गया, उसका शीर्षक था 
' भारतीय आर्थिक चिंतन के सिद्धांत'। इस विषय पर दिल्ली से आए डॉ. महावीर ने 
अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य देवा प्रसाद घोष ने आर्थिक विकास में राज्य की 
भूमिका संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण किया। प्रोफेसर बलराज मधोक ने देश के 
प्राकृतिक संसाधनों और अब तक हुए विकास पर विचार व्यक्त किए। श्री यू.एम. 
त्रिवेदी ने भारतीय रेलवे, उसके इतिहास, वर्तमान नीति तथा उसकी वर्तमान कार्यप्रणाली 
में व्याप्त कमियों एवं दोषों पर प्रकाश डाला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोक 
उपक्रम एवं नियोजन विषय पर सुसंगत ढंग से विस्तारपूर्वक विचार प्रकट किए। पं. 
दीनदयाल उपाध्याय ने देश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारतीय जनसंघ का 
दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। उनके अभिभाषण ने सभी संदेहों का निवारण करते हुए 
स्थापित कर दिया कि यदि देश में सकारात्मक आर्थिक नीति एवं कार्यक्रम देने में कोई 
राजनीतिक दल सक्षम है तो वह भारतीय जनसंघ ही है। शेष अन्य दल या तो समाजवादियों 
के पिछलग्गू हैं या फिर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखे बगैर देश की 
समस्याओं एवं उनके समाधान के प्रति कोई तार्किक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए 
बिना पैबंदकारी में विश्वास करनेवाले हैं। उन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, ऊर्ध्वाधर 
और क्षैतिज दोनों तरह से, को अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। सांसद श्री 
उत्तमराव पाटिल ने सहकारी कृषि और जनसंघ के द्वारा इसका विरोध किए जाने के 
कारणों पर विचार व्यक्त किए। देश में भारतीय जनसंघ अकेला राजनीतिक दल है, जो 
सैद्धांतिक रूप से इसके विरुद्ध है। श्री नाना देशमुख सिंचाई की समस्याओं पर बोले । 
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इन वार्त्ताओं के पश्चात्‌ प्रश्‍नोत्तर एवं अनौपचारिक चर्चाएँ हुई, जिनसे सहभागियों 
की शंकाओं का समाधान हुआ। 

शाम के भोजन के पश्चात्‌ रात्रि 9.00 बजे से 11.00 बजे तक सहभागियों ने 
विभिन्न राज्य इकाइयों के प्रतिवेदन एक के बाद एक सुने | समुचित रूप से वस्तुनिष्ठ इन 
प्रतिवेदनों में प्रदेश की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को समेटा गया था, जो भारतीय 
जनंसघ की संगठनात्मक प्रगति को विशेष रूप से रेखांकित करनेवाले थे। 


दक्षिण से आए प्रतिवेदन 

श्री पी. परमेश्वरन ने एक अत्यंत स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए केरल को 
राजनीतिक विसंगतियों से सहभागियों का साक्षात्कार कराया। आंध्र जनसंघ के सचिव 
श्री सूर्य प्रसाद रेड्डी ने अपने यहाँ जनसंघ की प्रगति पर रिपोर्ट करते हुए बताया कि इस 
वर्ष आंध्र प्रदेश में 62 नई मंडल समितियों का गठन होने के साथ ही 10,000 से ज़्यादा 
सदस्यों को जोड़ा गया है। श्री जगन्नाथ राव जोशी ने तमिलनाडु में डी.एम.के. की 
गतिविधियों के बारे में बताया। शिविर में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने श्री जोशी के इस 
प्रेक्षण पर चिंता जताई कि तमिलनाडु में भारतीय जनसंघ के अलावा अन्य किसी भी 
राजनेता, यहाँ तक कि राजाजी ने भी इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के विरोध में बोलने का 
साहस नहीं किया। कर्नाटक के श्री वरदराज ने कहा कि जनसंघ ने प्रदेश में सहकारी 
कृषि के विरोध में बड़ी संख्या में सम्मेलन आयोजित किए हैं। 


dad, मध्य प्रदेश एवँ राजस्थान 

महाराष्ट्र में अगले आम चुनावों के लिए सावधानीपूर्वक सुनियोजित कार्ययोजना बना 
ली गई है। यह श्री प्रेमजी असर ने बताया। उन्होंने आगे कहा कि हाल के महीनों में 
संगठनात्मक ढाँचे को लेकर किए गए प्रयास अत्यंत उत्साहजनक हैं। श्री चिमन भाई शुक्ला 
(गुजरात) ने सहभागियों को बताया कि गुजरात इकाई में संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा 
क्षेत्रों दोनों को निर्धारित कर उनमें अपनी गतिविधियों को केंद्रित किया है। मध्य प्रदेश जनसंघ 
के सचिव श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि क़सबों और शहरों की तुलना में जनसंघ देशभर 
में स्थान बना रहा है । उन्होंने राज्य विधानसभा में जनसंघ विधायकों के महत्त्वपूर्ण योगदान 
का वर्णन किया | राजस्थान से आए जगदीश प्रसाद माथुर ने राज्य विधानसभा के अंदर एवं 
बाहर दोनों जगह राजस्थान जनसंघ कौ सर्वतोमुखी प्रगति का विवेचन किया। 


अन्य प्रदेश 
दिल्ली में पिछले नगरीय निकाय चुनाव में जनसंघ को मिली शानदार सफलता को 


भविष्य में दिल्ली कांग्रेस के लिए बंद दरवाज़ा करार देते हुए दिल्‍ली जनसंघ के सचिव 
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श्री लालकृष्ण आडवाणी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की । उत्तर प्रदेश के श्री रामप्रकाश ने एक महीने 
में किए धन-संग्रह अभियान को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अभियान उत्तर प्रदेश 
की सभी शाखाओं में सफल रहा और इस वर्ष एक लाख रुपए का अर्थ संग्रह हुआ। 
उन्होंने कहा कि यह अभियान उनके वार्षिक कार्य का भाग होना चाहिए। बिहार जनसंघ 
की व्यक्तिगत सदस्य संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है, यह जानकारी श्री 
सुरेशचंद्र ने प्रदान को। बंगाल जनसंघ के सचिव श्री सत्येंद्र बसु ने 'बेरूबारी संघ 
बचाओ' आंदोलन में जनसंघ को सक्रिय भूमिका और कलकत्ता में हुए तिब्बत सम्मेलन 
पर विशद चर्चा को। श्री यज्ञदत शर्मा ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में मिली 
सफलता की विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक प्रतिवेदनों की इस शृंखला की इति 
जम्मू-कश्मीर प्रजा परिषद्‌ के सचिव श्री ऋषि कुमार कौशल जम्मू-कश्मीर में विभिन्न 
राजनीतिक दलों को गतिविधियों के संदर्भ में प्रस्तुत की गई एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट 
के साथ हुई। श्रीमती मालती बाई परांजपे ने अपने निजी अनुभवों के आंधार पर महिलाओं 
में जनसंघ को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव दिए। 


पूजा का आकर्षण 


पूना अपने आप में एक आकर्षक जगह है, जो न केवल अपने मनोहारी परिवेश, 
खुशनुमा जलवायु और वह भी वर्ष के इस भाग में, के लिए अपितु यह अपने ऐतिहासिक 
महत्त्व, क्रोमती नगीनों और प्रेरणादायी आंदोलनों के लिए भी सुविख्यात है। जिस बात ने 
सहभागियों को बहुत प्रभावित किया, वह सेवा और कर्तव्यपालन के प्रति कार्यकर्ताओं 
को निष्ठा थी, जिसके कारण उनका पूना प्रवास सुखद सिद्ध हुआ। यद्यपि देश के उत्तरी 
और विशेषकर पूवी भागों से आए सहभागियों के लिए भोजन व्यवस्था उससे भिन्न थी 
जैसा पूना के परंपरागत आतिथ्य होता रहा है। सहभागियों को यह जानकर और भी हर्ष 
हुआ कि पूना समागम में सहभागियों के लिए जितनी भी भोजन व्यवस्थाएँ की गई थीं, 
वे श्रीमती मालती बाई परांजपे की देखरेख में पूना जनसंघ की महिला कार्यकर्ताओं के 
द्वारा को गई थीं। श्रीमती मालती बाई परांजपे महाराष्ट्र जनसंघ की महिला मोरचा की 
प्रभारी एवं एस.पी. कॉलेज, पूना में व्याख्याता हैं। यह उल्लेखनीय है कि ठीक एक 
पखवाड़े तक इन महिला कार्यकर्ताओं ने स्वयं को हदय और आत्मा से इस सेवा कार्य में 
संलग्न रखा | सहभागियों को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये महिलाएँ 
बिना थके लगातार जल्दी सुबह से रात्रि 11.00 बजे तक काम करती TT | 
पूना नगर निगम के उप महापौर एवं पूना शहर जनसंघ में अध्यक्ष श्री अप्पा साहेब 
भागवत व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित रहे तथा इस शिविर की तमाम व्यवस्थाओं 
का बारीकी से अबलोकन करते रहे। 
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अन्य क्रियाकलाप 
इस अवसर पर पूना नगर निगम ने आचार्य घोष एवं कार्यकारिणी के अन्य सभी 
सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया | इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के संभ्रांत 
नागरिकों की उपस्थिति रही। 
उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के अलावा दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर श्री केदारनाथ 
साहनी और अन्य सभासदों के सम्मान में श्री भागवत द्वारा एक समारोह रखा गया। 
इसमें लगभग 300 अतिथियों ने भागीदारी निभाई। उपस्थित समुदाय को संबोधित करते 
हुए श्री साहनी ने देश के विभिन्न भागों में अराजक तत्वों द्वारा सिर उठाने के खतरे के 
प्रति आगाह करते हुए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री यज्ञदत शर्मा ने पूना जनसंघ की महिला 
सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया। 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए 7 जुलाई की प्रात: एक कीर्तन 
कार्यक्रम रखा गया। शाम के समय भारतीय जनसंघ के उपाध्यक्ष श्री पीतांबरदास की 
. अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन गोखले सभागार में किया गया, जिसमें बड़ी 
संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस सभा में पिछले दस दिन चले शिविर की सफलता को 
इंगित करते हुए बताया गया कि यह शिविर सहभागियों को अंतस तक प्रकाश व प्रेरणा 
देनेवाला शिविर रहा और कार्यकर्तागण अपने मूल स्थानों के लिए बेहतर तैयारी एवं 
विश्वास के साथ लौटे। 
--ऑर्गनाइज़र; जुलाई 15, 1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
o 
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परिशिष्ट-था 


चीन को भारतीय भूमि से पीछे हटाए 
बिना समझौता कैसा ? 


भारतीय जनसंघ की केंद्रीय कार्यसमिति की माँग 

29 सितंबर। भारतीय जनसंघ की केंद्रीय कार्यसमिति की द्वि दिवसीय महत्त्वपूर्ण 
बैठक 19-20 सितंबर को 30, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली में हुई । बैठक में चीनी 
आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत विचार कर निम्न प्रस्ताव पारित किए गए-- 


प्रस्ताव क्र. 1 ( खंड 1 ) 

भारतीय जनसंघ को केंद्रीय कार्यसमिति, कम्युनिस्ट चीन द्वारा भारत-तिब्बत सीमा 
के अतिक्रमण पर घोर चिंता प्रकट करती है। भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्‍न को 
सर्वोच्च प्राथमिकता देने और भारत की सीमाओं के संरक्षण की ओर अधिक ध्यान देने 
को माँग निरंतर करता आ रहा है। दु:ख का विषय है कि शासन ने अपने इस प्राथमिक 
कर्तव्य का विधिवत्‌ पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप आज हमारी राष्ट्रीय सीमाएँ 
प्रत्येक आक्रामक पड़ोसी के लिए सहज अतिक्रमण का विषय बन गई हैं। जनसंघ भारत 
को सुरक्षा को दूढ करने की माँग को बलपूर्वक दुहराता है और शासन को इस कार्य में 
अपने संपूर्ण सहयोग का आश्वासन देता है। 


नेहरू नीति सही नहीं 

कम्युनिस्ट चीन को आक्रामक कार्रवाइयाँ पिछले कई वर्षो से निरंतर कई स्तर पर 
बढ़ रही हैं, किंतु शासन ने एक ओर तो जनता को इस संबंध में अंधकार में रखा और 
दूसरी ओर लगातार विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त भारत की भूमि को आक्रांता से मुक्त 
करने के लिए कोई सक्रिय Han नहीं उठाया। प्रतीत होता है कि भारत को मैत्री और 
किसी भी क़ीमत पर शांति बनाए रखने की लालसा में शासन कम्युनिस्ट चीन के विस्तारवादी 
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स्वरूप की जो संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए संकट है, वास्तविकता को समझने में 
बुरी तरह असफल रहा । आज भी यह धारणा बनाने का प्रयत्न हो रहा है कि चीन द्वारा 
अतिक्रमण सीमाओं की अनिश्‍चितता तथा भारत में श्री दलाईलामा को आश्रय देने के 
कारण है । यह तथ्यों को सर्वथा विपरीत और स्थिति की गंभीरता को कम करके दिखाने 
का प्रयास है, जिसके परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं। भारत और तिब्बत की सीमाएँ 
विभिन्न संधियाँ, व्यवहार तथा परंपरा में सुनिश्चित और सुस्पष्ट हैं। उनके संबंध में भ्रम, 
संकट या विवाद के लिए कोई स्थान नहीं | ऐसी सभी बातें जो भारत-तिब्बत सीमा कौ 
निश्चिंतता के संबंध में भ्रम या संदेह उत्पन्न करती हैं, बंद होनी चाहिए। क्योंकि उसमें 
चीन के अन्यायपूर्ण पक्ष की ही पुष्टि मिलती है प्रधान मंत्री श्री नेहरू द्वारा इस संबंध में 
उद्घोषित 'दोहरी नीति' इस दृष्टि से उपुयक्‍्त नहीं है । आक्रमण और शांति पूर्ण समझौता- 

वार्त्तां साथ-साथ नहीं चल सकते। 


चीन आक्रामक राष्ट्र है 

भारत और चीन संबंधों पर प्रकाशित श्वेत-पत्र से यह स्पष्ट है कि भारत को भूमि 
पर चीन का अतिक्रमण सन्‌ 1954 से आरंभ हुआ, जबकि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की 
बहुप्रचारित उद्घोषण की स्याही सूखने भी नहीं पाई थी और ' हिंदी-चीनी भाई-भाई ' 
के नारों की प्रतिध्वनि हिमालय के प्रांगण में गूँज रही थी। भारत-चीन पत्र व्यवहार से 
यह भी स्पष्ट है कि भारत के विरुद्ध आक्रामक गतिविधियों के पीछे एक सुनिश्चित 
योजना है और तिब्बत पर पूर्ण अधिकार, चीनी नक्शों में भारतीय भू-भाग का चित्रण 
तथा उस भाग की प्राप्ति के लिए अब भारत की सीमा पर प्रत्यक्ष आक्रमण उसी योजना 
का अंग है। 

भारतीय जनसंघ चीन और भारत की मैत्री का इच्छुक है, किंतु स्थायी मैत्री का 
आधार यथार्थ से आँखें मूँदकर तुष्टीकरण और समर्पण से नहीं हो सकता। देश की 
अखंडता, सार्वभौम प्रभुता और सुरक्षा के लिए संकट मोल लेकर हम मित्रता अथवा 
शांति बनाए नहीं रख सकते। अतः आवश्यक है कि हम चीन के प्रति अपनी नीति पर 
पुनर्विचार कर उसका अधिक व्यावहारिक आधार पर निर्धारण करें। 


वास्तविक हल यह है 
भारतीय जनसंघ का निश्चित मत है कि चीन ने भारतीय भूमि पर बलात्‌ अधिकार 


कर और मैकमोहन रेखा को भारत और तिब्बत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा अस्वीकार 
कर शातिंपूर्ण समझौता-वार्त्ा के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। अत: जनसंघ माँग करता है 


कि 
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(1) चीन को एक निश्चित तिथि के भीतर भारतीय भूमि के सभी आक्रांत क्षेत्रों से 
हटने के लिए कहा जाए और असफलता को दशा में भारतीय भूमि की मुक्ति 
के लिए सभी प्रकार के उपाय अपनाए जाएँ। 

(2) संपूर्ण उत्तरी सीमांत को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाए और सुरक्षा-व्यवस्था 
तथा यातायात और संचार-साधनों. को विकसितं एवं सुदृढ करने के लिए 
शीघ्र प्रभावी पग उठाए STE | | 

(3) भारत के विशाल भू-भाग को चीन का अंग चित्रित करनेवाले सभी नकशों 
तथा अन्य चीनी पत्र-पत्रिकाओं के, जो इस प्रकार ARN का प्रकाशन कर रहे 
हैं, भारत में प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। 

(4) चीन ने यांग्त्जे, याटुंन तथा गरटोंक स्थित भारतीय व्यापार अधिकरणों तथा 
काउंसिलेट्स के मार्ग में जानबूझकर रुकावटें उत्पन्न कर भारत और चीन के 
बीच 1954 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। भारत सरकार को नई 
दिल्ली, कलकत्ता तथा कालिंपांग स्थित चीनी व्यापार अधिकरणों तथा चीनी 
काउंसिलेट्स के विरुद्ध जवाबी कारवाई करनी चाहिए। 


प्रस्ताव क्रमांक 2 ( खंड 2 ) 


कम्युनिस्ट पार्टी की देशद्रोहिता 

तिब्बत में चीन के आक्रमण और अत्याचार तथा भारत को सीमाओं के अतिक्रमण 
के संबंध में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया आँखें खोलनेवाली है। तिब्बत के संबंध में 
कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का खुला समर्थन किया और आक्रमणकारी सेनाओं को मुक्ति 
दल कहकर स्वागत किया। भारत की भूमि पर चीनी अतिक्रमण को कम्युनिस्ट पार्टी ने 
सीमा संबंधी विवाद मात्र बताकर, जिसके संबंध में दोनों पक्षों को ओर से कुछ कहा जा 
सकता है, उसकी गंभीरता को कम करने का प्रयत्न किया है। इस बात के बावजूद कि 
चीन के इरादों के प्रति राष्ट्र ने एक स्वर से अपना तीव्र रोष प्रकट किया है, कम्युनिस्ट 
पार्टी न केवल चीन के पक्ष का समर्थन कर रही है, बल्कि विभिन्न प्रश्नों की आड में 
विघटनात्मक आंदोलनों तथा उपद्रवों को भड़काकर चीन के संकट की ओर से जनता का 
ध्यान हटाने के लिए भी भरसक प्रयत्नशील है। किंतु कम्युनिस्ट पार्टी के आज तक के 
इतिहास और उसकी बाह्मनिष्ठा को देखते हुए इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। 
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्टत: अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद की एक प्रशाखा मात्र है, जो 
देशभक्ति नहीं जानती, इसलिए उसे राष्ट्रविरोधी कार्रवाइयों में किसी प्रकार का संकोच . 
नहीं होता। सन्‌ 1942 में उसका आचरण इसी राष्ट्रविरोधी स्वरूप के अनुसार था। 
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जनता कम्युनिस्टों का विरोध करे 

कम्युनिस्ट पार्टी के इस इतिहास तथा बाहरी निष्ठा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि 
इस राष्ट्रीय संकट के समय जब भारत को सुरक्षा के लिए विस्तारवादी आकांक्षाओं से 
प्रेरित जन शक्ति के वर्ष में उद्यत एक कम्युनिस्ट राष्ट्र से खतरा पैदा हो गया है, 
कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर जनता तथा सरकार द्वारा कठोर दृष्टि रखी जानी 
चाहिए। बाहरी आक्रमण के समय देश कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आंतरिक उपद्रव तथा तोड्- 
फोड़ की संभावना का ख़तरा नहीं उठा सकता। भारतीय जनसंघ जनता के सभी देशभकतों, 
वर्गों तथा तत्त्वों का आह्वान करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रद्रोहात्मक गतिविधियों 
के संबंध में जनता को शिक्षित तथा जागरूक कर इस राष्ट्रविरोधी दल की शरारत करने 
की शक्ति को कुंठित करें और भारत की राजनीति से उसके संपूर्ण निष्कासन की प्रकिया 
को गति प्रदान करें। 


(खंड 3 ) 


विदेश नीति 

भारतीय जनसंघ प्रारंभ से ही भारत के लिए दोनों विश्व गुटों से अलग और असंबद्ध 
विवादों से दूर रहने की नीति को उपयुक्त समझता रहा है। प्रधानमंत्री श्री नेहरू के नेतृत्व 
में भारत सरकार की उद्घोषित नीति यद्यपि यही रही है, किंतु प्रत्यक्ष व्यवहारों में उसका 
रूप जहाँ भारतीय हितों का संबंध है, वहाँ संतुष्टीकरण का और जो विवाद हमसे असंबद्ध 
है, उनमें अनावश्यक रुचि लेकर स्वयं के लिए विषम स्थिति उत्पन्न करने का रहा है। 
संतुष्टीकरण की नीति ने विस्तार-लोलुप शक्तियों को बढ़ावा दिया है, जिससे आज भारत 
की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए भारी संकट उत्पन्न हो गया है। यह नीति पूर्णत: असफल 
सिद्ध हुई है और उसने केवल भारत के मान और प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया है । जनसंघ 
अनुभव करता है, इस नीति का अविलंब परित्याग कर सुदृढ, सम्मानपूर्ण और यथार्थवादी 
नीति के अवलंबन से भारत के हित और सम्मान को रक्षा की जाए। 


अन्य प्रस्ताव 
अन्य प्रस्ताव द्वारा राजस्थान के जनसंघ-विधायक स्व. श्री भरोलाल के आकस्मिक 


देहावसान पर शोक प्रकट किया गया, सूरत जिले में बाढ़ के कारण उत्पन्न विनाशकारी 
दृश्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की गई और गुजरात 
के समस्त जनसंघ कार्यकर्ताओं को पूरी शक्ति से बाढ-पीडितों की सहायता में जुट जाने 
का आदेश दिया गया। 
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सहकारी खेती विरोधी अभियान 
1 अक्तूबर से प्रारंभ होनेवाले सहकारी खेती विरोधी अभियान को योजना को 
कार्यसमिति ने अंतिम रूप प्रदान किया। सभी प्रदेशों की योजनाओं का कार्यसमिति ने 
अध्ययन किया और प्रमुख नेताओं के दौरों का कार्यक्रम निश्चित कर दिया। उक्त 
अभियान का प्रमुख अंग ग्राम-ग्राम से संपर्क और ग्रामीण केंद्रों पर किसान सम्मेलनों का 
आयोजन रहेगा। कार्य समिति को प्राप्त हुए अनुमान के अनुसार देश भर में आयोजित 
होन वाले इन कृषक सम्मेलनों की कुल संख्या 68,900 होगी। प्रांतानुसार संख्या इस 
प्रकार आई : उत्तर प्रदेश 25000; पंजाब 5000; महाराष्ट्र और विदर्भ 6000; मध्य प्रदेश 
7000; कर्नाटक 3000; आंध्र 4000; बिहार 2000; केरल 500; तमिलनाडु 200; गुजरात 
300; बंगाल 500; जम्मू-कश्मीर 300; और दिल्ली 100। 
अभियान के दूसरे दौर में ग्राम में व्यक्ति संपर्क एवं साहित्य के वितरण द्वारा 
प्रचार किए जाएगा। उक्त अभियान के अंतर्गत बाजारों में भाषण, जुलूस, ग्रामों में मशाल 
जुलूस, पोस्टर, हैंडबिल, पुस्तिकाएँ, दीवारों पर नारे लिखना ग्रामीण भाषाओं में लोक 
प्रचार करना आदि विभिन्न माध्यमों के द्वारा जन संपर्क स्थापित किया जाएगा। 
जनंसघ के केंद्रीय कार्यालयों का अनुमान है कि इस अभियान में लाख के लगभग 
जनसंघ कार्य समर्थक एवं अन्य सहकारी विरोधी तत्त्व सक्रिय भाग लें। यह अभियान 1 
से 6 अक्तूबर तक चलेगा। 
--पाउ्चजन्य, सितंबर 20, 1959 
o 
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परिशिष्ट 


अखिल भारतीय जनसंघ का 
अष्टम अधिवेशन 


उडत खिल भारतीय जनसंघ का अष्टम अधिवेशन 23-24-25 जनवरी को नागपुर में 
होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। 


अध्यक्ष-पद के 4 प्रत्याशी 

अखिल भारतीय जनसंघ के आगामी वर्ष के अध्यक्ष-पद के लिए पं. दीनदयाल 
उपाध्याय, श्री पीतांबर दास, एम.एल.सी. श्री उत्तमराव पाटिल, एम.पी. तथा प्रा. देवप्रसाद 
घोष के नाम प्रस्तावित हुए हैं। दिल्ली प्रदेश ने पं. दीनदयाल उपाध्याय का, कर्नाटक, 
राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेशों ने श्री पीतांबर दास का, उत्तर प्रदेश ने श्री पाटिल 
का पंजाब और बंगाल प्रदेशों ने वर्तमान अध्यक्ष आचार्य घोष का नाम प्रस्तावित किया 
है। यह स्मरणीय है कि श्री पीतांबर दास एम.एल.सी. वर्तमान समय में जनसंघ के 
उपाध्यक्ष हैं, पं. दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री निर्वाचन की तिथि 10 दिसंबर निर्धारित 

की गई है। 
पाञ्चजन्य, नवंबर 30, 1959 
(m) 
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परिशिष्ट. 


जनसंघ कार्यकारिणी की सूरत में बैठक 


सः का जनसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी से लंबे समय से यह आग्रह रहा है कि 
८ उसकी एक बैठक यहाँ रखी जाए। इस आमंत्रण को दृष्टि में रखते हुए ही जनसंघ 
` कार्यकारिणी की पूना में आयोजित बैठक में यह निश्चय किया गया कि आगामी बैठक 
अक्तूबर के अंत तक सूरत में रखी जाएगी। मगर हमारे उत्तरी मोरचों पर हुई शर्मनाक 
घटनाओं तथा संसद्‌ में इस संबंध में गंभीर रहस्योदूघाटनों के कारण यह आवश्यक हो 
गया कि यह बैठक अक्तूबर की बजाय जल्दी रखी जाए। इसलिए एक आपातकालीन 
बैठक नई दिल्ली में अक्तूबर माह में आयोजित की गई तथा इसके परिणामस्वरूप सूरत 
को दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ा। 
यह चिर प्रतीक्षित बैठक 6-7 दिसंबर को यहाँ आयोजित की गई। स्थानीय इकाई 
द्वारा की गई अपील अनुसार लोगों ने जनसंघ नेताओं का उत्साहजनक स्वागत किया। 
इसके लिए एक स्वागत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दीवान बहादुर 
नटवर लाल झावेरी. तथा सचिव श्री चंपक लाल खातीवाले बनाए गए। जनसंघ के 
अध्यक्ष आचार्य घोष को विधान परिषद्‌ सदस्य श्री रामराय मुंशी के साथ ठहराया गया, 
जबकि समिति के अन्य सदस्य गोपीपुरा में स्थित एक बड़े भवन में ठहरे। 
कार्यकारिणी समिति कौ बैठक रविवार 6 दिसंबर को प्रातः शुरू हुई, जिसकी 
अध्यक्षता श्री डी.पी. घोष ने को। उपस्थित विशिष्ट महानुभावों में बैरिस्टर यू.एम. 
त्रिवेदी, श्री जगन्नाथ राव जोशी, श्री सुंदर सिंह भंडारी और प्रो. बलराज मधोक सम्मिलित 
थे। ; 
प्रातःकालीन सत्र मुख्य रूप से कमेटी की नई दिल्ली बैठक के पश्चात्‌ हिमालय 
के मोरचे पर घटित घटनाओं की समीक्षा को ही समर्पित रहा। बैठक में विचार विमर्श 
` प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री पं. नेहरू द्वारा चीन के राष्ट्रपति को दिए गए ताजे प्रस्तावों पर 
केंद्रित रहा। सदस्यों ने आशंका जताई कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। बैठक में उपस्थित 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जनसंघ कार्यकारिणी की सूरत में बैठक 317 


तमाम सदस्यों ने भारत में चीनी राष्ट्रिकों कौ गतिविधियों पर चिंता जताई। इसमें यह 
बात भी सामने आई कि कलकत्ता एवं कुछ अन्य स्थानों पर चीनवासियों द्वारा चलाई जा 
रही ड्राईक्लीनिंग एवं डाइंग लांड्रीज़ (कपड़े धोने का व्यवसाय) की संख्या कुकुरमुत्ते 
की तरह तेज़ी से बढ़ रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में साम्यवादियों की पंचमांगी गतिविधियों 
की तरफ़ भी ध्यान आकर्षित किया गया। . 

दोपहर के सत्र में द्विभाषी बंबई राज्य के विघटन का प्रश्न कमेटी द्वारा उठाया गया। 
इस निर्णय का स्वागत किया गया, लेकिन सदस्यों ने इस बात पर चिंता जताई कि कांग्रेस 
ने इस मुद्दे से निपटने के लिए जो तरीक़ा अपनाया है, उससे ऐसा लगता है, जैसे यह 
उसका घरेलू मामला हो । विदर्भ राज्य के प्रश्न पर भी एक जीवंत विमर्श हुआ, जिसमें 
सांसद श्री उत्तमराव पाटिल और बंबई के विधान परिषद्‌ सदस्य श्री बच्छराज व्यास समेत 
कई सदस्यों ने भागीदारी को। 


कश्मीर का पूर्ण एकीकरण हो 

भारतीय जनसंघ तथा जम्मू-कश्मीर प्रजा परिषद्‌ द्वारा '' जम्मू-कश्मीर के शेष 
भारत के साथ पूर्ण एकीकरण को लोकप्रिय एवं राष्ट्र हितैषी माँग को आंशिक रूप से 
स्वीकार कर लिए जाने पर कार्यकारिणी समिति ने संतोष प्रकट किया। जम्मू-कश्मीर 
सरकार ने परमिट सिस्टम को समाप्त करते हुए भारत के चुनाव आयोग तथा उच्चतम 
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर राज्य को, इनके दायरे में लाए जाने का निश्चय 
किया है।'' यद्यपि यह भी कहा गया कि अभी भी इस राज्य और शेष भारत के बीच 
ऐसी कई विषमताएँ हैं, जो शेष भारत और कश्मीर के लोगों के बीच भावात्मक एकता 
तथा भाईचारे की स्थापना में बाधक बनी हुई हैं। “इन विभेदों में सर्वाधिक स्पष्ट और 
अतार्किक है, राज्य के लिए स्थायी निवासी के नाम पर किया गया पृथक्‌ नागरिकता का 
प्रावधान। यह राज्य में भारत के सभी नागरिकों को उन मूल राजनीतिक एवं नागरिक 
अधिकारों से वंचित कर देता है, जो भारतीय !संविधान द्वारा शेष भारत में जम्मू-कश्मीर 
के नागरिकों सहित सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप ही 
पश्चिमी पंजाब से आए एक लाख से भी अधिक शरणार्थियों को, जो जम्मू-कश्मीर 
राज्य में बसे, वोट देने के अधिकार से ही वंचित होना पड़ा और इस प्रकार अपने ही देश 
में उनकी स्थिति राज्यविहीन व्यक्ति जैसी हो गई। 

समिति का विचार है कि सदर-ए-रियासत का मनोनयन: महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 
होना चाहिए, न कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा उसका चुनाव हो। इसी प्रकार संसद्‌ 
में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा हो, न कि राज्य विधानसभा द्वारा 


उनका मनोनयन किया जाए। 
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“ भेदभाव की इन सभी क्रियाओं, जिनमें राज्य के लिए एक अलग ध्वज भी 
शामिल है, का बचाव जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के नाम पर किया जा रहा है, जो 
कि उसे संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 से प्राप्त होती है और जिसमें कि राज्य के 
शासनारूढ़ दल का निहित स्वार्थ है। 

देशहित एवं लद्दाख की स्थितियों को यह आवश्यकता है कि इस भेदभाव को 
समाप्त कर दिया जाए।'' 

कार्यकारिणी ने यह भी माँग की कि “संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर 
दिया जाए तथा ऊपर जिन असमानताओं को चर्चा को गई, उनको भी तत्काल ख़त्म 
किया जाए।'' 


dag प्रांत का पुनर्गठन 

समिति ने बंबई प्रांत के पुनर्गठन की कोशिश का स्वागत किया गया। यद्यपि इस 
संपूर्ण मामले पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाए गए रवैये पर अफ़सोस जताया गया। बैठक 
में कहा गया कि कांग्रेस इसे पूरी तरह अपने घरेलू मामले की तरह निबटा रही है। वह 
राज्य के सभी पक्षों, यहाँ तक कि राज्य के विधायकों और सांसदों की उपेक्षा कर रही है। 

कार्यकारिणी समिति ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ““वह नई व्यवस्था के 
संबंध में किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक 
संबैधानिक तंत्र तैयार करे, ताकि वह विभिन क्षेत्रों के बीच टकराहट एवं कड्वाहट कम 
कर सके और उनको अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति कर सके।'' 


पाकिस्तान का लुष्टीकरण न किया जाए 

समिति ने पाकिस्तान को ओर से भारत के प्रति लगातार दुश्मनी निभाए जाने का 

मुद्दा भी उठाया, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य के एक-तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान के 
Shoal, सीमा के उल्लंघन और अपने वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की 
चर्चा की गई। समिति ने कहा-- 

“Sa सबको रोकने के लिए स्पष्ट एवं दृढ कार्रवाई करने के बजाय भारत सरकार 
स्वयं नुकसान उठाते हुए पाकिस्तान को लगातार रिंयायत दे रही है, इस तरह वह अपने 
को कमजोर दिखाने और तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। नेहरू-लियाकत अली 
समझौता (अप्रैल 1950), नून-नेहरू समझौता (सितंबर 1958) और अंतिम समझौता, 
जो सितंबर में हुआ, इस तथ्य के जीवंत उदाहरण हैं । नून-नेहरू समझौते तथा सितंबर 
समझौते के तहत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं.24 परगना जिले बेरूबारी के अलावा 
पाकिस्तान को दे दिए गए। 
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आसाम के पठारिया संरक्षित जंगली क्षेत्र के पाँच गाँव, जो कि भारतीय संघ के 
'पठारकंडी क्षेत्र में रहे हैं, विभाजन से लेकर (रेडक्लिफ अवार्ड द्वारा), 17 वर्ग मील के 
क्षत्र में फैला हुआ बेशक़ीमती जंगल क्षेत्र होने के बावजूद अब पाकिस्तान को दिए जाने 
के प्रयास का पता लगा है। यह समझौता एक छोटे से गाँव तुकेरग्राम (200 एकड़ का 
लघु क्षेत्र) को वापस प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने अगस्त 
1958 से ही घेरकर अवैध क्रब्जा कर रखा है। उसे वापस प्राप्त करने के लिए भारत 
सरकार ने अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया।'' 
जनसंघ ने तुष्टीकरण की इस नीति की निंदा की। भारत के विघटन के बाद जो दो 
देश बने, उनके बीच अच्छे संबंध होने ही चाहिए, यह निश्चित रूप से आवश्यक है। 
लेकिन इसके लिए आवश्यक आवश्यकता यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर और अन्य 
स्थानों पर जो अतिक्रमण कर रखा है, उसे तुरंत खाली करे, भारत के प्रति विद्वेष के भाव 
का त्याग करे तथा पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति मानवीय एवं सम्मानजनक 
व्यवहार करे। 
इस संबंध में भारतीय जनसंघ ने उन प्रस्तावों पर भी गौर किया, जिनकी चर्चा 
आजकल कुछ क्षेत्रों में चल रही है । पाकिस्तान स्वयं मानने लगा है कि कम्युनिस्ट चीन 
की ओर से आ रही नई आशंका को देखते हुए भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से 
एक रक्षा समझौता कर लेना चाहिए। जनसंघ महसूस करता है कि भारत-पाकिस्तान के 
वर्तमान संबंधों को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव “आकर्षक, अवास्तविक एवं यहाँ तक कि 
अकल्पनीय' भी है। भारत किसी अन्य देश के अतिक्रमण के डर से पाकिस्तान के साथ 
कोई रक्षा समझौता नहीं कर सकता | यह पूरा विचार ही निरा हास्यास्पद है। 
फिर भी यह एक अच्छा संकेत है कि पाकिस्तान इस दिशा में सोचने को शुरुआत 
कर रहा है। यह तो पाकिस्तान द्वारा स्वयं यह स्वीकार करने की शुरुआत मात्र है कि 
संपूर्ण भारत ( भारतीय संघ व पाकिस्तान सहित) सैन्य और अन्य दृष्टियों से भी निश्चित 
ही एक है तथा इन सभी समस्याओं का वास्तविक हल अखंड भारत की स्थापना में है, 
जिसकी माँग भारतीय जनसंघ करता है। लेकिन यदि पाकिस्तान अपने संयुक्त रक्षा 
समझौते के प्रस्ताव के प्रति वास्तव में गंभीर है तो उसे तुरंत कश्मीर के एक भूभाग और 
उन अन्य क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए, जिन पर उसने अतिक्रमण कर रखा है। 
“इसके अलावा, यह विचार कि चीन के संकट'से भारत स्वयं अपनी शक्ति और 
संसाधनों के बल पर निपटने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल निराधार है। यह विचार वस्तुत: 
पराजय की उस भावना से उपजा है, जिसे कम्युनिस्ट चीन के प्रति नेहरू को तुष्टीकरण 
नीति और कम्युनिस्ट पार्टी के मिथ्या प्रचार तंत्र ने पोसा है साम्यवादी चीन की विस्तारवादी 
महत्त्वाकांक्षा से पैदा हुए वर्तमान संकट से निपटने के लिए आवश्यक यह है कि भारत 
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अतिक्रमण से लड़ने के लिए एक दूढ नीति अपनाए, एशिया के उन स्वतंत्र देशों से 
नैतिक सहानुभूति एवं सहयोग को प्राप्त करे, जो स्वयं चीन की साजिश और रणनीति से 
हताश हैं । भारत उनके साथ मिलकर साम्यवादी चीन के नए साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक 
संयुक्त मोरचा बनाए।'' 


बंगाल पुलिस में लाल घुसपैठ 

भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव में भर्त्सना की है कि केंद्र 
ब विभिन्न राज्य सरकारें अभी तक ''राष्ट्रीय एवं राष्ट्र विरोधी तत्त्वो में भेद करने में 
विफल रही है तथा दुराग्रहपूर्वक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निवारक निरोधक अधिनियम 
(प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट) का इस्तेमाल कर रही हैं। यद्यपि जब यह अधिनियम बनाया 
गया, तब देश आश्वस्त था कि निवारक निरोधक अधिनियम का प्रयोग केवल राष्ट्रविरोधी 
और असामाजिक तत्त्वों के विरुद्ध किया जाएगा। जबकि अब वास्तव में ऐसे तत्त्व इससे 
स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग जनसंघ के सच्चे राष्ट्रवादी, 
देशभक्त और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 
श्री रामप्रसाद दास, श्री एन:एन. जुगादे जैसे लोगों को झूठी व मनगढंत रिपोर्ट के आधार 
पर इस अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया है ।'' 

समिति ने अनुभव किया कि “कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, या तो नीति में 
ही या विशेष शाखा को कार्यप्रणाली में, या फिर दोनों ही में । इसे तुरंत सही किया जाना 
चाहिए।'' 

समिति ने माँग की कि भारतीय जनसंघ की पश्‍चिम बंगाल शाखा के संगठन 
सचिव श्री एन.एन. जुगादे को तुरंत एवं बिना शर्त रिहा किया जाए। 


चीनी अतिक्रमण हटाया जाए 

जनसंघ कार्यकारिणी समिति ने इस बात पर गहरी निराशा और चिंता व्यक्त की 
कि भारत सरकार चीनी आक्रमण से भारतीय भू-भाग को वापस प्राप्त करने में सर्वथा 
विफल रही है । हालाँकि समिति ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण प्रयासों से सुलझाने 
को लेकर सरकार के साथ अपनी चिंता साझा की है, लेकिन उसका स्पष्ट मत है कि 
“जहाँ कहीं भी किसी पड़ोसी की सीमाओं का अकारण तथा नियोजित अतिक्रमण 
किया जाता है या उसके भूभाग पर जबरन Heal किया जाता है, वहाँ जब तक अतिक्रमण 
बना रहे, किसी समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह अफसोस की बात है कि 
चीन के राष्ट्रपति के साथ 16 नवंबर को हुई प्रधानमंत्री को बातचीत में इस तथ्य को 
नज्ञरअंदाज़ किया गया और पीड़ित द्वारा आक्रमणकारी के साथ अच्छा व्यवहार किया 
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गया। इससे न केवल वर्तमान आक्रमण को मान्यता मिलेगी, बल्कि इससे आगे अतिक्रमण 
का ख़तरा और बढ़ेगा। 

“sade का यह विचार है कि अपने ही देश के भागों में सेना या नागरिक 
कार्मिक न भेजने का प्रधानमंत्री का प्रस्ताव भारत की भौगोलिक संप्रभुता पर संदेह 
उत्पन्न करने और अतिक्रमण को बढ़ावा देनेवाला क़दम है। यदि चीन वास्तव में यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब और कुछ नहीं, केवल यह होगा कि भारत 
अपने भूभाग से स्वयं ही अपने अधिकार का परित्याग कर रहा है, और इस क्षेत्र को “नो 
मेंस लैंड' घोषित कर रहा है। पुनश्च, भारत अब तक इस बात पर दृढ रहा है, जो सही 
भी है कि हमारी सीमाएँ परंपरागत रूप से सुनिश्चित हैं तथा संधि और उपयोग के द्वारा 
उन्हें स्थिरता प्रदान की है। इसके विपरीत यदि इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन हो गया तो 
संपूर्ण उत्तरी सीमांत प्रांत विवादग्रस्त हो जाएगा और चीन को अपने दावे मज़बूत करने 
का सुंदर मौक़ा मिल जाएगा। 

भारतीय जनसंघ ने अपनी इस माँग को दोहराया कि ““चीन को भारतीय भूभाग से 
हटने के लिए एक निश्चित तिथि दी जाए और अगर वह ऐसा करने में विफल हो जाता 
है तो आक्रांता को अतिक्रमित भूभाग से निकालकर बाहर फेंकने के लिए कारगर क़दम 
उठाए जाएँ। 

“कालिंपोंग ने चीनी व्यापारिक एजेंसी के बाहर एक सशस्त्र गार्ड को नियुक्त 
करना तथा ऐसे चीनी साहित्य पर रोक लगाना, जो हमारी भौगोलिक सीमाओं पर प्रश्न 
उठाता है, एक सही क़दम है। जनसंघ इसका स्वागत करता है। लेकिन परिस्थितियों की 
यह माँग है कि भारत विरोधी गतिविधियों को उकसाने और उन्हें निर्देशित करनेवाली 
चीनी कूटनीतिक तथा व्यापारिक एजेंसियों कौ अबाधित रही सामर्थ्य को प्रभावी ढंग से 
रोका जाए। यह भी आवश्यक है कि जो चीनी नागरिक भारत में रह रहे हैं, उनकी 
गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। 

--ऑर्गनाइजर दिसंबर 14,1959 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
m 
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शक्तिपीठ 

हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ-जहाँ सती के अंग या शरीर के टुकड़े, धारण 
किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ-वहाँ तीर्थ बन गए। यही तीर्थ शक्तिपीठ कहे जाते हैं। 
शक्तिपीठ शाक्त मत के अनुसार साधना के अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थल हैं ये तीर्थ पूरे भारतीय 
उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। 

देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। यद्यपि देवी भागवत में 108 तथा देवी 
गीता में 72 शक्तिपीठों की चर्चा मिलती है। तंत्र चूडामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 
बताई गई है। भारत-विभाजन के बाद इनमें से एक शक्ति पीठ पाकिस्तान में चला गया 
और 4 बांग्लादेश में । इनके अतिरिक्त 1 शक्तिपीठ श्रीलंका, 1 तिब्बत तथा 2 नेपाल में हैं। 
इस प्रकार आज के भारत में केवल 42 शक्तिपीठ हैं। 


51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त विवरण 

1. किरीट शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर 
स्थित है किरीट शक्तिपीठ। यहाँ सती माता का किरीट अर्थात्‌ मुकुट गिरा था। यहाँ की 
शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त हैं। कुछ विद्वान्‌ मुकुट का निपात कानपुर 
के मुक्तेश्व॒री मंदिर में मानते हैं। 

2. कात्यायनी पीठ वृंदावन : उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद स्थित वृंदावन में स्थित है 
कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ। यहाँ सती का केशपाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी 
कात्यायनी हैं। यहाँ माता सती ' उमा' तथा भगवान्‌ शंकर ' भूतेश' के नाम से जाने जाते हैं। 

3. करवीर शक्तिपीठ: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित “महालक्ष्मी ' अथवा ' अंबाई 
का मंदिर ' ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था । यहाँ की शक्ति “महिषमर्दिनी ' 
तथा भैरव क्रोधिश हैं। यहाँ महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। 

- 4. श्रीपर्वत शक्तिपीठ : यहाँ की शक्ति श्रीसुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद हैं। कुछ 
विद्वान्‌ इसे लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) में मानते हैं, तो कुछ असम के सिलहट से 4 कि.मी. 
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दक्षिण-पश्चिम स्थित जौनपुर में मानते हैं। यहाँ सती के ' दक्षिण dea’ (कनपटी) का 
निपात हुआ था। 

5. विशालाक्षी शक्तिपीठ: उत्तर प्रदेश, वाराणसी के मीरघाट पर स्थित है। यहाँ 
की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव कालभैरव हैं। यहाँ माता सती के दाहिने कान की मणि 
गिरी थी। 

6. गोदावरी तट शक्तिपीठ: यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में गोदावरी 
नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ माता का बायाँ कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी 
तथा भैरव दंडपाणि हैं। 

7. शुचींद्रम शक्तिपीठ : तमिलनाडु में तीन महासागर के संगम-स्थल कन्याकुमारी 
से 13 किमी दूर शुचीद्रम में स्थाणु शिव का मंदिर है। उसी मंदिर परिसर में यह शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती के ऊपरी दाँत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार हैं। 

8. पंचसागर शक्तिपीठ: यह शक्तिपीठ वाराणसी के निकट स्थित है। यहाँ माता 
के निचले दाँत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। 

9. ज्वालामुखी शक्तिपीठ : हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, 
जहाँ सती का जिह्वा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त हैं। 

10. हरसिद्धि शक्तिपीठ ( उज्जयिनी शक्तिपीठ ) : इस शक्तिपीठ की स्थिति को 
लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत 
को, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ 
मानते हैं। अतः दोनों ही स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। इस स्थान पर सती की 
कोहनी गिरी थी। अतः यहाँ कोहनी की पूजा होती है। 

11. अट्टहास शक्तिपीठ : अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाबपुर 
(लामपुर) रेलवे स्टेशन वर्द्धमान से लगभग 95 किलोमीटर आगे कटवा-अहमदपुर रेलवे 
लाइन पर है, जहाँ सती का निचला होंठ गिरा था। इसे अट्टहास शक्तिपीठ कहा जाता है। 

12. जनस्थान शक्तिपीठ : महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में स्थित है जनस्थान 
शक्तिपीठ, जहाँ माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। 
मध्य रेलवे के मुंबई-दिल्ली मुख्य रेलमार्ग पर नासिक रोड स्टेशन से लगभग 8 कि.मी. 
दूर पंचवटी नामक स्थान पर स्थित भद्रकाली मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ की शक्ति भ्रामरी 
तथा भैरव विकृताक्ष हैं। 

13. कश्मीर शक्तिपीठ : कश्मीर में अमरनाथ गुफा के भीतर हिम शक्तिपीठ है। 
यहाँ माता सती का कंठ गिरा था। यहाँ सती महामाया तथा शिव त्रिसंध्येश्वर कहलाते हैं। 
श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ यह शक्तिपीठ भी दिखता है। 

14. नंदीपुर शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के बोलपुर (शांतिनिकेतन) से 33 किमी 
दूर सैंथिया रेलवे जंक्शन के निकट ही एक वटवृक्ष के नीचे देवी मंदिर है। यहाँ देवी का 
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कंठ हार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी तथा भैरव नंदिकेश्वर हैं। 

15. श्रीशैल शक्तिपीठ: आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 250 कि.मी. दूर 
कुर्नूल के पास श्रीशैलम है, जहाँ सती की 'ग्रीवा' गिरी थी। यहाँ की सती महालक्ष्मी तथा 
शिव संबरानंद हैं। 

16. नलहाटी शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है यह शक्तिपीठ। 
यहाँ माता की उदरनली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगेश हैं। 

17. मिथिला शक्तिपीठ: यहाँ माता सती का बायाँ कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति 
उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर मतांतर हैं। मिथिला 
शक्तिपीठ के तीन स्थान माने जाते हैं। एक जनकपुर (नेपाल) से 51 किमी. दूर पूर्व दिशा 
में उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा का मंदिर है। दूसरा बिहार के सहरसा स्टेशन के पास 
उग्रतारा और तीसरा समस्तीपुर के निकट जयमंगला देवी का मंदिर है। इन तीनों स्थानों को 
विद्वज्जन शक्तिपीठ मानते हैं। 

18. रत्नावली शक्तिपीठ: रत्नावली शक्तिपीठ का निश्चित स्थान आज्ञात है, किंतु 
बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के मद्रास (चेन्नई) में कहीं है। यहाँ सती का 
दायाँ कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। 

19. अंबाजी शक्तिपीठ : यहाँ माता सती का उदर गिरा था। गुजरात में जूनागढ़ के 
गिरनार पर्वत पर स्थित माँ अंबाजी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। मान्यता है कि इसी स्थान 
पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 

20. जालंधर शक्तिपीठ: यह शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। यहाँ माता 
सती का बायाँ स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुरमालिनी और भैरव भीषण के रूप में 
जाने जाते हैं। इसे त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। 

21. रामगिरि शक्तिपीठ : रामगिरि शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर मतांतर हैं। 
कुछ विद्वान्‌ मैहर स्थित शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा 
मंदिर को। दोनों ही स्थान मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ देवी के दा स्तन का निपात हुआ था। 
यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड हैं। 

22. वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ : झारखंड के गिरिडीह जनपद में स्थित वैद्यनाथ 
का हार्द या हृदय पीठ शिव तथा सती के ऐक्य का प्रतीक È यहाँ सती का हृदय गिरा था। 
यहाँ को शक्ति जयदुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ हैं। 

23. AHVAT MATHS : माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले 
में स्थित है, जहाँ माता का त्रिकूट (दोनों भौंहों के मध्य का स्थान) गिरा था। यहाँ की 
शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव बक्रनाथ हैं। 

24. कन्याकुमारी शक्तिपीठ : तमिलनाडु में तीन सागरों- हिंद महासागर, अरब 


सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर 
an os 0. Nanaji Deshmukh Library, BJP र कन्याकुमारी मारी का मंदिर र है। यहीं भद्रकाली 
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का शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वाणी तथा भैरव 
निमिष हैं । 

25. बहुला शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के बर्दवान जनपद में स्थित है बहुला 
शक्तिपीठ, जहाँ सती के वाम बाहु का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव 
भीरुक हैं। 

26. भैरव पर्वत शक्तिपीठ : इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर दिद्वानों में मतभेद 
है। कुछ उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट स्थित भैरव पर्वत को, तो कुछ गुजरात के गिरनार 
पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता सती की 
कुहनी का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण हैं। 

27. मणिवेदिका शक्तिपीठ : राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर 
सरोवर के एक ओर पर्वत की चोटी पर स्थित है सावित्री मंदिर, जिसमें माँ की आभायुक्त, 
तेजस्वी प्रतिमा है तथा दूसरी ओर स्थित है गायत्री मंदिर । यह गायत्री मंदिर ही शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती के मणिबंध (कलाई) का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति गायत्री और 
भैरव सर्वानंद हैं। 

28. प्रयाग शक्तिपीठ : तीर्थराज प्रयाग में माता सती के हाथ की अंगुली गिरी थी | 
यहाँ की शक्ति ललिता तथा भैरव भव हैं। 

29. विरजा शक्तिपीठ : उत्कल (ओडीशा) में माता सती की नाभि गिरी थी। पुरी 
में जगन्नाथजी के मंदिर परिसर में स्थित विमला देवी का मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ 
की शक्ति विमला तथा भैरव जगत्‌ हैं। 

30. कांची शक्तिपीठ: तमिलनाडु में काँचीपुरम स्थित काली मंदिर ही शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा और भैरव रुद्र हैं। 

31. कालमाधव शक्तिपीठ : कालमाधव में सती के वाम नितंब का निपात हुआ 
था। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि यह मध्य 
प्रदेश में कहीं है। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। 

32. शोण शक्तिपीठ : मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा मंदिर भी एक 
शक्तिपीठ है। यहाँ सती के दक्षिण नितंब का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति नर्मदा तथा 
भैरव भद्रसेन हैं। 

33, कामाख्या शक्तिपीठ : असम के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पश्चिम 
भाग में नीलाचल पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ कामाख्या के नाम से सुविख्यात है। यहाँ माता 
सती की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या और भैरव उमानंद हैं। 

34. जयंती शक्तिपीठ : मेघालय की जयंतिया पहाड़ी पर है जयंती शक्तिपीठ। 
यहाँ माता के वाम जंघा का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति जयंती और भैरव क्रमदीश्वर हैं। 

35. मगध शक्तिपीठ: बिहार को राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को भी 
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शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी । यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी 
तथा भेरव व्योमकेश हैं। 

36. त्रिस्तोता शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जनपद अंतर्गत बोदागंज 
के निकट स्थित मैनागुड़ी में तीस्ता नदी के तट पर त्रिस्तोता शक्तिपीठ है। जहाँ सती के 
वाम-चरण का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं। 

37. त्रिपुरसुंदरी शक्तिपीठ : त्रिपुरा राज्य के राधा किशोरपुर ग्राम के निकट पर्वत 
पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का दक्षिण पद गिरा था | यहाँ की शक्ति त्रिपुर 
सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। 

38. विभाष शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में है। यहाँ 
माता सती का बायाँ टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी और भैरव सर्वानंद हैं। 

39. देवीकूप शक्तिपीठ : हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के 
पास कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ स्थित है, जिसे श्रीदेवीकूप भद्रकाली पीठ के नाम से जाना जाता 
है। यहाँ माता सती का दाहिना टखना गिरा था । यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थाणु हैं। 

40. युगाद्या शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल में वर्धमान जनपद के क्षीरग्राम में स्थित 
है युगाद्या शक्तिपीठ तंत्र चूड़ामणि के अनुसार यहाँ माता सती के दाहिने चरण का अँगूठा 
गिरा था। यहाँ की शक्ति हैं युगाद्या तथा भैरव क्षीर कंटक | 

41. विराट शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर में 
महाभारतकालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसावशेष के निकट एक गुफ़ा में है। इसे भीम 
को गुफ़ा कहते हैं। यहीं के वैराट गाँव में शक्तिपीठ स्थित है, जहाँ सती के दाएँ पाँव की 
अंगुलियाँ गिरी थीं। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृतेश्वर हैं। 

42. कालीघाट काली मंदिर : पश्चिम बंगाल कि राजधानी कलकत्ता के काली 
घाट स्थित काली माता का मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की शेष अंगुलियाँ 
गिरी थीं। यहाँ को शक्ति कलिका तथा भैरव नकुलेश हैं। 

43. मानस शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ तिब्बत में मानसरोवर के तट पर है। यहाँ 
माता सती को दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी तथा भेरव अमर हैं। 

44. लंका शक्तिपीठ : श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक स्थान है नैनातिवु | यहाँ 
स्थित श्री नागपूशानी अम्मन मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती का नूपुर गिरा था। यहाँ 
को शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं। 

45. गंडकी शक्तिपीठ: नेपाल में गंडकी नदी के उद्गमस्थल पर गंडकी शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती के दक्षिण गंड का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव 
चक्रपाणि हैं। : 

46. गुहोश्वरी शक्तिपीठ : नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूर बागमती नदी 
की दूसरी ओर Gerad शक्तिपीठ है। यह नेपाल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मंदिर में एक 
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छिद्र से निरंतर जल बहता रहता है। यहाँ माता सती के घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति 
महामाया और भैरव कपाली हैं। 

47. हिंगलाज शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज 
में है। हिंगलाज कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम दिशा में हिंगोस नदी के तट 
पर है। यहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यहाँ की शक्ति कोट्टरी तथा भैरव भीमलोचन 
हैं। यहाँ एक गुफा के भीतर जाने पर माँ आदिशक्ति के ज्योति रूप के दर्शन होते हैं। 

48. सुगंधा शक्तिपीठ : बांग्लादेश के बरीसाल में सुगंधा नदी के तट पर स्थित 
उग्रतारा देवी का मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। इस स्थान पर सती की नासिका का निपात 
हुआ था। यहाँ की शक्ति सुगंधा और भैरव त्र्यंबक हैं। 

49. करतोया घाट शक्तिपीठ : यह स्थल भी बांग्लादेश में है। बोगड़ा स्टेशन से 
32 किलोमीटर दूर करतोया नदी के तट पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का 
वाम तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति अपर्णा तथा भैरव वामन हैं। 

50. चट्टल शक्तिपीठ: बांग्लादेश में चटगाँव से 38 किमी. दूर सीताकुंड स्टेशन 
के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर है। यह भवानी मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ माता 
संती की दाहिनी बाँह गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। 

51. यशोर शक्तिपीठ: यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के जैसोर नामक 
नगर में स्थित है। यहाँ सती की बाई हथेली गिरी थी । यहाँ की शक्ति यशोश्वरी एवं भैरव 
चंड हैं। 
सप्तपुरी 

सप्तपुरी पुराणों में वर्णित सात मोक्षदायिका पुरियों को कहा गया है। इन पुरियो में 
काशी, कांची (कांचीपुरम), माया (हरिद्वार), अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवंतिका 
(उज्जयिनी) की गणना की गई है। 

“काशी काँची च माया यातवयोध्याद्वारात5पि, मथुराऽवन्तिका चैताः सप्तपुर्योऽत्र मोक्षदा: |; 
* अयोध्या-मथुरामायाकाशी काञ्चि अवन्तिका, पुरी द्वारावतीचैव सप्तैते मोक्षदायिका:।' 

पुराणों के अनुसार इन सात पुरियों या तीर्थो को मोक्षदायक कहा गया है। इनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

4, अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित एक क़सबा है। 
भगवान्‌ श्रीराम का जन्म यहीँ हुआ था। यह हिंदुओं के प्राचीन और सात पवित्र तीर्थस्थलों 
में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता 

तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। 
सूर्य वंश की राजधानी रहा। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता 
इसलाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। 


को तुल 
कई शताब्दियों तक यह नगर 
है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, 
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जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित पाँच तीर्थकरों का जन्म हुआ था | 

2. मथुरा : पुराणों में मथुरा के गौरवमय इतिहास का विषद विवरण मिलता है। 
अनेक धर्मों से संबंधित होने के कारण मथुरा में बसने और रहने का महत्त्व क्रमश: बढ़ता 
रहा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रहने मात्र से लोग पापरहित हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं। वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते 
हैं, वे मानव के रूप में साक्षात्‌ देवता हैं। मथुरा में श्राद्ध करनेवालों के पूर्वजों को आध्यात्मिक 
मुक्ति मिलती है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मथुरा में तप करके नक्षत्रों में स्थान प्राप्त किया 
था। वराह पुराण में मथुरा की माप बीस योजन बताई गई है। इस मंडल में मथुरा, गोकुल, 
वृंदावन, गोवर्धन आदि नगर, ग्राम एवं मंदिर, TSM, कुंड, वन एवं अगणित तीर्थो के होने 
का विवरण है। इनका विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है। गंगा के समान ही यमुना के 
गौरवमय महत्त्व का भी विशद वर्णन किया गया है। पुराणों में वर्णित राजाओं के शासन 
एवं उनके वंशों का भी वर्णन प्राप्त होता है। 

3. हरिद्वार : हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के सात सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में 
एक है। भारत के पौराणिक ग्रंथों और उपनिषदों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। 
हरिद्वार का अर्थ ही है, हरि तक पहुँचने का द्वार | सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर बसे इस 
शहर को धर्म की नगरी माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से लोग मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से इस 
पवित्र भूमि में आते रहे हैं। पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश करने 
के लिए साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का आना-जाना हमेशा लगा रहता है। गंगा नदी पहाड़ी 
इलाकों को पीछे छोड़ती हुई हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड क्षेत्र 
के चार प्रमुख तीर्थस्थलों का प्रवेशद्वार हरिद्वार ही है। संपूर्ण हरिद्वार में सिद्धपीठ, शक्तिपीठ 
और अनेक नए-पुराने मंदिर बने हुए हैं। 

4. काशी : वाराणसी, काशी अथवा बनारस उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और धार्मिक 
महत्ता रखनेवाला शहर है। गंगा नदी के किनारे बसे वाराणसी का पुराना नाम काशी है। दो 
नदियों वरुणा और असि के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। यह 
विश्‍व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। यह शहर हज़ारों वर्षों से उत्तर भारत का धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी 
आया करते थे। वाराणसी के घरानों की संगीत में अपनी ही शैली है। 

5. कांचीपुरम : कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है, जो चेन्नई से 
लगभग 68 किलोमीटर को दूरी पर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। कांचीपुरम को कांची भी 
'कहा जाता है। यह आधुनिक काल में कांचीवरम के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनुश्रुति है कि 
देवी के दर्शन के लिए ब्रह्माजी ने इस क्षेत्र में तप किया था। इसकी गणना मोक्षदायिनी 
सप्तपुरियों में की जाती है। कांची हरिहरात्मक पुरी है। इसके दो भाग शिवकांची और 

विष्णुकांची हैं। 
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6. अवंतिका : उज्जयिनी (उज्जैन) का प्राचीनतम नाम अवंतिका, अवंति नामक 
राजा के नाम पर था। इस जगह को पृथ्वी का नाभि देश कहा गया है। महर्षि संदीपन का 
आश्रम भी यहीं था। उज्जयिनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। भारतीय ज्योतिष 
शास्त्र में देशांतर की शून्यरेखा उज्जयिनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की 
नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। 
भगवान्‌ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। 

7. द्वारका : द्वारका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 
महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम 
कुशस्थली हुआ था। बाद में त्रिविक्रम भगवान्‌ ने कुश नामक दानव का वध भी यहीं 
किया था। त्रिविक्रम का मंदिर द्वारका में रणछोड़जी के मंदिर के निकट है। ऐसा लगता है 
कि महाराज रैवतक (बलराम की पत्नी रेवती के पिता) ने प्रथम बार समुद्र में से कुछ 
भूमि बाहर निकाल कर यह नगरी बसाई होगी । हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली उस 
प्रदेश का नाम था, जहाँ यादवों ने द्वारका बसाई थी । विष्णु पुराण के अनुसार, आनर्त के 
रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नामक पुरी में रह कर आनर्त पर राज्य किया। 
विष्णु पुराण से सूचित होता है कि प्राचीन कुशावती के स्थान पर ही श्रीकृष्ण ने द्वारका 
बसाई थी--'कुशस्थली या तव भूप रम्या पुरी पुराभूदमरावतीव, सा द्वारका संप्रति तत्र 
चास्ते स केशवांशो बलदेवनामा | 


द्वादश ज्योतिर्लिंग 
द्वादश ज्योतिर्लिंगो के संबंध में शिव पुराण की कोटि ' रुद्रसंहिता' में निम्नलिखित 

श्लोक दिया गया है- 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌॥ 
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्‌॥ 1॥ 
परल्यां वैदयनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌॥ 
सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने ॥ 2 ॥ 
बाराणस्यांच विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे॥ 
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये॥ 3॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरूत्थाय यः पठेत्‌॥ 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति॥4॥ 


पुराण के HERA संहिता में वर्णित कथानक के अनुसार भगवान्‌ शिवशंकर 
जगह-जगह तीर्थो में भ्रमण करते रहते हैं तथा लिंग के रूप में 
विशेष स्थानों पर शिव के उपासकों ने महती निष्ठा के साथ 


शिव पुरा 
प्राणियों के कल्याण हेतु जग 
वहाँ निवास भी करते हैं। कुछ 
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तन्मय होकर भूतभावन की आराधना को थी। उनके भक्तिभाव के प्रेम से आकर्षित भगवान्‌ 
शिव ने उन्हें दर्शन दिया तथा उनकी अभिलाषा भी पूरी को । उन स्थानों में आविर्भूत दयालु 
शिव अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंशों से सदा के लिए वहीं अवस्थित हो गए। 
लिंग के रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिन-जिन स्थानों में विराजमान हुए, वे हुए सभी 
तीर्थ के रूप में महत्त्व को प्राप्त हुए। 


शिव द्वारा शिवलिंग रूप धारण 

संपूर्ण तीर्थ ही लिंगमय है तथा सब कुछ लिंग में समाहित है। वैसे तो शिवलिंगों की 
गणना अत्यंत कठिन है। जो भी दृश्य दिखाई पड़ता है अथवा हम जिस किसी भी दृश्य का 
स्मरण करते हैं, बह सब भगवान्‌ शिव का ही रूप है, उससे पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है। 
संपूर्ण चराचर जगत्‌ पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान्‌ शिव ने देवता, असुर, गंधर्व, 
राक्षस तथा मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग के रूप में व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण लोकों 
पर कृपा करने की दृष्टि से ही वे भगवान्‌ महेश्वर तीर्थ में तथा विभिन्न जगहों में भी अनेक 
प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ-जहाँ जब भी उनके भक्तों ने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनका 
स्मरण या चिंतन किया, वहीं वे प्रकट होकर विराजमान हो गए। जगत्‌ का कल्याण करने 
हेतु भगवान्‌ शिव ने स्वयं अपने स्वरूप के अनुकूल लिंग की परिकल्पना की और उसी में 
वे प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे लिंगों की पूजा करके शिवभक्त सब प्रकार की सिद्धियों को 
प्राप्त कर लेता है। भूमंडल के लिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, किंतु उनमें कुछ 
प्रमुख शिवलिंग हैं। 

शिव पुराण के अनुसार प्रमुख द्वादश ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं, जिनके नाम श्रवण 
मात्र से मनुष्य का किया हुआ पाप दूर भाग जाता है-- 

1. सोमनाथ : प्रथम ज्योतिलिंग सौराष्ट्र में अवस्थित सोमनाथ का है। यह स्थान 
गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में है। 

2. मल्लिकार्जुन : आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम 
पर्वत पर श्रीमल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। 

3. महाकालेश्वर : तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर में है, जिसे प्राचीनकाल में अवंतिका पुरी के नाम 
से भी जाना जाता रहा है। 

4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग : चतुर्थ ज्योतिलिंग का नाम ओंकारेश्वर है। इन्हें ममलेश्वर 
और अमलेश्वर भी कहा जाता है। यह स्थान भी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ही है। यह 
प्राकृतिक संपदा से भरपूर नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। 

5. केदारनाथ : पाँचवाँ ज्योतिलिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथजी 
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का है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में केदार नामक शिखर 
पर विराजमान है। इस शिखर से पूरब दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान्‌ श्री बद्री 
विशाल का मंदिर है। 

6. भीमशंकर : छठवें ज्योतिलिंग का नाम भीमशंकर है, जो डाकिनी पर अवस्थित 
है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूरब तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी 
के किनारे सह्याद्रि पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। 

7, विश्वनाथ : काशी (वाराणसी) में विराजमान भूतभावन भगवान्‌ श्री विश्वनाथ 
को सातवाँ ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहते हैं, काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो 
भगवान्‌ शिव के त्रिशूल पर विराजती है। 

8. त्र्यबंकेएवर : आठवें ज्योतिर्लिंग को त्र्यबंक के नाम से भी जाना जाता है। यह 
नासिक जिले में पंचवटी से लगभग अठारह मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरि के 
पास गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। 

9, वैद्यनाथ : नवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ हैं। यह स्थान झारखंड प्रांत के देवघर जनपद 
में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिताभूमि कहा गया है। 

10. नागेश : नागेश नामक ज्योतिर्लिंग दसवें हैं। यह गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में 
गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारका वन भी कहा जाता है। 

11. रामेश्वर : ग्यारहवें ज्योतिलिंग श्रीरामेश्वर हैं। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध 
तीर्थ कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के 
किनारे भगवान्‌ श्रीरामेश्‍्वरम्‌ का विशाल मंदिर शोभित है। 

12. घुश्मेश्वर : IEA ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर है। इन्हें कोई घृष्णेश्वर तो 
कोई घुसृणेश्वर के नाम से पुकारत हैं। यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से 
लगभग अठारह किलोमीटर दूर बेरूलठ गाँव के पास है । इस स्थान को शिवालय भी कहा 


जाता है। 


भारत कै चार धाम 
भारत के चारों कोनों पर स्थित हिंदू धर्म की चार प्रमुख पीठों को ही चार धाम कहते 


हैं । चारधाम की स्थापना जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी । इनमें तीन-- बद्रीनारायण, 
द्वारका और पुरी वैष्णव मठ हैं, जबकि एक रामेश्वरम्‌ शैव मठ है। भूगोल की दृष्टि से देखें 
तो ये चारों धाम मिलकर एक विशुद्ध चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इनमें उत्तर में स्थित 
बद्रीनारायण और दक्षिण में स्थित रामेश्वरम्‌ एक ही देशांतर पर स्थित हैं, जबकि पूरब पुरी 
और पश्चिम में द्वारका एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। इस प्रकार राष्ट्र के चारों कोनों 
पर स्थित ये मठ भारत की सांस्कृतिक सीमा भी निर्धारित करते हैं। विद्वानों का मत है कि 
इनकी स्थापना के पीछे आदि शंकराचार्य का उद्देश्य यही रहा होगा कि लोग उत्तर, दक्षिण, 
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पूर्व और पश्‍चिम चारों दिशाओं में स्थित इन धामों को यात्रा कर संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक 
विरासत को जानें-समझें। संभवतः इसीलिए प्रत्येक हिंदू के लिए चार धाम की यात्रा अनिवार्य 
कही जाती है। 

1. पुरी ( गोवर्धन पीठम्‌ ) : यह भारत के ओडिशा राज्य में बंगाल को खाड़ी के तट 
पर स्थित है। यहाँ वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान्‌ विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण को 
समर्पित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही यहाँ जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। यह भारत का 
अकेला मंदिर है, जहाँ भगवान्‌ जगन्नाथ अपने अग्रज बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के साथ 
पूजे जाते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत्‌ का स्वामी होता है। इस मंदिर का वार्षिक 
रथयात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता- भगवान्‌ जगन्नाथ, उनके 
बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा, तीन अलग-अलग भव्य और सुसज्जित रथों में 
विराजमान होकर नगर को यात्रा को निकलते हैं। मध्य-काल से ही यह उत्सव अतीव 
हर्षोल्लस के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण 
मंदिरों में मनाया जाता है तथा यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और 
संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए विशेष महत्त्व रखता है। 
इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान्‌ की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षो 
तक पुरी में रहे भी थे। 

2. रामेश्वरम्‌ ( शृंगेरीशरदापीठम्‌ ) : पवित्र तीर्थ रामेश्वरम्‌ तमिलनाडु के रामनाथपुरम्‌ 
जिले में स्थित है। यह तीर्थ चार धामों में से एक है। यहाँ स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगो 
में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम्‌ 
को है। रामेश्वरम्‌ चेन्नई से लगभग सवा चार सौ मील दक्षिण-पूर्व में È यह हिंद महासागर 
और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक शंख आकार का एक सुंदर द्वीप है। 
बहुत पहले यह द्वीप भारत को मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की 
लहरों ने इस मिलानेवाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू 
बन गया। भगवान्‌ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व यहाँ पत्थरों के एक सेतु का निर्माण 
करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुँची और विजय पाई। बाद में राम ने 
विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी 
इस 48 कि.मी लंबे आदि-सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं । यहाँ के मंदिर के तीसरे 
प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। 

3. द्वारका ( द्वारकापीठम्‌ ) : द्वारका गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में स्थित 
एक नगर तथा तीर्थस्थल है। यह चार धामो के साथ-साथ सप्तपुरियों में भी एक है। यह 
नगरी भारत के पश्चिम में अरब सागर के किनारे बसी है। धर्मग्रंथों के अनुसार इसे श्रीकृष्ण 
ने बसाया था। यह श्रीकृष्ण की कर्मभूमि है। आधुनिक द्वारका एक शहर है। कसबे के एक 
हिस्से के चारों ओर चाहरदीवारी खिंची है, इसके भीतर ही कई भव्य मंदिर हैं। काफ़ी 
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समय से जाने-माने शोधकर्ता पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता लगाने में लगे हुए 
हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो 
सका है। 2005 में द्वारका के रहस्यों से परदा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। 
इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की । अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में 
कटे-छँटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज 
तक यह तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है या नहीं, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बसाया 
था। श्रीकृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होने द्वारका में ही किया। यहाँ 
श्रीकृष्ण की पूजा रणछोड़जी के रूप में होती है। 

4. बदरीनारायण धाम ( ज्योतिर्मठपीठम्‌) : बदरीनारायण धाम जिसे बदरीनाथ 
मंदिर भी कहते हैं, उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान्‌ 
विष्णु के रूप बदरीनाथ को समर्पित है। यह चार धाम में से एक है। ऋषिकेश से यह 294 
किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। 


भारत की सात पवित्र नदियाँ 

हिंदुओं द्वारा स्नान एवं धार्मिक कृत्यों के समय यह श्लोक याद किया जाता है : 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती | í 

नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ 

अर्थात्‌ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन सातों नदियों 
के जल का सद्प्रभाव इस जल में व्याप्त हो। 

यह केवल इन सात पवित्र नदियों का धार्मिक महत्त्व ही नहीं, भारत की सीमाओं का 
विस्तार भी बताता है। इनमें गंगा, यमुना और सरस्वती उत्तर से पूरब तक, गोदावरी, नर्मदा 
और कावेरी पश्चिम से दक्षिण तथा सिंधु पश्चिम से उत्तर तक भारत की सीमाएँ निर्धारित 
करती रही हैं। 

वेद शब्द संस्कृत भाषा के “विद्‌' धातु से बना है ‘fae’ का अर्थ है-जानना, ज्ञान 
इत्यादि ।' वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों का नाम है, इससे वैदिक संस्कृति प्रचलित 
हुई । ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से 
सुनाया था। इसलिए वेदों को ' श्रुति भी कहा जाता È वेद प्राचीन भारत के वैदिक काल 
की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले चार-पाँच हजार वर्षो 
से चली आ रही है। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्मग्रंथ हैं। वेद के असल 
मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। 

“सनातन धर्म एवं ' भारतीय संस्कृति' का मूल आधार स्तंभ विश्व का अति प्राचीन 
और सर्वप्रथम वाङ्मय 'वेद' माना गया है। मानव जाति के लौकिक (सांसारिक) तथा 
पारमार्थिक अभ्युदय हेतु प्राकट्य होने से वेद को अनादि एवं नित्य कहा गया है। अति 
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प्राचीनकालीन महा तपा, पुण्यपुंज ऋषियों के पवित्रतम अंतःकरण में वेद के दर्शन हुए थे, 
अतः उसका ' वेद' नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्म का स्वरूप ' सत-चित-आनंद' होने से ब्रह्म को 
वेद का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसीलिए वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का 
साधन है । ' तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये ' तात्पर्य यह कि कल्प के प्रारंभ में आदिकवि ब्रह्म 
के हृदय में वेद का प्राकट्य हुआ। 


वेद के प्रकार 

ऋग्वेद : वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ | यह पद्यात्मक है। यजुर्वेद गद्यमय 
है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं,1028 सूक्त हैं और 11 हजार मंत्र 
हैं। इसमें 5 शाखाएँ हैं-शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। ऋग्वेद 
के दशम मंडल में औषधि सूक्त हैं। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि हैं । इसमें औषधियों की 
संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि 
में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुन: युवा करने का कथानक भी 
उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, 
वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है 

सामवेद : चार वेदों में सामवेद का नाम तीसरे क्रम में आता है। पर ऋग्वेद के एक 
मंत्र में ऋगवेद से भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वान वेदों को एक के बाद एक 
रचना न मानकर प्रत्येक को स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में गेय छंदों की अधिकता है, 
जिनका गान यज्ञो के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष 
सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें 
सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र 
हैं, यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगो के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं 
विशेषकर संगीतशास्त्र का समावेश किया गया है। 

यजुर्वेद : इसमें यज्ञ को असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं, यह वेद मुख्यत: क्षत्रियों 
के लिए होता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं-- 

1. कृष्ण : वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की चार शाखाएँ हैं। 

2. शुक्ल : याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की दो शाखाएँ हैं। इसमें 
40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में 'ब्रीहिधान्यो ' का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा, 
दिव्य वैद्य एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। 

अथर्ववेद : इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं, यह वेद मुख्यतः 
व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में आठ खंड आते हैं, जिनमें 
भेषजं वेद एवं धातु वेद, ये दो नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। 

छह शास्त्र : मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, वेदांत । 
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अठारह पुराण : ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्य पुराण, भागवत पुराण, 
नारद पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 
स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण । 
अखंडता के प्रतीक भारत के पुण्यक्षेत्र 


अष्टविनायक 

अष्टविनायक से अभिप्राय है आठ गणपति | यह आठ अति प्राचीन मंदिर भगवान्‌ 
गणेश के आठ शक्तिपीठ भी कहलाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में पुणे के 
समीप अष्टविनायक के आठ पवित्र मंदिर 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित हैं। इन 
मंदिरों का पौराणिक महत्त्व और इतिहास है। इनमें विराजित गणेश की प्रतिमाएँ स्वयंभू 
मानी जाती हैं, यानि यह स्वयं प्रगट हुई हैं। यह मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक हैं। 
' अष्टविनायक' के ये सभी आठ मंदिर अत्यंत पुराने और प्राचीन हैं। इन सभी का विशेष 
उल्लेख गणेश और मुद्गल पुराण, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का समूह हैं, में किया गया 
है। इन आठ गणपति धामों की यात्रा अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के नाम से जानी जाती है। 
इन पवित्र प्रतिमाओ के प्राप्त होने के क्रम के अनुसार ही अष्टविनायक की यात्रा भी की 
जाती है। अष्टविनायक दर्शन की शास्त्रोक्त क्रमबद्धता इस प्रकार है-- 

4. श्री मयूरेश्वर मंदिर : यह मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर स्थित मोरेगाँव में है। 
मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारें हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ चार द्वार 
हैं। ये चारों दरवाज़े चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग के प्रतीक हैं। इस 
मंदिर के द्वार पर शिवजी के वाहन नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है, इसका मुँह भगवान्‌ गणेश 
की मूर्ति की ओर है। मंदिर में गणेशजी बैठी मुद्रा में विराजमान है तथा उनकी as बाएँ 
हाथ की ओर है तथा उनकी चार भुजाएँ एवं तीन नेत्र हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ 
गणेशजी ने मोर पर सवार होकर सिंधुरासुर से युद्ध किया था। इसी कारण यहाँ स्थित 
गणेशजी को मयूरेश्वर कहा जाता है। 

2. सिद्धिविनायक मंदिर : अष्ट विनायक में दूसरे गणेश हैं सिद्धिविनायक | यह 
मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समीप ही भीम नदी है। यह क्षेत्र 
सिद्धटेक गाँव के अंतर्गत आता है। यह पुणे के सबसे पुराने मंदिरं में से एक है। मंदिर 
करीन 200 साल पुराना है। सिद्धटेक में सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान है। 
ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान्‌ विष्णु ने सिद्धियाँ हासिल को थीं । सिद्धिविनायक 
मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। 
मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ी की यात्रा करनी होती है। यहाँ गणेशजी को मूर्ति 3 फीट 
ऊँची और ढाई फीट चौड़ी है। मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। भगवान्‌ गणेश को 


सँड सीधे हाथ की ओर है। 
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3. श्रीबल्लालेशवर मंदिर : अष्टविनायक में अगला मंदिर है श्री बल्लालेश्‍वर का | 
यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जनपद अंतर्गत पाली गाँव में है। इस मंदिर का नाम गणेशजी के 
भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा है। प्राचीन काल में बल्लाल नाम का एक लड़का था, वह 
गणेशजी का परम भक्त था। एक दिन उसने पाली गाँव में विशेष पूजा का आयोजन किया। 
पूजन कई दिनों तक चलता रहा। पूजा में शामिल कई बच्चे घर लौटकर नहीं गए और वहीं 
बैठे रहे । इस कारण उन बच्चों के माता-पिता ने बल्लाल को पीटा और गणेशजी की प्रतिमा 
के साथ उसे भी जंगल में फेंक दिया। गंभीर हालत में बल्लाल गणेशजी के मंत्रों का जप 
कर रहा था। इस भक्त से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए | तब बल्लाल ने गणेशजी 
से आग्रह किया अब वे इसी स्थान पर निवास करें। गणपति ने आग्रह मान लिया। 

4. श्रीवरदविनायक : अष्टविनायक में चौथे गणेश हैं श्रीवरदविनायक | यह मंदिर 
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक सुंदर पर्वतीय गाँव है 
महाड । इसी गाँव में है श्री वरदविनायक मंदिर । यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार वरदविनायक 
भक्तों की सभी कामनाओं के पूरा होने का वरदान प्रदान करते हैं। इस मंदिर में नंददीप 
नाम का एक दीपक है, जो कई वर्षो से प्रज्वलित है। वरदविनायक का नाम लेने मात्र से 
ही सारी कामनाओं के पूरा होने का वरदान प्राप्त होता है। 

5. चिंतामणि गणपति : अष्टविनायक में पाँचवें गणेश हैं चिंतामणि गणपति | यह 
मंदिर पुणे जिले के हवेली क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पास ही तीन नदियों का संगम है। 
ये तीन नदियाँ हैं भीम, मुला और मुथा। यदि किसी भक्त का मन बहुत विचलित है और 
जीवन में दुःख ही दुःख प्राप्त हो रहे हैं तो इस मंदिर में आने पर ये सभी समस्याएँ दूर हो 
जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को वश में करने 
के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। 

6. श्री गिरजात्मज गणपति : अष्टविनायक में अगले गणपति हैं श्री गिरजात्मज। 
यह मंदिर पुणे-नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्षेत्र 
के नारायण गाँव से इस मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। गिरजात्मज का अर्थ है गिरिजा 
यानी माता पार्वती के पुत्र गणेश। यह मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफ़ाओं के स्थान पर 
बनाया गया है। यहां लेनयादरी पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएँ हैं और इनमें से 8वीं गुफा में 
गिरजात्मज विनायक मंदिर है। इन गुफाओं को ' गणेश गुफा' भी कहा जाता है। मंदिर तक 

* पहुँचने के लिए करीब 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यह पूरा मंदिर ही एक बड़े पत्थर को 
काटकर बनाया गया है। 

7. विघ्नेश्वर गणपति : अष्टविनायक में सातवें गणेश हैं विघ्नेश्वर गणपति। यह 
मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। यह पुणे-नासिक रोड पर नारायण 
गाँव से जूनर या ओजर होकर करीब 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रचलित कथा के 
FTE FTA i असर आ, जो संतों को. प्रताणित कर [रहा था। भगवान्‌ 
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गणेश ने इसी क्षेत्र में उस असुर का वध किया और सभी को कष्टों से मुक्ति दिलवाई। 
तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विध्नहार के रूप में जाना जाता है। 

8. महागणपति : अष्टविनायक मंदिर के आठवें गणेशजी हैं महागणपति। मंदिर 
पुणे के रांजण गाँव में स्थित है। यह पुणे-अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी 
पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9-10वीं सदी के बीच माना जाता है। मंदिर का 
प्रवेश-द्वार पूर्व दिशा की ओर है जो कि बहुत विशाल और सुंदर है। भगवान्‌ गणपति की 
मूर्ति को माहोतक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गणेशजी प्रतिमा अद्भुत है | प्रचलित 
मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहाने की छिपी हुई है। पुराने समय में जब 
विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उनसे मूर्ति बचाने के लिए उसे तहख़ाने में छिपा 
दिया गया था। १ 

9. उच्ची पिल्लैयार मंदिर, रॉकफोर्ट : दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी क्रिला मंदिर 
तमिलनाडु राज्य के त्रिची शहर के मध्य पहाड़ के शिखर पर स्थित है। चोल राजाओं की 
ओर से चट्टानों को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था । यहाँ भगवान्‌ श्री गणेश 
का मंदिर है। पहाड़ के शिखर पर विराजमान होने के कारण गणेशजी को “उच्ची पिल्लैयार' 
कहते हैं। यहाँ दूर-दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। 

10. कनिपक्कनम विनायक मंदिर, चित्तूर : आस्था और चमत्कार की ढेरों 
कहानियाँ खुद में समेटे कनिपक्कम विनायक का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले 
में मौजूद है। इस मंदिर की स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने की 
oft बाद में इसका विस्तार 1336 में विजयनगर साम्राज्य में किया गया। जितना प्राचीन 
यह मंदिर है, उतनी ही दिलचस्प इसके निर्माण के पीछे की कहानी भी है। कहते हैं, यहाँ 
हर दिन गणपति का आकार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही ऐसा भी मानते हैं कि अगर कुछ 
लोगों के बीच में कोई लडाई हो, तो यहाँ प्रार्थना करने से वह लड़ाई ख़त्म हो जाती है। 

11. मनाकुला विनायगर मंदिर, पांडिचेरी : भगवान्‌ श्रीगणेश का यह मंदिर पांडिचेरी 
में स्थित है। पर्यटकों के बीच ये मंदिर आकर्षण का विशेष केंद्र है। प्राचीन काल का होने 
के कारण इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्षेत्र पर फ्रांस के क़ब्ज़े से पहले का 
है यह मंदिर | दूर-दराज से भक्त यहाँ भगवान्‌ श्रीगणेश के दर्शन करने आते हैं। 

12. मधुर महा गणपति मंदिर, केरल : इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक बात यह 
है कि शुरुआत में यह भगवान्‌ शिव का मंदिर हुआ करता था, लेकिन पुरानी कथा के 
अनुसार पुजारी के बेटे ने यहाँ भगवान्‌ गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। पुजारी का यह 
बेटा छोटा सा बच्चा था। खेलवे-खेलते मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर बनाई हुई उसकी 
प्रतिमा धीरे-धीरे अपना आकार बढ़ाने लगी। वह हर दिन बड़ी और मोटी होती गई। उस 
समय से यह मंदिर भगवान्‌ गणेश का बेहद खास मंदिर हो गया। 

13. गणेश टोक ( गंगटोक ) सिक्किम : गणेश टोक मंदिर गंगटोक-नाथुला रोड 
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से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह यहाँ करीब 6,500 फोट की ऊँची 
पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के वैज्ञानिक नजरिए पर गौर करें तो इस मंदिर के बाहर 
खड़े होकर आप पूरे शहर का नजारा एक साथ ले सकते हैं। 

14. मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जयपुर : मोती डूगरी गणेश मंदिर राजस्थान में 
जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान्‌ गणेश को समर्पित है। लोगों की 
इसमें विशेष आस्था तथा विश्वास है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती 
है और दूर-दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान्‌ गणेश का यह मंदिर जयपुर 
वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा 
जयपुर नरेश माधोसिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली से 1761 में लाई गई थी । मावली 
में यह प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी। उस समय यह पाँच सौ वर्ष पुरानी थी। जयपुर के 
नगर सेठ पल्लीवाल यह मूर्ति लेकर आए थे और उन्हीं की देखरेख में मोती डूँगरी की 
तलहटी में गणेश जी का मंदिर बनवाया गया था। 


भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर 

भारत में सूर्योपासना को परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक वाङ्मय में सूर्य को ऊर्जा 
के अक्षयस्रोत और तेजपुंज के रूप में देखा गया है। वेदों में भगवान्‌ सूर्य को पृथ्वी पर 
समस्त जीवन का स्त्रोत तथा संरक्षक कहा गया है और इनकी स्तुति में असंख्य ऋचाएँ 
हैं। इस तरह देखें तो भारत में सूर्य पूजा की परंपरा सहस्राब्दियों पुरानी है। पुराणों में 
सूर्योपासना के कई संदर्भ पाए जाते हैं। रामायण में महर्षि अगस्त्य भगवान्‌ राम को सूर्य 
की उपासना के क्रम में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के लिए कहते हैं। सूर्यार्चन का यह 
क्रम संपूर्ण भारत में हमेशा विद्यमान रहा है, इसका प्रमाण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 
प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर हैं। जहाँ तक द्वादश सूर्य मंदिरों की बात है, इस संबंध में जिन मंदिरों 
का उल्लेख मिलता है, वे हैं--देवार्क, पुण्यार्क, उलार्क, पंडार्क, कोणार्क, अंजार्क, लोलार्क, 
वेदार्क, मार्कडेयार्क, दर्शनार्क, बालार्क और चाणार्क | यद्यपि इनमें से अधिकतर के बारे 
में अब ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के अनुसार इन सभी मंदिरों का 
निर्माण भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं माता जांबवंती के पुत्र सांब ने करवाया था। पौराणिक 
मान्यता है कि श्री सांब को ऋषि दुर्वासा के शाप से कुष्ठरोग हो गया था। इससे मुक्ति के 
लिए उन्होंने लंबे समय तक सूर्यनारायण की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर सूर्यनारायण 
ने उनका रोग हर लिया | तदुपरांत भगवान्‌ सूर्यनारायण के प्रति अपना आभार प्रकट करने 
के लिए सांब ने तीन स्थानों पर सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया। ये स्थान हैं-कोणार्क, 
'कालपी और मुलतान। इनमें कोणार्क में उन्होंने प्रातःकालीन सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
करवाई, जबकि कालपी में मध्याहकालीन और मुलतान में सायंकालीन। मुलतान में 
स्वर्ण प्रतिमा वाले भव्य सूर्य मंदिर का वर्णन ह्वेनसांग ने भी किया है। सूर्य के प्रमुख 
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मंदिरों का विवरण इस प्रकार है-- 

1. कोणार्क : यह सूर्य नारायण का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। पुरी जिले के अंतर्गत 
एक छोटे से क़सबे में बंगाल की खाड़ी के समुद्रतट पर मौजूद यह मंदिर ओडिशा की 
राजधानी भुवनेश्वर से केवल 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मूल मंदिर त्रेतायुगीन 
बताया जाता है, लेकिन वर्तमान निर्माण राजा नरसिंहदेव-प्रथम के समय में हुआ। यह 
यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में से एक है। यह स्थापत्य कला का एक अद्वितीय 
नमूना है। यहाँ हर साल कोणार्क नृत्य महोत्सव भी होता है। हालाँकि अब मंदिर के मूल 
स्थापत्य के केवल भग्नावशेष ही शेष हैं, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा 
की जाती है। 

2. कालप्रियनाथ : यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कालपी नामक क़सबे में है। जालौन 
जिले में स्थित कालपी कानपुर शहर से केवल 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 
कालप्रियनाथ के रूप में भगवान्‌ सूर्य नारायण का भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 
कब हुआ, इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य 
के नवरत्नों में एक रहे महान्‌ गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विद्‌ वाराहमिहिर यहीं से नक्षत्रमंडल का 
अध्ययन किया करते थे। 

3. आदित्य सूर्य मंदिर : यह मुलतान (अब पाकिस्तान) में स्थित था। मुलतान का 
मूलनाम कश्यपपुर था, जो बाद में यहाँ सूर्य मंदिर स्थापित होने के कारण मूल स्थान हो 
गया और यही बदल मुलतान बन गया | यहाँ सांब ने भगवान्‌ सूर्य की सायंकालीन प्रतिमा 
स्थापित कराई थी । यूनानी सेनापति स्कायलैक, जो 515 ई.पू. में इधर से गुजरा था, ने 
यहाँ अत्यंत भव्य सूर्य मंदिर होने का जिक्र किया है। बाद में हेरोडोटस, ह्वेनसांग और 

अलबरूनी ने भी यहाँ के भव्य सूर्यमंदिर का वर्णन किया है। हेनसांग ने यहाँ भगवान्‌ सूर्य 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने तथा साथ ही भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ बुद्ध को प्रतिमाएँ होने 
का भी बर्णन किया है। इस मंदिर को मुसलिम आक्रांता महमूद गजनवी ने सन्‌ 1026 में 
नष्ट कर डाला। 

4. सूर्य पहाड़ मंदिर : यह असम के ग्वालपाड़ा कसबे के निकट है। यहाँ एक वृत्ताकार 
प्रस्तर खंड पर सूर्य की 12 छवियाँ स्थापित हैं। पुराणों में सूर्य के 12 रूपों का वर्णन है, 
जिन्हें द्वादशादित्य कहा जाता है। कालिका पुराण के अनुसार सूर्य पहर आदिकाल से ही 
सूर्य का स्थान है। यहाँ भगवान्‌ सूर्य के अलावा उनके पिता कश्यप और माता अदिति की 

भी प्रतिमा स्थापित हैं। कि ets 

5. सूर्यनार मंदिर: यह तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। इस मंदिर परिसर में 
काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी की प्रतिमाएँ भी हैं। इनके अलावा अन्य आठ ग्रहों-- 
चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की प्रतिमाएँ भी यहा हैं। ४ 

6. सूर्य मंदिर, मोढेरा : भगवान्‌ सूर्यनारायण का यह मंदिर गुजरात में है। मेहसाना 
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से 25 किलोमीटर और राज्य की राजधानी अहमदाबाद से 102 किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित यह मंदिर पुष्पावती नदी के तट पर है | इसका निर्माण सन्‌ 1026 में सोलंकी राजवंश 
के शासक भीमदेव ने कराया था। इस मंदिर में अभी भी पूजा-पाठ होता है और यह भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। 

7. कनकादित्य मंदिर : यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कशेली नामक गाँव में 
है। यहाँ स्थापित सूर्य प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी । यहाँ सूर्य मंदिर के अलावा महाकाली, 
सरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर भी हैं। 

8. बेलाउर सूर्य मंदिर : यह मंदिर बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गाँव में अवस्थित 
है। इसे बेलार्क, उलार्क और उलार सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 
राजा सूबा ने करवाया था। बाद में बेलाउर गाँव में कुल 52 पोखरे (तालाब) का निर्माण 
करानेवाले राजा सूबा को राजा बावन सूब के नाम से पुकारा जाने लगा । राजा द्वारा बनवाए 
52 पोखरों में एक पोखर के मध्य में यह सूर्य मंदिर स्थित है। 

9. झालरापाटन सूर्य मंदिर : राजस्थान में झालावाड़ का जुड़वाँ शहर है झालरापाटन। 
शहर के मध्य स्थित सूर्य मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से 
भी यह मंदिर महत्त्वपूर्ण है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय 
राजाओं ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए 
इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। र 

10. औंगारी सूर्य मंदिर : नालंदा का प्रसिद्ध सूर्यधाम औंगारी और बडगाँव के सूर्य 
मंदिर देश भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के सूर्य तालाब में स्तान कर मंदिर में 
पूजा करने से कुष्ठ रोग सहित कई असाध्य व्याधियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता 
है कि इस मंदिर का निर्माण भी सांब ने करवाया था। इसे बकोणार्क सूर्य मंदिर भी कहते 
हैं। 

11. ब्रह्मण्य देव मंदिर : यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गाँव उनाव में है। 
इस मंदिर में भगवान्‌ सूर्य को पत्थर की मूर्ति है, जो एक ईंट से बने चबूतरे पर स्थित है। 
जिस पर काले धातु की परत चढ़ी हुई है। साथ ही, साथ 21 कलाओं का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले सूर्य के 21 त्रिभुजाकार प्रतीक मंदिर पर अवलंबित है। 

12. रनकपुर सूर्य मंदिर : राजस्थान के रनकपुर नामक स्थान में अवस्थित यह सूर्य 
मंदिर, नागर शैली में सफ़ेद संगमरमर से बना है। भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण 
प्रस्तुत करता यह सूर्य मंदिर जैनियों के द्वारा बनवाया गया था, जो उदयपुर से क़रीब 98 
किलोमीटर दूर स्थित है। 

13. सूर्य मंदिर, रांची : रांची से 39 किलोमीटर की दूरी पर राँची-टाटा रोड पर 
स्थित यह सूर्य मंदिर बुंडू के समीप है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 18 
पहियों और 7 घोड़ों के रथ पर विद्यमान भगवान्‌ सूर्य के रूप में किया गया है। 25 जनवरी 
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को हर साल यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है । 

14. दक्षिणार्क सूर्य मंदिर : यह मंदिर बिहार के गया नामक स्थान पर है। यहाँ सूर्य 
मंदिर गया के प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर के निकट स्थित है । पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर के सामने 
ही सूर्य कुंड है। गर्भगृह के सामने एक विशाल सभा मंडप है, जिसमें बने स्तंभों पर ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य की सुंदर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ सूर्य के दो 
और मंदिर हैं। इनमें एक है उत्तरक मंदिर, जो उत्तर मानस मंदिर के समीप है और दूसरा 
है गयादित्य मंदिर, जो फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। 

15. पुण्यार्क सूर्य मंदिर : यह बिहार में बाढ़ से करीब 13. किलोमीटर की दूरी पर 
है। कहा जाता है कि यह मंदिर भी सांब द्वारा स्थापित है। देश भर में स्थापित अधिकतर 
` सूर्य मंदिर पोखर और तालाबों के किनारे हैं, जबकि पण्यार्क सूर्य मंदिर को इकलौते सूर्य 
मंदिर माना जाता है जो कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। 

16. देव सूर्य मंदिर : यह बिहार के देव (औरंगाबाद ज़िला) में स्थित सूर्य मंदिर 
है। यह मंदिर पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। यह मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला 
के लिए प्रख्यात है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए, इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट 
शिल्प कला का नमूना है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान्‌ विश्वकर्मा 
ने किया है। इस मंदिर के बाहर संस्कृत में लिखे श्लोक के अनुसार 12 लाख 16 हजार 
वर्ष त्रेतायुग के गुजर जाने के बाद राजा इलापुत्र पुरूरवा ऐल ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण 
प्रारंभ करवाया था। शिलालेख से पता चलता है कि पूर्व 2007 में इस पौराणिक मंदिर के 
निर्माणकाल का एक लाख पचास हजार सात वर्ष पूरा हुआ। पुरातत्त्वविद्‌ इस मंदिर का 
निर्माण काल आठवीं-नौवीं सदी के बीच का मानते हैं। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर के 
पत्थरों में विजय चिह्न व कलश अंकित हैं। विजय चिह्न यह दरशाता है कि शिल्प के 
कलाकार ने सूर्य मंदिर का निर्माण कर के ही शिल्प कला पर विजय प्राप्त की थी। देव 
सूर्य मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ हैं । मंदिर के स्थापत्य से 
प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उडिया स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया 
है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्त्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में 
नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित प्रभाव वाली वेसर शैली का भी समन्वय बताते हैं। 

17. कटारमल सूर्य मंदिर: कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के “कटारमल 
नामक स्थान पर स्थित है। इस कारण इसे "कटारमल सूर्य मंदिर” कहा जाता है। यह सूर्य 
मंदिर न सिर्फ़ समूचे कुमाऊँ मंडल का सबसे विशाल, ऊँचा और अनूठा मंदिर है, बल्कि 
उडीसा के “कोणार्क सूर्य मंदिर' के बाद एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर भी है । ' भारतीय पुरातत्त्व 
विभाग' द्वारा इस मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। यह मंदिर नौवीं 


या ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित हुआ माना जाता है। 
18. मार्तंड सूर्य मंदिर : यह जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग से 9 किलोमीटर उत्तर-पूर्व 
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दिशा में एक पठार पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मार्तंड कश्यप ऋषि के तीसरे पुत्र 
का जन्मस्थान है। यद्यपि अब इस मंदिर के केवल अवशेष ही हैं, मुख्य मंदिर को मुसलिम 
आक्रांताओं ने ढहा दिया, लेकिन GSR इस बात के साक्षी हैं कि कभी यह बहुत ही भव्य 
मंदिर रहा होगा। इसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच सूर्यवंशी राजा ललितादित्य 
ने कराया था। इसमें 84 स्तंभ हैं, जो नियमित अंतराल पर रखे गए हैं। मंदिर को बनाने के 
लिए चूने के पत्थर की चौकोर get का प्रयोग किया गया है। खँडहर हो चुके इस मंदिर 
की ऊँचाई अब केवल 20 फुट रह गई है। आक्रांता सिकंदर बुतशिकन को इस मंदिर की 
दीवारें ध्वस्त करने में ही एक साल लग गया था। 

19. बिरंचिनारायण मंदिर : बुगुडा-बुगुडा नामक क़सबा ओडीशा के गंजम जिले 
में है। यह ऐतिहासिक क़सबा ओडीशा के प्रमुख शहर बरहामपुर से केवल 70 किलोमीटर 
दूर है। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण राजा श्रीकर भंजदेव ने सन्‌ 1790 में कराया था। 
लेकिन यहाँ प्रतिष्ठित सूर्य प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। यह प्रतिमा मालतीगढ़ के खँडहरों से 
प्राप्त कौ गई थी। यहाँ अर्चन के लिए सूर्य की मुख्य प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है। यह 
सूर्य मंदिर पश्चिमाभिमुख है। 

20. बिरंचिनारायण मंदिर, पलिया : ओडीशा के भद्रक जिले में पलिया एक गाँव 
है। यह भद्रक से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। यहाँ स्थापित सूर्य प्रतिमा के दोनों 
हाथों में दो कमलपुष्प हैं। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर 13वीं शताब्दी का बताया जाता 
है। इसका पुनरुद्धार 20वीं शताब्दी के आरंभ में के स्थानीय जमींदार ने कराया। 

21. अरसावल्ली सूर्य मंदिर : अरसावल्ली आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम शहर का 
बाहरी हिस्सा है। इसका मूल नाम हर्षावल्ली है, हर्षावल्ली का अर्थ हर्ष का स्थान होता है। 
यहाँ स्थापित सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी में कलिंग शासक देवेंद्र वर्मा ने कराया था। 


सात पर्वत 


2. खंडकारण्य 
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अखिल भारतीय सम्मेलन 138 आंग्ल-अमरीको 273 
अटल बिहारी वाजपेयी 182 आचार्य कृपलानी 166, 210 
अधिकार का भाव 114 आजाद हिंद फौज 181 
अधिनायकवादी 6, 34, 210, 283 आत्मिक प्रेम 138 
अध्यात्मवाद 40 आदम व हौवा 101 
अध्यादेश 146, 147 आदर्श सहकारी समिति विधेयक 61 
अमरीकी 66, 277 आध्यात्मिक 40, 63, 65, 101, 126-127, 
अर्थव्यवस्था 1-5, 7, 38-39, 41, 44- | 175-176 

45, 144, 186, 233, 276-278 आनुपातिक प्रणाली 167 
अर्थशास्त्री 34, 276 . | आपत्तिजनक साहित्य 216, 259 
अरुणा आसफ अली 70-71 आपातस्थिति 249 
अलाभकर खेत 36 आयात 32, 45, 52, 146, 186, 231 
अल्प राष्ट्रीय भावना 169 आर्थिक 2-3, 168, 217, 227 
अल्पसंख्यक समाज 77 आर्यावर्त 246 
अल्लाह का रसूल 123 आसिंधु-सिंधुपर्यंत भारत 241 


अविभाजित हिंदू परिवार 55 
अष्टम अनुसूची 77, 80 
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Ej 
इंडियन एक्सप्रेस 31 
इंडियन को-ऑपरेटिव यूनियन 61 
इकोनॉमिक रिव्यू 50-52, 60-61 
इच्छामती नदी 54 
इतिकर्तव्यता 239 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय 192 


ई 
ई.एम.एस. नंबूदरिपाद 9 
ईश्वर 88-89, 100, 108, 125, 144, 152, 
156, 172, 237-238 
ईसाई 95, 123, 130, 139, 173-174, 
213, 234, 237 


3 

उकाई बहूदेशीय परियोजना 281 

उच्च न्यायालय 192 

उत्तर-पूर्वी 181, 193, 204 

उत्तर प्रदेश 20, 61, 181, 185-186, 189, 
192, 195, 213, 230, 256, 263, 279 

उत्पादन 55-56, 185, 198-199, 225, 
228, 233 

उपासना पद्धति 95, 125, 149 


ऊ 
ऊटी 225, 230 


q 
एंग्लो इंडियन 77, 148 
एकात्मता 18, 42 
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| खाद्य नीति 186 
एग्रीकल्चरल लेजिस्लेशन इन इंडिया 37 
एच.वी.आर. लेंगर 186 


औ 


औद्योगिक 33, 42, 140 
औद्योगीकरण 3-4, 27, 29, 53, 284 


क 

कन्या गुरुकुल 57, 59 

कमाल पाशा 140 

कम्युनिस्ट 16, 19, 23, 46, 49, 64, 69- 
72, 83, 92-93, 143, 162-165, 167, 
172, 174, 180, 196, 200-204, 210, 
213, 215-217, 219, 223-224, 229, 
249, 251-254, 256, 259-260, 
266-267 272-273 

कर्तव्य भाव 114, 136 

कर्नाफुली बाँध 179 

कर्मयोग शास्त्र 176-177 

कर्मयोगी 115 

'कलिम्पोंग 67 

कल्याणकारी राज्य 228 

कवि हाली 123 

कांग्रेस 6, 20, 50-51, 81-82, 204- 
205, 198, 207, 225-226, 268-269, 
280 

कॉपर्निकस 238 

काशी विश्वनाथ 102 

कुंभ पर्व 239 

कुटीर उद्योग 45 


21 
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कूटनीतिक संबंध 271, 272 

कृषि 29, 33-34, 38, 55, 73, 199, 205- 
206, 231, 283 

कृष्ण मेनन 65, 145, 200, 202, 204, 
222, 259, 266 

केंद्रीकरण 42, 56, 161 

केंद्रीय 52, 180, 189-190, 279 

के.ए. दामोदर मेनन 226 

केदारनाथ साहनी 71 

केरल संयुक्‍त मोरचा 251 

कैथोलिक 95, 123, 172-173 

कैलासनाथ काटजू 145 

को-ऑपरेटिव 51-52, 284 

क्रांतिकारी दर्शन 238 

क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दमाला 190 


ख 
खाद्य 34, 185-186 
ख़िलाफत आंदोलन 140 
खेतिहर मजदूर 6, 60, 205, 283 


ग 
गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिक शास्त्र 175 
गंगाप्रसाद स्मारक हॉल 40 
गणतंत्र परिषद्‌ 188 
गुजराती-मराठी भावना 281 
गुटबंदी 21, 142, 240 
गुरु गोविंद सिंह 75 
गुरु-दक्षिणा 137 
गेस्टापो 14 
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गोहत्या 275-277 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था 6, 33 


a 

चकबंदी 8, 38, 284 

चाइना सेंट्रल कांग्रेस 197 

चाइनीज न्यूज एजेंसी 67 

चाऊ एन लाई 66, 267-268 

चिति 102-104, 153 

चीन के एजेंट 267 

चीन-जापान युद्ध 64 

चीनी 46, 63, 85, 92, 182, 194-195, 
219, 248, 269, 271 

चीनी आक्रमण 46, 86, 93, 193-194, 
204, 216-217, 219-220, 223, 258, 
270-273 

चीनी क्रन्जे वाले अपने भू-भाग 256 

चेंबरलेन 266 

चेतनतत्त्व 239 

च्यांग काई शेक 64 


E) 
छत्रपति शिवाजी 75, 235 


ज़ 
जन-आंदोलन 166 
जन-जागरण 272 
जनतांत्रिक सरकार 268 
जनरल अयूब ख़ान 11, 178-179 
जनसंख्या नियंत्रण अभियान 169 
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जनसंघ 6-8, 14-15, 18, 21-23, 26- 
30, 32, 36, 38-41, 46, 50-51, 60- 
62, 69-72, 142-144, 166, 212- 
213, 271, 283 

जन सरकार 66 

जन्म-जन्मांतर 115 

जय प्रकाश नारायण 262 

जल सेना 126 

जातिवाद 173, 240 

जातीय अल्पसंख्यक 77 

जीवन का उद्देश्य 238 

जीवनयापन के सिद्धांत 127 

जीवात्मा 239 

जोत-निर्धारण 34 

ज्ञान 2, 72, 76, 79, 91, 102, 119, 121, 
126-127, 131, 137, 141, 143, 176, 
189, 233, 238, 240-241, 244, 246, 
275 

ज्ञानी जैलसिंह 207 

ज्योतिर्लिंग 242 


a 
झाँसी की रानी 170 


ट 
टॉलेमी के सिद्धांत 238 
टी.टी. कृष्णामचारी 226 
'टीरोवाद 223 
टैक्सों का बोझा 208 
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ट्रेड यूनियन 28 


Ss 
डॉ. रघुवीर 191 
डॉ. सुशीला नय्यर 82 
डान 66 
डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टि 
37 
डार्विन 236 
डेमोक्रेटिक पार्टी 167 


ढ 
ढाका 178 
ढौंड़ जंक्शन 20 


त 

तकनीक का प्रयोग 43 

तटस्थता को नीति 216, 218, 273 

तपस्या का भाव 114 

तानाशाह 16-17, 24, 169, 178 

तापी नदी 281 

तिब्बत 46-49, 63, 65-67, 85-86, 92- 
93, 163, 165, 170, 174, 180, 182, 
194, 196, 209, 218-219, 222, 230, 
256, 259, 266 

तीर्थक्षेत्र 242 

तीसरी पंचवर्षीय योजना 225, 228, 235 

तुकेरग्राम 23, 54, 178-179, 223 

तेलंगाना नीति 201 

'त्यागशक्ति 137 
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त्रिमूति 244 130-131, 152-153, 172, 234, 242 
त्रेतायुग 57 
न 
थ नंबूदरीपाद 201 
थिमैया 200, 202-204 नज़रबंदी क़ानून 21 
नवाब वाजिद अली शाह 183 
द्‌ नागपुर कांग्रेस 205 

दक्षिणपंथी दलों 196 नागपुर प्रस्ताव 34, 36, 62 
दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर | नागरी लिपियाँ 189 

कमांडिंग-इन-चीफ 145 नाजीवाद्‌ 236 
दमन 16, 46, 208, 210 निधि-संग्रह 142 
दलाई लामा 46, 49, 63-65, 67, 85- | नीतिकार 246 

86, 92-93, 196, 209, 219 नीतिऽसाहित्य 246 
दांग क्षेत्र 281-282 tise 
दानशीलता 58 नेताजी सुभाष चंद्र बोस 181 
दार्शनिक 105, 231, 236, 239 जहा eI 
दावणगिरी 87 नेफा 220 
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक 51 

नेहरू-नून 14, 21, 179 

हरिकरास्त cal नौकरशाही 28, 34, 42, 45, 53, 60, 61 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 3 Sg 


द्वितीय महायुद्ध 124-125 नौसेना के उपप्रधान 145 


द्वि-दलीय संसदीय प्रणाली 143 


प 
द्विभाषी राज्य 264 ‘ 
apse पंच-महाभूत 238 
'पंचशील 46-47, 65, 183, 194, 209, 
श्च 217, 267 
पंचांग 239 
धर्मगुरु 95, 149 
धर्मराज युधिष्ठिर 263 पंचायतन 244 
गज 
Bos DOF पट्टेदारी की व्यवस्था 56 
धारा 343 Dn 
me पतंजलि 246 


ध्येय 100-104, 110, 114, 126, 128, 
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परराष्ट्र नीति 65-66 

परार्थ भाव 111, 121, 127, 158 

पशु-समस्या 276 

पश्चिम 82, 111, 176 

पश्चिम बंगाल सरकार 249 

पश्चिमवाद 235 

पश्चिमी 120, 170, 273 

पांडिचेरी में फ्रांस 140 

पातिव्रत 58 

पारंपरिक प्रौद्योगिकी 232 

पारिभाषिक 189-191 

पारिवारिक कृषि खंड 284 

पाश्चात्य संस्कृति 40, 113 

पी.एस.पी. 215, 251-253, 255, 261- 
263 

पीपुल्स डेमोक्रेसी 1 

पुरातत्त्व 175 

पुलकेशी 245 

पूँजीवाद 29, 39, 41-43, 124, 144, 273 

पेंस 100, 152 

पैगंबर 125 

प्रकृति 28, 88-91, 100, 106, 108-111, 
117, 119, 125, 141, 144, 152- 
158, 200, 218, 225, 238-241, 250, 
273, 278 

प्रजातंत्र 2, 13, 44-45, 208, 211, 238 

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 15, 166, 261 

प्रतियोगिता के सिद्धांत 237, 278 

प्रतिरक्षा नीति 259 

प्रथम महायुद्ध 123, 140 
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प्रधानमंत्री 11, 14, 49, 56, 66-67, 141, 
180-183, 226, 229, 256, 266, 
280-281 

प्रशासन का विकेंद्रीकरण 228 

प्रशासनिक कार्य 191 

प्रशिक्षण वर्ग 82, 137 

प्रस्थान-त्रयी 244 

प्रांतीयता 240, 242 

प्राचीन वाङ्मय 130 

प्राणशक्ति का संचार 240 

प्राणिशास्त्र 236 

प्रादेशिक राष्ट्रवाद 87, 94, 148 

प्रामाणिकता 112 

प्रौद्योगिकी 231-234 

प्लास्टिक का युग 45 


फ़ 
फिरोज खान नून 11, 14 
फूट डालो और राज करो 80 
फोर्ड फाउंडेशन 275, 277 
फ्रैंक एंथोनी 74, 76-77, 79, 94, 148 


q 
बंगलौर अधिवेशन 18, 21, 26, 32 
बंगाल का हिंसात्मक आंदोलन 210 
बंध्याकरण 169 
बंबई महाप्रांत 263, 280 
बंबई सचिवालय 281 
बद्रीशाह ठुलघारिया 176 
बर्नार्ड शॉ 91 
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बहुदलीय प्रणाली 143 

बांडुंग आंदोलन 67 

बाज़ारगत अर्थव्यवस्था 37 

बाराहोती 195 

बिचौलियों का उन्मूलन 37 

बिमल चंद्र सिन्हा 82 

बीकानेर अधिवेशन 39 

बीसलदेव 246 

बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन 20 

बेरूबारी यूनियन 23, 54-55 294 

बैगे अवार्ड 54 

बौद्धिक वर्ग 87, 94, 104, 117, 129, 
133 

ब्रह्मसूत्र 244 

ब्रिटिश शासनकाल 77 

ब्रितानी चुनावी 167 


भ 
भगवा ध्वज 119 
भगवान्‌ विश्वनाथ 102 
भस्मासुर 244 
भामाशाह 58 
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 177 
भारत-चीन 92, 216, 258 
भारत-नेपाल सीमा 49 
भारत-पाक संबंध 178 
भारत-भूटान संधि 217 
भारत माता 249 
भारत में कृषि-उत्पादन 275 
भारत सरकार 37, 49, 54, 63, 65-66, 
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179, 194, 204, 212, 220, 222- 
223, 248, 268 

भारतीय अर्थनीति 1 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 85-86, 92-93, 
201, 223 

भारतीय जनसंघ 6, 46, 49-52, 54, 56, 
183, 191, 198-199, 205-206, 214, 
256, 260, 273, 279 

भारतीय जीवनपद्धति 159 

भारतीय लोकतंत्र 169 

भारतीय विचार 121 

भारतीय संगीत 149 

भाषाई अल्पसंख्यक 77 

भाषिक सादृश्य 263 

भुगतान-संतुलन 276 

भू-क्षेत्रीय राष्ट्रवाद 75 

भूमि विहीन वर्ग 198 

भूमि-व्यवस्था 6, 283 

भूमिहीन मज़दूर 53, 284 

भूमि सुधार नीति 7 

भूमि सुधार संबंधी प्रस्ताव 50 

भूस्वामी काश्तकार 38 

भूगु ऋषि 114 

भौतिकवादी वर्ग संघर्ष 170 


म 
मंत्रिपरिषद्‌ 28 
मजदूर दल 28 
मताधिकार 123, 233 
मदन मोहन मालवीय 239 
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मद्यनिषेध 160 

मनुस्मृति 246 

मनुष्य मशीन 234 

मनोवैज्ञानिक 34, 80, 206 
मशीनीकरण 55, 84 

महर्षि अरविंद 40 

महर्षि चाणक्य 246 

महागुजरात परिषद्‌ 282 
महाभारतकार 242 

मार्क्सवाद 125 

मातृभाषा 58, 75, 77, 95, 148 
मातृभूमि 239 

मानव धर्म-शास्त्र 246 
मानववाद 43 

मानव व्यक्तित्व 233 

मास्टर तारा सिंह 264 

मुसलिम लीग 212, 215, 252-253 
मैकमोहन रेखा 66, 194, 204, 217, 222 
मोक्षदायिका 242 

मौरिस जिंकिन 276 

मौलिक अधिकार 272 


य 
यशोधर्मन 245 
यूएन. ओ. 267 
यूनाइटेड किंगडम 2 
यू.पी. स्वतंत्र पार्टी 263 
योगव्यायाम 88 


-योजना आयोग 4, 26-27, 31, 225-226 


योजना उप समिति 225-226 
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र 

रजत जयंती सम्मेलन 262 

रज़ा शाह पहलवी 123, 140 

रजिस्ट्रार 61, 83 

राजगोपालाचारी 144 

राजनीतिक 77, 221, 235 

राजनीतिशास्त्री 105 

राजभाषा 19, 75, 79, 188 

राजस्थान सरकार 146 

राज्य पुनर्गठन आयोग 264 

राज्य विधानमंडलों 280 

राज्यसभा 64, 191, 193 

रामेश्वरम्‌ 242 

राष्ट्र-जागरण 240 

राष्ट्रत्व 241, 246 

राष्ट्र निर्माण 41, 44, 239-240 

राष्ट्रभक्ति 241 

राष्ट्रभाषा 75 

राष्ट्रवाद 75, 87, 94, 125, 140, 148 

राष्ट्र संस्कृति 119 

राष्ट्रात्मा 236, 239 

राष्ट्रीय एकता 75, 162, 207, 210-211, 
213, 215, 222, 268-270 

राष्ट्रीयकरण 8, 28, 34 

राष्ट्रीयता 13, 75, 118, 123-124, 130- 
131, 133-134, 139-141, 149, 163, 
165, 174, 209-210, 236-238, 240, 
243-244, 247, 269 
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राष्ट्रीय 4, 61, 76, 80, 87, 208, 225, 
243 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 97, 117 
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भूमिका लेखक 
श्री dud राय 
बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में 18 नवंबर, 1946 को 
जन्म | भौतिक विज्ञान में एम.एस-सी. के बाद वर्ष 
1981 तक अध्यापन कार्य | संघ कार्या में सक्रियता 
वर्ष 1956 से ही, विभिन्न कार्य दायित्वों के निर्वाह के 
बाद 1981 से प्रचारक जीवन | आपातकाल के दौरान A 
जुलाई 1975 से मार्च 1977 तक मीसा के तहत जेल में निरुद्ध। 
विश्व हिंदू परिषद्‌ के महामंत्री | 


वह काल लेखक 
डॉ. नंदकिशोर त्रिखा 
15 नवंबर, 1935 को जन्म | बी-एस.सी., एम.ए., 


जे.डी. (यू.के.), पी-एच.डी. की उपाधि | बत्तीस वर्षो से 
अधिक समय तक पत्रकारिता के उपरांत माखनलाल 
चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्‍वविद्यालय में पत्रकारिता संकाय 
के अध्यक्ष तथा छह वर्ष तक भारतीय प्रेस परिषद्‌ के 
भी सदस्य रहे | संविधान एवं संसदीय प्रक्रियाओं पर 
विशेष अध्ययन! पत्रकारिता विषयक कई चर्चित पुस्तकों का लेखन | कई 
साहित्यिक व पत्रकारिता पुरस्कारों से भी सम्मानित | 


समर्पण परिचय लेखक 

श्री अच्युलानंद मिश्र 

6 मार्च, 1937 को गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के एक 
गाँव में जन्म | बी.एच.यू. से पढ़ाई। “पाञ्चजन्य से 
पत्रकारिता प्रारंभ कर 'जनसत्ता?, लोकमत समाचार 
के संपादक रहे | माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता f 


विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। 
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अनुसंधान एवं संपादन सहायक 
श्री इष्ट देव सांकृत्यायन 


* श्री राजेश राजन « श्री देवेश खंडेलवाल 
° डॉ. विकास द्विवेदी ° श्री राम शिरोमणि शुक्ल 
° श्रीमती सुमेधा मिश्रा ० श्री अरुण भारद्वाज 


टंकण एवं सज्जा 


° श्री प्रेम प्रकाश राय « श्री नरेंद्र कुमार 
« श्री राकेश शुक्ल * श्रीमती दीपा सूद 
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पं. दीनदयाल उपाध्याय का बचपन बहुत | 
ही विकट स्थितियो में बीता, तो भी वे सदेव एक 
मेधावी छात्र के रूप में रेखांकित हुए। 
द्विरराष्ट्रवाद की छाया ने जब भारत को 
आजादी की लड़ाई को आवृत्त कर लिया था, 
तब 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम 
से उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ 
किया वे उत्तम संगठक, साहित्यकार, पत्रकार 
एवं वक्ता के नाते संघ-कार्य को बल देते रहे। 

1951 में जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की . 
स्थापना हुई, तभी उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। देश की अखंडता के लिए 
कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन तथा बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के 
विरुद्ध आंदोलन चलाकर उन्होंने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम के 
मुद्दों को जीवित रखा। भारत की अखंडता के लिए उनका पूरा जीवन लगा। 

देश के लोकतंत्र को सबल विपक्ष की आवश्यकता थी; प्रथम तीन 
लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनसंघ एक ताकतवर विपक्षी दल के 
रूप में उभरा। वह विपक्ष कालांतर में विकल्प बन सके, इसकी उन्होने संपूर्ण 
तैयारी को। 

केवल तंत्र ही नहीं, मंत्र का भी विकल्प आवश्यक था। विदेशी वादों के 
स्थान पर उन्होंने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीयकरण | 
का आह्वान किया। 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 
1968 में उन्हें अध्यक्ष का दायित्व मिला। अचानक उनकी हत्या कर दी गई। 
उनके द्वारा विकसित किया गया दल “भारतीय जनता पार्टी” ही देश में 
राजनैतिक विकल्प बना। 
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